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 लोक  सभा  11  बजे  समवेत

 महोदय  पीठासीन

 प्रइनों  के  भोखिक  उत्तर

 विदेशी  बैंकों  को  तुलना  में  मारतीय  बंकों  को  लाम-धनपात

 *387.  प्रो०  सारायण  चन्द  पराशर  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारत  में  राष्ट्रीयक्ृत  बकों  से  संबंधित  संचालन  और
 स्थापना  के  व्यय  तथा  ब्याज  भुगतान  के  सभी  लाभ  अनुपात  विदेशी  बैंकों  की  तुलना  में  बहुत  कम

 यदि  तो  भारतीय  स्टेट  पंजाब  नेशनल  युनाइटेड
 कमर्शियल  सेन्‍्ट्रल  बेंक  आफ  और  यूनियन  बंक  आफ  इंडिया  के  संबंध  में

 ये  अनुपात कंसे

 क्या  बैंकों  के  कार्यकरण  को  सुव्यबस्थित  करने  और  उनकी  आय  में  वृद्धि  सुनिश्चित  करने

 हेतु  बैंकों का  पुनगंउन  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  और

 (७)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  (5)  एक  विवरण  समा-पटल
 पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 और  )  धरकारी  क्षेत्र  के  28  बैंकों  के  लाभ  अनुपात  विदेश्षी  बैंकों  क ेलाभ  अनुवातों
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 मौखिक  उत्तर  2।  198

 की  तुलना  में  कम  वर्ष  1984  के  लिए  (1)  कार्यशील  (2)  कुल  (3)  कुल

 (4)  ब्याज  (5)  स्थापना  व्यय  और  (6)  परिचालन  व्यय  और  स्थापना  व्यय  से

 के  प्रतिशत  के  रूप में  भारतीय  स्टेट  पंजाब  नेशनल  यूको  सेन्‍्ट्रल  बैंक  आफ  इंडिया  और

 यूनियन  बैंक  आफ  इंडिया  के  लाभ  अनुपातों  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 बैंक भारतीय  पंजाब  यूको  सेंट्रल  बेंक  यूनियन  बैंक
 आफ स्टेट  नेशनल  बैंक  आफ

 बैंक  बैंक  इंडिया

 -  1.  कार्यशील  धनराशि  के  प्रतिशत  के  0.09  0.16  0.07  0.05  0.10
 रूप  में  प्रकाशित  लाभ

 2.  कुल  आमदनी  क ेप्रतिशत के  रूप  1.06  1.74  0.77  0.62  1.14

 में  प्रकाशित लाभ

 3.  कुल  व्यय  के  प्रतिशत के  रूप में  1.07  1.7  0.7  0.62.  1.15
 प्रकाशित  लाभ

 4.  ब्याज  व्यय  के  प्रतिशत  के  रूप  में  1.61  2.48  1.19  0.91  1.75

 प्रकाशित  लाभ

 5.  स्थापना  ब्यय  के  प्रतिशत  के  रूप  में  4.51  890  2.99  2.61  4.53
 प्रकाशित  लाभ

 6.  परिचालन व्यय  के  प्रतिशत  के  रूप  में  20.79  859  8.23  13.9,
 प्रकाशित  लाभ

 न्‍से-«ममनमम->भम---मंमभ-म--नमनम+म«ओ  नाता  अब तन ++त>»>-
 नी  शाखाओं  के  विस्तार तथा  स्वरूप

 ओर  कारोबार  के  आकार  के  अनुरूप  अपनाते  बेक  अपने  अनुभवों  तथा  आवश्यकताओं के
 पर  अपने-अपने  संगठनों  का  पुनरगंठन  कर  दे  के  प्रगताव  तेयार  करते  इस  समय  बेकिंग  प्रणाली

 का  बड़े  पैमाने  पर  कोई  पुनर्गठन  करना  आवश्यर  नहीं  समझा

 से  बैंक  अपनी-अपनी  प्रशासनिक  संरचना  अप

 अपने  काम  में  बहुमुखी  सुधा  र  का  त्नक्ष्य  प्राप्त  १रने  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  से  ग्राउक
 सेवा  में  पुधार  परिचालनों  का  आधु  निकीकरण  प्रणालियों  तथा  प्रक्रियाओं  को  दोष  रहित
 ओऔर  सुदृढ़  आंतरिक  प्रबन्ध  को  सुब्यवस्थित  लाभ-प्रदत्ता  को  बढ़ाने  आदि  जैसे  वि  भन्‍न
 उद्देश्य  प्राप्त  करने  का  परामर्श  दिया  गया  बैंकों  से  अपनी  परिचालन  कुशलता  को  बढ़ाने  के  लिए
 भी  कहा  गया

 हैं

 की  लाभ  प्रदता  को  बढ़ाने  के  लिए  जो  कुछ  विशेष  कदम  उठाये  गये  हैं  उनमें  ये
 शामिल  के  पूंजी  आधार  का  विक्ष्तार  करना,भारतीय  रिजर्त  बेंक  के  पास  जमा  नकद  राशियों
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 36  1907
 ह  मौखिक  उत्तरे

 शबपर  ब्याज  की  दर  में  वृद्धि  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  धारित  सरकारी  प्रतिभूतियों  पर  ब्याज

 की  कटोती न  करना

 प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  वक्तव्य  से  1,  2  ओर  3  के  संबंध  में  निराशाजनक  स्थिति  प्रकट

 होती  मद  1  के  मामले  में  कायंशील  धनराशि  पर  लाभ  का  प्रतिशत  एक  प्रतिशत  भी  नहीं  मद  2
 के  मामले  में  कुल  आमदनी  के  प्रतिशत  के  रूप  में  प्रकाशित  लाभ  एक  प्रतिशत  तथा  कुछ  मामलों  में  एक
 प्रतिशत  से  भी  कम  मई  3  व्यय  के  प्रतिशत  के  रूप  में  प्रकाशित  लाभਂ  को  भी  वही  स्थिति  है  ।

 इन  बैंकों  में  काफी  मात्रा  में  लगी  सावंजनिक  पूंजी  को  देखते  हुए  ओर  घोखाधड़ी  ओर  भ्रष्टाचार  के

 मामलों  तथा  प्रत्येक  बैंक  में  10  करोड़  रुपये  तक  के  ऋणों  को  क्ट्टे  खाते  में  डाले  जाने  को  देखते  हुए  क्या

 यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  सरकार  बेकिंग  प्रणाली  पर  गम्भी  रता  से  ध्यान  दे  तथा  यह  कहने  के  स्थान  पर
 कि  बैकिंग-प्रणाली  में  किसी  बड़े  पुनगंठन  की  आवश्यकता  नहीं  तथा  बेंकों  को अपनी  संचरना  विकसित
 करने  का  स्वयं  अधिकार  क्या  यह  उचित  समय  नहीं  है  कि  बैंकिंग  प्रणाली  का  गंभीरता  से  अध्ययन

 किया  जाये  और  दस  बड़े  बेंकों  का  विलय  कर  उसका  पुनगंठन  करके  अथवा  उत्ते  संसदीय  नियंत्रण  में

 लाकर  उसकी  का्य॑कुशलता  बढ़ाई  जाये  ?

 श्री  जनाद॑न  पुजारी  :  अच्छा  होगा  यदि  मैं  इस  बात  की  व्याख्या  करूं  कि  कार्यशील  पूंजी  क्या
 बेंक  की  सभी  फर्नीचर  नकद  राशि  सभी  को  उसमें  सम्मिलित  किया  जाता

 है  तथा  इसके  संबंध  में  लाभप्रदता  दर्शायी  गई  हम  यह  नहीं  कहते  कि  इसमें  काफी  सुधार  हुआ  है  ।

 परन्तु  उसके  साथ  ही  मैं  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहता  हूं  कि  बेंकिग  सेक्टर  को  1984-85  के
 दौरान  82  करो&७  रुपये  का  लाभ  हुआ  ओर  उम्मीद  की  जाती  है  कि  वह  इस  बार  बढ़कर  109  करोड़
 रुपये  हो  जायेगा  यह  वृद्धि  32  प्रतिशत  माननीय  सदस्य  ने  ठीक  बात  कही  है  ।  मैं  उन्हें  बताना

 चाहता  हूं  कि  हमें  इस  तथ्य  पर  ध्यान  रख्षनना  है  कि  हमारी  सामाजिक  बेंकिग  प्रणाली  भी  है  हमें
 रियायती  दरों  पर  ऋण  देने  पड़ते  जहां  तक  बेकों  में  जमा  धनराशि  के  एक  प्रतिशत  का  प्रश्न  है  ये
 चार  प्रतिशत  की  ब्याज  दर  से  घन  देना  होता  अआई०  आर०  डी०  पी०  के  लिये  ये  10  प्रतिशत  की
 दर  पर  ऋण  देना  होता  माननीम  सदस्य  जानते  हैं  कि  निर्यात  के  लिये  भी  हमें  रियायती  दर  पर
 ऋण  देना  होता  माननीय  सदस्थर  कहते  रहे  हैं  कि  पव॑तीय  क्षेत्रों  और  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  क ेलिए
 अधिक  रिघायत  दी  जानी  चाहिए  ओर  हम  दे  भी  रहे  यहां  केन्द्रीयक रण  की  बजाय'हम  इसका
 करंण  कर  रहे  दस  बेकीं  को  मिलाने  के  स्थान  पर  हम  उनका  विकेन्द्रीयकरण  कर  रहे  बे  किंग
 व्यवस्था  के  भीतर  विकरेन्द्रीयकरण  किया  जा  रहा  हमने  बेंक  मंगेजर  को  अधिक  शकितयां  दा
 वह  आमतोर  पर  250  0  रुपये  तक  ऋण  दे  सकता  इस  प्रकार  हम  बैंकों  के  कायंकरण  पर  निगरानी
 रख  रहे  इतना  ही  बड़े  लोगों  क ेपास  जाने  की  बजाय  हम  उपभोक्ताओं  से  मिलते  उच्च
 कार्यकारी  अधिकारियों  को  उपभोक्ताओं  के  पास  जाने  के  लिये  कहा  गया  है  ओर  इसके  लिये  परे  देश  में
 उपभोक्ता  कक्ष  स्थापित  किये  गये  यह  प्रश्न  पूछने  के  लिये  .  मैं  माननीय  सदस्य  को  धन्यवाद  देता  हूं  ।
 हम  ब किय  क्षेत्र  में  काफी  सुधार  ला  रहे

 प्रो०  सारायण  चस्द  पशशर  :  उन्होंने  मेरे  प्रश्न  के  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  अंश  को  उपेक्षा  की
 मैं  समझता  हू ंकि  कार्यकारिणी  बेंकों  का  अच्छा  कार्यकरण  उतना  सुनिश्चित  नहीं  कर  सशतो  जितना

 हु  रै
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 कि  संसदीय  नियंत्रण  एवं  संवीक्षा  द्वारा  किया  जा  सकता  जब  सभी  सरकारी  प्रतिष्ठानों  को  सरकारी

 उपक्रमों  संबंधी  समिति
 की

 संवीक्षा  नियंत्रण  में  रक्षा  गया  है
 तब

 बैंकों  को  संसदीय  संवीक्षा  और
 नियंत्रण  से  बाहर  है  ये  |  रखा  गया

 ध
 श्री  जनावंन  पुजारी  :  जेसा  कि  माननीय  स  दस्य  जानते  हैं  प्राऔत्लन  समिति  इनको  देखती  है

 तथा  पिछले  वर्ष  भी  उन्होंने  इनका  अध्ययन  किया  इतना  ही  संसद  में  प्रतिदिन तथा  प्रत्येक
 बजट  में  उन  पर  चर्चा  होती  हम  उनके  कार्यकरण  पर  ध्यान  देते  प्रश्न  पूछे  जाते  संसद  ने
 निर्णय  लिया  है  कि  हम  दिन-प्रतिदिन  के  कार्य  का  विवरण  नहीं  दे  यह  विचार  रहा

 यदि

 संसद  चाहती  है  तो  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं

 )

 श्री  प्रानन्‍्व  गजपति  राज  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  बेंकों  की  जमा  तथा  उनके  द्वारा  लियेजा

 रहे  ब्याज  की  दरें  क्या  यही  काफी  अधिक  लगता  है  यदि  अतिरिक्त  घन  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेकमजोर

 वर्मों  को  रो  जगार  देने  के  लिये  उपयोग  में  लाया  जाता  वास्तव  आन्श्न  प्रदेश  में  ग्रायीण  क्षेत्रों  में

 रोजगार रोजगार  देने  के  लिए  बहुत  कम  बेंक  का  पैसा  खर्च  किया  गया  क्‍या  मंत्री  महोदय  इस  प्रस्ताव पर
 विचार

 श्री  जमादंन  पुजारी  :  हम  आई०  आर०  डो०  पी०  के  लिए  धन  देते  जहां  तक  एन०  आर०

 ई०  पी०  का  संबंध  बेकों  को  उसमें  कुछ  नहीं  करना  ।  उ्चके  लिए  बजटीय  अनुदान  केन्द्रीय  सरकार

 से  प्राप्त  होते  सदस्य  जानते  हैं  कि  हमने  आवंटन  बढ़ा  दिया  परन्तु  इसे  क्रियान्वित  करना  राज्य

 सरकार  का  काम  है  ।

 क्री  बाई०  एस०  महाजन  :  विदेशी  बैंकों  में  कम्प्यूटरों  के  प्रयोग  से  उनकी  कार्यक्षमता  बढ़ी  है
 तथा  उनके  अपने  भारतीय  प्रतिद्वंदियों  की  तुलना  में  30  प्रतिशत  अधिक  सक्षम  होने  की  उम्मीद  की
 जाती  इन  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वे

 कम्प्यूटरों
 फा  उपयोग  अथवा  क्‍या  उन्होंने  उनका  प्रयोग  शुरू  करने  की  प्रक्रिया  शुरू  कर  दी  तथा  यह
 कार्य  कहां  तक  पहुंचा  है  तथा  उससे  क्‍या  लाभ  हुए

 थ्री  जनादंन  पुजारी  :  यह  सच  है  कि  से  प्रबन्धक  बंकों  में  कार्यकुशलता  ला
 वास्तव  में  कम्प्यूटरीकरण  के  अष्टिक  प्रयास  किये  जा  रहे  करमंचारियों  से  भी  सहयोग  की

 अपेक्षा  की  है  तथा  सरकार  इस  दिशा  में  दृढ़  निश्चयी  हे  ।

 श्रो  संतोष  मोहन  देव  :  अपने  उत्तर  में  मंत्री  महोदय  ने  बे  किंग  सेवा  के  विकेन्द्रीयकरण  की  चर्चा
 की  भारतीय  स्टेट  बंक  के  पांच  क्षेत्रीय  कार्यालय  गोहाटी  में  ही  मैं  सरकार से  जानना  चाहता  हूं
 कि  क्‍या  सरकार  उन्हें  जो  कछार  तेजपुर  में  विकेन्द्रित  करेगी  ?

 भ्रो  जनादंन  पुजारी  :  मैं  इस  पर  ध्यान  दूंगा  तथा  माननीय  सदस्य  को
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 बासमती  से  मिन्‍न  चावल  के  निर्यात  के  बदले  में  श्ाद्य  तेल  का  पभ्रायात

 +  388.  श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  सरकार ने  गैर  सरकारी  व्यापारियां  को  बासमती  से  भिन्‍न  चावल  क ेनिर्यात के
 बदले  खाद्य  तेलों  का  आयात  करने  की  अनुमति  देने  का  निर्णय  किया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्ग्न्धी  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 कितनो  मात्रा
 में  चावल  का  निर्यात  किये  जाने  का  विचा  और

 वर्ष  1986-87  के  दौरान  ब़ाद्य  तेलों  का  कितनी  मात्रा  में  आयात  करने  कः  विचार  है  ?

 शाणिज्य  तथा  खाद्य  शोर  नागरिक  पूर्ति  मन्‍्त्री  पो०  शिव  शंकर  )  :  से
 कार  ने  गैर-बासमठी  चावल  करे  निर्यात  के  बदले  निजी  व्यापारियों  द्वारा  खाद्य  तेलों  क ेआयात  की
 मति  देने  का  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 श्री  पी०  शिव  शंकर  :  फिर  अनुपूरक  प्रश्न  कंसे  प्रंदा  होता  है  ?

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  वह  उसे  पैदा  कर  देंगे  ।

 ग्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  हमें  जानकारी  के  विभिन्‍न  स्त्रोतों  पर  निर्भर  रहना  पड़ता  इसमें  थोड़ी
 भूल  हो  सकतो  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  बासमतो  चाबल  तैथा
 गैर  एस०  टी०  सी०  बावल  की  निर्यात  की  निजी  व्यापारियों  को ओ०  जी  ०एल०  के  अन्तर्गत  निर्यात  की
 अनुमति  दी  है--खाद्य  तेलों  के  निर्यात  की  नहीं  अपितु  बासमती  चावल  के  निर्यात  की  ।  मैं  जानना  चाहता

 कि  क्‍या  इसकी  मंजूरी  दी  जा  रही  यदि  तो  ऐसे  कौन  से  कृषि  उत्पाद  हैं  जो  इस  निर्यात  के
 गयात  किये  जा  सकते  हैं  ।

 श्री  पी०  शिव  शंकर  :  मैं  समझता  हूं  कि  प्रश्न  में  अधिक  जोर  निज्धी  व्यापारियों  द्वाव  गैर
 मंतो  चावल  के  निर्यात  के  बदले  खाद्य  तेलों  क ेआयात  की  अनुमति  पर  दिया  गया  वास्तव  में  स्थिति
 यह  है  कि  गे  र-बासमती  चावल  के  बदले  खाद्य  तेल  आयात  किया  जा  सकता  इसके  पीछे  भाव  यह  है
 कि  खाद्य  तेलों  के  आयात  पर  भारी  मात्रा  में  विदेशी  मुद्रा  खच  की  जा  रही  है  ।  उनके  बदले  खाद्य
 तेल  प्राप्त  करने  का  विचार

 श्रो  इन्द्रजीत  गृप्त  :  मेरा  विशिष्ट  प्रश्न  था  कि  क्‍या  गैर-बासमती  चावल  का  निर्यात
 निजी  व्यापारियों  द्वारा  ओ०  जो  ०  एल०  के  अधीन  किया  जाएगा  ?  ऐसा  लगता  उन्हें  अनमति  दी
 जा  रही  है  अथवा  उन्होंने  पहले  ही  निर्यात  करना  शुरू  कर  दिया  है  तथा  उसके  बदले  सरकार  था  द॑  तेलों
 का  आयात  कर  सकेगी  तथा  उससे  विदेशी  मुद्रा  बचेगी  ।  मैं  ज'नना  चाहता  हूं  कि  थे  कोन-से  देश  में  जिन

 को  ये  निजी  व्यापारी  चावल  का  निर्यात  करेंगे  तथा  क्‍या  वे  ऐसे  देश  हैं  -  जिनसे  बंदले  में  खाद्य तैल

 बायात  किया जा  सकेगा  ।  क्योंकि  यहां  कीमतें  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  से  काफी  अधिक  हैं  ।  क्या  इसका
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 यह  अर्थ  है  कि  बाद  में  निजी  व्यापारी  उन  बाजारों  में  माल  बेचने  के  लिए  राज  सहायता  मैं

 जानना  चाहता  हू  कि  इस  उपाय के  द्वारा  किस  श्रेणी  के  किसानों  को  लाभ  पहुचाना  चाहते  हैँ  ओर  क्या
 नहें  राजसहायता  दे  भी  देंगे  ताकि  वे  उन  बाजारों  में  जा  सके  । श्श  ॥

 श्री  यी०  शिव  शंकर  :  जहां  तक  गैर-बासमती  चावल  के  निर्यात  का  सम्बन्ध  निजी  निर्यातकों
 तथा  सरकारी  क्षेत्रों  के माध्यम  से  इसके  निर्यात  की  अनुमति  1986  में  दी  गई  थी  ।  मूल्य  के
 प्रश्त  पर  जिसका  माननीय  सदस्य  ने  उल्लेख  किया  मैं  यह  कहनः  चाहता  हूं  कि आज  के

 टाइम्सਂ  को  देख  रहा  था  उसमें  बम्बई  बाजार  में  चावल  का  मूल्य  3.0  से  360  रुपए  प्रति
 क्विटल  दिया  हुआ  जबकि  निर्यात  मूल्य  400  रुपए  प्रति  क्विटल  निर्धारित  किया  गया  इसलिए

 जहां  तक  निर्यात  से  आय  का  सम्बन्ध  है  वह  यहां  प्रचलित  मल्य  की  तुलना  में  ज्यादा  बेहतर  हो  इस

 मुद्दे  पर  चावल  के  निर्यात  के  लिए  कोई  कोई  आयिक  सहायता  नहीं  दी

 श्री  इन्द्रजीत  मैंने  देशों  के  बारे  में  विशेष  प्रश्न  पूछा  वह
 टाइम्सਂ  पर  भरोसा  कर  रहे  हैं  और  मैं  भी  टाइम्सਂ  पर  भरोसा  कर  रहा  उन्हें  स्थिति
 से  अच्छी  तरह  अवगत  रहना

 क्री  पी०  शिव  शंकर  :  जह्षां  तक  देशों  के  नामों  का  सम्बन्ध  वे  उपलब्ध  नहीं
 शायद  भ्रश्नों  के  अन्त  तक  मैं  नाम  दे  सकंगा  ।

 श्री  ई०  भ्रय्यप्पु  रेडडो  :  क्या  भारत  को  खाद्य  तेलों  में  आत्म  निर्भर  बनाने  के  लिए  कोई  भावी

 योजना  है  ?  खाद्य  तेलों  के  आयात  के  लिए  लगभग  कितनी  विदेशी  मुद्रा  आबंटित  की  गई  है  ओर  भारत

 को  खाद्य  तेलों  में  आत्म  निर्भर  बनाने  में  लागत  और  लाभ  का  क्‍या  अनुपात  है  ?

 श्री  पो०  शिव  शंकर  :  मेरे  पास  उन  देशों  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  है  जिनके  बारे  में

 प्रश्न  पूछा  गया  था  ।  चावल  का  निर्यात  खःड़ी  ग्रेट  ब्रिटेन  और  सोवियत  रूस  को  किया  जाता

 तेल  का  आयात  मुख्य  रूप  से  मलयेशिया  से  किया  जाता  है  ।

 माननीय  सदस्य  ने  यह  पूछा  है  कि  कितने  मूल्य  के  खाद्य  तेलों  का  आयात  किया  जाता

 1986-87  के  दोरान  आयातित  खाद्य  तेत  उसके  लिए  जो  कार्यक्रम  निर्धारित  किया  गया  है******

 करो  ई०  भ्रय्यप्पु  रेडडो  :  माननीय  मन्त्री  मेरे  प्रश्न  को  सही  तरीके  से  नहीं  समझे  मैं  उसे

 बोहराता  इस  वर्ष  खाद्य  तेल  के  उत्पादन  के  लिए  क्‍या  प्रोत्साहन  दिए  जा  रहे  हैं  ?  क्‍या  भारत  को

 खाद्य  तेलों  में  आत्म-निर्भर  बनाने  के  लिए  कोई  भावी  योजना  है  ?  '

 श्री  पो०  शिव  शंकर  :  मैं  इसके  लिए  अलग  से  नोटिस  मेरा  सम्बन्ध  केवल  उस  प्रश्न  से

 है  जो  पूछा  गया  है  और  वह  भी  खाद्य  तेल  के  स्थान  पर  बासमती  चावल  के  अखावा  दूसरे  चावल  के

 निर्यात  के  औचिस्य  के  बारे  में

 झी  ए०  सदन  में  यह  मांग  को  जाती  रही  है  कि  खाद्य  तेलों  क ेआयात  पर  पूरी  तरह  से
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 रोक  लगा  दी  जानी  नारियल  के  उत्पादकों  को
 हानि  हो  रही  केरल  सरकार  अनुरोध

 करती  रही  है  कि  नारियल  को  खाद्य  तेल  के  रूप  में  माना  जाना  चाहिए  और  सावंजनिक  वितरण

 प्रणाली के  माध्यम  से  उसका  वितरित  किया  जाना  क्या  मैं  माननीय  मत्री  से  जान  सकता  हूं
 कि  क्‍या  वह  इसे  खाद्य  तेल  के  रूप  में  मानने  और  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  उप्तका
 वितरण  करने  की  सम्भाव्यता  पर  विचार  करेंगे  ?

 श्री  पो०  शिव  शंकर  :  मैं  खाद्य  तेलों  के आयात  और  निर्यात  के  बारे  में  बता  रहा
 जहां  तक

 नारियल  तेल  का  सम्बन्ध  है  उसका  बिल्कुल  भी  आयात  नहीं  किया  यह  प्रश्न  कि  कया  इसे  खाद्य

 तेल  के  रूप  में  माना  जाना  एक  भिन्‍न  विषय  है  जिस  १२  विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 खाद्यान्नों  के  खरीद  मूल्य  में  वद्धि

 मधु  दंडवते  :  क्‍या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मन्‍्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे +389,  प्रो०

 सरकार  ने  गेहूं  ओर  चावल  जैसे  खाद्यान्नों  के  छवरीद-मूल्य  में  हाल  में  कितनी  वृद्धि  को

 घोषणा  की

 इन  खाद्यान्नों  के  बिक्री  मूल्यों  में  तदनुसार  कितनी  वृद्धि  की  गई  है

 क्या  बिक्री  मुल्यों  में  की  गई  वृद्धि  खरीद-मूल्यों  की  वृद्धि  के  अनुसार  नहीं  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  खाद्य  झोर  नागरिक  पृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०
 :  गेहूं  के  बसूली  मूल्य  को  157/-  रुपये  से  बढ़ाकर  162/-  रुपये  प्रति  क्विटल  करने  का

 निर्णय  किया  गया  धान  के  मामले  साधारण  किस्म  के  लिए  वसूली  मूल्य  137/-  रुपये  से

 कर  142/-  रुपये  प्रति  क्विटल  कर  दिया  गया  बढ़िया  और  उत्तम  किस्मों  के  लिए  इसी  प्रकार  की

 वृद्धियों  की  इजाजत  दी  गई  गेहूं  के  मामले  यह  वृद्धि  1-4-1986  से  प्रभावी  की  गई  है  और  घान
 के  मामले  में  यह  1-10-1985  5  से  प्रभावी  की  गई  है  ।

 गेहूं  के  केन्द्रीय  निगम  मूल्य  को  172/-  रुपये  से  बढ़कर  190/-  रुपये  प्रति  क्विटल
 कर  दिया  गया  चावल  की  साधाण  किस्म  के  मामले  इसे  21  7/-  रुपये  से  बढ़ाकर  231/-  रुपये
 प्रति  क्विटल  कर  दिया  गया  है  और  बढ़िया  तथा  उत्तम  किस्मों  के  लिए  तदनुरूपी  वृद्धियां  की  गई

 और  वसूली  मूल्यों  में  वृद्धि  होने  मंडी  ब्याज  आदि  जैसे  विविध
 प्रभारों  की  मूल्यानुसार  अन्तनिहित  वृद्धियां  होती  हैं  जोकि  अनुपात  को  बनाये  नहीं  रख  सकती  हैं  यद्यपि
 निगम  मूल्पों  में  उसी  राशि  में  वृद्धि  कर  दी  जाती

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  मंत्री  जी  ने  जो  उत्तर  पढ़ा  उससे  यह  एकदम  स्पष्ट  है  कि  उन्होंने
 यह  स्पष्ट  रूप  से  स्वीकार  किया  है  कि  एक  तरफ  तो  गेहूं  और  चावल  के  वसूली  मूल्यों  में  बृद्धि  में  और

 दूसरी  ओर  उन्हीं  वस्तुओं  के  बिक्री  मूल्यों  में  वृद्धि  में  ञ्
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 मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  हमारी  सरकार  कृषि  के  संबंध  में  एक  अनोखी  आधथिक

 व्यवस्था  का  अनुसरण  कर  रही  है***  एक  ओर  किसान  यह॒महमूस  नहीं  करते हैं  कि

 वे  उन्हें  कृषि  उत्पादों  क ेलिए  लाभकारी  मूल्य  मिल  रहे  हैं  क्योंकि  किसानों  को  जिस  साधन  सामग्री  की

 आवश्यकता  होती  है  उसके  मून्‍्यों  में  आप  तेजी  से  वृद्धि  कर  रहे  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  जो  भी  मूल्य
 उन्हें  देने  का  प्रस्ताव  रखा  जाता  वे  महसूस  करते  हैं  कि  वहु  जाभकारी  नहीं  और  दूसरी  ओर

 आप  बिक्री  मूल्य  में  भी  वद्धि  कर  रहे  दोनों  ही  असंतुष्ट  मैं  स्पष्ट  प्रश्न  क्या  यह  सही

 नहीं  है  कि जब  भी  किसान  लाभकारी  मूल्य  के  लिए  कहते  हैं  तो सरकार  उनसे  यह  कहती  है  कि  शहरी
 तथा  ग्रामीण  उपभोक्ता  सस्ते  खाद्यान्‍न  की  मांग  कर  रहे  हैं  इसलिए  उन्हें  लाभकारी  मूल्य  नहीं  दिया  जा

 सकता  और  जब  शहरी  तथा  ग्रामीण  उपभोक्ता  मांग  करते  हैं  कि  बिक्री  मूल्य  कम  होने  चाहिए  तो  उन्हें
 बताया  जाता  है  कि  क्योंकि  किसान  अधिक  खरीद  मूल्यों  की  मांग  कर  रहे  हैं  इसलिए  सरकार  के  लिए
 बिक्री  मूल्य  कम  करना  सम्भव  नहीं

 इस  गुत्थी  को  सुलझाने  के  लिए  क्या  आप  कृषि  साधन-सामग्री  के  मूल्यों  को  नियंत्रित  करने की
 समस्या  पर  पुनः  विचार  करेंगे  ?  केवल  तभी  आप  इस  समस्या  का  समाधान  कर  पाएंगे  ।

 x शो  ए०  के०  पंजा  :  वरिष्ठ  और  आदरणीय  सदस्य  से  आदरपूर्वक  निवेदन  करता  हूं  कि  यह
 उनके  द्वारा  कही  गई  बात  कार्यवाही  के  लिये  अनुरोध  न  कि  प्रश्न  ।

 प्रो०  सधु  दंडबते  :  मैं  यह  पूछ  सकता  हूं  कि  क्या  आप  वह  '  करेंगे  ।

 श्री  ए०  के०  पंजा  :  हमने  स्पष्ट  रूप  से  जवाब  दिया  है  कि  किसानों  को  जो  कुछ  दिया  जा

 सकता  यथा  सम्भव  वह  उन्हें  दिया  गया  समर्थन  मूल्य  में  5  रुपये  की  वृद्धि  हुई  आपने  वह
 देखा  तुरन्त  इसके  साथ  बैंक  मंडी  प्रभार  आदि  अन्य  खर्चों  का  प्रश्न  आता  है
 और  इस  कारण  और  बिक्री  मूल्यों  में  समानुपातिक  रूप  से  वृद्धि  हो  जाती  गत  तीन  वर्षों  दो
 मौकों  के  जब  गेहूं  के  बिक्री  मूल्य  में  ।5  और  12  रुपये  की  वृद्धि  हुई  बिक्री  मूल्प  में  कोई
 पारिणामिक  वृद्धि  नहीं  हुई  हमें  किसानों  के  हितों  की  देखभाल  करनी  होगी  और  इसके  साथ  ही
 उपभोक्ताओं  के  हितों  की  भी  ।  हमें  किसानों  को  बताना  होगा  कि  हमें  बहुत  बड़ी  जनसंख्या  को  भोजन

 सुलभ  कराना  हमें  दोनों  पक्षों  क ेलिए  दलील  करनी  होगी  ।

 मे  ह  1  ि  न प्रो०  सु
 बंडबते

 :
 क्या

 आप  संतुष्ट  हैं  ?
 मैं  इसे

 आप
 पर  छोड़ता  आप  निर्णायक

 हैं  ओर  मैं  आपके  निर्णय  को  स्वीकार  करूंगा  ।  परन्तु  मैं  पहले  प्रश्न  के  बारे  में  संतुष्ट  नहीं  हूं  ।

 क्री  बाल  कवि  बैरागो  :  हम  गेहूं  खा  रहे  हैं  किसान  को  खा रहे  इतना  ही  बता  दें  ।  हमें
 लगता है  कि  हम  किसान  को  ही  खा  रहे

 ]

 झी  बिनेद्ा  गोस्वामी  :  आजकल  निर्णायकों  को  बहुधा  पीटा  जाता  है  अतः  निर्णायक
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 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  नेक  सलाह  है

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  मेरा  दूसरा  प्रश्न  पहले  प्रश्न  से  जुड़ा  हुआ  क्या  यह  सही  नहीं  है  कि

 हमारे  देश  में  तिचित्र  विरोधाभास  है  ?  उत्पादन  में  वृद्धि  हो  रही  है  और  उसी  समय  हम  देखते  हैं  कि
 हमारी  गरीढ  जनसंख्या  का  एक  बड़ा  भाग  आधा  भूखा  है  या  वे  भुखमरी  की  स्थिति  के  निकट  क्‍या

 हु  सही  नहीं  है  कि  यह  कई  कारणों  से  हो  रहा  है  जिनमें  स ेएक  कारण  यह  है  कि
 हमारा  भारतीय

 खाद्य  निगम  वास्तविक  रूप  से  संकट  में  है  ?  क्या  यह  सही  नहीं  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  की
 विक  भडारण  क्षमता  से  उत्पादन  बहुत  अधिक  है  ?  कया  यह  सही  नहीं  है  कि  इन  बातों  के
 स्वरूप  उसके  घाटे  में  बहुत  वृद्धि  हो  रही  है  ”  चिन्ता  मत  अध्यक्ष जी  प्रभार
 संभालेंगे  |  अध्यक्ष  जी  विकेन्द्रित  नहीं  हैं  ।

 इन  सभी  बातों  के  परिणामस्वरूप  क्या  यह  सही  नहीं  है  कि  आर्थिक  सहायता  के  बचने  के  लिए
 आप  बिक्री  मूल्य  में  वृद्धि  के  आसान  विकल्प  को  अपना  रहे  हैं  जिससे  उपभोक्ताओं को  कठिनाइयां  दो
 रही  हैं  ?  कया  आप  इस  विकल्प  को  अपनाने  से  बदेंगे  ?

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  पहले  तथ्य  ओर  तत्र  प्रश्न  ।

 श्री  ए०  के०  पंजा  :
 चूंकि  आपने  प्रश्न  की  अनुः

 वास्तव  में  ये  पांच  प्रश्न
 ते  दी  पहले  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि

 श्रो०  मधु  दंडवते  :  मैंने  उनको  अच्छी  तरह  से  जोड़ा

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  वे  इतनी  अच्छी  तरह  से  जुड़े  हुए  हैं  कि  टूटेंगे  नहीं  ।

 श्री  ए०  के०  पंजा  :
 चुंकि  आपने  इसकी  अनुमति  दी  जद्टां  तक  प्रश्न  का  संबंध  है

 मेरा  स्पष्ट  उत्तर  है  जहां  तक  भारती  व  खाद्य  निगम  के  बारे  में  पहले  अश्न  का  संबंध  हम  और

 प्रभारी  मंत्री  श्री  शिव  शंकर  जी  दोनों  ही  एफ०  सो०  आई०  के  पूरे  कार्यकरण  पर  अर्थात  खरीदने  से
 लेकर  उसे  उपभोक्ता  तक  पहुंचाने  के  समूचे  कार्य  गौर  कर  रहे

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  पहले  भी  एक  दिन  यही  प्रश्न  पूछा  गया

 श्री  ए०  के०  पंजा  :  पहले  दिन  भी  हमने  इस  विषय  पर  एक  प्रश्न  का  उत्तर  दिया
 जहां  तक  भंडारण  और  उत्पादन  का  सम्बन्ध  है  हम  पूरी  स्थिति  पर  नजर  रख्ध  रहे  हैं  और

 हमारे  पास  यह  देखने  के  लिए  एक  निगरानी  प्रणाली  है  कि  लगभग  कितना  उत्पादन  होगा  और
 जहां तक  आवश्यक  होगा  वहां  तक  भंडारण  की  क्षमता  बढ़ाई  जाएगी  ।  रन्तु  जेसा  कि  आप  जानते  हैं
 कि  कठिन  प्रयासों के  अधिक  विधा  मों  के  निर्माण

 के  हमें  मम्ूब  की  कुछ
 मात्रा खुले

 न
 कि  खुले

 आकाश  के
 बल्कि-श्षीं  ०

 ए०  प्रणाली
 के

 अस्तगंत
 रछ्नी  पड़ती  है
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 जहां  तक  घाटे  का  सम्बन्ध  है  इस  प्रश्न  का  उत्तर  पहले  ही  दिया  जा  चुका  घाटे की  मात्रा कम  होती
 जा  रही  इसमें  संदेह  नहीं  है  कि  हम  इससे  सन्तुष्ट  नहीं  हैं  परन्तु  हम  भरसक  प्रयास  कर  रहे
 विभिनन  क्षेत्रों  में  कायंवाही  की  जा  रही  है  जिसे  समांचारपत्रों  में  भी  प्रकाशित  किया  जा  रहा  आपने

 वह  देखा  और  हम  कार्यवाही  कर  रहे  लगभग  प्रतिदिन  हम  इस  पहल्‌  पर  बैठकर  बातचीत
 करते  हैं  ताकि  हम  कुछ  राहत  दे  सके  ।

 प्रो०  मधु  दंश्वते  :  यह  उत्तर  सही  नहीं  पिछले  से  पिछले  वर्ष  यह  मात्रा  220  लाख  टन
 थी  और  पिछले  200  लाख  टन  इस  गति  से  कठिनाइयां  बढ़  रही  हैं  ।

 जब  तक  भंडारण  को  सुविता  में  पर्याप्त  वृद्धि  नहीं  की  जयिगो  तब  तक  भंडारण  में  अधिक
 हामि  होती  रहेगी  ।

 श्री  ए०  के०  पंजा  :  वे  जो  आंकड़े  बताये  वे ठीक  नहीं  1980-81  में  कुल  मात्रा जो
 खरीदी  ओर  बेची  गई  अर्थात  वसूली  से  अन्त  तक  ले  जाई  वह  2,3  25.5  लाख  मोट्रिक  टन

 श्रीमन्‌  तब  मूल्य
 ***

 )

 क्या  मैं  अपनी  बात  पूरी  कर  सकता  इसकी  मात्रा  2,325.5  लाख  टन  थी  *'*
 )

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्टो  :  यह  कंसे  हो  सकता  है  जबकि  कुल  उत्पादन  लगभग  1500  लाख
 टन  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  हो  सकता  है  कि  इसमें  पिछला  स्टाक  ह्दी
 ***

 )

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  मैं  भंडारण  के  बारे  में  कह  रहा  **
 )

 थ्रो  ९०  के०  पंजा  :  अगर  वह  बात  सुनने  के  दृच्छक  हैं  और  अधघीर  नहीं  हैं  तो  मैं  प्रतिशत
 हम  1980-81  के  प्रतिशत  से  प्रसन्‍न  नहीं  लेकित  मैं  यह  बता  रहा  था  कि  प्रतिवेदन  के

 अनुसार  1980-81  में  2.89  प्रतिशत  मृल्य  की  हानि  हुई  थी

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  पंजा  वे  मात्रा  के  सम्बन्ध  में  पूछना  चाहते  उनका  कहना  है  कि  यह्‌
 232.55  लाख  टन  नहीं  हो  क्योंकि  कुता  उंत्पादन  लगेभग  1510  लाख  टने

 )

 प्रो०  सघु  दंडवते  :  क्‍या  बह  पुराने  गणित्ष का  प्रयोग कर  रहे  हैं  या  आधुनिक
 गणित  का  ?

 परध्यक्ष  महोदय
 ;

 यह  केवल  अनुमान  लगाने की  वात  ठीक  चिन्ता मत  उन्हें
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 उत्तर  देने  दीजिए  ।

 श्रो  ए०  के०  पंजा  :  यह  खरीद  तथा  बिक्री  को  मिलाकर

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  यही  कहा  था  और  हो  सकता  है  इसमें  पिछला  बकाया  स्टाक  भी  हो  ।

 श्री  ए०  के०  पंजा  :  यह  भःरतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  की  गई  कुल  खरीद  तथा  बिक्री  को
 कर  हम  इस  स्थिति  से  प्रसन्‍त  नहीं  आंकड़े  इस  प्रकार  हैं  **

 )

 श्री  बसुदेव  भ्राचार्य  :  लेकिन  कुल  उत्पादन  1200  लाख  टन  है  ।

 प्रो०  मधघ  दंडवते  :  में  उन  जिम्मेदारियों  के  बारे  में  कह  रहा  था  जो  भारतीय  खाद्य  निगम  को

 सौंपी गई  एक  साल  पहले  यह  मात्रा  220  लाख  टन  थी  और  अगलेः  क्‍्यं  290  लाख  टन  हो

 यह  आंकड़े  जो  हमें  उपलब्ध  )

 श्री  ए०  के०  पंजा  :  अभी  तक  हम  जो  कह  रहे  हैं  वह  यह  है  कि  अब  तक  परिवतंस  के
 ओर  भंडारण  के  दोरान  हुए  नुकसान  को  ***

 )

 श्रो  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  हम  इस  सम्बन्ध  में  बात  नहीं  क्र  रहे

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  हमारे  पास  यह  उपलब्ध

 )

 तथा  खाद्य  झोर  नागरिक  पूर्ति  मन्‍्त्रो  पो०  शिव  शंकर  )  :  मैं  प्रो०
 वण्डवते  द्वारा दिये  गये  पिछले  से  पूर्व  वर्ष  के  220  लाख  टन  के  आंकड़ों  से  उसके  बाद  यह
 मात्रा  29  लाख  टन  हो  गई  मैं  इसका  विरोध  नहीं  कर  रहा  यह  सच  है  कि  भंडारण  की  जितनीः

 सुक्धाओं  की  आवश्यकता  उसके  अनुरूप  हमारे  पास  व्यवस्था  नहीं  हम  आर  अधिक  भंडारण
 व्यवस्था  की  कोशिश  कर  रहे  इसमे  कुछ  कर्ठिनाइयां  )

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  उत्त  का  देने  दीजिए  ।

 )

 श्री  पीो०  शिव  शंकर  :  घन  का  अभश्वव  तका  अन्य  कॉठिनाइयां  हम  उन्‍हें  दूर  करने  की
 कोशिश कर  रहे  )

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  समाप्ति का  प्रश्न  नहीं  यहां  केवल  आंकड़ों  का  प्रश्न  इस  पर  इतना
 विभंर  न

 )

 ॥क
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 श्री  मनोरंजन  मकत  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  से जानना  चाहता  हूं  कि

 चूंकि  घान  और  चावल  के  खरीद  मूल्य  में  की  गई  वृद्धि  केन्द्र  प्रशासित  अण्डमान  और  निकोबार  महाद्वीप
 में  लाग ूकी  गई  तो  क्या  आप  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  ये  खरीद  मूल्य  उस  दूर-दराज  के

 समह  के  किसानों को
 भी  मिलें  ?

 श्री  ए०  के०  पंजा  :  यह  पूरे  भारत  में  लाग्‌
 5 ््  हा  ०५  न्प्

 ही  वौं०  शोमनाद्रीश्वर  राव  :  वित्ताभाव  तथा  भंडारण  सुविधाओं  के  अभाव  आदि  के  कारण

 िक्वरकार  किसानों  टी  सम्पर्ण  कृषि  उपज  खरीदने  में  अपनी  असमयता  व्यक्त  कर रही

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  आप  गलत  समझ  रहे  उन्होंने  आश्वासन
 दिया  था  कि  जो  कुछ  भी  किसान  वेचेगा  सरकार  उसे  खरीदेगी  ।  आप  इस  बात  को  मिला  क्‍यों  रहे  हैं  ?

 हि  _  जी  बी०  शोमनाद्रीश्वर  राव  :  अपने  वायदों  के  वे  इसे  पूरा  नहीं  कर  रहे

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  वित्त  मन्‍्त्री  यहां  बंठे  उन्होंने  स्पष्ट  आश्वासन  दिया  है  कि  जितने  भी
 घन  की  आवश्यकता  है  उतना  घन  देंगे

 श्रो  घो०  झोमनाद्रोश्वर  राव  :  वायदे  के  बावजूद  वे  इसे  पूरा  नहीं  कर  रहे

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  आन्ध्र  प्रदेश  में  ऐसा  नहीं  किया  जा  रहा

 श्री  वो०  शोभनाद्रीश्बर  राव  :  हमारे  राज्य  में  सरकार  खरीद  नहीं  कर  रही

 प्रध्यक्ष  महोदय
 :  आपको  यह  बात  ही  पूछनी  चाहिए  ।  उसमें  मैं  आपका  साथ  दूंगा  ।

 प्री  बो०  शोभनाद्रीश्वर  राव  :  मैं  म/ननीय  से  जानना  चाहता  हुं  निजी  व्यापारियों  पर
 छोडने  के  बजाय  सरकार  स्वयं  ही  वढ़िया  और  उच्च  कोटि  का  चावल  निर्यात  करने  की  कोशिश  क्‍यों
 नहीं  ताकि  देश

 वककिसानों
 को  लाभकारी  मूल्य  मिल  सकें  ।  सरकार  स्वयं  इस  कार्य  को  ह/थ  में

 क्यों  नहीं
 बे  क्योंकि  इससे  अध्विक  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  जा  सकती  है  और  कई  दूसरी  वस्तुओं

 का  आयात  करने  में  उसका  उपयोग  किया  जा  सकता  है  ?  सरकार  स्वयं  इसमें  रुचि  क्‍यों  नहीं  लेती  ?

 क्‍या  सरकार  इसमें  पहल  करेगी  ?  क्या  सरकार  अब्न  हस  कार्य  को  करेगी  ?

 श्री  पी०  शिव  शंकर  :  इस  प्रश्न  को  देखते  हुए  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  खाद्य  तथा  नागरिक

 आपूर्ति  विभाग  के  बजाय  मुझे  वाणिज्य  विभाग  सम्बन्धी  बात  पर  आना  पड़ेगा  ।

 श्री  वी०  शोमनाद्रीश्वर  राख  :  क्‍योंकि  दोनों  ही  विभाग  आपके  पास

 श्री पी०  शिव  शंकर  :  जहां  खरीद  के  प्रश्न  पर  अध्यक्ष  महोदय  की  बात  मेरी  समझ  में  स्पष्ट

 रूप  से  नहीं  परन्तु मैं  यह  अवश्य  कहूंगा  कि  यह  लेवी  मूल्य  के  आधार  पर  खरीद की  बात  है  तो
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 आवश्यक  वस्टु  अधिनियम  के  अन्तर्गत  लेवी  सम्बन्धी  आदेश  जारी  किया  गया  तथा  उसके  आधार
 पर  जितनी  भी  अधिकतम  खरीद  कीजा  सकती  है  वह  की  जा  रही  मैं  यही  बताना  चाहता

 है

 सरकार  द्वारा  बासमती  और  गैर-बासमती  दोनों  प्रकार  के  चाबलों  का  निर्यात  करने  के  प्रश्न
 के  बारे  में--जिसके लिए  माननीय  सदस्य  ने  कहा  था  --  कि  अगर  कोई  फायदा  है  तो  वह  व्यापारियों  को

 नहीं  जाना  मैं  यह  कह  गा  कि  इस  बात  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  था  हम  इस  पर  विचार
 करेंगे  ।

 श्री  बो०  शोभनाप्रीश्बर  राव  :  चावल  के  इस  निर्यात  से  किसानों  को  फायदा  होना

 श्री  पो०  शिव  शंकर  :
 वह  मैंने  यही  कहा  मैंने  कहा  है  कि

 मैं  इसके  आर्थिक  पहलू के  बारे

 में  विचार  करूंगा  । इसका  अध्ययन  करना  इसका  जवाब  तुरन्त  नहीं  दिया  जा  सकता  ।

 सिक्किम  में  राष्ट्रीयक्ृत  बेकों  का  काय॑  करण

 +390.  श्रीमती  डी०  के०  मण्डारो  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 सिक्किम  में  कार्य  कर  रहे  र  ष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  के नाम  क्या हैं  और  उनकी  शाखाओं  की

 संख्या  कितनी

 लोगो ंमें  बचत  की  आदत  को  प्रोत्साहित  करने के  संबंध में  उनके  क्या  कायंकलाप

 ओर

 पिछले तीन  वर्षों  के  दोरान  इन  बेंकों  द्वारा  कृृषि-ऋणों  के  रूप  में  कुल  कितनी  राशि  के

 ऋण  दविये  गये  और  कितने  लोगों  को  इससे  लाभ  हुआ  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल
 पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 भारतीय  रिजवं  बैंक  से  प्राप्त  सूचना  के  सिक्किम  राज्य  में  सरकारी  क्षेत्र  के

 3  बैंक  अर्थात्‌  भारतीय  स्टेट  सेन्ट्रल  बैंक  इण्डिया  और  यूको  बेंक  कार्य  कर  रहे  हैं  और

 30  1985  को  स्थिति  के  अनुसार  इनकी  19  शाबाएं  हैं  जिनका  ब्यौरा  अगले  पृष्ठ  पर  दिया

 गया  है  :
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 बैंक  का  नाम  शाखाझ्रों  को  संख्या

 भारतीय  स्टेट  बेंक  11

 सेन्ट्रल  बेंक  आफ  इंडिया  6

 यूको  बेंक  2

 प्तरकारी  क्षेत्र  के  बेंक  जमा  राशियों  पर  ब्याज  देकर  और  परचों  के  माध्यम  से  प्रचार

 करके  ओर  बचत  क॑  लाभ  दर्शान  के  क्रभियानों  द्वारा  जनता  में  बचत  की  आदत  को  बढ़ावा  देते  हैं  ।

 गत  3  वर्षो  के  अंत  में  सिक्किम  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के कृषि  अग्रिमों  की कुल  बकाया
 राशि  ओर  ऋण  खातों  की  संख्या  का  विवरण  नीचे  दिया  गया  हैं  :--

 दिसम्बर  के  अंत  में  खातों  को  संख्या  बकाया  रकसः

 1982  747  18.00

 1983  2028  41.00

 1984  4613  98.02

 अरीमती डो०  के०  भंडारो  :  हमने  अल्प  समयावधि
 में

 सार्वजनिक क्षेत्र  के  तीन  बैंको ंको  19
 -

 शाखाएं  सिक्किम  में  खोली  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहूंगी  कि  सिक्किम के  लोगों  में  बचत
 की  आदत को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  उन्होंने  क्या  कार्यवाही  को  लोगों  को  शिक्षित  करने
 के  लिए  किन  भाषाओं  में  इश्तहार  निकाले  जाते  और  कहां  तक  इसमें  सफलता  मिली  है  ?

 श्री  जनादंन  पुजारी  :  जहां  तक  बचत  करने  आदत  का  संबंध  हम  प्रोत्साहन  देते  रहें

 जहां  तक  राष्ट्रीय  बचत  प्रमाण  पत्रों  को  छठे  और  सातवें  निगमों  का  सम्बन्ध  माननीय  सदस्य

 उनके  बारे  में  जानते  हैं  ।

 जहां  तक  जमाराशि  का  सम्बन्ध  अगर  कोई  पांच  वर्ष  से  ज्यादा  राशि  जमा  रखता  तो

 उसे  11  प्रतिशत  की  दर  पर  ब्याज  दिया  जाता  सिर्फ  यही  प्रचार  साधनों  तथा  प्रचार  के

 दूसरे  माध्यमों  द्वारा  भी  हम  इस  बचत  करने  की  आदत  को  प्रोत्साहन  दे  रहे  शाखाओं  को  लाइसेंप
 देने  तथा  शाखा  की  बात  पर  आते  जेसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  ध्यान  दिलाया  अब  हमने
 17,000  लोगों  के  पीछे  एक  शाखा  उपलब्ध  करा  दी  जहां  तक  अन्तर  का  सम्बन्ध

 भारतीय  रिजवं  बैंक  की  वर्तमान  नीति  प्रति  10  किलोमीटर  एक  शाखा  खोलने  इस  दिशा  में

 भी  हम  कदम  उठा  रहे  औऔर  इस  क्षेत्र  में  जो  धनराशि  दी  गई  है  जहां  तक  प्राथमिक  क्षेत्र  का  संबंध
 इसके  लिए  रखे  ग़ये  40  प्रतिशत  परीक्षण  लक्ष्य  की  तुलना  में  प्राथमिक  क्षेत्र  1984  में  52  प्रतिशत
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 राशि
 के

 आसपास  पहुँच  गया  सौधे  कृषि  के  लिए  उधार के  विषय  14.2  प्रतिशत्त  की  तुलना  में

 जो  कृषि  के  क्षेत्र  में  समस्त
 भारत  का  औसत है  हम  !  8.3  प्रतिशत  देने  में  सक्षम  रहे  *

 डो०  आर०  आई०  अग्रिम  घन  के  विषय  सिक्किम  के  वारे  में  कमजोर  वर्गो ंफो हम  समस्त
 भारत के  ओसत  आंकड़े  1.17  प्रतिशत  की  तुलना  में  उनको  4.9  प्रतिशत की  सीमा  तक  देने  में  सक्षम
 रहे

 श्रीमती  डी०  के०  भंडारो  :  लोगों  को  शिक्षित  करने  के  लिए  वो  भाषाएं  कोन  सी  हैं  जिनमें
 इश्तहार  निकाले  जा  रहे  हैं  ?  कहां  तक  यह  सफल्न  है  ?

 श्री  जनादंन  पुजारी  :  मुझ  सूचना  की  आवश्यकता  मैं  इस  बारे  में  आपको

 श्रोमती  डो०  के०  भंडारी  :  सिक्किम  से  इन  शाखाओं  में  कितने  लड़के  और  लड़कियों  को
 लगाया  गया  हैं  ?  क्‍या  यह  सत्य  नहों  है  कि  सिक्किम  केवल  दूसरे  राज्यों  से  लोगों  की  भर्ती  का  केन्द्र
 बन  गया  है  ?  वया  स्थानीय  लड़के  तथा  लड़कियों  चाहे  वे  अप्रशिक्षित  सरकार  की  इन  शाखाओं
 में  रोजगार  देने  की  कोई  नीति  है  ?  क्या  उनको  इस  क्षेत्र  में  प्रशिक्षित  करना  सम्भव  है  ?

 श्री  जनादन  पुजारी  :  सिक्किम  के  बैकिय  क्षेत्र  में  कमंबारियों  की  संख्या  से  सम्बन्धित  आंकड़े
 परे  पास  नहीं  मैं  समस्त  भारत  का  आंकड़ा  दे  सकता  लगभग  7,50,000  लोग  बंकिग  क्षेत्र  में
 कार्य  कर  कर  रहे  हैं  उन्होने  बंक  क्मंचारियों  को  प्रशिक्षण  देने  के  बारे  में  पूछा  ह_म
 उनको  प्रशिक्षण  दे  रहे  हैं  ।

 श्री  दिनेश  गोस्वामी  :  कृषि  के  लिए  दिए  गये  ऋण  के  बारे  में  पूछा  गया  था  और  उत्तर  में
 बकाया  धनराशि  की  बात  कही  गई  खेती  के  लिये  ऋण  की  कुल  घनराशि  क्‍या  है

 ?
 कया  यह

 सत्य  नहीं  है  कि सिक्किम  तथा  पूरे  उत्तरी  पूर्वी  क्षेत्र  में  जमा  साख  अनुपात  बाकी  सारे  देश  से  उल्टी
 जो  एक  विरोधाभास  क्योंकि  पिछड़े  क्षेत्र  में  ज्यादा  धन  खर्च  किया  जाना  बंकों  का
 करण  कंरने  का  एक  मुख्य  उद्ेश्य  क्षेत्रीय  असंतुलनों  को  कम  करना  लोगों  द्वारा  इन  अग्रिम  ऋणों
 को  सहायता  न  लेने  का  एक  कारण  उनके  द्वारा  बेकिंग  आदत  आदि  का  न  होना  वे  सांस्कृतिक

 भूमि  से  भी  परिचित  नहीं  हैं  ।  सरकार  यह  देखने  के  लिये  क्या  कदम  उठा  रही  है  कि  क्‍या  लोग  बेंकिय
 आदत  अपना  रहे  जो  अधिकारी  वहां  भेजे  गये  उन्हें  लोगों  की  संस्कृति  तथा  अन्य  पृष्ठ  भूमि  के
 बारे  में  जानना  चाहिए  और  उस  संदभ॑  मेरे  विद्वान  साथी  द्वारा  पूछा  गया  प्रश्न  बहुत  जरूरी  यह
 देखने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  कि  उन्हीं  क्षेत्रों  के  लोग  इन  बैंकों  में  लगाये  क्योंकि  उन

 क्षेत्रों  के  व्यक्तियों  के  साथ  सम्बन्ध  बनाने  तेथा  उनको  अच्छी  तरह  समझाने  के  लिए  बेहतर
 स्थिति  में

 अ्रष्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  सोचता  कि  यह  एक  संगत  प्रश्न

 ओी  जनाद॑ने  पुजारी
 :  यह  सही  है  कि  इस  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र

 मे ंसाख  जमा  अनुपात  निम्न

 मैं  स्वैयं इस  साध  जमा  अनुपात  की  उठान ेके  निगरानी  रख  रहा  हूं  ओर  ज्यादा  घन  कमजोर

 15



 मौखिक  उत्त  *  2  1986

 बर्व  को  जाबेशा  और  हम  देकते  न्‍किय  आकिकाएं  और  बेकिंग  आदत  करी  उत्तर इ्ी  क्षेत्र  में
 सुधरें  ।

 अब  उन्हें  रोजगार  तथा  उनको  प्रशिक्षण  देने पर  आता  जिससे  वे  इस क्षेत्र में  उन्हें काम
 मिल  मुझे  कुछ  पूचना  की  आवश्यकता है  ।

 केरल  में  इलायची  की  विपणन  प्रणाली  में  सुधार  की  भ्रावश्यकता

 *392.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यहे  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  केरल  में  इलायची  की  प्रारम्भिक  विपणन  प्रणाली  में  सुधार  लाने  की  आवश्यकता

 क्‍या  वर्तमान  विपणन  प्रणाली  के  अन्तगंत  छोटे  उत्पादकों  के  हितों  को  नुकसान  पहुंचता

 यदि  तो  प्रारम्भिक  विपणन  प्रणाली  में  सुधार  लाने  के  लिए  इलायची  बोर्ड  की  कोई

 ऐशस्ली  योजना  जिसके  द्वारा  उत्पादकों  को  लाभप्रद  मूल्य  प्राप्त हो  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 बाणिज्य  तथा  खाद्य  श्रोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  पो०  शिव  :  से  एक
 विवरण  समा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 से  इलावचो  का  प्रारम्भिक  विपणन  अर्थात्‌  उपजकर्ताओं  द्वारा  थोक  बिक्रेताओं
 को  सार्वजनिक  नीलामियों  की  प्रणाली  के  जरिए  1950  के  दशक  से  किया  जा  रहा
 जनिक  नीलामियों  को  विक्रेताओं  और  फक्रंताओं  की  एक  बड़ी  संख्या  के  बीच

 प्रतियोगिता  के  जरिए  खुले
 सौदों  तवा  कीमत  निर्धारण  के  दृष्टिकोण  विशेष  रूप  से  लघु  उपजकर्ताओं  के  लाभकारी

 समझा  जाता  है

 इलायची  बोड  ने  नीलामी  बिक्री  में  ऋण  के  विनियमन  के  लिए  पहले  ही  उपाय  कर  लिए  हैं  ।

 इसने  कर्नाटक  में  सोधी  नीलामियां  भी  शुरू  की  हैं  ।  आगे  सुधार  करने  की  गुंजाइश  के  संबंध  में  इलायची

 के  उत्पादन  तथा  व्यापार  में  अंतग्रेस्त  विभिन्‍न  हितों  क ेसाथ  परामश  करके  निरन्तर  समीक्षा  की  जा

 रही

 प्रो०  पी०  ले०  कुरियन  :  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  की  इस  बात से  सहमत  हूं  कि  नीलामी

 किसानें  के  लिए  उसी  स्थिति में  लाभप्रद  है जबकि  नीलामी  में  बहुत  से  विक्र ता  ओर  खरीददार  हिस्सा
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 5  ््ोोोोऔ  कि
 ले  रहे  हों  ।  यहाँ  समस्या  यह  है  कि  विक्रेता  तो  बड़ी  संब्या  में  हैं  जो  छोटे  उत्पादक  हैं  परन्तु  क्रता

 द्वी  भर  नमें  से  कुछ  बाजार  में  करते  आपसी  सां  से  वे  कीमतें कम  कर  देते

 पहले  ही  कीमतें  बहुत  कम  हैं  और  किसान  मुसीबत  में  परन्तु  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  यह  है  कि  जो  भी

 निर्यात  मल्य  उपलब्ध  है  हम  उसे  उत्पादकों  तक  पहुंचाने  में  समर्थ  नहीं  परन्तु  जो  भी  मूल्य  उपलब्ध

 है  उसे  हमें  उत्पादक  तक  पहुंचाना  च/हिए।  अब  यह  सम्भव  नहीं  क्योंकि  क्रेता  बहुत  कम
 हैं  और

 परिणामस्वरूप  वे  की  मर्तें  कम  कर  देते  हैं  ।  इस  वर्ष  हमने  3,000  टन  इलायची  का  निर्यात  किया

 यह  सब  मुट्ठी  भर  क्रेताओं  द्वारा  किया  जाता  सी०  टी०  सी०  एल०  जोकि  एक

 निर्यात  क  संस्था  एक  टन  इलायची  का  भी  निर्यात  नहीं  किया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  माननीय  मंत्री

 महोदय  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  वह  इलायची  का  अधिक  मूल्य  पाने  के  लिए  क्या-क्या  कदम  उठा  रहे

 हैं  और  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  भी  वह  क्या  कदम  उठा  रहे  हैं  कि  जो  भी  निर्यात-मूल्य  उपलब्ध  है
 वह  उत्पादकों  को  दिया  जाये  ।

 श्री  पी०  शिव  शंकर  :  मैं  ऐसा  समझता  हुं--मैं  मानता  मैं  नहीं  मैं  इस

 बारे  में  आश्वस्त  नहीं  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  इलायची  बोर्ड  के  एक  सदस्य हैं  और

 आप  उपाय  कर  रहे  हैं  ।

 पी०  जे०  कुरियन  :  इलाथची  बोडं  का  बिक्री  से  कुछ  लेना-देना  नहीं  इसका  विपणन

 ब्रो०्पी०  शिव  शंकर  :  और  वे  उपाय  कर  रहे  हैं  ।

 झरी  पी०  जे०  कुरियन  :  क्षाप  हमें  अधिकार  हमें  खरीदने  और  बेचने  की  अनुमति तो
 हम  ऐसा

 प्रो०  पीो०  शिव  शंकर  :  बात  यह  है  कि  जहां  तक  व्यापारियों  का  सम्बन्ध  है  वे  व्याप

 बाजार  में  खरीदते  वास्तव  में  आज  जो  स्थिति  है  ओर  जेसा  कि  माननीय  सदस्य  अच्छी  तरह  से

 जानते  हैं  कि यह  कीमत  बेहतर  रही  है  परन्तु  जहां  वर्ष  की  कीमत  से  इसकी  तुलना  करने  का
 प्रश्न  पिछले  वर्ष  माल  की  कमी  थी  और  माल  की  कमी  के  कारण  कीमतें  अधिक  क्योंकि

 इलायची  के  उत्पादन-क्षेत्र  में  सूखा  पड़ा  हुआ  इस  वर्ष  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  फसल  अच्छी  हई

 है  इसलिए  कीमतें  उससे  थोड़ी  कम  हैं  ।  यह  मैं  मान  सकता  हूं  ।  लेकिन  फिर  भी  चूंकि  तीलामी-प्रणाली

 शुरू  हो  गई  इसलिए  कीमतें  काफी  अच्छी  हैं  जो  अन्यथा  नहीं  होती  ।  यदि  माननीय  सदस्य  महोदय
 इलायची  बोर  के  एक  सदस्य  होने  के  नाते  मुझे  कुछ  सुझाव  देने  के  लिए  तेयार  हैं  कि  सर्वोत्तम  सधार  कैसे
 किए  ताकि  उत्पादकों  को  अच्छी  कीमत  मिले  तो  यह  मैं  करने  के  लिए  तैयार  मैं  अपनी  जिम्मे
 दारी  से  जी  नहीं  चुराता  ।  लेकिन  इलायची  बोर  के  एक  सदस्य  होने  के  नाते  माननीय  सदस्य  कारगर

 कदम  उठा  सकते  वह  नीलामी  पर  भी  निगरानी  रखते  श्रीमान  जी  वह  स्वयं  ही  इलायची  की
 नीलामी  करते  हैं  ।  वह  स्वयं  देख  सकते  हैं  कि  किसानों  क्रो  उचित  म॒ल्य  दिया  जाए

 भ्रष्यक्ष  भहोदय
 :  प्रो०  साहब  आप  स्वयं  अपने  ज्ञाल  में  फंस  गए

 17
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 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  इलायची  बोर्ड  द्वारा दिए  जाने  वाले
 अच्छे  सुझावों

 को  स्वीकार  करने  के  लिए  धन्यवाद  करता  श्रीमान  जी  आ्रापकी  सूचना  के  लिये
 इलायची  बोर्ड  से  इलायची  के  विपणन  की  आशा  नहीं  की  जाती  ऐसा  वे  नहीं  करते  ।  यदि  इलायची
 बोर्ड  विषणन  कायें  और  निर्यात  कार्य  भी  शूरू  करे  तो  मैं  सहमत  हूं  कि  यह  एक  बहुत  भच्छा

 सुभाव

 परन्तु  मेरा  अनुपूरक  प्रश्न  यह  है  कि  आप  सहकारी  समितियों  के  विकास के  बारे  में  क्‍यों  नहीं
 सोचते  और  सहकारी  समितियों  की  सहायता  क्‍यों  नहीं  करते  ?  किसानों  की  कुछ  समितियां  लेकिन

 कई  कारणों  से  ये समितियां  भली  प्रकार  से  कार्य  नहीं  कर  रही  हैं  और  इलायची  के  निर्यात  के  लिये
 कोई  सहकारी  समिति  नहीं  क्या  आप  समितियों  की  सहायता  के  बारे  में  कुछ  सोचेंगे  और  यदि
 आवश्यक  हो  तो  अन्तर्राज्यीय  सहकारी  समिति  बनाने  के  बारे  में  भी  ताकि  इलायची  नीलामी

 केन्द्रों  में  म्रतियोगिता  हो  और  इलायची  का  निर्यात  किया  जाए  ताकि  विचोलियों  को  समाप्त  किया

 जा  सके  ओर  निर्यात  आय  का  लाभ  किसानों  को  मिल  सके  |

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  यह  सब  ठीक  अब  आपको  कहीं  तो  रुकना

 श्री  पो०  शिव  शंकर  :  जहां  तक  मैं  समझता  हूं  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  कि  इस  बारे  में  विभिन्‍न
 मत  हैं  कि  क्या  सहकारी  समितियां  छरीद  सकने  की  स्थिति  में  होनी  इसके  बारे  में  विभिन्‍न
 मत  लेकिन  इलायची  बोर्ड  अगर  इस  पर  विचार  करके  सुझाव  दे  तो  मैं  इसके  पूरे  अ/थिक  पहलू पर
 विचार  करने  के  लिए  तैयार  माननीय  सदस्य  भे  सहकारी  समितियों  द्वारा  बि  ल्‍्कुल  काम  न  करने
 का  आरोप  भी  लगाया  वह  इसकी  जांच  करके  उपयुक्त  सुझ्नाव  दे  सकते

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  हप  एक  सुझाव  देंगे  क्या  आप  उसे  मान  लेंगे  ?

 थी  पी०  शिव  शंकर  :  मैंने  कहा  था  कि  मैं  उस  पर  विचार  करूंगा  ।

 भरी  सुरेझ  क्रूप  :  भाननीय  मंत्री  ने  अपने  उत्तर  में  कहा  है  कि  पिछले  साल  की  तुलना  में
 इख्ायची  की  को  मत  कम  हुई  है  पर  वास्तव  मे  यह  बहुत  हो  तेजी  से  कम  हुई  पिछले  साल  इसकी
 कीमत  300  रुपब्रे  थी और  अब  100  रुपये  है  ।  इस  तरह  इसमे  बहुत  तेजी  से  कमी  हुई  है  और  इलायची
 उत्पादक  हड़ताल  के  रास्ते  पर  आ  गये  किसानों  की  एक  मांग  यह  है  कि  सरकार  को  इलायचो  के
 निर्यात  में  बुद्धि  करनी  चाहिए  ।  मैं  सरकार  से  पूछना  चाहता  हूं  क्रि  वह  इलायची  के  निर्यात  को  बढ़ाने
 के  लिए  किम  उपायों  पर  विचार  कर  रहो  है  ?

 श्रो  पो०  शिव  शंकर  :  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  बहुत  से  हन  दिए  गये  कुछ  का
 उल्लेख  मैं  इसी  समय  कर  सकता  ये  इस  ब्रकार  हैं  :

 2  किलो  तक  के  उपभोवता  पैकटों  में  इलायची  के  निर्यात पर  10%  नकद  प्रतिपूरक
 दिया  जाता  हु

 इ+

 उमपंन



 30  1907  मौखिक  उत्तर

 एक  किलो  या  उससे  कम  साबुत  या  पिसी  इलायची  के  उपभोक्ता  पैकेट  पर  5%  गरम

 मसाला  तेल  पर  3%  तथा  थोक  में  साबुत  या  पिसे  गरम  मस्राले पर  2  प्रतिशत आयाय  प्रतिपूर्ति  ।

 पेकिंग  सामग्री  आयात  के  लिए  अनुमति  प्राप्त  सामग्री  .

 विभिन्‍न  अन्य  उपाय  किये  गये  उदाहरण  के  लिए  बाजार  सवक्षण/उपभोक्‍ता  अनुसंधान
 तथा  बिक्री  एवं  अध्ययन  के  लिये  विदेशों  में  प्रतिनिधि  मं  डल  अंतर्राष्ट्रीय  प्रदर्शनियों  में  भाग
 लेना  |  प्रसार  तथा  प्रचार  के  लिए  इलायची  बोडं  द्वारा  मेलों  का आयोजन  ।

 ये  विभिन्‍न  उपाय  निर्यात  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  किये  गये

 जहां  तक  लागत  ओर  प्राप्त  कीमत  का  संबंध्र  कुछ  समय  पहले  मैंने  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  थी

 कि  उत्पादकों  को  90  से  120  रुपये  तक  लागत  पड़ती  है  जबकि  नीलामी  में  प्रति  किलो  140  रुपए
 कीमत  वसूल

 हुई

 श्री  सुरेश  क्रूप  :  अभी  उन्हें  केवल  100  रुपये  मिल  रहे

 श्री  शव  शंकर  :  जहां
 गे  वहां

 मैं
 सीखने

 के  लिये
 तैयार  मैं  $

 गी  पो०  शिव  शंकर  :  जहां  जरूरी
 हो  वहां  मैं  सीखने

 के
 लिये  तयार  मैं  कह  रहा  हूं  कि  यह

 कम  है  ।  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  हे  ।  लेकिन  मैंने  कारण  भी  बताये  हैं  ।  पिछले  साल  सूखा  पड़ा  था  ;  सुद्षा
 और  उत्पाद  के  न  मिलने  के  कारण  नीलामी  में  कीमतें  बढ़  लेकिन  इस  साल  रिकार्ड  उत्पादन  के

 कारण  कीमतों  में  कमी  आई  बहरदह्वाल  कीमतें  बहुत  कम  नहीं  मैं  यही  कहने का  कर
 रहा

 श्री  सुरेश  क्रूप  :  मेरा  निवेदन  है  कि  यहू  गलत

 श्रो  के०  एच  रंगनाथ  :  सरकार  इलायची  बोर्ड  के  बचाव  के  लिये  आ  गई  कर्नाटक  भी

 इलायची  का  उत्पादन  करने  वालों  में  से  माननीय  सदस्य  का  है  कि  इलायची  बोर्ड  विपणन
 कार्य  नहीं  कर  रहे  हैं  इसलिये  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  किन  कठिनाइयों  के  कारण  सरकार  इलायची
 बोर्ड  का  गठन  उसी  तरह  नहीं  कर  रही  जिस  तरह  काफी  बोड़  का  गठन  किया  गया  है  जोकि  बहुत
 अच्छी  तरह  काम  कर  रहा  है  ।  इलायची  बोडं  उत्पादकों  से  इलायची  खरीद  कर  उसे  क्‍यों  नहीं  बेचता
 जिस  तरह  काफी  बोडे  है  ?

 झी  पो०  शिव  शंकर  :  इस  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  लेकिन  मैं  पक्के  तोर  पर  नहीं
 जागता  कि  इसका  क्या  परिणाम  बहरहाल  सुझ्चाव  दिया  गया  है  इसलिये  मैं  इस  पर  अवश्य
 विचार  करूंगा  ।  मैं  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  जहां  तदः  काफी  कोड  का  संबंध  स्थिति  यह  रही  कि  इसके
 सारे  आर्थिक  पहलू  को  देख  लेने  के  बाद  यह  निष्कष  निकला  था  कि  काफी  बोड  को  सारी  काफी  की

 खरीद  करके  विपणन  करना  चाहिए  ।  चाय  बोर्ड  सहित  अन्य  बोडों  के  मामलों  में  ऐसा  नहीं
 किया  गया  बहरहाल  क्‍योंकि  सुझाव  दिया  गया  है  इसलिये  मैं  इस  पर  अवश्य  विचार  करूंगा  ।
 इसकी  व्यवहायंता की

 हम  निश्चय  ही  जांच  मैं  इससे  इंकार  नहीं  कर  मैं  इसकी  अवश्य
 जांच
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 स्टग्ड्ड  कपड़े  श्रधिक  उत्पादन  करने  के  लिए  कपड़ा  मिलों  को  निर्देश

 #393,  क्री  भ्ोबल्लम  पाणिग्रही  :  क्या  वरत्न  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार
 ने  कपड़ा  मिलों  को  अनुदेश  जारी  करते  समय  इस  बात  पर  जोर  दिया है

 कि  उनके  उत्पादन में  आम  लोगों  के  उपयोग  में  आने  वाले  स्टैण्डड  कपड़े  का  एक  निश्चित  अनुपात में
 उत्पादन  होना  चाहिये  ,  और

 यदि
 तो  क्या  कपड़ा  मिलों  1  निदेशों  का  पालन  किया  जा  रहा  है  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  मनत्रो  खुशोंद  भ्रालम  :  केवल  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम

 की  मिलें  ही  नियन्त्रित  त्रस्त्र  उत्पादन  में  लगी  हुई  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 श्रो  श्रीबल्लम  पाणिप्रही  :  महोदय  क्‍या  मन्त्री  जी  बतायेंगे  कि  इस  समय  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम
 की  कितनी  मिलें  नियस्त्रित  कपड़ा  बनाने  के  काम  में  लगी  हुई  क्या  उत्पादन  के  लिये कोई  लक्ष्य

 निर्धारित  इन  मिलों  द्वारा  क्रितना  कपड़ा  तैयार  किया  जाता  है  तथा  देश  को  कितने  कपड़े  की
 जरूरत  है  ।  आप  जानते  ही  हैं  कि  हाल  ही  में  तंथार  ओर  सदन  में  प्रस्तुत  की  गई  राष्ट्रीय  वस्त्र  नीति
 में  स्पष्ट  उल्लेख  है  कि  ननियन्त्रित  वस्त्र  को  तैयार  करने  की  जिम्मेवारी  हथकरघा  क्षेत्र  को  सौपी  जा

 रही  है  |  इसलिये  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  मिलों  तथा  हथकरघा  क्षेत्र  द्वारा  तैयार  किये  जाने  वाला

 सारा  नियन्त्रित  कपड़ा  क्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  गरीबों  तक  पहुंच  रहा  क्या  सरकार  को  इस  बात  की

 जानकारी  है  कि  इस  कपड़े  की  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  ठीक  से  काम  न  करने  के  कारण

 बहुत  से  गरोबों  को  यह  कपड़ा  भिल  नही  रहा  और  यदि  हां  तो  इस  कपड़े  के  वितरण  को  सरल  और
 कारगर  बनाने  के  लिये  सरकार  क्‍या  उपाय  करने  १२  विचार  कर  रही

 भ्रो  खुशोंद  झालम  खां  :  माननीय  सदस्य  सर्वप्रथम  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  की  मिलों  की
 संख्या  के  बारे  में  जानना  चाहते  हैं  ।  कुल  125  मिले  है  जिनमें  से  102  राष्ट्रीयकृत  और  शेष  सरकारी

 प्रबन्ध  वाली  मिले  1985-86  के  लिये  7000  लाख  पीटर  नियन्त्रित  कपड़े  का  लक्ष्य  रखा  गया
 था  जिसमें  से  2800  लाख  मीटर  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  तैयार  करेगा  और  4200  लाख  मीटर  हथकरघा
 क्षेत्र  । नियन्त्रित  कपड़े  और  जनता  कपड़े  का  वि+रण  उक्त  निगम  ओर  राज्य  सरकारें  करती  हमारे
 ध्यान  में  जब  कोई  समस्या  या  शिकायत  लाई  जाती  है  तो  हम  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  को  उपयुक्त
 उपाय  करने  के  लिये  कहते  हैं  ताकि  जबता  बस्त्र  उन  तक  पहुंच  सके  जिन  तक  पहुंचाने  का  लक्ष्य  रखा
 गया

 श्री  श्रीबललम  पाणिप्रही  :  मेरा  दूसरा  पूरक  प्रश्त  यह  है  कि  क्या  सरकार  को  देश  में
 हथकरघा  क्षेत्र  की खराब  हालत  को  जानकारी  है  क्‍योंकि  इस  समय  20%  हथकरघे  बेकार  पड़े  उन

 पर  कोई
 काम  नहीं हो  क्या  उनको  समस्याओं  को  हल  करने  ओर  नई  वस्त्र  नीति  के

 20
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 _  ----
 उपबंधों के  अनुसार  नियंत्रित  वस्त्र  को  तेयार  करने  का  काम  उत्तरोत्तर  ओर  शीघ्र  हृथकरघा  क्षेत्र  को

 सौंपा  जायेगा  ?  इस  बारे  में  सरकार  का  क्‍या  कार्यक्रम  है  और  इस  काम  को  कितनी  शी  पघ्रता  से  किया

 जाएगा  ?  मैं  यह  भी  जानता  हूं  कि  इस  साल  के  बजट  में  इस  शीर्ष  के  अन्तर्गत  कितनी  राज  सहायता
 राशि  निर्धारित  की  गई  है  और  क्‍या  उक्त  राशि  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  होगी  ।  तीसरे
 क्या  सरकार  के  समक्ष  अभाव  के  दोरान  जनता  कपड़े  को  तेंय!र  करने  के  लिए  बुनक  रों  को  कच्चे  माल

 की  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  कार्यक्रम  है  तथा  साधन-सामग्री  की  कीमतों  में  उत्तार-चढ़ाव

 से  बचने  के  लिए  क्‍या  रक्षा-उपाय  किये  गये

 50  हे
 बताना  चाहूंगा  कि  सरकार  ने  सारे  नियंत्रित  वस्त्र  को  तैयार  करने  का  काम  हथकरघा  क्षेत्र  को  तौंपने
 का  निर्णय  लिया  इस  सम्बन्ध  में  शुरूआत  इसी  साल  की  गई  !985-86  में  मीटर

 श्री  खर्शीद  भ्रालम  झ्लां  :: माननीय  सदस्य  ने  बहुत  से  प्रश्न  पूछ  इसलिए  रूवसे  पहले  मैं  यह

 अतिरिक्त  कपड़ा  तैयार  करने  का  काम  हथकरघा  क्षेत्र  को  सौंपा  गया  |  इसके  अलावा  हर  साल  20%,
 नियंत्रित  वस्त्र  तैयार  करने  का  काम  हथकरघा  क्षेत्र  को  सौंपने  का  निर्णय  लिया  गया  है  ताकि  सातवीं
 योजना  के  अन्त  तक  कुल  7000  लाख  मीटर  कपड़े  का  उत्पादन  हथकरा  क्षेत्र  करने

 जहां  तक  बेरोजगारी  का  संबंध  हमने  विशेष  रूप  से  उल्लेख  किया  है  कि  इस  साल  हथक  रघा
 क्षेत्रकों  500  लाख  मीटर  कपड़ा  तैयार  करने  का  काम  उन  20%  हथकरघों  को  दिया  जाये  जो

 दूर-दराज के  क्षेत्रों  में  स्थित  है  ओर  जिनके  पाप्त  पर्याप्त  काम  नहीं  आशा  है  कि  इः  500  लाख
 मीटर  कपटा  तैयार  करने  के  काम  से  उन्हें  अतिरिवत  काम  गिलेगा  और  वे  साल  के  अधिकांश  समय  के
 लिये  अपने  करघों  को  चला  सकेंगे  क्योंकि  पिछले  सालों  के  दौरान  वे  अपने  करघों  पूरा  उपयोग  नहीं
 कर  पाये  हैं  ।

 जहां  तक  राजसहायता  का  संबंध  सहायता  दी  जा  रही  इस  साल  मभिलों  द्वारा  तैयार
 किये  गये  नियंत्रित  कपड़े  पर  51.71  करोड़  रुपए  ओर  हथकरा  क्षेत्र  को  72  करोड़  रुपए
 सहायता  उपलब्ध  कराई  गई  है  ।

 श्रो  श्रीबल्लम  पाणिग्रही  :  मेरा  प्रश्न  था  कि  कामगारों  के  लिए  क्या  रक्षा  उपाय  किए  गए  हैं  ।
 उन्होंने  उत्तर  नहीं  दिया  ।

 है

 थ्रो  खर्शीद  झालम  खां  :  उन्हें  ऋण  दिया  जा  रहा  उन्हें  कच्चा  माल
 दिया  जाता  है  तथा

 वित्तीय  रूप  से  भी  सहायता  दी  जाती  है  ।
 ह

 श्रो  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  के  नियंत्रणाधीन  राष्ट्रीय  कपड़ा
 मिलें  ब  हुत  घाटे  में  चल  रही  अगर  ऐसा  है  तो  इन  मिलों  को  इस  कपड़े  को  तैयार  करने  का  काम

 कंसे  सोंपा  गया  जबकि  भारी  लाभ  कमाने  वाली  निजी  क्षेत्र  मिलों  को  इस  दायित्व  से  मुक्त  रखा  गया
 है  ?  अगर  यह  उत्तरदायित्व  पूरी  तरह  से  हथकरघा  क्षेत्र  को  सौंपा  जा रहा  है  तो  मानक  कपड़ा
 तेयार  करने ओर  सम्भावित  घाटे  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  विशेष  प्रोत्स  इन  दिए  जा  रहे  हैं  ?

 झी  खुक्ोंद  प्लालम
 खां  :

 में  जब  नियंत्रित  कपड़े  को  तैयार  करने का  काम  शुरू  किया
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 गया  था  तो  उस  सभय यह  दायित्व निजी  मिलों को  सौंपा  गया  था  लेकिन  मालूम पड़ा  कि  ये  भिलें

 दायित्व को  पूरा  करने  में  समर्थ  नहीं  इसलिए  1981  में  सरकार  ने  निर्णय  लिया  कि  लोगों की
 जरूरतो ंके  अनुसार  इस  आवश्यकता  को  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  ही  पूरा  जहां तक  हथकरघा
 क्षेत्र  का  संबंध

 है
 हमें  पूरा  विश्वास  है  कि  जो  भी  जिम्मेदारी  सौंपी  जाएगी  उसे  पूरा  करने में  वह्‌

 समथथ  है  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  मैंने  कहा  था  कि  सरकार  के  नियंत्रणाघीन  राष्ट्रीय  वस्त्र  मिलें  घाटे
 में  चल  रही  हैं  और  यह  दायित्व  उन्हें  साँपने  से  घाटे  में  ओर  वृद्धि  ही  भारी  लाभ  कमा  चुकी
 निजी  क्षेत्र  की  मिलों  को  इस  दायित्व  से  मुक्त  रखा  गया  है  ।  प्रश्न  के  जिस  भाग  पर  जोर  दिया  गया  था
 उसका  उन्होंने  जवाब  नहीं  दिया

 भ्रो  खुशोंद  झ्ालम  खां  :  इसके  लिए  निजी  मिलें  विशेष  उत्पाद  शुल्क  के  तौर  पर  राज-सहायता
 का  भुगतान  कर  रही

 कुमारो  समता  बनर्जो  :  मंत्रीजी  ने  अपने  उत्तर  में  कहा  है  कि  कपड़ा  मिलें  आम  आदमी के
 लिए  अधिक  नियंत्रित  कपड़ा  तंयार  कर  रही  क्या  सरकार  ने  उन  वस्त्र  मिलों  के  संबंध में  कोई
 निर्देश  जारी  किया  है  जो  कुप्रबंध  के  कारण  अब  बन्द  होने  जा  रही  मैं  विशेष रूप  से  कलकत्ता  की

 राष्ट्रीय  वस्त्र  मिलो  की  बात  कर  रही  हूं  ।  इन  मिलों  को  क्‍यों  बन्द  किया  जा  रहा  है  ?  इस  स्थिति से
 निपटने के  लिए  सरकार  क्या  उपाय  कर  रही  है  ?

 भरी  खुशोद  झालस  खां  :  मुझे  नहीं  मालूम  कि  मिलों  को  बन्द  करने  के  बारे में  कोई

 निर्णय  लिया  गया  है  ।

 बोड़ो  पर  उत्पाद-शुल्क

 +394.  भरी  डाल  चन्द्र  जन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  करेंगे कि  :

 गत  तीद्  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  बीड़ी  पर  कितना  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  वसूल  किया

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  बीड़ी  पर  बीड़ी  उपकर  के  रूप में  कितनी  घनराशि वसूल  की
 गई  और  बीडी  कामगार  कल्याण  निधि  योजना  पर  मद-वप्र  और  वर्ष-वार  कितनी  घनराशि  खर्च  की

 और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  छोटे  बोड़ी  निर्माताओं को  उत्पाद  शुल्क  प्रति वर्ष कितनी

 छूट  दी  गई  ?

 4३
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 [  भनुवाद ]
 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  जनादंन  :  एक  विवरण  सभा  पटल

 पर  रखा  जाता  *

 विवरण

 और  पिछले तीन  वर्षों  के  दोरान  बोडी पर  वसूस  की  गई  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क
 की  वर्षवार  राशि  तथा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  बीड़ी  उपकर  के  रूप  में  वसूल  की  गई  राशि  नीचे दी
 गई  है  :--

 रुपये

 वर्ष  बोड़ियों  पर  वसूल  किया  गया  बोड़ियों  पर  बसूल  किया  गया

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  उपकर

 1982-83  82-83  12094  320

 1983-84  12936  346

 1984-85  12829  345

 बीडी-कामगा रों  की  कल्याण  निधि  योजना  पर  मद-वार  और  वर्ष-वार  खर्च  की  गई  राशि  नीचे
 दी  गई  है  :--

 वास्तविक  व्यय  रुपये

 1982-83  1983-84  5

 प्रशासन  ह॒  23.93  212.88

 स्वास्थ्य  निर्माताओं द्वारा ली गई छूट की  97.77  हिसाब

 शिक्षा

 मनोरंजन  3.40  0.34

 आवास  0.66  0.47  0.37

 जल  आपूर्ति  न  न  न

 छोटे  बीड़ी  निर्माताओं  द्वारा  ली  गई  छूट  की  मात्रा  के  संबंध  में  कोई  हिसाब  नहीं  रखा
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 जाता  इसलिए  सूचना  उपलब्ध  नहीं

 श्री  डाल  चन्द्र  जन  :  अध्यक्ष  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  प्रति  वर्ष  ब्ीड़ी  उपकर  के  रूप  में

 स्टेट  वाइज़  कितनी  कलेक्शन  की  गई  और  इस  मद  में  कितना  खर्च

 ]

 श्री  झनादंन  पुजारी  :  मेरे  पास  राज्यवार  आंकड़े  नहीं  है  ;  मुझे  नोटिस  को  जरूरत

 श्री  डाल  चन्द्र  जन  :  अध्यक्ष  हर  वर्ष  लगभग  तीन  करोड़  रुपये  की  राशि  उपकर  के
 रूप  में  वसूल  होती  जिसमें  से  बी  ड़ी  श्रमिक  कल्याण  निधि  पर  लगभग  दो  करोड़  रुपए  खर्च  कर  दिए
 जाते  जो  एक  करोड़  रुपये  की  राशि  हर  साल  बची  उसको  बचाने  का  कया  तात्पयं  है  और

 पूरी  राशि  श्रमि*्  फ़ों  के  कल्याण  पर  खचच  क्‍यों  नहीं  की  जाती  ।

 ]

 श्री  जनादंन  पुजारी  :  इसे  श्रमिकों  के  कल्याण  पर  खर्च  किया  जाता  हम  १०  बंगाल  और
 कर्नाटक  में  दो  अस्पतालों  की  स्थापना  करने  जा  रहे  हैं  और  इस  उद्देश्य  से  भी  धनराशि  व्यय  की

 जाएगी  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 ]

 भूतपूर्व  रजबाड़ों  के  शासकों  के  निजो  स्वामित्व  वाले
 नें  आयपरलत  आल  पयंटन लों  भ्रादि  का  टन  सम्बन्धों  सहत्व क

 #391.  श्री  दिग्विजय  क्या  संसदोय  कार्य  झोर  पर्यटन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  को  भूतपूर्व  रजवाड़ों  के  शासकों  के  निजी  स्वामित्व  वाले  राज
 निवासों  तथा  कछिलों  के  पर्यटन  संबंधी  महत्व  की  जानकारी  *

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  उनकी  पयंटन  संबंधी  सम्भावनाओं  का  पता  लगाने  के
 लिए  एक  समिति  गठित  करने  का  विचार
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 जप  ५  दयायथयय  ८  —

 यदि  तो  और

 यदि  तो  राष्ट्रीय  परिसंपत्तियों  के  संरक्षण  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 संसदीय  कार्य  झोर  पर्यटन  मन्‍त्री  एच०  के०  एल०  :  से  सरकार  को

 भूतपूर्व  रजवाड़ों  के  शासकों  के  निजी  स्वामित्व  वाले  राज-निवासों  तथा  किलों  के  पर्यटन  महत्व

 की  जानकारी  पर्यटन  विभाग  ने  विदेश  स्थित  हमारे  कार्यालयों  के उपयोग  के  लिए  विभिन्‍न  प्रकार

 के  पर्यटक  पोस्टरों  और  संवर्धनात्मक  सामग्री  का  प्रकाशन  कराया

 कई  सुप्रसिद्ध  महलों  को  पहले  ही  होटलों  में  परिवर्तित  किया  गया  है  जिनका  पब्लिक  और

 प्राइवेट  सेक्टर  की  एजेन्सियां  व्यावसायिक  रूप  से  प्रबन्ध  कर  रही  भूतपूर्व  महाराजाओं  के  निजी

 रेलवे  सैलूनों  का उपयोग  करते  हुए  आन  व्हील्सਂ  नामक  एक  विशेष  रेलगाड़ी  का  पर्यटन

 विभाग  ने  प्रायोजन  किया  है  जिसे  रेलवे  और  राजस्थान  पर्यटन  विकास  निगम  संयुक्त  रूप  से  चलाते

 यह  रेलगाड़ी  सीजन  के  दौरान  साप्ताहिक  रूप  से  हर  बुधवार  को  चलती  है  और  पयंटकों  को  दिल्ली

 से  भरतपुर  और  आगरा  ले  जाती  है  जहां  वे  राजसी  महलों

 ओर  किलों  की  यात्रा  करते  हैं  ।

 विभिन्‍न  स्थानों  की  पर्यटन  संभाव्यता  का  मूल्यांकन  करना  एक  पहले  से  चली  आ  रही  प्रक्रिया

 है  जिसमें  पर्यंटन  विभाग  राज्य  सरकारों  के  परामश्श  से  कार्यरत  परययंटकों  द्वारा  विभिन्‍न  किलों  और

 महलों  की  यात्रा  करने  के  लिए  सुविधाओं  का  विकास  करने  के  वास्ते  राज्य  जो  स्कीमें  भिजवाएंगे  उनकी

 पर्यटन  विभाग  केस्द्रीय  वित्त-पोषण  हेतु  स्थान  के  धनराशि  की  उपलब्धता  और  परस्पर
 मिकताओं  पर  निर्भर  रहते  हुए  जांच  किलों  क्षौर  महलों  का  जायजा  लेने  के  लिए  एक  समिति
 का  गठन  करने  के  वास्ते  कोई  विशेष  प्रस्ताव  नहीं

 राष्ट्रीय  महत्व  के  स्मारकों  का  परिरक्षण  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  के  कार्यक्षेत्र  और
 दायित्व  के  अन्तगंत  आता  है  जबकि  पर्यटकों  के  लिए  सुख-सुविधाओं  की  व्यवस्था  करना  केन्द्रीय  और
 राज्य  पर्यटन  विभागों  की  जिम्मेदारी  है  ।

 पश्चिम  प्रास्श्र  उत्तर  प्रवेश  तथा  कर्नाटक  में  राष्ट्रीय
 कपड़ा  निगस  को  सिलों  का  बन्द  होना

 *395.  श्री  ध्रमर  राय  प्रधान  :  क्‍या  वस्त्र  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिम  आन्प्र  कर्नाटक  तथा  उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम

 की  कुछ  इकाइयाँ/मिर्ले  निकट  भविष्य  में  बन्द  होने  जा  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  कारण  बेरोजगार  हो  जाने  वाले  कामगारों  को  वैकल्पिक  रोजगार  प्रदान  करने  के
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 लिए  सरकार  का  क्‍या  कायंवाही  करमेै  का  विचार  है  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  खुनझीद  प्रालम  :  अभी  तक  किसी  मिल  को

 बन्द  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 ओर  प्रश्न  ही  नहीं

 कुएं  मस  के  स्रोह  ध्रयस्क  का  जापान  को  विर्मात

 $396.  भी  धर्मपाल  सिह  सह्स्कि  )
 ५.  :  क्‍या  वाणिज्ण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  एस०  रघुमा  रेड्डी  |

 क्या  कुद्रेमुख  के  लोह  अयस्क  का  जापान  को  निर्यात  करने  के  लिए  जाषान  के  साथ  हाल

 ही  में  कोई  करार  किया  गया

 यदि  तो  उस  करार  की  शर्ते  क्या  और

 इससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  आय  होने  की  सम्भावना  है  ?

 जाणिज्य  तथा  साह्म  श्लोर  नामरिक  पूर्ति  सन्‍्त्रो  पी०  शिध  :  से

 भारतीय  खनिज  धातु  व्यापार  निगम  लि०  तथा  कुद्रेमुख  आयरव  ओर  कम्फ्नी  लि०  द्वारा  जापानी

 स्टील  मिस  के  साथ  एक  समझोता  ज्ञापन  पर  14  1986  को  हस्दाक्षर  किए  गए  इसमें
 1986-87  में  2.5  मिलियन  मे०टन  कुद्रेमुख  लौह  भयस्क  सान्द्रणों  के  भिर्यात  की  व्यवस्था  इससे
 लगभग  30  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  अजित  हो  ने  की  सम्भावना

 रुग्ण  उद्योगों  को  वित्तीव  सहायता  देने  तथा  उन्हें  पुनर्जोंकित  करने  के  संबंध  में

 पुनरीक्षा  करन  हेतु  वित्तीय  संस्थानों  झ्रौर  बेंकों  का  सम्मेलन

 .
 शो  के०  प्रधारों

 करेथ \  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 बो०  एल०  शलेश  |

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  भारतीय  रिजव  बेंक  से  अनुरोध  किया  था  कि  रुर्ण  ओद्योगिक
 एककों  को  वित्तीय  सहायता  देने  तथा  उन्हें  पुनर्जीवित  करने  के  सभी  पहलुओं  की  पुनरीक्षा  करने  के  लिए
 वित्तीय  संस्थानों  और  बेंकों  का  एक  सम्मेलन  आयोजित  किया

 यदि  तो  उबत  सम्मेलन  के  निष्कर्ष  क्या  और

 इस  बारे  में  सरकार  को  कया  प्रतिक्रिया  है  ?
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 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  जनादंन  :  से
 भारतीय  रिजवं  बैंक

 ने  राज्यों  के  वित्तीय  निगमों  ओर  बैंकों  के
 बीच  समन्वय  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  प्रारम्भिक  रुग्णता

 का  पता  लगाने  तथा  अन्य  सम्बद्ध  मामलों  पर  विचार  करने  के  लिए  2।  1986  को  एक  बेठक

 बुलाई  इस  बंठक  में  कई  राज्यों  के  वित्तीय  निगमों  और  वाणिज्यिक  भारतीय  औद्योगिक
 विकास  बैंक  और  उद्योग  मन्त्रालय  के  प्रतिनिधियों  ने  भाग  लिया  इस  बेठक  में  मुख्य  रूप  से  राज्य
 वित्तीय  निगमों  और  बेंकों  द्ववरा  सावधि  ऋणों  का  संयूकत  रूप  से  अथवा  एक  साथ  मूल्यांकन  करने  और
 क्रायंशील  पूंजी  को  शी  प्र  मंजूर  करने  का  निर्णय  लिया  गया  ताकि  इसे  उत्पादन  शुरू  होने  से  पूर्व  3

 महीने  के  अन्दर  एककों  को  भेजा  जा  सके  ।

 पर्यटक  विश्राम  गहों  का  निर्माण

 +398.  श्री  बनवारो  लाल  बेरबा  :  क्या  संसदोय  कार्य  झ्ोर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  हरियाणा  में  एक  पर्यटक  विश्राम  गृह  का  निर्माण

 करने  के  लिए  प्रबंध  किया  और

 यदि  तो  सातवीं  योजना  अवधि  में  ऐसे  कितने  पयंटक  विभाम  गृह  बनाये  जाएंगे
 ओर  उनमें  से  कोन-कौन  से  राजस्थान  में  बनाये  जाएंगे  ?

 संसदोय  कार्य  झोर  पर्यटन  मच्त्री  एच०  के०  एल०  और  निम्न  ओर
 मध्य  आय  के  पर्यटकों  की  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  पर्यटन  विभाग  ने  इस  श्रेणी  के  पर्यटकों  के

 लिए  यात्री  निवापतों  के  निर्माण  की  एक  स्कीम  प्रारम्भ  की  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के
 प्रथम  अवस्था  में  प्रत्येक  राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  में  कम  से  कम  एक  यात्री  निवास  का  निर्माण  करने  का
 प्रस्ताव  अभी  तक  इन  परियोजनाओं  के  लिए  वित्तीय  सह्टायता  हेतु  20  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों
 से  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  इसके  4  मामलों  में  घन-राशि  पहले  ही  रिलीज  कर  दी  यई

 अन्य  प्रस्ताव  कारंवाई  की  विभिन्‍न  अवस्थाओं  में  हैं  ।

 पर्यटन  विभाव  ने  हरियाणा  के  अन्तर्गत  कुरुक्षेत्र  में  एक  थात्री  निवास  का  निर्माण  करने  की
 एक  स्कीम  पर  अनुमोदन  प्रदान  कर  दिया  राजस्थान  सरकार  ने  माउंट  आबू  और  उदपपुर  में
 एक-एक  यात्री  निवास  का  निर्माण  करने  के  लिए  प्रस्ताव  भेजे  उनसे  अपनी  पहली  प्राथमिकता  के
 रूप  में  केवल  एक  परियोजना  का  चयन  करने  तथा  कुछ  और  ब्यौरे  भी  भिजवाने  के  लिए  अनुरोध
 किया  गया  इनके  प्राप्त  हो  जाने  पर  इस  मामले  में  आगे  की  कार्रवाई  करने  पर  विचार  किया

 हर
 ।
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 इन मिलों में से  रख  फ  फ  फ  फ  फ  फऊफ  फ७  फऊआ  उइउ

 ]

 महाराष्ट्र  में  कताई  मिलें

 *399.  श्री  हुसेन  दलवाई  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में  इस  समय  कुल  कितनी  कताई  मिलें  चल  रही

 इन  मिलों में  स ेकितनी  मिलें  गैर-सरकारी  क्षेत्र में  ओर  सहकारी  क्षेत्र  में
 और

 सहकारी  क्षेत्र  में  कताई  मिलों  की  स्थापना  के  कितने  आवेदन-पत्र  सरकार  के  पास  लंबित

 पड़े  हैं  ?

 बस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  खुर्शीद  झ्रालम  :  ओर  महाराष्ट्र  में

 कताई  मिलों  की  कुल  संख्या  तथा  उनके  क्षेत्रवार  ब्यौरे  :--

 (1)  निजी  क्षेत्र  20

 (2)  सहकारी  क्षेत्र
 26

 (3)  सरकारो  क्षेत्र  1

 महाराष्ट्र  राज्य  में  सहकारी  क्षेत्र  में  नयी  कताई  मिलें  स्थापित  करने  के  विषय  में  कोई
 आवेदन-पत्र  सरकार  के  पास  लम्बित  नहों  है  ।

 काले  धन  झोर  करों  को  चोरी  का  पता  लगाने  के  लिए  केरल  में

 है  कालोकट  जिले  में  मारे  गये  छापे

 +400.  श्रो  मुल्‍्ला  पल्‍लो  रामचस्त्रन  ]
 /  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  वक्‍कस  पुरुषोत्तमन  |

 काले  घन  और  करों  को  चोरी  का  पता  लगाने  के  लिए  वर्ष  1985-86  के  दोरान  केरल
 में  आय-कर  सम्बन्धी  कितने  छापे  मारे

 ह॒

 उक्त  अवधि  के  दोरान  कालीकट  जिले  में  कितने  छापे  मारे  और
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 कालीकट  जिले  में  मारे  गए  छापों  का  ब्योरा  क्या  है  और  इस  तरह  कितनी  धनराशि  का

 एता  लगाया  गया  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  वित्तीय  वर्ष  1985-86

 अर्थात्‌  1-4-19  85  से  28-2-1986  के  आयकर  विभाग  ने  केरल  में  156  तलाशियां.ली

 इसी  अवधि  के  दो  रान  विभाग  ने  कालीकट  जिले  में  24  तलाशियां  ली  थीं  ओर  प्रथम-दृष्ट्था  लगभग
 21.40  लाख  रुपए  मूल्य  की  लेखा-बाह्य  परिसम्पत्तियां  पकड़ी  गई  थीं  ।

 सलिगापुर  की  एक  फर्म  द्वारा  ऋण  राशि  लोटाई  न  जाने  के  कारण
 म्रारतीय  बेंकों  को  वित्तोय  हानि

 +401.  श्रो  यशवन्त  राव  गडाख  पाटिल  ]  ह
 9  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 श्रो०  निर्मला  कुमारो  हक्तावत  |

 क्‍या  सिंगापुर  की  एक  फर्म  द्वारा  18  मिलियन  डालर  का  ड्यूज  मार्क  ऋण
 वापस  न  किए  जाने  के  कारण  बड़े  भारतीप  बैंकों  को  वित्तीय  हानि  का  सामना  करना  पड़  रहा
 जिसका  समाचार

 2  1986  के  टाइम्स  में  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  से  त्तीन  भारतीय
 तीन  भारतीय  बैंकों  के  स्वामित्व  वाली  द्वांगकांग.की  एक  वित्तीय  कम्पनी  और  एक  विदेशी  बैंक  के
 सिडिकेट  ने  सिंगापुर  की  एक  जहाजी  कम्पनी  को  आस्थगित  अदायगी  गारंटी  सुविधा  दी  गारंटी
 की  मांग  करने  बैंकों  के  सिडिकेट  को  गारंटी  की  पूरी  रकम  अदा  करनी  बंकों  के  सिंडिकेट  ने
 गारंटी  के  परिसम्पतियां  प्राप्त  कर  ली  हैं  ओर  वह  इन  परिसम्पत्तियों  को  उचित  दाम  पर
 निपटाने  के  लिये  कदम  उठा  रहा  इस  सोदे  में  हानि  को  राशि  का  परिसम्पत्तियों  का  अन्तिम  रूप  से
 निपटान  कर  दिये  जाने  के  बाद  ही  अनुमान  लगाया  जा  सकता  है  ।

 बहुराष्ट्रिक  प्रतिष्ठानों  तथा  एकाधिकारी  धरानों  को  प्राय  तया  लाम  में  वृद्धि
 ट  ०  डी

 +402.  श्री  जगदोश  झबस्थी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिंछले  दप्त  वर्षों  के  दोरान  देश  में  बहु-राष्ट्रिक  प्रतिष्ठानों  तथा  एकाधिकारी  औद्योगिक
 धरानों  की  आय  तथा  लाभ  में.कितनी  वृद्धि  हुई
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 ननननाना  नाता

 उन्होंने  इसके  अनुपात  में  आयकर  की  कितनी  राशि  का  भुगतान  किया  और

 यदि  उन्होंने  आयकर का  भुगतान  नहीं  किया  तो  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है  ?

 वित्त  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  बड़े  भोद्योगिक  घरानों  का  कर  पूर्व  लाभ  वर्ष
 1975  में  675.10  करोड़  रुपये  था  जो  वर्ष  1984 में  बढ़  कर  1191.71  करोड़  रुपये  हो  गया

 बहु-राष्ट्रिक  प्रतिष्ठानों  के  लाभ  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  क्योंकि  इस  प्रकार की  सूचना  नहीं
 रखी  जाती

 ओर  दी  गई  आयकर  की  राशि  विभिन्‍न  कानूनी  छूटों  के  कारण  लाभों  में  हुई
 वृद्धि  के  साथ  नहीं  जोड़ा  जा

 ]
 मारत  में  परियोजनाझों  के  लिए  विश्व  बंक  से  ऋण

 +402.,  प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत  की  किन्हीं  परियोजनाओं  के  लिए  ऋण  अथवा  वित्त  प्राप्त  करने  के  लिए  हाल

 ही  के  महीनों  में  विश्व  बेंक  क ेसाथ  कोई  बातचीत  हुई  और

 यदि  ती  उसका  ब्यौरा  है  और  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 वित्त  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  हां  ।

 जिन  परियोजनाओं  के  लिए  विश्व  बैंक  के  साथ  इसके  राजकोषीय  वर्ष  1986

 1985  से  1986  के  दौरान  बातचोत  की  गई  उनका  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :

 अमेरिकी  डालरों  में  )

 क्रम  परियोजना  का  अनुमानित  परियोजना  ऋण|उधार  की  _  बातचीत

 सं०  नाम  लागत  राशि  जिसके  लिए  करने  का
 बातचीत  की  गई  समय

 अ०  पु०  झं०  वि०

 ओर
 वि०्बेंक  संघ

 1  2  3  4  5  6

 ..9ह0ह0तसससलमर?डटरउ+++++++प"भ+डडघघैपघप/पै्ैै
 गुजरात  नगर  13.051  क्न्  6.20

 विकास  1985
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 2  3  4  5 प्रजा  3.  4  5:  6 6

 2.  राष्ट्रीय  कृषि  11.093  न  7.21  1985
 संघानना

 3...  राष्ट्रीय  कृषि और  53556  —  37.50.  1985

 ग्रामीण  विकास

 4.  सीमेंट  ऊर्जा  बचत  46.98  20.00  न  1985

 5.  औद्योगिक  निर्यात  100.00  25.00*
 न

 )  1985

 6.  आ्रान््न  प्रदेश  संयुक्त  45.11  14.00  13.10  1986

 सिचाई-ाा

 7.  कम्बाइंड  साइकिल  116.43  48.50  बन  1986

 विद्युत  परियोजन

 16  करोड़  अमरीकी  जिसके  लिए  भारत  सरकार को  गारंटी  भारतीय  औद्योगिक

 ऋण  और  निवेश  निगम  के  लिए  ।  हि

 उड़ोसा  को  पामोलीन  तेल  भौर  रेपसीड
 तेल  को  पूर्ति

 *404,  भ्री  भ्रनन्त  प्रसाद  सेठी  :  क्या  खाद्य  श्रौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 न्‍

 उड़ीसा  सरकार  ने  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  से  कुल  कितने  पामोलीन
 तेल  ओर  रेप  सीड  तेल  की  मांग  की  और

 उक्त  वर्षो  के  दौरान  उड़ीसा  को  उपरोक्त  प्रत्येक  मद  की  कुल  कितनी  मात्रा  में  पूर्ति  की
 गई  है  ?

 ँ

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  झोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  पी०  शिव  :  उड़ीसा  सरकार
 ने  तेल  वर्ष  1984-85  तथा  1985-86  से  अक्तूबर  के  लिए  बनाए  कक  हा
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 च  खुख  5  ख  ख  ख  ओभोससरो
 अपनी  आवश्यकता  इस  प्रकार  सूचित  की  है  :

 मौ०  टनों

 तेल  का  नाम  तेल  वर्ष  1984-85 5  तेल  वर्ष  1985-86

 पामोलीन  तेल  48,000  28,800  ,

 रेपसीड  तेल  12,000  शून्य

 थोग  :  60,000:  28,800
 मत  कलਂ  रन  अमन

 उड़ीसा  सरकार  को  आवंटित  की  गई  तथा  उनके  द्वारा  उठाई  गई  आयातित  खाद्य  तेलों

 की  मात्रा  इस  प्रकार  है  :

 भो०  टन

 तेल  का  नाम  तेल  वर्ष  1984-85.  984-85..  तेल  बर्ष  19  85-86

 ..  85  से  86

 बावंटित  उठाईगई  आवंटित  उठाई  गई

 मात्रा  मात्रा  मात्रा  मात्रा

 पामोलीन  तेल  6,250  3,038  3,500  2,730
 रेपसीड  तेल

 )  8,650  शून्य

 आरण०्बी०डी०  ताड़  का तेत  1,500  शून्य

 16,400  3,038  3,500  2,730

 (8.3.86

 प्रमुख  शराब  तनिर्माताश्रों  द्वारा  कर  क्‍्रपवंचन

 $405.  शो  एस०  एम०  गुरड्डी
 ध्क्या  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 झी  बनवारो  साल  पुरोहित
 ॥

 (#)  क्या  यह  सच  है  कि
 आयकर  अधिकारियों  ने  हाल  ही  में  देश  में  कुछ  प्रमुख  शराब
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 ---..तत+++++++_+_++7/++््जऊ्ि््ज्््ु््््््ऊ्ौी  ्ाींएण

 निर्माताओं  पर  छापे  मारे

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  ये  छापे  कर-अपवंचन
 के

 संबंध  में  और  ह

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 विस  मंत्रो  विश्वनाथ  प्रताप  से  प्रवतन  निदेशालय  ने  9.7.1985

 को  युनाइटिड  ब्रीवरीज  ग्रुप  के  मामलों  में  तलाशियां  ली  थीं  और  इन  तलाशियों  में  आयकर  विभाग  को

 भी  शामिल  किया  गया  इन  तलाशियों  के  आयकर  विभाग  ने  मैससे  युनाइटिड  ब्रीवरीज  के

 अध्यक्ष  श्री  विजय  माललया  के  बम्बई  स्थित  आवासीय  परिसरों  से  लगभग  9.35  लाख  रुपये  के

 जवाहरात  पकड़े  थे  ।

 आयकर  अधिनियम  के  अंतर्गत  कर  अदायगियों  के  अपवंचन  के  लिए  कोई  तलाशी  नहीं  ली

 जाती  है  ।

 राष्ट्रीयकृत  बेकों  के  कार्यंकरण  की  जांच  करने  हेतु  भ्रायोग  को  मांग

 *406.  श्री  विष्णु  भोदी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बंकों  के  राष्ट्रीक्करण  के  बाद  से  बैंकों  के कायंकरण  के  बारे  में  ग्राहकों
 की  शिकायतों  में  निरन्तर  वद्धि  होती  रही

 (&)  यदि  तो  क्या  बेंकों  के  सेवा-प्रभारों  और  उनके  सेवा-स्तर  क्री  पूर्ण  रूप  त्रे  जांच  करने
 तथा  उनमें  व्यापक  सुधार  लाने  के  बारे  में  सरकार  से  मांग  की  गई

 यदि  तो  क्या  सरकार  से  इस  संपूर्ण  मामले  की  जांच  करने  हेतु  कोई  आयोग  गठित
 करने  के  संबंध  में  भी  मांग  को  गई  है

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  सरकार  और  भारतीय
 रिजर्व  बके  ने  हाल  ही  में  बेकों  द्वारा  अपने  ग्राहकों  को  प्रदान  की  जाने  बाली  सेवाओं  मे  सुधार  करने  के
 लिए  और  यह  सुनिश्चित  करने  के  वास्ते  कई  उपाय  किये  हैं  जिससे  ग्राहकों  की  शिकायतों  का  शीघ्र
 निराकरण  किया  जा  सके  ।  हाल  ही  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  ने  भारतीय  स्टेट  बैंक  द्वारा  अपनाई  जा
 रही  सेवा  प्रभार  अनुसूची  के  अनुसार  अपने  सेवा  प्रभार  बढ़ा  दिये  सेवा  प्रभारों  की  यह  अनुसूची
 भारतीय  बैंक  संघ  द्वारा  लागत  के  संबंध  में  किये  गये  एक  अध्ययन  पर  आधारित  आशा  है  कि  सेवाएं
 प्रदान  करने  में  बैंकों  को  आने  वाली  लागत  काफी  हृद  तक  वसूल  हो  सकेगी  ।
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 -  19
 तत  उत्तर  )  1986

 कि्त
 सरकार  को  बैंक  सेवा  प्रभारों  का  व्यापक  अध्ययन  करने  के  लिए  एक  विशेषज्ञ  समिति  का  गठन

 करने  के  बारे  में  कुछ  सुझाव  मिले  जेसाकि  पहले  बताया  गया  बेंकों  द्वारा  स्वीकार  किये  गये  सेवा
 प्रभार  भारतीय  बेंक  संघ  की  एक  विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  किये  गये  लागत  अध्ययन  पर  आधारित  हैं  ।
 जहां  तक  ग्राहक  सेवा  की  गुणवत्ता  का  सवाल  राष्ट्रीय  अनुप्रयोग  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  कुछ
 अध्ययन  करवाए  जा  रहे  हैं  ताकि  मद्रास  और  दिल्ली  में  ग्राहक  सेवा  केन्द्रों  के
 करण  के  बारे  में  ग्राहकों  की  प्रतिक्रिया  और  कुछ  अन्य  चुने  हुए  नगरों  में  ग्राहक  सेवाओं  की  गुणवत्ता  का

 मूल्यांकन  किया  जा  सके  ।

 पूर्वी  श्लांजल  में  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को  सिलों  के  साथ  कारोबार
 करने  वाले  व्यापारियों  के  कथित  कदाचार

 *407.  श्री  झ्ननिल  बसु  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  16  1986  के  “  दि  टेलिग्राफਂ  में  ट्रेडसं  प्लीसिंग

 एन०  टी०  सी०ਂ  रा०  क०  नि०  को  चूस  रहे  शीषंक  के  अन्तरगंत  प्रकाशित  हुए  समाचार

 की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  मामले  के  तथ्य  क्‍या  और

 व्यापारियों  के  कथित  कदाचारों  के  कारण  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को  घाटे  से  बचाने  के

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुशोंद  झालम  :  जी

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  को  उक्त  समाचार  में  उल्लिखित  आरोपों  की

 जांच  करने  के  लिए  कहा  गया  था  ।  प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्ट  से  पता  चलता  है  कि  ऐसे  कोई  कपटपूर्ण  सौदे

 सिद्ध  नहीं  हुए
 ,

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  । न

 सऊदी  धरब  के  प्रत्ासी  भारतोयों  के  लिए  भारत  में  पूंजी-निवेश  के  प्रवसर

 *408.  श्रीमती  ऊषा  चोधरो  :  क्‍या  वित्तमंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  सऊदी अरब  और  अन्य
 देशों  के  प्रवासी  भारंतीयों  ने  उन्हें  एक  ज्ञापन  दिया

 जिसमें  उन्होंने  भारत  में  पूंजी-निदेश  करने  के  लिए  अपनो  इच्छा  व्यक्त
 की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
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 इस  पर  सरकार की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 वित्त  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  से  भारतीयों  के लिए
 मंचਂ ने  जिसकी  स्थायना  जद्दाह  में  हुई  हाल  ही  में  कुछ  भारतीय  कम्पनियों  के  लिए
 आनृषंगिक  एककों  को  स्थापना  करने  की  इच्छा  व्यक्त  की  इस  संबंध्र  में  कोई  भी  प्रस्ताव

 जब भी प्राप्त  होगा  उस  पर  तभी  भारत  प्रकार  द्वारा  अनिवासी  भारतीयों  के  निवेश  के  लिए  निर्धारित
 नीति और  मार्गनिर्देशों  के  अनुसार  विचार  किया  जाएगा  ।

 ]

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  सें  खोरो

 3652.  श्री  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  कया  खा  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  1985  के  दौरान  दिल्‍ली  में  भ  रतीय  खाद्य  निगम  के  एक
 गोदाम से  वहा  के  कमंचारियों  ने  अधिकारियों  और  सु  रक्षा  कर्मियों  की  मिलीभगत से  चीनो  के  380

 जिनमें से  प्रत्येक  का  वजन  50  किलोग्राम  चोरी  कर

 ।  इस  प्रकार  की  हानि  को  रोकने  के  लिए  संबंधित  प्राधिकारियों ने  क्या
 कार्यवाही  की  है  और  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये

 क्‍या  इस  चोरी  सहित  सभी  चोरियां  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  हुई  हैं  तथा  उनके
 परिणामस्वरूप  निगम  को  कितनी  हानि  हुई  ओर

 इन  चोरयें  के  लिये  जिम्मेवार  कमंचारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  खाद्य  प्लौर  नामरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ए०  के०  :
 1985  के  दौरान  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  भेजे  गए  विशेष  दल  द्वारा  मौके  पर  जांच

 करने  के  दौरान  भारतीय  खाद्य  निगम  के  नई  दिल्ली  में  स्थित  एक  डिपो  में  आयातित  चीनी  के  360

 कट्टे  कम  पाए  गए  थे  ।  प्रारंभिक  जांच  से  पता  चला.था  कि  यह  एक  गबन  का  मामला

 जिन  अधिकारियों  को  प्रत्यक्ष  रूप  से  लिप्त  हुआ  पाया  गया  मुअत्तल  कर  दिया  गया

 है  और  उनका  तबादला  कर  दिया  गया  यह  मामला  केन्द्रीय  जांच  ब्यरों  को  भी  विस्तृत  जांच  करने
 के  लिए  भेज  दिया  गया  भविष्य  में  इस  प्रकार  की  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  सुरक्षा  प्रबन्ध  कड़े
 कर  दिए  गए  हैं  ओर  भण्डारों  की  अभिरक्षा  करने  के  लिए  विश्वसनीय  भधिकारियों  को  तेनात  किया
 गया  है  ।

 और  (७)  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  दिल्‍ली  के  डिपुओं  में  हुई  चोरियों  और  इस  संबंध
 में  की  गई  कारेंबाई  का  ब्यौरा  अगले  पूष्ठ  पर  दिया  जाता  है  :
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 at

 1986

 (1)  3.2.83  को  लगभग  के  मूल्य  के  गेहूं की  दो  बोरियों की  चोरी  करने  का
 प्रयास  किया  गया  ।  इस  मामले में  लिप्त  पहरेदार  को  सेवा  से  निकाल  दिया  गया

 (2)  13.3.84  को  पहरेदार  द्वारा  मूल्य  के  50  किलोग्राम  गेहूं की
 चोरी  की  गई  इस  मामले  में  लिप्त  पहरेदार  को  प्रमुख  सजा  देने  क ेलिए  आरोप-पत्र

 गया  है  ।

 (3)  7.10.84  को  पहरेदार  द्वारा  के  मूल्य  के
 45

 किलोग्राम  गेहूं  की

 चोरी  का  प्रयास  किया  गया  इस  मामले  सें  लिप्त  पहरेदार  के  वेतन में  दो  वर्षों के
 लिए  दो  चरणों  में  कमी  कर  प्रमुख  सजा  दी  गई

 सरकारी  व्यय  पर  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  मूल्यों  में  व॒द्धि  का  प्रमाव

 3653.  श्री  सो०  जंगा  रेड्डी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  पेट्रोलियम  उत्प।दों  के  मूल्यों  में  हाल को  वृद्धि  के कारण  उनके

 विभिन्‍त  प्रकार  के  वाहनों  के  सम्बन्ध  में  सरकारी  व्यय  पर  पड़े  प्रभाव  का  अनुमान  लगाने  के  लिए

 मूल्यांकन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  मूल्यांकन  क्या  और

 यदि  तो  इस  प्रकार  का  मूल्यांकन  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  और

 इस  सम्बन्ध  में  जो  जानकारी  मांगी  गई  है  उसे  कुछ  समय  के  बाद  द्वी  देना  सम्भव  हो
 सकेगा  जबकि  स्टाफ  कारें  बढ़ी  हुई  दर  पर  पेट्रोल  की  खपत  कर  लेंगी  ।

 चमड़े  को  वस्तुभों  का  निर्यात

 3654.  श्री  चितामणि  जेना  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 निर्यात  की  जाने  वाली  चमड़े  की  वस्तुओं  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  उद्योग  को  विकसित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 वाणिज्य
 तथा  लाद्य

 भ्लोर  नागरिक  पूर्ति  मन्‍्त्रो  पो०  शिव  :  भारत  से
 निर्यात  किये  जा  रहे  माल  में  शामिल  हैं  फूटवियर  हैंट
 सेडलरी  तथा  हानेंस  आदि  ।
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 केन्द्रीय  स्तर  पर  अधिसूचित  पिछड़े  क्षेत्रों  में  संगठित  क्षेत्र  में  चमड़े  के  फुटवियर  तथा
 अन्य  चमड़ा  माल  तैयार करने  के  लिए  नए  एककों  की  स्थापना  और  विद्यमान  एककों  के  विस्तार  के

 लिए  लाइसेंसिंग नीति  का  अनिवायं  अन्तरनिविष्ट  साधनों  की  सुलभ
 कच्चे  माल  तथा  संघटकों  पर  आशत  शुल्क  में  इस  उद्योग  में  लगी  मान१-शक्ति  को  प्रशिक्षण

 भावि  कुछ  ऐसे  कदम  हैं  जो  इस  उद्योग  के  विकास  के  लिए  उठाए  जा  रहे

 उड़ोसा  में  चिलका  झ्ोल  में  पयंटन  सुविधा  प्रों  का  विकास

 3655.  श्री  बज  मोहन  महन्ती  :  क्या  संसदीय  कार्य  झोर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 उड़ीसा  में  चिल्का  झील  में  पर्यटन  क्षमता  के  विकास  के  लिए  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के
 दौरान  आरम्भ  की  गई  और  पूरी  की  गई  परियोजनाओं  का  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  पयंटकों  के  संचार  ओर  मनोरंजन  के  विकास  के  लिए  कोई  १रियोजना  आरम्भ  की
 गई  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और ी

 क्‍या  चिल्का  झील  के  प्राकृतिक  सौन्दर्य  और  विदेशों  से  आ  रहे  पक्षियों  का  चिल्का  झ्षील
 में  विह्म  र  करने  के  बारे  में  एक  बृत्त  चित्र  तेयार  करने  के  लिए  कोई  प्रयास  किया  यदि  वो
 तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 संसदोय  कार्य  झोर  पयंटन  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  ओर  पयंटन
 विभाग  राज्य  से  प्राप्त  अलग-अलग  परियोजना  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  घन-राशि  का  आबंटन

 मूल्यांकन  ,  परस्पर  प्राथमिकता  और  घन-राशि  की  के  आधार  पर  करता  राज्य  सरकार
 के  अनुरोध  पर  केन्द्र  द्वारा  चिल्का  झील  पर  पयंटक  सुविधाओं  का  विकास  करने  के  लिए  तीन
 अलग-अगल  सकीमें  प्रारंभ  की  गई  हैं  :  ह

 I.  2.14  लाख  रुपए  की  लागत  पर  नौका  दोड़  का  आयोजन

 8.25  लाख  रुपए  का  अनुमानित  लागत  पर  चिल्का  के  लिए  मास्टर  प्लान  तैयार  करना
 और

 2.00  लाख  रुपए  की  अनुमानित  लागत  पर  चिल्का  में  जलक्रीड़ाओं  के  लिए  उपकरणों

 सहित  नौकाओं  की  खरीद  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  निर्मित  लैंड  ऑफ  अन  फारगेटेबल  मेमोरीजਂ  शीषंक

 फिल्म  जिसमें  चिल्का  झील  भी  शामिल 50  प्रतियां  खरीद नी  गई  हैं  और  भारत  तथा  विदेश
 स्थित  केन्द्रीय पयंटक  कार्यालयों  में  प्रदर्शन  के  लिए  उपलब्ध  करा  दी  गई
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 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलॉ[में  ठहरने  वाले  व्यक्तियों की  सब्या

 3656.  श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :  क्या  संसदीय  कार्य  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  विशेषकर  दिल्ली  स्थित  भारत  पर्यटन  विकास
 निगम के  होटलों  की  संख्या  कितनी  है  और  उनके  नाम  क्या  हैं  तथा  ग  र्षों  के  वर्ष-वार

 उनमें  ठहरने  वाले  लोगों  की  संख्या  कितनी

 अशोक  ग्रुप  के  होटलों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनमें  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्ष-वार  ठहरने
 वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  कम  रही

 दिल्ली  में  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  उन  होटलों  के  नाम  कया  हैं  जिसमें  गत  तीन
 वर्षों  के  दौरान  वर्ष-वार  ठहरने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  कम  रही  ओ

 इन  होटलों  में  काम  करने  वाले  क  मंचारियों  को  गत  तीन  वर्षों के  दौरान  वर्ष-वार  उनके

 अच्छे  कार्य  के  लिए  प्रोत्साहन  के  रूप  में  कितनी  घनर  ग  गई  है  ?

 संसदीय  कार्य  झोर  पयंटन  मंत्रो  एच०  के०  एल०  :  से  गत  तीन

 वित्तीय  वर्षों  के  दौरान  भारत  पर्यंटन  विकास  तिगम  होटलों को  आकुपेंसी  दर  को  दशने

 वाला  ब्यौरा  संलग्न  विवरण-एक  में  दिया  गया

 विवरण-दो  संलग्न

 विवरण-एक

 क्रम  सं०  होटलों कु  82.83...  82-84...  84-85
 ह

 %  %  %

 2  3  4  5

 1.  अशोक  नई  दिल्ली  50  43  47

 2.  होटल  अशोक  बंगलोर  50  50  36

 3.  अकबर  नई  दिल्ली  69  44  34

 4.  कोवलम  अशोक  बीच  रिसोर्ट  42  40  43

 5...  कुतब  नई  दिल्ली  74  54  57

 6.  ललित  महल  पेलेस  मैसूर  44  39  47
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 ।  2  3  ह  5

 7  क्षेट्ल  एयरपोर्ट  53  50.  54

 8...  होटल  नई  दिल्‍ली  41  32  43

 9...  जनपथ  नई  दिल्‍ली  92  86  79

 10...  होटल  वाराणसी  अशोक  28  38  35

 11...  होटल  जयपुर  जयपुर  50  43  47

 12.  होटल  नई  दिल्ली  54  56  45

 13...  लोघी  नई  दिल्ली  83  66  65

 14...  रणजीत  नई  दिल्‍ली  82  55  59

 15...  होटल  हसन  हसन  52  37  31

 16...  लक्ष्मी  विलास  पैलेस  उदयपुर  73  72  63

 17.  टेम्पल  बे  अशोक  बीच  मामल्‍लापुरम  42  34  43

 18...  होटल  कलिंग  भुवनेश्वर  79  72  46

 19.  होटल  मदुर  मदुरे  32  30  30

 20...  होटल  जम्मू  जम्मू  32  30  24

 21...  होटल  ओरंगाबाद अशोक  36  37  43

 22...  होटल  खजुराहो  अशोक  28  23  23

 23.  होटल  पाटलीपुत्र  पटना  44  39  40

 24...  अशोक  यात्री  नई  दिल्‍ली  50  88  66

 विवरण-दो

 1982-83  से  1984-85  के  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  परययटन  विकास
 निगम  के  अलग-अलग  होटल  यूनिटों  में  कार्य रत  कर्मचारियों  को  दिए

 गए  बोनस  की  प्रतिशतता  को  दर्शाने  वाला  विवरण
 कि  लिन  नि  नि  शिशिभीधधी  शी  शीश  भी  शी  भीभि  दिन  निधन  नि  लिन  नल  न नि  नन  न  की  कषीक्त  न  विन  रा  ऋम wo qfresrae दिए गए बोनस की  प्रतिशतता त--फफफफफफफलफरफऊफऊकअ संप्ं्ीकी

 ऋम  सं०  दिए  गए  बोनस  की  अभ्युक्ति
 8.33

 करमामक कम क काका न अशोक नई दिल्‍ली 20 20. 8.33 --+
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 1

 2...  होटल  बंगलौर  8.33

 3.  अकबर  नई  दिल्ली  20

 4...  कोवलम  अशोक  बीच  कोवलम  8.33

 5...  कुतब  नई  दिल्‍ली  8.33

 6...  ललित  महल  पैलेस  मैसूर  8.33

 7...  होटल  एयरपोर्ट  कलकत्ता  8.33

 8...  होटल  नई  दिल्ली

 9...  जनपथ  नई  दिल्‍ली  20

 10...  होटल  वाराणसी  अशोक  8.33

 11.  होटल  जयपुर  जयपुर  ज+

 12.  होटल  नई  दिल्‍ली  _

 13...  लोधी  नई  दिल्‍ली  20

 14...  रणजीत  नई  दिल्‍ली  8-33

 15...  होटल हसन  हसन  8.33

 16...  लक्ष्मी  विलास  पैलेस  उदयपुर  20

 17...  .  टेम्पल  बे  अशोक  बीच

 मामल्लापुरम  8.33

 18...  होटल  कलिंग  भुवनेश्वर  8.33

 19...  होटल  मदुरे  मदुरे  8.33

 20...  होटल  जम्मू  जम्मू  8.33

 4  5

 8.33  8.33

 20  8.33

 8.33  8.33

 ना  अन्‍न्‍>»»-»

 20...  20

 8.33

 8.33  20

 8.33

 8.33

 8.33

 8.33

 8.33

 8.33

 8.33  8.33

 21  1986

 2  3
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 1  2  3  4.5  6

 21.  होटल  ओरंगाबाद  अशोक  8.33  8.33  8.33  न्++

 22...  होटल  खजुराहो  अशोक  8.33  8.33  8.33  नज-+

 23...  होटल  पाटलीपुत्र  पटना  8.33.  8.33  8.33  —

 24...  अशोक यात्री  नई  दिल्‍ली  न  -+  —  प्रारंभिक  अवधि
 के  कारण  बोनस

 का  भुगतान  नहीं
 किया  गया

 नोट  :  बोनस  संदाय  अधिनियम  1965  में  निहित  व्यवस्थाओ ंके  अनुसार  भारत  पयेटन  विकास
 निग्रम  के  होटलों  के  कमंचारियों  को  उपलब्ध  आबंटनीय  अधिशेष  के  आधार  पर  बोनस

 देय  होता  ग

 भारतोय  साथ  निगम  द्वारा  तमिलनाडु  में  लाच्ान्मों  को  खरोद

 :  3657.  श्री  एन०  डेनिस  :  क्‍या  खाद्य  भ्ौर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  वर्ष  1984-85  के  दौरान  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के

 लिए  प्रत्येक  राज्य  में  विशेषकर  तमिलनाडु  में  खाद्यान्नों  की  प्रत्येक  किस्म  की  कुल  खरीद  की  मात्रा
 सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 भारतीय  खाद्य  निगम  ने  बाजार  से  खरीदे  गये  प्रत्येक  प्रकार  के  थ्वाद्यान्न  की  किस्म  के

 लिये  मिलावट  आदि  के  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  निर्धारित  मानदंडों/प्रतिशत  के  बारे  में
 किन  मार्ग-निदेशों  का  पालन  किया  ?

 योजना  मम्त्रालय  तथा  खाद्य  भ्रोर  नागरिक  पृति  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  ए०  के०
 चंच  2  )  विवरण-एक  संलग्न )  4 Tat  कक  .

 (=)  भारतीय  खाद्य  निगम  भारत  सरकार  द्वारा  निर्धारित  कौ  गई  विनिदिष्टियों  का पालन
 करता  विनिर्दिष्टियों  की  एक  प्रति  संलग्न  विवरण-दो  में  दी  गई

 41



 लिखित  उत्तर  21  1986

 विवरण-एक

 विपणन  मौसम  1984-85  के  दोरान  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  सीधे  वसूल
 किए  गए  खाद्यान्न

 मीटरी
 टन

 राज्य|संघ  शासित  प्रदेश
 चावल  के  हिसाब  से  गेहूं

 घान  समेत )

 ]  2  3

 कखबेब  CT
 हि

 अतस  15  न

 शिया  ण

 गुजरात
 ा  ्ा

 हरियाणा  910  418

 जम्मू  तथा  काश्मीर  णा
 णा

 कर्नाटक  101  ना

 केरल
 ने  गा

 मध्य  प्रदेश  336  30

 महाराष्ट्र  ना
 ना

 उड़ीसा  102  ल्‍+-+

 पंजाब  3835  1295

 राजस्थान  46  217

 तमिलनाडु
 नह  ना

 उत्तर  प्रदेश  13  289

 पश्चिम  बंगाल  96  नग०

 अण्डमान  तथा  निकोबार  ब्न्न्  ता

 द्वीप  समूह्‌
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 1  2  3

 अरूणाचल  प्रदेश  3  —

 चण्डीगढ़  शासित  प्रदेश )  5  लि

 दिल्‍ली  न+  3

 पांडिचेरी  6  —

 7251  2252

 तमिलनाडु  सरकार  की  ओर  से  तमिलनाडु  नागरिक  आपूर्ति  निगम  द्वारा  वसूली  की  जाती

 ८00  मीटरी  टन  से  कम  ।

 विवरण-वो

 सभी  किस्मों  के  भारतीय  गेहूं  के  लिए  एक  समान  विनिदिष्टियां  मौसम
 1984-85  और  1985-86  )

 रे

 देशी  अन्य  मैक्सिकन  और  बढ़िया  देशी  फार्म  किस्मों  का  शुष्क  तेयार  अनाज

 होगा  अर्थात्‌  ट्रिटिकम  टी०  टी०  टो०  टी०

 एस्टीबम  और  टी  ०  डिकोक्कम  ।

 स्वाभाविक  रूप  ओर  रंग  का  होगा  ।

 रण
 और  जीवित  हानिकारक  पदार्थों

 के  सम्मिश्रण  जिसमें  विषाक्त  खरपतवार  बीज  और  अन्य  अशुद्धियां  शामिल  हैं  लेकिन
 जिसमें  निम्नलिखित  अनुसूची  में  दी  गई  प्तीमा  को  मुक्त
 ठोस  व्यापारिक  हालत  में  ओर

 (2)  उसमें  फुंगीसाइड्स  और  कोई  हानिकारक  तथा  विषाक्त  पदार्थ

 नहीं  होंगे  ।

 खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  नियमों  के  अनुरूप  होगा  ।

 विभिन्‍न  बतेनों  की  अधिकतम  अनुम्नेय  सीमा  को  बताने  वाली  अनुसूची

 विजातीय  अन्य  क्षतिग्रस्त  मामूली  सिकुड़ा  हुआ  और
 पदार्थ  %  टोटा

 1.  0.75  6.00  2.00  5.00  6.00

 2.  1.50  10.00  3.00*  10.00  12.00

 *  में 77»  में  क्षतिग्रस्त  अनाज  की  प्रतिशतता  3  प्रतिशत  होगी  ।  तथा  षि  हूं  के  उस  स्टाक  के
 मामले  में  जिसमें  करनाल  बंट  से  प्रभावित  अनाज  शामिल  होता  करनाल  बंट  से  प्रभावित
 अनाज  सहित  क्षतिग्रस्त  अनाज  की  अधिकतम  सीमा  5  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  होनी
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 नोट  :

 जता

 1.  का  मूल्य  के  मूल्य  की  तुलना  में  2/-  रुपये  प्रति  विवटल  कम

 2.  12  प्रतिशत  से  अधिक  लेकिन  14  प्रतिशत  तक  की  नमी की  पूर्ण  मूल्य पर  कठोती  की

 जायेगी  ।

 3.  नमी  के  लिए  मूल्य  कटोती  ग्रेड  कटोती  के  अल।वा

 4.  घुने  हुए  अनाज  के  मामले  अन्य  कटोतियों  के  निम्नलिखित  मूल्य  कटोटियां

 की  जाएंगी  :---

 (1)  मौसम  की  शरूआत  से  अगस्त  के  अन्त  प्रत्येक  एक  प्रतिशत  अथवा  उसके  भाग  के

 लिए  एक  रुपये  प्रति  क्विटल  की  दर  पर  कटोती  की  जाएगी  ।

 (2)  पहली  सितम्बर  से  अक्तुबर  के  अन्त  तक  एक्र  प्रतिशत  तक  कोई  कटौती  नहीं  की  जाएगी
 लेकिन  इससे  किसी  प्रकार  की  अधिकता  होने  की  दशा  में  प्रत्येक  एक  प्रतिशत  अथवा

 उसके  भाग  के  लिए  1/-  रुपये  प्रति  क्विटल  की  दर  पर  कटौती  की  जाएगी  ।

 (3)  पहली  नवम्बर  से  मौसम  के  अन्त  तक  2  प्रतिशत  तक  कोई  कटोती  नहीं  की  जाएगी
 लेकिन  उससे  किसी  प्रकार  की  अधिकता  होने  के  कारण  प्रत्येक  एक  प्रतिशत  अथवा  उसके
 भाग  के  लिए  प्रति  क्विटल  की  दर  पर  कटौती  की  जायेगी  ।

 (4)  जिस  स्टाक  में  3  प्रतिशत  से  अधिक  घुना  हुआ  भनाज  उसे  रह  कर  दिया

 5.  जिस  स्टाक  में  जोवित  कीडे  होते  उसके  मामले  में  प्रधुमन  प्रभारों  के  रूप  में  पचास  पैसे
 प्रति  क्विटल  की  दर  पर  कटोती  की  जायेगी  ।

 परिभाषा  :

 बिजातोय  पदार्थ  :

 इसमें  काबंनिक  और  अकाबे  निक  पदार्थ  मिल  होते  हैं  ।  अकाबंनिक  पदार्थ  में
 चिकनी  मिट्टी  के  ढेले  और  लोहे  के  जरें  आदि  शामिल  कार्बनिक

 पदार्थ  में  खरपतवार  तिनके और  खाने  योग्य  अन्य  अनाज  शामिल

 सिखुड़ा  प्रमाण  :

 गिरियां  अथवा  ग्रिरियों  के  टुकड़े  जो  पूर्णतया  विकसित  नहीं  होते
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 टॉटे  :  +

 गिरियों  के  टुकड़े जोकि  पूर्ण  गिरियों  क ेआकार  के  तीन  चौथाई  से  भी  कम  आकार के  होते  हैं  ।

 घुना हुआ  भरनाज  :

 वे  गिरियां  आंशिक  अथवा  पूर्ण  रूप  से  खाई  हुई  होती

 मामूलों  क्षतिप्रस्त  झनाज  :

 गिरियां  अथवा  गिरियों  के  ट्कड़े  जोकि  सतही  तोर
 पर  क्षतिग्रस्त  अथवा  बदरंग  हो  जाते  हैं

 लेकिन  जिसके  कारण  पदार्थ  की  गुणवत्ता  पर  प्रभाव  नहीं  पड़ता  !,

 क्षतिग्रस्त  भ्रनाज  :

 गिरियां  अथवा  गिरियों  के  जो  नमी  अथवा  मोसम  के  कारण  अंकुरित
 हो  जाती  हैं  मथवा  अन्दर से  क्षतिग्रस्त  हो  जाती

 शन्य  सासान्न  :

 गेहूं  के  अलावा  कोई  भी  खाद्यान्न  ।

 धान  को  सभो  किस्मों  को  एक  समान  बिनिविष्टियां
 ञ  मी  -

 घान  ठोस  व्यापारिक  साफ-सुथ  अच्छ  खाद्य-मरान  की  अनाज

 के  रंग  आकार  के  मामले  में  एक  समान  होगी  ओर  बद  हानिकारक  पदार्षों
 के  अथवा  रंग  देने  वाले  पदार्थों  से  मुक्त  होगी  और  खःद्य  अपमिश्रण  निवारण  के  मानकों  के

 अनुरूप  होगी  ।

 धान  का  वर्गीकरण  बहुत  बढ़िया  और  साधारण  समूहों  में  किया  जायेगा

 मण्यन  की  रिपोर्ट  के  वसूली  करने  के  प्रयोजन  प्रत्येके  समूह  को  निम्न  अनुसूची तु  ४  रु  नुਂ
 के  अनुसार  दो  ग्रेडों  अर्थात्‌  और  में  विभाजित  किया  जायेगा  :---

 विभिन्‍न  बतंनों  को  भ्रनुसूचो  मोसज  ।  984-85  और  1985-86) )

 क्र०  सं०  आशुद्धियों  आदि  के

 सा
 शोचा

 सम्मिश्रण  के  संघटक  जा  द्रढठ

 poz  2  ब  ह

 1,  बिजातीय  पवार्थ

 अकाबंनिक  पंदार्ष  1.0  1.0

 काबंनिक  1.0  2.0
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 ]  2  3.  4

 2.  अंकुरित  और  2.0  4.0.  *

 घुना  हुआ  बनाज

 3.  सिकुड़ा  अनाज  2.0  4.0

 4.  निम्नतर  किस्मों  का  सम्मिश्रण  15.0  20.0

 5.  नमी  18.0  18.0

 प्रति  क्विटल  प्रेड  कटोती  :--

 बढ़िया  और  साधारण  कोई  कटोती  नहीं  2.00  रुपये

 बहुत  बढ़िया  कोई  कटोती  नहीं  2.50  रुपये

 नोट  :  1.  बतंनों  की  परिभाषा  और  विश्लेषण  की  विधियों  का  खाद्यास्नों  के  विश्लेषण की
 भारतीय  मानक  संस्था  की  भारतीय  मानक  4333  ),  भा०  मा०  4333

 1967  ओर  खाद्यान्नों  को  शब्दावली  भा०  मा०  >  2813-1970
 समय  पर  यथा  संशोधित  के  अनुसार  अनुपालन  किया  जाना

 2.  नमूने  लेने  की  विधियों  का  अनाजों  और  दालों  के  नमूने  लेने  के  लिए  भारतीय  मानक
 विधियों  आधार  पर  अनुपालन  करना  होगमा--भा०  मा०  2814-19641

 आावल  को  बढ़िया  झोर  साधारण  किस्मों  को  एक  समान  विनिदिष्टियां

 चावल  ठोस  व्यापारिक  साफ-सुथ  अच्छे  खाद्य-मान  का  अनाज

 के  रंग  और  आकार  के  मामले  में  एक  समान  होगा  और  हाविकारक  पदार्थों

 के  सम्मिश्रण  अथवा  रंग  देने  वाले  पदार्थों  और  नीचे  अनुसूची  में  दी  गई  सीमा  को  छोड़कर  सभी

 द्वियों  से  मुक्त  होगा  ओर  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  के  मानकों  के  अनुरूप  होगा  ।

 बर्तनों  को  प्नुसूचो

 मौसम  (1984-85  और  1985-86)

 कर
 ककममण

 बचाव  कहन
 लिसोकरण

 .
 बहन  सीमा  हे

 अधिक
 बन

 के  लिए सं०  बशुद्धियों  आदि  ५९८  सीमा  लगाई  गई  गुणवत्ता  की  दर

 के  2  3  4  $

 1.  डे
 20.0

 25-0  की  दर  पर  आर०  एल०  से

 टी०  एल  ०

 सेला
 17.0  22.0
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 ।  3  4  3

 2...  विजातीय  पदार्थ  0.5.  1.0  सम्पूर्ण  मूल्य  की  दर  पर  आर०एल०
 कच्चा/सेला  से  टी०  एल०

 3,  .क्षतिग्रस्त/मामूली
 क्षतिग्रस्त  अनाज

 कच्चा  2.0  5.0  डे  मूल्य  की  दर  पर  आर०  एल०
 सेटी०  एल०

 सेला  3.0  5.0

 4...  बदरंग  2.0  4.0  |  मूल्य  की  दर  पर  आर०  एल०
 सेटी०  एल०

 सेला  4.0.  8.0

 5...  चाकी  8.0  12.0  है  मूल्य  की दर  पर  आर०  एल०
 से  टी०  एल०

 6...  लाल  अनाज  कच्च|सेला  60  10.0
 मूल्य

 की  दर  पर  आर०  एल

 7...  निम्नतर  श्रेणियों  का  10.0  20.0  [३  मूल्य  की  दर  पर  10  प्रतिशत

 बढ़िया  |  से
 ऊपर  लेकिन  20  प्रतिश

 में  साधारण  >  निरस्तीकरण  से  अधिक  साधा

 कच्चा/सिला  |  रण  से  निचले  ग्रेड/बढ़िया  ।

 8.  भूसी  रहित  अनाज  10.0  15.0  3  मूल्य  की  दर  पर  आर०  एल०

 कच्चा|सेला  से  टी०  एल०

 9...  नमी  की  मात्रा  सम्पूर्ण  मूल्य  की  दर  पर  आर०

 फच्चा/सेला  14.0  15.0  एल०  से  टी०  एल०

 नोट  :  1.  उपयुक्त  बर्तेनों
 की  परिभाषा  और  विश्लेषण  की  विधियों  का  खाद्यान्नों  के  की

 भारतीय  मांनक  संस्था  की  संख्या  भारतोय  मानक  :  4333

 1967  ओऔर  भा०  मा०  4333  1967  ओर  थाद्यान्नों  की  शब्दावली  भा०
 मा०  2813--1978  समय-समय  पर  यथा  संशोधित  के  अनुसार  अनुपालन  किया

 जाता

 2.  भारतीय  मानक  ओर  दातों  के  नमूने  लेने  की  विधिਂ  सं०  भा०  मा०
 2814-1964  64  में  दी  गई  नमूने  लेमे  की  विधि  का  अनुसरण  किया  जाना

 3.  पूर्ण  गिरी  के  आकार
 के  8  से  भी  कमर  टोटों  को  कार्बनिक  विजातीय  पदार्थ माना

 |  से  ३  के  जाकार  के  टोटे  5-0  प्रतिशत  से
 अधिक  नहीं

 होने
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 सखिखित  उत्तर

 4.  किसी  भी  ढेर  में  अकाबंनिक  विजातीय  पदार्थ  8.5  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  यदि  वह
 इससे  अधिक  होता  तो  उस  दशा  में  स्टाक  को  साफ  किया  जाना  चाहिए  और  उसे  सीमा

 के  अन्दर  लाया  जाना  चाहिए  ।

 21  1986

 5,  सेला  चावल  के  मामले  जिसे  प्रेशर  पारबायलिंग  तकनीक  से  तैयार  किया  जाता  यह्‌
 सुनिश्चित  किया  जाएगा  कि  सेला  बनाने  की  सही  प्रक्रिया  अपनाई  जाती  है  अर्थात  दिया
 गया  जितने  समय  के  लिए  दबाव  दिया  उचित  कुटाई  से

 पूर्व  शष्कीकरण  पर्याप्त  होना  चाहिए  ताकि  सेला  चावल  का  रंग  और  उसे  पकाने  का  समय

 सही  हो  और  अनाज  पपड़ी  से  मुक्त  हो  ।

 बहुत  बढ़िया  चावल  की  एक  समान  विनिदिष्टियां

 चावल  ठोस  वधापारिक  अच्छे  खद्य-मान  का  अनाज
 के  रंग  ओर  आकार  के  मामले  में  एक  समान  होगा  और  बदबू  हानिकारक  पदार्थों
 के  सम्मिश्रण  अथवा  रंग  देने  वाले  पदार्थों  और  नीचे  अनुसूची  में  दी  गई  सीमा  को  छोड़कर  सभी
 द्विमों  से  मुक्त  होकर  और  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  के  मानकों  के  अनुरूप  होगा  ।

 ब॒तनों  को  भ्रनुसुची  सोसस  1984-85  शोर  ।

 क्र०  सम्मिश्रण  अथवा
 सं०  अशुद्धियों  आदि

 के  संघटक

 "2

 टोटे-कच्चा
 सेला

 2.  विजातीय  पदार्थ

 कच्चा|सिला

 3...  क्षतिग्रस्त/मामूली
 क्षतिग्रस्त  अनाज

 कच्चा
 4.  बदरंग  अनाज

 कच्चा
 सेला

 3«  जाको  अनाज  कच्चा

 सहन  सीमा

 ५९;  सीमा
 निरस्तीकरण

 एल०  )  ५  /

 4

 23.0]

 |

 क  अधिक

 सहन  सीमा  से  अधिक  बतेंनों
 के  लिए  लगाई  गई  ग्रुणवत्ता
 कटोतियों  की  दर

 ई  मूल्य  की  दर  पर  आर०
 एल०  से  टी०  एल०

 सम्पूर्ण  मूल्य  की  दर  पर
 आर०  एल०  से  टी०  एल०

 डे  मूल्य की  दर पर  आर०

 एल०  सेटी०  एल०

 मूल्य  की  दर पर  आर०
 सेटी०  आर०

 1/8  मूल्य  की  दर  पर आर०
 एल०  से  टी  ०  एल

 ०



 30  1907  लिखित  उत्तर

 2  3  4  5

 6...  लाल  अनाज  1/  !  मूल्य  की  दर  पर  आर०

 कच्चा  |सिला  3.0  6.0  एल०  से  टी०  एल०

 7...  निम्नतर  श्रेणियों  का  1/4  मूल्य  की  दर  पर  10
 सम्मिश्रण  10.0  20.0  प्रतिशत स ेऊपर  लेकिन  15

 प्रतिशत तक  1/2  मूल्य की
 हे  दर  पर  !5  प्रतिशत  से

 ऊपर  20.  प्रतिशत
 निरस्तीकरण  सीमा  से
 अधिक  होने  पर  दर्जा

 8...  भूसी  रहित  अनाज  1/8  मूल्य  की  दर  पर

 कच्चा  10.0  15.0  आर०  एल०  से  टी०  एल०

 9...  नमी  की  मात्रा  सम्पूर्ण  मूल्य  पर  आर०

 कच्चा  14.0  15.0  एल०  से  टी०  एल०

 नोट  :  1.  उपयक्त  वनों  की  परिभाषा  और  विश्लेषण  की  विधियों  का  खाद्यान्नों  के  की

 भारतीय  मानक  संस्था  की  विधियोंਂ  संख्या  भारतीय  मानक  :  4333  1967

 और  भा०  मा०  4333  1967  ओर  खाद्यान्मों  की  शब्दावली  भा०  मा०
 2813--  1970  समय-समय  पर  यथा  संशोंधित  के  अनुसार  अनुपालन  किया  जाना

 2.  भारतीय  मानक  और  दालों  के  नमूने  लेने  की  विधिਂ  सं०  भा०  मा०  28  3. पूर्ण गिरी के आकार के 1/8 से भी कम टोटों को काबंनिक विजातीय पदार्थ  माना
 में  दी  गई  नमूने  लेने  की  विधि  का  अनुसरण  किया  जाना  होगा  ।

 3.  पूर्ण  गिरी  के  आकार  के  से  भी  कम  टोटों  को  काबंनिक  विजातीय  पदार्थ  माना

 जाएगा  ।  ढेर  से  ।/4  के  आकार  के  टोटे  5.0  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  होने

 4.  किसी  भी  ढेर  में  अकाबंनिक  विजातीय  पदार्थ  0.5  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  यदि  वह
 इससे  अधिक  होता  है  तो  उस  दशा  में  स्टाक  को  साफ  किया  जाना  चाहिए  और  उसे  सीमा
 के  अन्दर  लाया  जाना  चाहिए  ।

 5.  सेला  चावल  में  मामले  जिसे  प्रेशर  परारबायलिंग  तकनीक  से  तैयार  किया  जाता  पह
 सुनिशि  चत  किया  जायेगा  कि  सेला  बनाने  की  सही  प्रक्रिया  अपनाई  जाती  है  अर्थात  दिया
 गया  जितने  समय  के  लिए  दबाव  दिया  उचित  कुटाई  से

 पूर्व  शुष्कीक  रण  पर्याप्त  होना  चाहिए  ताकि  सेला  चावल  का  रंम  और  उसे  पकाने  का  समय

 सही  हो  मौर  अनाज  पपड़ी  से  मुक्त
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 लिखित  उत्तर  2।  1986

 बासमतो  चावल की  एक  समान  विनिनिष्टियां

 चावल  ठोस  ब्यापारिक  अच्छे  खाद्य-मान  का  अनाज
 के  रंग  और  आकार  के  मामले  में  एक  समान  होगा  और  हानिकारक  पदार्थों

 के  सम्मिश्रण  अथवा  रंग  देने  वाले  पदार्थों  और  नीचे  अनुसूची  में  दी  गई  सीमा  को  छोड़कर  सभी
 दियों  से  मुक्त  होगा  ओर  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  के  मानकों  के  अनुरूप  होगी  ।

 बर्तनों  कौ  भ्रनुसूची  मौसम  1984-85  झौर  1985-86)  6)

 सम्मिश्रण  सहन  सीमा  निरस्तीकरण  .  सहन  सीमा  से  अधिक  वतेनों  के
 सं०  अशुद्धियों  आदि  )  सीमा  लिए  लगाई  गई;गुणवत्ता  कटोती

 के  संघटक  की  दर

 1  2  3  4  5

 lL |  टोटे  कच्चा  18.0  23.0  1/4  मूल्य  की  दर  पर  आर०

 सेला  13.0  18.0  एल०  से  टी०  एल०

 2...  विजाठीय  पदार्थ  सम्पूर्ण  मूल्य  की  दर  पर  आर०
 कच्चा  सिला  0.5  1.0  एल»  से  टी०  एल०

 3.  क्षतिग्रस्त/मामूली
 क्षतिग्रस्त  अनाज

 कच्चा  सिला  2.0  4.0  1/2  मूल्य  की  दर  पर  आर०
 एल०  से  टी०  एल०

 4...  बदरंग  अनाज  कच्चा  2.0  3.0  1/4  मूल्य  की  दर  पर  आर०

 सेला  3.0  5.0  एल०  से  टी०  एल  ०
 5.  चाकी  अनाज  1/8  मूल्य की  दर  पर  आर०

 कच्चा  4.0  8:0  एल०  से  टी ०  एल०

 6.  &  लाल  अनाज  1/4  मूल्य  की  दर  पर  आर०

 कच्चा  3.0  6.0  एल०  से  टी०  एल०

 72...  निम्नतर  श्रेणियों  का  1/4  मूल्य  की  दर  पर
 सम्मिश्रण  अर्थात  बढ़िया  10%  ऊपर  लेकिन  25%
 में  साघा रण  कच्चा/सिला  10.0  20.0  तक  1/2  मूल्य  की  दर  पर

 15%  से  20%  तक
 निरस्तीकरण  सीमा

 से  बाहर  होने  पर  इसे
 मती  चावल  के  रूप  में  चहीं
 खरीदा

 $0



 30  1907  लिखित  उत्तर

 1  2  3  4  5

 8...  भूसी  रहित  अनाज
 ह

 1/8  मूल्य  की  दर  पर  आर०

 कच्चा  से  ला  10.0
 ं

 5.0...  एल०  से  टी०  एल०

 9...  नमी  की मात्रा  सम्पूर्ण  मूल्य  की  दर  पर

 कच्चा/सेला  140  15.0  आर०  एल०  से  टी०  एल०

 नोट  :  ।.  उपयुक्त  बतेनों  की  परिभाषा  और  विश्लेषण  की  विधियों  का  खाद्यान्नो ंके  की
 भारतीय  मानक  संस्थान  की  विधियोंਂ  संख्या  भारतीय  मानक  :  4333

 1967  और  भा०  मा०  4333  1967  ओर  खाद्याननों  की  शब्दावली  भा०

 मा०  समय-समय  पर  यथा  संशोधित  के  अनुसार  अनुपालन  किया  जाना

 2.  भारतीय  मानक  और  दालों  के  नमूने  लेने  की  विधिਂ  सं०  भा०  मा०

 2814-1964  में  दी  गई  नमूने  लेने  की  विधि  का  अनुसरण  किया  जाना  होगा  ।

 3.  पूर्ण  गिरी  के  आकार  के  1/8  से  श्री  कम  टोटों  को  ह्बंनिक  विजातीय  पदार्थ  माना
 1/8  से  1/4  के  आकार  के  डोटे  5.0  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  होने

 4.  किसी  भी  ढेर  में  अकाबंनिक  विजातीय  पदार्थ  0.5  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  यदि  वह

 इससे  अधिक  होता  है  तो  उस  दशा  में  स्टाक  को  साफ  किया  जाना  चाहिए  और  उसे  सीमा
 के  अन्दर  लाया  जाना

 5.  सेला  चावल  के  मामले  जिसे  प्रेशर  पारबायलिंग  तकनीक  से  तैयार  किया  जाता  यह
 सुनिश्चित  किया  जायेगा  कि  सेला  बनाने  की  रही  प्रक्रिया  अपनाई  जाती  है  अर्थात
 दिया  गया  जितने  समय  के  लिये  दबाव  दिया  उचित

 कुटाई  से  पूत्रं  शुष्कीकरण  पर्याप्त  होना  चाहिए  ताकि  सेला  चावल  का  रंग ओर  उसे
 पकाने  का  समय  सही  हो  ओर  अनाज  पपड़ी  से  मुक्त  हो  ।

 ग्रामीण  बेंकों  क ेनिलस्खित  कर्मचारियों  को  गुजारा  मत्ता

 3658.  श्री  बसुदेव  झआाचाय॑  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  राष्ट्रीयकृत  बेकों  के  निलम्बित  कर्मचारियों  को  दिये  जाने
 वाले  गुजारा-भत्ते  की  राशि  बढ़ाने  के  लिये  तत्संबंधी  अधिनियम  में  संशोधन  किया

 .  यदि  तो  क्या  गुजारा-भत्ते  में  वृद्धि  करने  वाला  उक्त  अधिनियम  ग्रामीणਂ  बैंकों के
 कर्मचारियों पर  लागू  होता

 यदि  तो  क्या  यह  ग्रामीण  बैंकों  के  कर्मचारियों  के  प्रति  भेदभाव  नहीं  और
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 लिब्वित  उत्तर
 ॥॒

 "31  1986

 क्‍या  सरकार का  विचार  ग्रामीण  बैंकों के  कर्मचारियों वो  भी  बढ़े  हुए  गुजारा  भत्ते  का
 लाभ  देने  का  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनावंन  :  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  के
 शासन और  अपील  विनियमों  के  उपबन्धों  या  द्विपक्षोय

 गैतों  की  शर्तों  जिनके  द्वारा इस  समय

 इन  बैंकों  के  अधित्ाारियों  और  अन्य  कर्मचारियों के  गुजारे  भत्ते
 की  अदायगी  नियंत्रित होती  अभी

 हाल  में  कोई  संशोधन  नहीं  किये  गये  हैं  ।

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के  कमंचारी  संबंधित  बैंकों  के  कर्मंचारी  विनियमों  के
 अन्तगंत  आते

 और  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 नई  नकद  प्रतिपूरति  सहायता  योजना

 3659,  डा०  बी०  एल०  शेलेश  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नकद  प्रतिपूर्ति  सहायता  को  1  1986  से  तीन  वर्ष  की  अवधि  के  लिये  लागू

 होने  वाली  नई  योजना  में  भोद्योगिक  उत्पादों  के  सम्बन्ध  में  नकद  प्रतिपूर्ति  सहायता  दरों  को  निर्धारित

 करने  में  कराघान  के  क्रमिक  ढांचे  को  ध्यान  में  रखा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  विस्तृत  रूपरेखा  क्या  और

 नकद  प्रतिपूर्ति  सहायता  दरें  किस  प्रकार  निर्धारित  की  जाएंगी  ओर  उत्पादों  अथवा

 बाजार  के  उतार-चढ़ाव  के  लिये  किन  परिस्थितियों  में  प्रतिपूर्ति  दी  जायेगी  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  भर  नागरिक  पूर्ति  सन्‍्त्रो  पी०  शिव  :  से  नकद

 ,  मुआवजा  सहायता
 सम्बन्धी  नई  योजना  ।  1986  मे  प्रभावित  जो  3  वर्षों की  अवधि  के

 लिये  बंध  होगी  ।  नकद  मुआवजा  सहायता  दरों  के  निर्धारण  सम्बन्धी  इस  नई  योजना  की  मुख्य-मुख्य
 बातें  निम्नलिखित  --

 (1)  ओद्योगिक  उत्पादों  के  सम्बन्ध  बिना  लोटाये  गये  अप्रत्यक्ष  करों  की  पुनः
 नकद  मुआवजा  सहायता  दरों  को  निर्धारित  करने  के  लिये  मुख्य  घटक  बनी

 कराधान  की  प्रपाती  संरचना  को  भी  ध्यान  में  रखा

 (2)  उत्पाद|विपणन  के  लिये  मुआवजा  क्रमबद्ध  कार्यक्रम  के  आधार  पर  केवल  बहुत  ही
 नात्मक  ढंग  से  दिया  जायेगा

 (3)  फल  तथा  सब्जियों  जेसी  कृषिगत
 मदों

 के  सम्बन्ध में  जोकि  खराब  हो  ज्यती  भारत

 52



 30  1907  लिखित  उत्तरे

 रा  के  भीतर  परिवहन  की  ऊंची  लागत  के  लिये  मुआवजे  के  एक  विशेष  तत्व  की  व्यवस्दा
 की

 (4)  हस्तशिल्प  की  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  श्रम  द्वारा  मूल्यवर्घन  नकद  मुआवजा  सहायता  की

 दरें  निर्धारित करने  के  सम्बन्ध  में  एक  मुख्य  घटक  समझा

 (5)  नकद  मुआवजा  सहायता  देने  के  सम्बन्ध  में  मूल्यवर्धन  के  25  प्रतिशत से  अधिक  की

 अनुमति  न॒दिये  अर्थात्‌  आर०  ई०  पी०  हकदारी  कम  करके  एफ०  ओ०  बी०
 प्राप्त  निर्यातकों  के  लिए  आयात  नीति  के  का  प्रतिबंध  जारी

 (6)  भारत  के  भीतर  कतिपय  श्रेणियों  की  सप्लाइयों  पर  नकद  मुआवजा  सहायता  देने  की

 वर्तमान  जिसमें  उन्हें  माने  गये  निर्यातों  के  रूप  में  लिया  जाता  जारी  रहेगी  ।

 शुल्क  वापसो  प्रणाली  को  सरल  बनाने  के  लिए  सुराव

 3770  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  निर्यातों  में  बहुत  कम  वृद्धि  हुई  है और  निर्यादक  कम्पनियों  की  क|  ठेनाइयों  को  दूर
 करने के  लिये  सरकार  शुल्क  वापसी  प्रणाली  को  सरल  बनाने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  सरकार  को  इस  आशय  के  सुझाव  प्राप्त  हुये  हैं  कि  निर्यात  संवर्धन  प्रयासों  में  तेजी
 लाते  हुये  तथा  बाहर  के  बाजारों  में  भारत  में  उत्पादित  वस्तुओं  के  नाम  को  बनाने  के  लिए  क्षेत्रीय
 योग  सम्बन्धी  दक्षिण  एशियाई  देशों  के  संगठन  के  लिये  रुपया  अदायगी  योजना  का  विस्तार  करते  समय

 ऐसे  क्षेत्रों  का पता  लगाया  जाये  जिनमें  आयात  से  बचा  जा  सकता  है

 यदि  तो  क्या  इस  बीच  इन  सुझावों  पर  विचार  किया  गया  है  और  क्या  अब  तक  उन
 पर  कोई  निर्णय  किया  गया  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बच्ची  ब्यौरा  क्या  है  ?

 द्राणिक्य  तथा  खाल  झोौर  नागरिक  पूति  मन्‍्त्री  पो०  खझ्िव  धंकर  )  पु

 ।  (986  से  सभी  प्रमुख  सीमा  शुल्क
 सदनों  और  अन्तर्राष्ट्रीय हवाई  अड्डों  पर

 शुल्क  बापसी  के  भुगतान  की  एक  समान  सरलीक्ृत  प्रक्रिया  आरम्भ  की  गई  सिले-सिलागरे

 अमड़ा  तथा  फुटब्रियर  उश्योम  के  लिये  शुल्क  वापसी  की  दरों  को  थी  सुख्यत्रस्थित  किया  गया
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 ओर  (<)  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 ]

 3661.  क्री  जगन्नाथ  प्रसाद  :  कया  बिक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  को  उत्तर  अदेश  के  विभिन्‍न  जिलों  से  पिछले  एक  वर्ष  के  दोरान  बैंकों  की

 शाखाएं  खोलने  क्के  लिये  किटने  आवेदन  पत्र  मिले  हैं  ;

 उन  स्थानों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  नई  शाखाएं  खोलने  के  लिये  उनके  मंत्रालय  ने  मंजूरी  दी
 और  इन  शाखाओं  में  कब  से  काम  शुरू  होने  की  सम्भावना

 क्‍या  उनका  मंत्रालय  नई  शाखाओं  को  खोलने  के  मामले  में  पिछड़े  और  पहाड़ी  क्षेत्रों  को
 वरीयता  देता  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 ऐसे  क्षेत्रों  में  किन-किन  स्थानों  से  नई  शाखाएं  खोलने  के  लिए  आवेदनपत्र  मिले  हैं  और
 इनमें  से  कितने  स्थानों  में  बैंकों  की  शाखाएं  खोली  गई  हैं  और  कितने  स्थानों  में  इस  वर्ष  नई
 खोलने  का  प्रस्ताव  है  ?

 शाद्याएं

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादंन  :  देश  में  शाखाएं  खोलने  के

 लिए  लाइसेंस  मंजूर  करने  के  वास्ते  भारतीय  रिजवं  बैंक  सक्षम  प्राधिकारी  भारतीय  रिजर्व
 बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उसे  1  1985  से  3  1985  के  बीच  वाणिज्यिक  बैंकों
 तथा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  से  उत्तर  प्रदेश  में  शाखाएं  खोलने  के  लिए  221  आवेदनपत्र  प्राप्त  हुए  ये  ।

 संलग्न  विवरण-एक  में  उत्तर  प्रदेश  के  उन  139  केन्द्रों  का  ब्यौरा  दिया  गया  है

 लिए  भारतीय  रिजवं  बंक  द्वारा  ]  1985  से  31  1985  तक  की  अवधि  में  आवंटन
 किये  गये  इन  केन्द्रों  में  बंकों  ने  85  केन्द्रों  में  पहले  ही  अपनी  शास्टाएं  खोल  दी  यह  बताना
 सम्भव  नहीं  है  कि  बाको  केन्द्रों  में  कब  तक  शाखाएं  खोल  दी  जाएंगी  क्योंकि  शाखाओं  का  खोला  जाना
 उपयुक्त  स्थानों  की  आधारभूत  सुविधाओं  की  पर्याप्तता  आदि  पर  निर्भर  करता

 भारतीय  बंक  ने  यह  बताया  है  कि  1985-90  की  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  के
 अन्तगंत  पहाड़ी  बिरली  आबादी  वाले  क्षेत्रों  तथा  जनजातीय  क्षेत्रों  के  मामले  में  बिशेष  रूप  से
 स्थान  दिया  जायेगा  और  इन  इलाकों  में  अपेक्षाकृत  उदारता  से  शाखाएं  खोली  जाएंगी  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  जिलों  के  उन  जिनके  लिए  भारतीय  रिजवं  बैंक  को  आवेदन
 प्राप्त  हो  चुके  हैं  ओर  इन  आवेदनों  में  से  बैंकों  को  आवंटित  केन्द्रों  के  नामों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण-दो

 में  दिया  गया  भारतोय  रिजवं  बेंक  ने  बताया  है  कि  इन  लाइसेंसों  की  वेघता  अवधि  एक  वर्ष  होगी
 -  ओर  बैंकों  स ेइस  अवधि  के  समाप्त  होने  से  पूर्व  शाखाएं  खोल  लेने  की  अपेक्षा  की  जाती
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 विवरण-एक

 उत्तर  प्रदेश  में  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  1!  1985  से  3  1986

 तक  की  अवधि  के  दौरान  किया  गया  आवंटन  पर

 जिल्म
 केसर  का  नाम

 2

 1.  आगरा  मछुएरा  और  फछअआबाद

 2.  अलीगढ़  हाथरस

 3.  अल्पोड़ा  कंधार और  अल्मोड़ा

 4.  आजमगढ़  रानी  की  सराय ओर  दोहराघाट

 5.  बलिया  चित्त  बड़ागांव  ओर  बिलथारा
 रोड  माकिट

 6.  बरेली
 फरांसगंज  और  सैनीदा

 7.  बस्ती  कुरूजर  महोदव  ।

 8.  बुलन्दशदर  जी०  आ।०  मरारीनगर  ।

 9.  चमौली  तपोवन

 देहरादून  उद्दॉवाला
 मखती  धाजरा  और

 सतनारायण  ।

 11.  देवरिया  सालैमपुर
 पिपरही  कोटाथा  और

 पिपरा

 12.  इठावा  बिदुना

 13.  फेजाबाद  अयोध्या

 14,  फरूँखाबाद  कैमगंज

 15.  फतेहपुर  अमो  घोठा  और  खजुआ

 16,  पोड़ी  गढ़वाल  पौड़ी  और  अगरोडा

 35
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 17.  गाजीपुर  मनीहारी

 18.  गौण्डा  बल्लिपुर और  मनकपुर

 19.  जोनपुर  नेहरूनगर  ओर  हरीपुर

 20.  श्लांसी

 बम्होरी  और  शाहजहांपुर

 21.  लखीमपुर  खीरी  पलिया  कलां

 22.  ललितपुर  मातातिला

 23.  मैनपुरी  प्रतापपुर

 24.  मेरठ  जाहीदपुर
 ओर  सरूरपुर  कलां

 25.  मुरादाबाद  उ्चारी  सादत
 और

 गजरोबा

 26.  मुजफ्फरनगर  खतोली

 27.  नेनीताल

 नैनीताल  और

 28.  पिथौरागढ़  पिथोरागढ़  रोड

 29.  प्रतापगढ़  बाबूगंज

 30.  रायबरेली  बनावन

 31.  रास  सेथा

 नया  सुमाल्ली  लप्मवाला

 लोहूपट्टी
 सौर  और  शाहबाद

 32.  सहारनपुर  खाजोरी  खेड़ा
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 मिल्कपुर

 गदर  मातादीन

 अधीयाना,[रनदोल  ओर

 33.  शाहजहांपुर  गंगसारा

 34.  सीतापुर  चन्द्रासेनी

 35.  सुल्तानपुर  सुल्तानपुर

 36.  टिहरी  गढ़वाल  नगरी

 37.  उन्‍नाव  भगवन्तनगर  और

 नवाबगंज  ।

 विवरण-दो

 उन  केन्द्रों  के  नामों  को  दर्शाने  वाला  विवरण  जिनके  लिए  राष्ट्रीयकृत  बैंकों/क्षेत्रीय
 ग्रामीण  बैंकों  से  आवेदन  प्राप्त  हुए

 क्रम  सं ०  जिला  केन्द्र  का नाम

 2  3

 नैनीताल  सितारगंज

 2.
 देहरादून

 छिहर
 उत्त  दकर

 जोली  ग्रांट

 3.  अल्मोड़ा
 सदर

 कंघार|
 4.

 पोड़ीगढ़वाल
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 .

 लक्ष्मणझूला  ।

 4  फिेयगड़  चम्पावत
 मोवानी  ।

 6  उत्तरकाशी  पीपली  बे  -

 7  चमौली  जोशी

 सिमली  ।

 8.  टिहरी  गढ़वाल  -

 कमंव  ।

 (@)  उम्रयक्त में  से  बंकों  को  भ्रायंटित  केन्त्रों  के नाम

 जिला  केन्द्र  का नाम

 अलह्मोड़ा  मछौर

 गढ़वाल  अमरोडा

 चमोली

 देहरादून  मख्ती  सत  नारायण

 टिहरीगढ़वाल  नागनी

 पौड़ी  गढ़वाल  पौड़ी

 ].

 विदेशी  झोर  गे  र-राष्ट्रीयकृत  बेकों  में  राष्ट्रीय  चेक  क्लियरिंग  प्रणाली  लागू  करना

 3662,  भरी  के०  प्रधानी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  सभी  विद्रेजो और  गैर-राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  भी  राष्टीय  चंक  ब्लियरिग  प्रणाली

 शुरू  करने  का  विचार  और

 यक्ि  तो  यह  योजना  कब  शुरू किए  जाने  को  सम्भावना  है  ?
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 सन्‍्त्री  जनादंन  :  और  भारतीय  रिजवं
 बाहरी  चैकों  के  समाशोघन  की  राष्ट्रीय  योजना

 बित्त  मंत्रालय में  राज्य
 बैंक  ने  बताया  है  कि  बम्बई  और  नई  दिल्‍ली  के  बीच  बाहरी  चैकों  के

 यार  है  यह्‌  सुविधा  मद्रास अप्रैल/मई,  सभी  में  आरम्भ  करने  क

 ओऔर  नई  दिल्ली  के  चार  महामगरों  के  बाहुरो  चैकों  के  समाशोघत  के  लि  लागू  करदी  याएवी  ।  विदेशी

 बेंकों  सहित
 सभी  बैंक  इस  योजना  में  माय  लेंगे  ।

 तस्वाक्‌  का  उत्पॉदन

 3668.  श्री  श्रमर  सिह  राठवा  :  क्या  वाज्ज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तम्बाकू  का  उत्पादन  करने  वाले  राज्यों  के  नाम  क्‍या

 प्रत्येक  राज्य  में  तम्बाक्‌  का  कितना  वार्षिक  उत्पादन  होता  और

 क्‍या  बह  सच  है  कि  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  निर्यात  करने  ओर  सिगरेट  निर्माता

 कम्पनियों  को  बेचने  के  लिए  तम्बाक  की  खरीद  की  जा  रही  है  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  श्रोर  नागरिक  पूर्ति  सनन्‍त्री  पी०  शिव  शंकर  )  की  और
 एक  विवरण  संलग्न

 में  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  तम्बाकू  की  कुछ  मात्रा  की  खरीद  की  गई  थी  जिसका

 कुछ  भाग  निर्यात  किया  गया  और  कुछ  भ!ग  स्थानीय  बाजार  में  सिगरेट  ।  बनिर्माताओं/निर्यातकों
 को  बेचा  गया  था  |  इस  समय  राज्य  व्यापार  निगम  केवल  निर्यातों  पर  ध्यान  दे  रहा  है  ||

 विवरण

 प्रमुख  तम्बाकू  उत्पादक  राज्यों  के  नाम  तथा  के

 बोरान उत्पादित तम्बाक्‌ को मात्रा क्रमांक राज्य का नाम मात्रा मे० 2 ५ आन्श्न प्रदेश गुंजरात $9
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 1  2  3

 4  कर्नाटक  30.5  का

 5  तमिलनाडु  .  16.7

 6  उत्तर  प्रदेश  26.5

 7  प०  बंगाल  16.5

 पा

 7

 समस्त  भारत  पु

 चांदी  शोर  सोने  के  आभूषणों  को  उत्पाद  शुल्क  से  छूट  देना

 3664.  प्रो०  सघ  वण्डवते  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  1  क॑  अपने  असाधारण  राजपत्र  में  प्रकाशित

 सूचना  संख्या  181/85  द्वारा  चांदी  और  सोने  के  आभूषणों  और  उनसे  बनी  वस्तुओं  को  केन्द्रीय
 उत्पादन  शुल्क  से  पूरी  छूट  दी

 क्‍या  उसके  बाद  महाराष्ट्र  में  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  अधिकारियों  ने  ब्यापार  सूचना  जारी
 की  कि  चूंकि  केन्द्रीय  सरकार  की  अधिसूचना  में  सोने  ओर  चांदी  के  पतरों  और  प्लेटों  को  केन्द्रीय
 उत्पाद  शुल्क  से  छूट  देने  का  क  |ई  उल्लेख  नहीं  इसलिए  उस  पर  उत्पात  शल्क  वसल  किया  जाएगा
 ञौ  र

 यदि  तो  क्या  इस  बात  को  यान  में  रखते  हुए  कि  सोने  और  चांदी  के  पतरे
 गौर  प्लेट  किसी  अधिनियम  के  अंतर्गत  बेची  जाने  वाली  निर्मित  वस्तुएं  नहीं  कया  सरकार  का  विचार

 एक  नई  अधिसूचना  जा  री  करने  का  है  जिसमें  यह  स्पष्ट  उल्लेख  हो  कि  इन  पर  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क
 नहीं  लगाया  जाएगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  दिनांक  1-8-1985  की

 अधिसूचना  संख्या  18  1/8  5-%०  उ०  शु०  के  द्वारा  आभूषणों  ओर  सोने  अथवा  चांदी  अथवा  दोनों  से

 बनी  हुई  वस्तुओं  चाहे  उनमें  मणियां  अथवा  मोती  जड़े  हों  अथवा  केन्द्रीय  उत्पादन

 शुल्क  से  पूर्ण  रूप  से  छूट  दे  दी  गई

 बम्बई  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  श्राधिकारियों  ने  सोने  की  छड़ों ओर  प्लेटों का
 नि्मोण  करने  वाले  कतिपय  एककों  को  यह  कहते  हुए  पत्र  जारी  किये  थे  कि  दिनांक  1-8-85 को
 सूचना स०  181  ४  ०  3०  शु०  के  अधीन  छूट  ऐसे  उत्पादों  पर  उपलब्ध  नहीं  इसलिये वे  केन्द्रीय

 उत्पादन  शुल्क  की  ओपचारिकताओं को
 करने  के

 पश्चात्‌  ही  ऐसे  माल  की  निकासी  चांदी
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 की  छड़ों  और  प्लेटों  के  संबंध  में  कोई  ऐसा  जारी  नहीं  किया  गया  जिन्हें  एक  अलग

 अधिसूचना के  तहत  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क्र  से  छूट  प्राप्त

 आभूषणों  तथा  उनके  हिस्सों  के  निर्माण  में  प्रयोग  की  गई  प्लेटों  और
 सोने की  पन्नियों  को  छूट  देते  हुए  दिनांक  11-3-1986

 को
 अधिसूचना  सं०  उ०  शु०

 जारी  कर  दी  गई  केन्द्रीय  उत्पादन  श॒ल्क्र  को  दिनांक  1-11-1982  की  तत्कालीन  टैरिफ  की
 अधिसूचना  संख्या  234/8  उ०  शु०  के०  तहत  चांदी  की  छड़ों  और  प्लेटों और  पन्नियों  को
 उपलब्ध छूट  को  नई  टैरिफ  में  दिनांक  10-2-86  की  अधिसूचना  संख्या  उ०  शु०  के  तहत
 जारी रखा  गया

 चीतो  का  श्रायात॒  बन्द  करने  का  निर्णय

 3665.  श्रो  टी०  बाल  गौड़  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या यह  सच  है  कि  सरकार  ने  चीनी  का  आयात  बन्द  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  क्या  इससे  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  राशनकार्ड  धारियों

 को  दी  जा  रही  चीनी  की  मात्रा  में  कमी  ओर

 क्‍या  दोहरी  मूल्य  नीति  और  चीनी  की
 खुली  बिक्री  जारी  रहेगी  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  खाद्य  श्लोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०

 :  आन्तरिक  खपत  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिये  स्वदेशी  चीनी  की  उपलब्धता

 की  कमी  की  मात्रा  तक  ही  चीनी  का  आयात  सीमित  रखा  गया

 जो

 चालू  मौसम  1985-86  के  लिये  दोहरी  मूल्य  निर्धारण  नीति  के  साथ  आंशिक  नियंत्रण

 की  नीति  को  घोषणा  पहले  ही  कर  दी  गई  है  ।

 निर्यातकों  को  उनके  उत्पादन  के  भाधार  पर  प्रोत्साहन

 3666.  श्री  साइमन  तिग्गा  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  छि  :

 क्‍या  निर्यातकों  को
 लाभ  के  बजाये  उत्पादन  के  आधार

 पर  श्रोत्साहन और  उन्हें  विदेशी
 मुद्रा  का  कुछ  अंश  अपने  पास  रखने की  अनुमति  देने  को सरकार  की  कोई  योजना
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  श्रोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रों  पो०  शिव  :  से

 कारोबार  पर  आधारित  किन्हीं  नए  प्रोत्साहन  प्रदान  करने  की  कोई  योजना  नहीं  सरकार  ने
 तकों  को  अर्जित  विदेशी  मुद्रा  के  एक  अंश  को  रखने  लिए  अनुमति  देने  के  संबंध  में  अभी  तक  कोई

 निणेय  नहीं  लिया  है  ।

 विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  द्वारा  वर्ष  1985-86  के  दोरान  गसने

 मूल्य  के  बारे  में  दी  गई  सलाह

 3667.  श्री  बाला  साहेब  विश्ले  पाटिल  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने की
 कृपा  करेंगे  कि  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  द्वारा  वष॑  1985-86  5-86  के  दौरान  गन्ने  के  मूल्य  के  बारे  में  क्या

 सलाह  दी  गई  तथा  उनका  राज्यवार  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  खाद्य  भ्रोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  ए०  के०  :

 गन्‍ता  1966  के  केन्द्रीय  सरकार  केवल  चीनी  फैक्ट्रियों  द्वारा  देय  गन्ने  का

 सांविधिक  न्यूनतम  मुल्य  निर्धारित  करती  1985-86  मौसम  के  लिये  गन्ने  का  मूल्य  8.5  प्रतिशत
 की  रिकवरी  लेकिन  जिसमें  8.5  प्रतिशत  से  अधिक  रिकवरी  पर  प्रत्येक  0.1  प्रत्तिशत  के  लिए

 आनुपातिक  प्रीमियम  देने  की  व्यवस्था  16.50  रुपये  प्रति  क्विटल  निर्धारित  किया  गया

 कुछ  राज्य  सरकारें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  स्थानीय  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 चीन  फंक्ट्रियों  को  अधिक  मूल्य  देने  के  लिए  सलाह  दें  रही  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  द्वारा  सुझाए
 गए  मूल्यों  का  निर्धारण  करने  में  अन्तग्रंस्त  नहीं  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त

 प्रमुख  चीनी  उत्पादक  राज्यों  के  संबंध  में  स्थिति  नीचे  दी  जातो  है  :--
 लक

 राज्य

 ह
 प्रति  क्बिटल  मूल्य

 1.

 ह
 2

 आंध्र  प्रदेश  8.5  प्रतिशत की  रिकवरी  पर  19.50  रुपये

 असम  22.00  रुपये

 गुजरात  सलाह  नहीं  दी

 हरियाणा  24.00  रुपये  साधास्ण  किस्म  के
 26.00  रुपये  सी०  ओ०  7314  और  7717  किस्मों
 के

 27.00  रुपये  सी०  ओ०  जे०  64  के  लिए  +

 कर्तेटिक  8.5%  की  रिकवरी  पर  18.50  रुपये
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 केरल  20.50  रुपये  से  25.00  रुपये

 महाराष्ट्र  20.00  रुपये  का  अग्रिम  मूल्य  पर  )

 पंजाब  24.00  रुपये  साधारण  किस्म  के  लिये

 27.00  रुपये  सी०  ओ०  किस्म  के  लिए

 तमिलनाडु  8.5%  की  रिक्वरी  पर  19.50  रुपये

 उत्तर  प्रदेश

 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  23.00  रुपये

 पश्चिमी  और  मध्य

 उत्तर  प्रदेश|  24.00  रुपये

 पश्चिम  25.00  रुपये

 बिहार  23.00  रुपये

 क्‍ह्रोद्योगिक  विकास  बेंक  हारा  पश्चिम  बंगाल  फिल्म  क्किस
 निगम  को  ऋण  का  रोका  जाना

 3668.  ओऔ  सनत  कूमार  मण्डल  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  ने  जो  पश्चिम  बंगाल  फिल्‍म

 विकास  निगम  को  साल्‍्ट  लेक  में  5.5  करोड़  रुपये  की  कलर  लेबोरेटरी  परियोजना  के  लिए  2.54
 »  करोड़  रुपये  का  ऋण  देने  के  लिए  सहमत  हो  गया  अचानक  घन  देना  बन्द  कर  दिया

 यदि  तो  भुगतान  रोक  देने  के  क्या  कारण  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  परियोजना  में
 विलम्ब  हो  रहा  और

 पश्चिम  बंगाल  फिल्‍म  विकास  निगम  को  भुगतान  जारी  रखने  के  लिए  भारतीय
 ओऔद्योगिक  ह  पं  5  हं  हु
 अधोगिक  विकास  बैक  का  क्या  कार्यवाही  क  रने  का  क्‍्चिर  है  ताकि  धन  की  कमी  के  कारण  परियोजना
 में  विलम्ब  न

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  से  भारतीय  औद्योगिक
 विकास  बैंक  डी०  बी०  ने  सूचित  किया  है  कि

 फिल्म  विकास  निगम  ,  बी०  एफ  डी०  के

 प्रयोगशाला  स्थापित  करने  के  लिए  १  264  लाख  रुपये  का  स्राव  ऋण  मंजूर  किया  था  ।  भारतीय बे
 हैँ
 4

 4

 >

 हू  रु



 लिखित  उत्तर  21  1986
 —  विनीनीीी  _  ..  .  निशनिननननननननिकिनक न  आरड

 औद्योगिक  विकाप्त  बैंक  ने  पश्चिम  बंगाल  फिल्म  विकास  निगम  के  प्रवर्तकों  के  भुगतान  लाख  रुपये  के

 अंशदान  के  मुकाबले  परियोजना  के  लिये  अब  तक  220  लाख  रुपये  की  राशि  का  भुगतान  किया

 ऋण  समझौते  की  सामान्य  शर्त  यह  है  कि  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक  द्वारा  भुगतान  प्रवर्तकों  द्वारा
 अंशदान  किये  जाने  के  बाद  किया  जाएगा  ।  पश्चिम  बंगाल  फिल्म  विकास  निगम  के  मामले  में  भारतीय
 ओद्योगिक  विकास  बैंक  ने  इस  शत  में  ढील  दे  दी  थी और  264  लाख  रुपये  के  ऋण  में  से  220  लाख
 रुपये  तक  का  भुगतान  किया  जा  चुका  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  द्वारा  शेष  रकम  का  भुगतान
 प्रवर्तकों  के  उपयुक्त  अंशदान  के  अनुरूप  और  घन  राशियों  की  आवश्यकता  के  आधार  पर  किया

 उड़ोसा  में  परियोजनाशों  के  लिए  विश्व  बंक  को  सहायता

 3669.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  पांच  वर्षों  के  दोरान  उड़ीसा  में  किन-केन  परियोजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  और
 विश्व  बेंक  से  प्राप्त  करने  के  सम्बन्ध  में  वातचीत  हुई

 क्या  विश्व  ब्रेंक  को  पर्याप्त  जानकारी  और  योजनाएं  उपलब्ध  न  कराए  जाने  के
 कारण  कुछ  परियोजनाओं  को  त्याग  दिया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  पिछले  पांच  वर्षों  के  दोरान
 विश्व  बैंक  के  साथ  उड़ीसा  के  लिए  जिन  परियोजनाओं  के  बारे  में  बातचीत  की  गई  और  जिनका
 अनुमोदन  किया  उनका  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 पिछले  पांच  वर्षों
 के  दोरान  विश्व  बेंक  के  साथ  उड़ीसा  के  लिए  जिन  परियोजनाओं  के

 बारे  में  बातचीत  को  गई  ओर  जिनका  अनुमोदन  किया  गया  उनका  ब्यौरा

 अमे  रकी  डोलर )

 क्रमसं०  परियोजना  का  नाम  करार  की  ०  पु०  बि० परियोजनाका  नाम  करारको  अ०पु०बि०  अ०्वि०  टिपणोी

 जज टिप्पणी बेंक संघ । 2 3 4.5 6६ ्््ः महानदी बराज 2-80 ना 830 64
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 1  2  3  4  5  6

 2.  सुवर्णरेखा  सिवाई  9-11-82.  +-  1270  इसमें  बिहर  और  उड़ीसा
 ह

 भागीदार राज्य 3. श्रपर इन्द्रावती पन ॥ बिजली 4... उड़ीसा सिंचाई-ा -- 5. एन० -- 2200 इसमें मध्य उड़ीसा ओर राजस्थान भागीदार राज्य इसमें उड़ीसा का भाग लाख डालर 6. राष्ट्रीय कृषि विस्तार -- इस परियोजना में उड़ीप्ता 9 भागीदार राज्यों में से एक इस परियोजना के अंतगंत लाख मीट्रिक टन की क्षमता वाले 7800 ग्रामीण गोदामों में से 2.62 लाख मीट्रिक टन की क्षमता वाले गोदामों का निर्माण उड़ीसा में किया जायगा । जिनकी लागत 23.47 करोड़ रुपए «भारत में अंतर्राष्ट्रीय पयंटक यातायात में वृद्धि 3670. श्रीमती जयंती पटनायक : क्या संसदीय कार्य झोर पयंटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : छठी योजना के अंत तक भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी क्‍या सरकार का विचार सातवीं यो ज़ना में भारत में अन्तर्राष्ट्रीय प्यंटक यातायात में वृद्धि करने के लिए कायंवाही करने का यदि तो सातवीं योजना में कितने अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के भारत आने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 635
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 इसके  लिए  क्‍या  कायंवाही  की  गई  है  ।

 संसदोय कार्य  झौर  पयंटन  मन्‍्त्री  एच०  के०  एल०  :  छठी  योजना  के  अंत

 पाकिस्तान  और  बंगला  देश  के  राष्ट्रिकों  को  पयंटक  आगमनों  की  8  लाख  प्रति  वर्ष
 से  अधिक

 हां  ।

 सातवीं  योजना  सम्बन्धी  प्रस्तावों  में  1990  प्रति  वर्ष  पर्यटक  आागसन
 के  लक्ष्य  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।

 जो  पहलकदमी  की  गई  है  उसके  अन्तर्गत  भारत  विदेशी  पर्यटकों  का  अन्तप्रंवाह
 बढ़ाने  उपभोक्‍कता-प्रचार  पर  जोर  देते  हुए  प्रचार  अभियानों  का  विदेशी  मीडिया

 यात्रा  प्रचालकों  और  यात्रा  अभिकर्ताओं  के  साथ  जन-सम्पर्कों  को  अन्तर्राष्ट्रीय
 यात्रा  मेलों  और  प्रदर्शिनियों  में  भाग  आधार-संरचनात्मक  सुविधाओं  का  विकास  और  परिवहन
 प्रणालियों  का  सुधार  करना  शामिल  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  खोली  गई  राष्ट्रीयकृत  बंकों  को  शालाएं

 3071.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बैंकों  की  शाखाओं  के  लिए  नए  लाइसेंस  प्राप्त  करने  हेतु  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने

 राष्ट्रोयक्ृत  घैकों  पर  कोई  प्रतिबन्ध  लगाए  और

 पश्चिम  बंगाल  में  वर्ष  1985-86  के  दौरान  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  की  कितनी  नई  शाखायें
 खोली  गईं  ओर  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  वर्ष  .985-90  की  शाखा
 लाहर्सेस्तित  नीति  का  उद्देश्य  प्रत्येक  खंड  के  ग्रामीण  ओर  अध॑  शहरी  क्षेत्रों  में  17  हजार  की  आबादी  के
 पीछे  एक  बेंक  कार्यालय  खोलना  इस  नीति  का  उद्देश्य  स्थानिक  दूरियों  को  भी  दूर  करना  है  तांकि
 प्रत्येक  गांव  से  ।0  किलोमीटर  की  दूरी  के  अंदर-अंदर  एक  बैंक  कार्यालय  सुनिश्चित  किया  जा  सके  |
 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  राज्य  सरकारों/अग्रणी  बंकों  को  संभावित  विकास  केन्द्रों  का  पता  लगाने  के  लिए
 कहा  इन  केंन्द्रों  का  निर्धारण  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  निर्धारित  मापदण्डों  के  अनुसार  कियाजाएगा
 ओर  राज्य  सरकारों  द्वारा  अंतिम  रूप  से  तय  किए  गए  के्द्रों  की  सूचियां  भारतीय  रिजर्व  बैंक  को  भेजी
 जाएंगी  ।  भारतीय  रिजवं  बैंक  नीति  की  शर्तों  के  अनुरूप  चने  गये  केन्द्र  बैंकों  के  नाम  आबंटित
 करेगा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बकों  के  जिलों  में  पता  लगाये  गये  केन्द्रों  के  आबंटन  में  भारतीय  रिजवं  बैंक
 द्वारा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  को  तरजीह  दी  जाएगी  ।  जिन  जिलों  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  नहीं

 है  करा  तक
 ५  विश

 घित्व
 बे  है  rele  ९  वहा  पर

 आमतौर पर  वाणिज्यिक  बंकों  के  प्रतिनिधित्व  के  आध्वार  पर  केन्द्रों  का  आबंटन  किया

 66
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 नगरों  और  शहरी  केन्द्रों  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  शाखा  की  केन्द्र  की  स्पष्ट  रूप  से
 स्थापित  आवश्यकता  जेसी  बःतों  को  ध्यान  में  रखकर  चयनात्मक  आधार  पर  लाइसेंस  दिये

 ।  1985  से  30  1985  के  दोरान  पश्चिम  बंगाल  में  सरकारी क्षेत्र
 के  28  बैंकों  और  क्षेत्रीय  ग्रामीण

 बैंकों  ्लोली-गई  श/ख्ाओं  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया है  :--

 बेंक/बेंक  समूह  को  संस्या

 भारतीय  स्टेट  बेक  56

 भारतीय  स्टेट  बैंक  के  अनुयंगी थैंक  3

 बेंक  235

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंक  146

 जोड़  पु  440

 दिल्‍ली  सें  कार्य रत  लिट-फंडਂ  ऋम्षवियां

 3672.  ओ  रामाध्य  प्रसाद  सिह
 बित्त  मंत्री  यह  बतौने'की  छृपाः/करेंगे  कि  :

 मद्रास  गधिनियम  अंतर्गत  राजधानी  कार्य रत  चिट-फंड  वित्त  कम्पनियों  का  ब्यौरा
 क्या

 राजघानी  में  ऐसी  कितनी  कम्पनियां  बन्द  हुई  और

 उन  वास्तविक  अंशदाताओं  जिन्होंने  इन  बन्द  हो  बई  बिट-फंड  कम्पनियों:में  पैसा
 जमा  किया  मआवजा  देने  के लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादन  :  दिल्ली  के  चिट  फंड  कम्पनियों  के

 रजिस्ट्रार  ने  बताया  है  कि  15  1986  तक  की  स्थिति  के  मद्रास  चिट  फंड
 4961  के  अधीन  संघ  राज्य  दिल्ली  में  1152  बिट  फंड  कम्पनियां  कार्यरत

 (@)  दिल्‍ली  प्रशासन  के  चिट  फंड  कम्पनियों  के  रजिस्ट्रार  द्वारः  दी  गई  सूचना  के

 वर्ष  1973  से  1985  की  अवधि  के  दौरान  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्ली  में  चिट  फंड  कम्पनियां  बन्कहो
 गयी  थो  ।

 संघ  राज्य  क्षेत्र  में  लागू  मद्रास  चिट  फंड  1961  के अ्वंतमंत  आने  वाली

 चिट  फंड  कम्पनियों  से चिट की  आधी  रकम  चिट  चलाने  की  अतिभूति के  में  रजिस्ट्रार/भाफ-चिट

 ५
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 फंड  के  पास  सुरक्षित  ढंग  से  जमा  करवानो  होती  रजिस्ट्रार  आफ  चिट  फंड  के  पास्त  जमा  करवाई

 गई  प्रतिभूति  की  रकम  न्यायालय  द्वारा  विधिवत  नियुक्‍त  किये  गए  परिसमापक  को

 सौंप  दी  जातो  है  जो  अभिदाताओं  को  देय  रकम  का  भुगतान  करने  के  संबंध  में  निर्णय  लेता

 व  5
 रेशा  समभोता

 3673.  श्री  संयद  शाहबुद्दीन  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  प्रवृत्त  रेशाਂ  समझौते  के  मुख्य  उपबन्ध  क्या

 वर्तमान  समझोता  किस  तारीख  को

 विकासशील  देशों  के  लिए  न्‍्यायोचित  व्यवहार  प्राप्त  करने  हेतु  इस  समझोते  के  किन-किन

 प्रमुख  उपबन्धों  में  संशोघन  करने  की  आवश्यकता  और

 नये  समझोौोतों  के  लिये  बातचीत  किस  फोरम  के  माध्यम  से  की  जायेगी  ओर  कब
 जायेगी  ?

 हि

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  छुशोंद  प्रालम  करार

 के  प्रमुख  उपबन्ध  संलग्न  विवरण  में  दर्शाएं  गए

 बहुरेशा  करार  की  वर्तमान  अवधि  3  86  को  समाप्त  होनी

 चूंकि  बट्रेशा  करार  टैरिफ  तथा  ब्यापार  सम्बन्धी  सामान्य  करार  )  के  उपबन्धों

 के  स्थान  पर  अस्थायी  प्रबन्ध  के  रूप  में  किया  गया  था  इसलिए  विकासशील  देश  यह  चाहते  हैं  कि  वस्त्र

 तथा  क्लोदिग का  ब्यापार  गाट  के  सामान्य  अभेदमूलक  नियमों  में  परिवर्तित  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।

 गाट  वस्त्र  समिति  बहुरेशा  करार  के  भविष्य  की  वार्ताओं  के  लिए  मंच  वार्ताएं
 31  1986  से  पहले  पूरी  किये  जाने  का  कायंक्रम  है  ।

 विषरण

 बहुरेशा  करार  के  मुख्य  उपबन्ध  निम्नोक्त  प्रकार  हैं  :--

 अनुच्छेद  1  में  बताया  गया  है  कि एम०  एफ०ए€  के  उद्देश्य  व्यापार  का  अवरोधों  की

 कमी  और  ब्त्रों  के  व्यापार  को  उत्तरोत्तर  उदार  बनाना  है  और  साथ  ही  इस  प्रकार  के  व्यापार  के

 सुन्यवस्थित  और  न्‍्यायोचित  विकास  को  तथा  आयातक  ओर  निर्यातक  दोनों  देशों  में  विघटनकारी

 प्रभावों  को  दूर  करना  सुनिश्चित  करना  है  ।  ‘

 झनुच्छेद  3  में  उन  प्रतिबन्धों  को  छोड़कर  जो  निर्धारित  उपबन्धों के  अनुरूप  वस्त्रों के
 आयातों पर  नये  प्रतिबन्धों के  लागू  किए  जाने का  प्रतिषेध्र  दिया  गया  इसमें  केवल तभी  विशेष
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 करा

 स्रोतों  से  नये  प्रतिबन्धों  को  प्र।धिकृत  किया  गया  है  यदि  आयातों  से  आयातक  देश  के  बाजार  का  विधटन
 होता है|  ये  प्रतित्रन्ध  द्विपक्षीय  करारों  या  एक  पक्षीय  कार्यवाहियों  का  रूप  ले  सकते

 की  स्थिति  के  निर्धारण  की  परिभाषा  अनुबंध  में  दी  थई  है
 ।  अनुच्छेद  में  सम्बन्धित  पक्षकारों

 के  बीच  परामश  अबधि  और  वस्त्र  निगरानी  निकाय  को  रिपोर्ट  करने  की  आवश्यकताओं  की  व्यवस्था
 यदि  इस  अनुच्छेद  के  अन्तगंत  कार्यवाही  की  जाती  हैँ  ता  प्रतिबन्धों  के  स्तर  की  व्यवस्था  अनुबन्ध

 खਂ  में  की  गई  अनुबंध  में  वाबिक  वृद्धि  की  भी  व्यवस्था  की  गई  है  यदि  रोक  की  रामय-सी  मा

 एक  वर्ष  से  ऊपर  बढ़ा  दी  जाती  है  और  साथ  ही  करीओवर  आर  करीफावंड  के  रूप  में  कोटों  के

 उपयोग  से  सम्बन्धित  कुछ  लचीलेपन  की  भी  ब्यवस्था  इस  प्रकार  की  कायंवाहियों  की  सर्म  क्षा  वस्त्र

 निगरानी  निकाय  करता

 झनच्छेद  4  में  परस्पर  स्वीकार्य  शर्तों  पर  द्विपश्ञीय  करारों  को  बहुरेशा  ढांचे  के  अन्तगगंत

 सम्पन्न  करने  की  अनमति  है  ताकि  बाजार  विघटन  का  बास्तविक  खतरा  दूर  हो  सके  ओर  वरः  गो  के
 छेद  के  अन्तगंत  द्विपक्षीय

 करार  अनच्छेद  3  में  व्यवस्था  किए  गए  उपायों  से विकास  और  नचीलेपन  सहित  समग्र  रूप  से  अधिक

 dl व्यापार  का  विस्तार  और  सुव्यवस्थित  विकास  सुनिश्चित  हो  सके  ।  इस  अनु

 उदार  होगा  ।

 झनच्छेद  5  में  बताया  गया  है  कि  अनुन्छेद  3  और  4  के  अन्तगंत  प्रतिबन्धों  को  लचोलेपन  और

 न्यायोचित  ढंग  से  लागू  किया  जायेगा  और  अधिक  वर्गीकरण  से  बचा  प्रतिबन्ध  मात्रा  सम्बन्धों

 यूनिटों  में  निर्धारित  किये  जाएंगे  ।

 अन॒च्छेद  6  में  निर्यातकों  के  अधिक  अनुकूल  व्यवहार  की  व्यवस्था  है  जोकि  विकासशील वेश  हैं
 विशेष  रूप  से  यदि  वे  नए  प्रवेशकर्ता  सती  वस्त्रों  के  छोटे  सप्लायर  या  उत्पादक  अनुच्छेद  में  प्रोसेस
 किए  जाने  वाले  ओर  बाद  में  आयात  किए  जाने  वाले  उत्पादों  के  लिए  विशेष  ओर  भिन्न  व्यवहार
 का  भो  उल्लेख  है  ।

 ग्रनच्छेद  ।0  और  11  में  क्रमशः  वस्त्र  निगरानी  निकाय  के  विचाराय  विषयों  को  निर्धारित
 किया  गया  अनुच्छेद  ।  में  वस्त्र  गाट  परिषद  या  संविवादकारी  पक्षकारों  के  सामने कुछ
 स्थायी  समस्याएं  लाने  की  संभावना  को  भी  व्यवस्था  है  ।

 झनुण्छेद  12  में  एम०  एफ०  ए०  के  कायंक्षेत्र  के  अन्तगंत  की  परिभाषा  दी  गई
 करघा  उत्पादों  और  परम्परागत  लोक  कुटीर  उद्योग  उत्पादों  को  एम०एफ०ए०  के  काय ॑क्षेत्र  से  मुक्त  रखा हा
 गया

 एम०  एफ०  ए०  के  कार्यकाल  को  1  जनवरी  1982  ते  31  1986  तक  बढ़ाने  वाले
 22  1931  के  समय  बढ़ाने  वाले  संलेख  में  22  1981  को  वस्त्र  समिति  की  बंठक

 में  निकाले  गए  निष्कर्ष  दिये  गये  हैं जितमें  भाग  लेने  वालो ंको  उस  समय  प्रचलित  मुख्य  चिन्ताओं  और
 उनके  समंजन  के  लिए  उनके  द्वारा  दिये  गये  वचनों  को  दर्शाया  गया
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 सार्वजनिक  वितरण  प्रणालो  के  पयंवेक्षण  हेतु  स्वयंसेबी  उफ्मोक्ता  एजेंसी

 3674.  डा०  डी०  एन०  रेड्टो  :  क्या  खाद्य  भौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 |

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  पर्यवेक्षण  हेतु  दिल्ली में  बारह
 सेबी  उपभोक्‍ता  एजेन्सियों  को  सांविधिक  पर्यवेक्षेय  अधिकार  दिये  गये  जेसाकि  दिनांक  19

 1986  के  टाइम्स  ऑफ  इण्डिया  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  सुपर  बाजार  की  मदर  डेयरी  ओर  दिल्ली  दुग्ध  योजना के  सप्लाई  डिपुओं
 के  संबंध  में  भी यह  अधिकार  दिया  और

 क्‍या  राजदधानों  में  सड़कों  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  दिल्ली

 परिवहन  टेली  डाक  एवं  तार  नागरिक  सेवाओं  सहित  केंद्रीय  सरकार/राज्य
 सरकारों  के  सहका री  क्षेत्र  के  यूनिटों  द्वारा  सप्लाई  की  जाने  वाली  वस्तुओं  और  प्रदान  की  जाने  वाली
 सेवाओं  के  संबंध  में  भी  यह्‌  अधिकार  दिया  जायेगा  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  खाद्य  श्रोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :

 ओर  खाद्य  और  आपूर्ति  दिल्ली  प्रशासन  ने  दिल्ली  विनिदिष्ट  वस्तु
 विनियमन  )  1981  के  खण्ड  25  द्वारा  उन्हें  प्रदत  शक्तियों  के  अनुसरण  में  सकिल  संख्या  13,

 21,  :  32,  34,  35,  36,  37  व  38  में  खाद्य  और  आपूर्ति  विभाग  से  लाइसेंस  प्राप्त  उचित
 दर  की  दुकानों  ओर  मिंट्टी  के  तेल  तथा  कोयले  के  डिपुओं  का  निरीक्षण  करने  के  लिए  14  4

 स्वैच्छिक  उपभोक्ता  संगठनों  को  प्राधिकृत  किया  है  ।

 और  जी

 श्रान्ध्र  प्रदेश  के  प्रकाशम  जिले  में  कपास  उत्पादकों  को  शिकायतें

 3675.  श्रो  सो०  सम्बु  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  आन्ध्न  प्रदेश  के  प्रकाशम  जिले  में  उप्पूगंडुर  क ेकपास
 उत्पादकों  को  भारतीय  कपास  निगम  के  क्रय  केन्द्रों  पर  परेशान  किया  जा  रहा

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उत्पादकों  द्वारा  केन्द्रों  पर  लाई  गई  कपास  को  वहां  दो  महीने  से
 अधिक  समय  तक  रखा  जाता  है  ओर  इसके  परिणामस्वरूप  वह  सड़  जाती

 क्‍या  भारतीय  कपास  निगम  द्वारा  महीने  से  भी अधिक का  असामाभ्व'कपास  उत्पादकीं  को
 अदायगी  में  दो  मद्दोने  से  भी  अधिक  का  असामान्य  विलंब  किया  जाता

 “70  कि
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 कया  यह  भी  सच  है  कि  भारतीय  कपास  निगम  के  अधिकारियों की  बिचौलियों  के  साथ
 सांठ-गांठ  और

 ह

 ()  यदि  तो  कपास  उत्पादकों की  शिकायतों  को  दूर  करने के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या
 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  क्‍्रालम  :  ऐसी  किन्‍्हीं  घटनाओं  की

 सूचना  नहीं  मिली

 भारतीय  राई  निगम  बाजार  यार्ड  में  प्रतिदिन  फेयर  एवरेज  क्वालिटी  अथवा  मामूली  से

 निम्न  स्तर  की  रुई  खरीद  रहा  है  ।

 जी

 जी  नहीं  ।

 (2)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बिहार  में  बुनकरों  को  हथकरघे का  लाम  न  मिलना

 3676.  श्री  सलाउद्दीन :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  क्या  यह  सच  है  कि

 बिहार में  हथकरघे का  लाभ  बुनकरों  की  बजाए  मध्य  श्रे णी  के  लोगों  को  मिल  रहा  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  खुशोंद  झालम  :  भारत  सरकार को  ऐसी  कोई  रिपोर्ट
 प्राप्त  नहीं  हुई

 स्वेच्छिक  उत्पादन  शुल्क  प्रकटन  योजना

 3677.  डा०  चिन्ता  मोहन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  एक  स्वैच्छिक  उत्पादन  शुल्क  प्रकटन  योजना  तैयार  की  गई

 यदि  तो  तत्थंबंधी  क्या

 प्रति  वर्ष  किंतने  उत्पादन  शुल्क  की  चोरी  होती

 क्या  बह  योजना  आयकर प्रकष्टीकरण  योअवा  को  तरह  की  ही  और
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 यदि  तो  प्रति वर्ष  कितनी  घनराश्ि  एकत्र  होने की  आशा  है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रों  जनादंन  :  नहीं  ।

 ऊपर  के  उत्तर को  देखते  हुए  प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।

 प्रतिवर्ष होने  वाली  उत्पादन  शुल्क की  चोरी  का  कोई  अनुमान  बताना  संभव  नहीं
 फिर  भी  पिछले  तीन  वर्षों  में  जिस  उत्पादन  शुल्क  की  चोरी  का  पता  लगाया  गया  उसका  ब्यौरा  इस

 प्रकार  है  :---

 1983  5515.99  लाख  रुपये

 1984  6448.96  लाख  रुपये

 1985  3408 3.14  लाख  रुपये

 भौर  ऊपर  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 झनिवायें  पूति  कार्य  क्रम  के  बारे  में  योजना  भायोग  की  रिपोर्ट

 3678.  डा०  जी०  विजय  रामाराव  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  अनिवायें  पूर्ति  कार्यक्रम  संबंधी  अपनी  रिपोर्ट  में  सावंजनिक
 वितरण  प्रणाली  की  कुशलता  ओर  कायंकरण  के  सुधार  के  लिए  सिफारिश  को

 यदि  तो  सुझाई  गई  कार्य  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  क्या  अनुवर्ती
 वाही  की  गई

 क्‍या  इन  सिफारिशों  से  वर्तमान  प्रणाली  में  सुधार  हुआ  और

 यदि  तो  कार्यकुशलता  में  सुधार  और  उपभोक्ताओं  को  मिली  राहृत  का  ब्यौरा
 क्‍या

 योजना  सन्त्रालय  तथा  खाद्य  प्रोर  नागरिक  पति  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  ए०  के०
 :  जी  हां  ।

 योजना  आयोग  के  कारयेक्रम  मूल्यांकन  संगठन  द्वारा  किये  गये  अध्ययन से  पता  चलता
 है  कि  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लाभ  पर्याप्त  मात्रा  में  आबादी  के  कमजोर  वर्गों  को  प्राप्त  हो  रहे
 है  और  इस  प्रकार  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंआबादी  के  गरीब  वर्गों  को  इस  प्रणाली  के  तहत  लाने  का  मूलभूत
 लक्ष्य  काफी  हृद  तक  पूरा  हो  रहा  रिपोर्ट  में  सुझाई  गई  कायंवाही  योजना  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण
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 नन्‍ीनत08त  नील  बन  व जिन  +  «२  «

 मैं  दिया गया  सभी  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  अनुरोध  किया  बया  हैं  कि  वे  योजना  आयोग

 के  कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन  की  रिपोर्ट  में
 की  गई  विभिन्‍न  सिफारिशों पर  अनुवर्ती  कार्यवाही

 और  योजना  आयोग  के  कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन  द्वारा की गई  सिफारिशें  के
 कार्यान्वयन  की  प्राथमिक  जिम्मेदारी  सभी  राज्य  सरकारों  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  की  जो उपलब्ध
 रिपोर्टों  के  अनुसार  इन  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  कर  रहे  योजना  आयोग  की  छ्तिफारिशों  पर  भी
 केन्द्रीय  सरफार  विचार  कर  रही

 विवरण

 योजना  झ्ांयोग  के  कार्यक्रम  मल्यांकन  संगठन  द्वारा  सुझाई  गई

 कार्यवाही  योजना  का  ब्योरा

 (1)  कायंक्रम  में  उल्लिखित  राज-सहायता  का  लाभ  समूचे  रूप  में  गरीबों  को  प्राप्त  होगा
 उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से  उपलब्ध  की  जाने  वाली  सभी  वस्तुओं  के

 लिए  दोहरी  मल्य  प्रणाली  होनी  चाहिए  ।

 (2)  कपड़े  घोने  का  चाय  की  पत्तियां  तथा  मोटे  अनाज  ज॑सी  वस्तुएं  भी  उचिक
 की  दुकानों  के  माध्यम  से  उपलब्ध  की  जानी  चाहिए  ।

 (3)  सरकार  को  विलम्ब  को  कम  से  कम  करने  और  उचित  दर  की  दुकानों  पर  आवश्यक

 वस्तुएं  निर्धारित  अंत  रालों  पर  उपलब्ध  कराने  के  लिए  उपाय  करने

 (4)  सुविधाजनक  स्थलों  पर  पर्याप्त  भण्डारण  सुविधाएं  बनाई  जानी  राज्य  से  जिले
 तक  तथा  वहां  से  उचित  दर  की  दुकानों  तक  वस्तुओं  की  तेजी  से  ढुलाई  के  लिए  ढुलाई
 का  कार्य  एक  ही  प्राधिकरण  को  सोंपा  जाना

 (5)  कारगर  क्वालिटी  नियंत्रण  प्रणाली  के  जरिए  वस्तुओं  की  घटिया  क्वालिटी  होने  की
 घटनाओं  को  समाप्त  करने  के  लिए  आवश्यक  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  ।

 (6)  उचित  दर  को  दुकानों  से  गेहूं  तथा  चावल  5,  10  तथा  20  किलोग्राम  की  पहले  से  पेक
 की  गई  बनिटों  में  बेचा

 (7)  अलग-अलग  उचित  दर  की  दुकान  के  दुकानदारों  के  बारे  में  ऋण  पात्रता  निर्धारण  की

 प्रणाली  के  आधार  पर  सीमित  मात्रा  में  ऋण  देने  की  एक  जो  आवर्ती  स्वरूप

 की  विचार  करके  तंयार  की  जा  सकती

 (8)  दुकानदारों को  अपने  निवेश  पर  उचित  लाभ  श्राप्त  यह  मुनिश्चित  करने के  लिए

 उचित  दर  की  दुकानों के  समूचे  ढांचे  की  गहराई  से  जांच  की  जानी  चाहिए  ।

 73



 लिखित  उत्तर  21  1986

 (9)  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  का  विस्तार  करने  में  बल  पिछड़े  तथा
 गिक  क्षेत्रों  की ओर  दिया  जाना

 व्यर्थ  व्यय  में  कमी  करना

 3679.  डा०  टी०  कल्पना  देवो  है|
 डा०  जी०  विजय  रासा  राव  9  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  मानिक  रेड्डी  ]

 क्‍या  भूतपूर्व  वित्त  मंत्री  ने  सातवीं  लोक  सभा  में  सरकार  तथा  उसके  नेताओं  द्वारा

 बधाई  पत्र  भेजने  बन्द  करने  की  घोषणा  की  थी  ;

 यदि  तो  क्या  इस  निर्णय  को  कार्यान्वित  किया  गया  यदि  तो इससे  अब  तक
 कितनी  बचत  होने  का  अनुमान  और

 क्‍या  सरकार  ने  अन्य  व्यर्थ  व्यय  विशेषकर  वरिष्ठ  सरकारी  अधिकारियों  द्वारा  गलत  और
 ब्यर्थ  आधार  पर  कार्य  समय  के  एक  घंटा  पहले  कार्यालय  आने  और  का  समय  के  एक  घंटा  बाद  तक

 कार्यालय  में  रहने  के  बहाने  सरकारी  वाहनों  का  व्यापक  दुरुपयोग  कम  करने  के  लिए  भी  कदम  उठाये

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  जनादंन  :  ओर  भारत  सरकार  के

 मन्त्रालयों  |विभागों  द्वारा  बधाई  कार्ड  जारी  करने  पर  प्रतिबंध  लगाते  हुए  1971  में  जो  हिदायतें  जारी
 की  गई  थीं  उनका  सभी  संबंधितों  द्वारा  अनुप'लन  किए  जाने  के  लिए  उन्हें  हाल  ही  में  फिर  से  दोहराया
 गया  है  ।

 यदि  बधाई
 कार्डों  की  छपाई  पर  श्रतित्ंथ  न

 होता तो  उस  पर  जो  खर्चा  होता  उसका  अनुमान
 लगाना  संभव  नहीं

 टै  ।

 अनावश्यक  ओर  परिहाय॑  व्यय  में  कटौती  के  उपाय  करना
 सरकार  के  लिए एक

 निरन्तर  जारी  रहने  वाली  प्रक्रिया  है  जिसमें  वाहनो
 +  प्रयोग  पर  होने  वाले  व्यय  भी  शामिल

 हैं  वतंमान  मार्ग  निर्देशक  सिद्धां  अनुसार  सरकारी  वाहनों  के  प्रयोग  के  बारे  में  भी
 भागों का  ध्यान  आकर्षित  किया  गया

 है  -
 5६1

 हथकरधा  के  निर्यात  के  लिए  नई  नीति

 3(80.  थ्रो  पो०  झ्रार०  कसारमंगलम  :  क्या  वस्त्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हथकरघा  के  लिए  नई  नीति  इस  समय  विद्यमान  पृर्ति-उन्मुखी  के  बजाय

 न्मुश्ली  होगी  ओर  सुनियोजित  विपणन  योजना  पर  आघ।रित  और
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 क्या  हाल  ही  में  इंग्लेड  का  दौरा  करने  वाले  सरकारी  शिष्टमण्हल  ने  भारतीय

 टाइल  की  अन्तभू्त  गुणवत्ता
 और  अपनी  परम्प्रागत  साख  में  से  इसकी  उच्च  गुणवत्ता  और  मांग  के

 बावजूद  मन्‍द  और  मलिन  निर्यात  काय-निष्पादन  के  का  रणों  का  विश्लेषण  किया  है  ?  .

 बस्श्र  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  (  थ्री  खर्शोद  भ्रालम  :  हथक  रघा  निर्यात  संवर्धन

 परिषद  हथक  रघा  उत्पादकों  को  विदेशों  में  बदलते  फैशन  के  बारे  भें  आवश्यक  जानकारी  द ेरही  है

 ताकि  हमारे  हथक  मदों  का  उत्पादन  मांग  के  अनुकल  हो  |

 हथक  *घा  निर्यात  निष्पादन  के  विश्लेषण  के  उद्देश्य  से  हाल  ही  में  किसी  भी  शासकीय

 प्रतिनिधिगण्डल  ने  ब्रिटेन  का  दोरा  नहीं  विद्युत  करधा  तथा  मिल  निमित्र

 जोकि  विशिष्ट  सीमा  के  अधीन  के  लिए  बाजार  अध्ययन  करने  के  लिए  हाल  ही  में  एक
 मण्डल  ने  ब्रिटेन  का  दौरा  किया

 क्वैरल  में  भारतीय  स्टेट  बंक  के  क्षेत्रीय  कार्यालय

 3681.  श्री  टी०  बशीर  :  कया  बित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  भारतीय  स्टेट  बैंक  के  कितने  क्षेत्रीथ  कार्यालय  और

 केरल  में  भारतीय  स्टेट  बैंक  के  कार्यकरण  में  सुधार  क  रने  के
 लिए  क्या

 कदम  उठाये  जा

 रहे  हैं  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  जनादंन  :  इस  समय  केरल  राज्य  में

 भारतीय  स्टेट  बँक  का  त्रिवेन्द्रम  में  एक  क्षेत्रीय  कार्यालय  है  ।

 त्रिवेन्द्रम  स्थित  क्षेत्रीय  कार्यालय  का  मुख्य  क्षेत्रीय  प्रबंधक  है  जिसके  नियन्त्रणाधोन

 पांच  क्षेत्रीय  प्रवंधक  मुख्य  क्षेत्रीय  प्रबंधक  ओर  क्षेत्री य
 प्रबंधकों  को  पर्याप्त  वित्तोय तथा  प्रशासनिक

 शक्तियां दी  गई  हैं  ताकि  निर्णय  जल्दी  लिये  जा  भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  यह  भी  बताया है  कि
 क्वेरल में  एक  और  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  की  सम्भावना  पर  भी  विचार  कर  रहा है  ताकि  इसके

 कार्य  को  दोषरहित  बनाया  जा  सके  ।

 ]

 देवरिया  जिले  में  देवरिया  झौर  श्री  सोताराम  शुगर  मिल्स

 3682.  श्री  राम  नगीना सिभ्र
 ै  +  क्या  खाद्य  श्रोर  नागरिक  पति  सन्‍्त्री  यह  बताने  की

 ओ  रास  बहादुर  सिह  /
 हपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  देवरिया  जिले  में  देवरिया  शुगर  मिल्स  ओर  श्री  सीताराम  शुगर

 मिल्स  दोबारा  उनके  मालिकों को  सोंप  दी  गई

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उक्त  अवधि  के  दोरान  इन  मिलों  को  सरकार  द्वारा  चलाए  ज़ने  प्र

 पहले  की  तुलना  में  अधिक  घाटा  हुआ  और

 यदि  तो  इस  घाटे  के  क्या  कारण  हैं  और  क्या  इस  बारे  में  जांच  की  गई  है  ?

 योजना  मन्त्रालय  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ए०  के०
 :  और  सरकार  ने  1985  में  मालिकों  को  कुछ  शर्तों  पर  मि  लें  वापस  करने

 का  निर्णय  किया  था  ।  मालिकों  ने  प्रस्तावित  शर्तों  पर  मिलें  वापस  लेने  से  इन्कार  कर  दिया

 और  चूंकि  मिलें  लेने  से  पूर्व  की  अवधि  के  लाभ  और  हानि  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहों
 इसलिए  मिलें  लेने

 से
 पृ्व  और  केन्द्रीय  सरकार  के  प्रबंध  की  अवधि  के  दोरान  हुई  हानियों  की  तुलना

 नहीं की  जा  सकती  केन्द्रीय  सरकार  के  प्रबंध  की  अवधि  के  दोरान  हुई  हानियों  के  मुख्य
 कारण  निम्नानुसार

 हैं

 (1)  मिलों  से  गन्ने  का  राज्य  द्वारा  सुझाया  गया  अधिक  मूल्य  देने  की  अपेक्षा की  गई  थी

 (2)  गन्ने  की  कम  उपलब्धता  होने  के  कारण  क्षमता  का  कम  उपयोग  किया

 (3)  पुराने  ओर  जीर्ण-शीर्ण  संणंत्र  तथा  मशीनरी  ओर

 (4)  मिलों  को  लेने  के  समय  उनकी  वित्तीय  स्थिति  कमजोर  होना  ।

 विभिन्‍न  बाघाएं  होने  के  बावजूद  जिनके  लेखापरीक्षित  लेखे  उपलब्ध  में  से

 श्री सीताराम शुगर  मिल्‍ज  ने  1979-80  के  दौरान  लाभ  कमाया  था  ओर  देवरिया शुगर  मिल्ज  ने
 वर्ष  1979-80  और  1980-81  में  लाभ  कमाया

 विवर्स  क्षेत्र  में  घान  के  लिए  गोबासों  का  निर्माण

 3683.  श्री  विलास  मुत्तेमथार  :  क्‍या  खाद्य  प्लोर  नागरिक  पूर्ति  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  मालषम  है  कि  महाराष्ट्र  में  धान  उत्पादन  का  प्रमुख  क्षेत्र

 (@)  क्‍या  यह  भी  सच  है  मोसीछु्द  सिंचाई  परियोजना  के  फलस्वरूप  इस  क्षेत्र  में  घान  के
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 उत्पादन  में  निरन्तर  वृद्धि  हो  रही  ओर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  धान-भण्डारण  के  लिए  इलन  क्षेत्रों  में  गोदामों  का
 निर्माण  क रने  का  यदि  तो  कब  और  कितने तथा  कितनी  भण्डा रण  क्षमता  के  ?

 योजना  मन्‍्त्रालय  तथा  खाद्य  श्रौर  नागरिक  पति  मन्त्रालय में  राज्य  मम्त्री  ए०  के०
 :  हां  ।

 विदर्भ  >।  दर्भ  क्षेत्र  में  गोसीखुद्दे  सिच  ई  च्‌  रियोजन  !  जल  संसाधन  मंत्रालय  के  केन्द्रीय  जल
 आयोग  के  विचाराधीन

 इस  समय  विदर्भ  क्षेत्र  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  पास  धान  सहित  खाद्यान्नों  का

 भंडारण  करने  के  लिए  दोनों  अपनी  ओर  किराए  की  ढकी  हुई  भण्डारण  क्षमता  लगभग  2.54  लाख

 मीटरी  टन  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  भारतीय  खाद्य  निगम  ओर  सेन्‍्ट्रल  वेयरहा  उर्सिंग
 कारपोरेशन  का  विदर्भ  क्षेत्र  में  072  लाख  मीटरी  टन  की  भण्डारण  क्षमता  का  निर्माण  करने  का
 प्रस्ताव  है  ।

 |

 जापान  को  लोह  प्रथस्क  का  निर्यात

 3684.  श्री  बो०  तुलसी  राम  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उसे  निर्यात  किए  जाने  वाले  लौह  अयस्क के  लिए  करार
 /  अनुबंधित  कीमत से  कम  में  कीमत  का  भुगतान  कर  रहा

 यदि  तो  अनुव्रन्ध  कोमत  से  कम  कीमत  स्वीकार  किये  जाने  के  क्या  कारण

 इस  संत्रंध  में  भारत  को  किस  सीमा  तक  घाटा  होने  की  संभावना

 घाटे  को  पूरा  करने  के  लिए  कया  कार्यवाही  को  जा  रहो  है  ?

 वाणिज्य  तथा  श्षाद्ष  शोर  नागरिक  पूर्ति  सन्‍्भ्री  पो०
 शिव  :  नही  ।

 जापानी  स्टील  मिल  द्वारा  दी  गई  कोमत  संविदाओं  के  उपबन्धों  के  अनुसार

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 जनरल  लाइसेंस
 '

 के  भ्रन्तगंत  खोपरा  का  झायात

 3685.  श्रो  जाज  जोसफ  मुंडाकल  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्‍या
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 सरकार  जनरल  लाइसेंस  के  अन्तगंत  खोपरा  के  आयात  को  रोकने  के  लिए  कोई  कदम  उठा

 रही  है  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन्‍्त्रो  पो०  शिव  :  1985-88  की

 आयात  तथा  निर्यात  नीति  के
 अनुसार  खोपरे  का  आयात  पहले  से  ही  भारतीय  राज्य  व्यापार निगम

 ०सी  ०)  हिन्दुस्तान  वनस्पति  तेल  निगर  के  मार्फत  सरणीबद्ध  है  ।

 वनस्पति  उत्पादन  में  प्रयोग  किए  जाने  वाले  खाद्य  तेल

 3686.  श्री  सुरेश  कुरूप  :  क्या  खाद्य  भोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वनस्पति  उत्पादन  में  किन  खाद्य  तेलों  का  प्रयोग  किया  जाता

 क्या इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्धारित  नियम  हैं  कि  वनस्पति  उत्पादन में  किसी  विशेष

 खाद्य  तेल  का  ही  प्रयोग  जाना

 यदि  तो  इन  खाद्य  तेलों  का  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  वनस्पति  उत्पादन  में  नारियल  के  तेल  के
 प्रयोग  करने  के  बारे  में  सरकार  का  विचार

 उचित  नियम  बनाने  का  है  ?

 योजना  मन्त्रालय  तथा  खाद्य  श्लोर  नागरिक  पूि  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  ए०  के०
 :  से  वनस्पति  तेल  उत्पाद  1975  के  अनुसार  वनस्पति  के

 उत्पादन  के  लिए  निम्नलिखित  खाद्य  तेलों  के  प्रयोग  की  अनुमति  दी  गई  है  :--

 1...  बिनौले  का  तेल

 2  महुए  का  तेल

 3.  तिलली  का  तेल

 4...  रेपसीड  तेल  )

 5.  ताड़  का  तेल

 6.  चावल  की  भूसी  का  तेल

 7.  सोयाबीन  का  तेल

 8.  तरबूज  के  बीज  क्रा  तेल

 १8



 30  1907  लिखित  उत्तर

 9...  पामोलीन

 10...  साल  बीज  का  10%  से  अधिक  नहीं

 11.  सरसों  विलायक  निष्कर्षित  10%  24  से  अधिक  नहीं
 +  ध  ...] अधिक ॥ 12.  सरसों/रेपसीड  एक्सपेलर  30%  से

 े  वनस्पति  के  उत्पादन  के  लिए  नारियल  के  तेल  के  प्रयोग  की  अनुमति  नहीं  दी  गई
 क्योंकि  अन्य  जिनके  हाइड्रोजतीकरण  पर  प्लास्टिक  फैट  उत्टन्न  होता  के

 रीत  नारियल  के  तेल  से  चमकदार  सफेद  भंगुर  उत्पाद  पैदा  होता  जो  सम्भवतः  वनस्पति
 के  परम्परागत  उपभोक्ताओं  द्वारा  स्वीकार  न  किया

 अमन

 क
 नहीं

 पव॑तीय  क्षेत्रों  में  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  पर
 प्रति  व्यक्ति  खरे  की  गई  घनराशि

 3687.  श्री  सानिक  रेड्डी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अधीन  पव॑तीय  क्षेत्रों  कृषि  की  दृष्टि  से

 कम  विकसित  क्षेत्रों  तथा  आदिवासी  क्षेत्रों  के  प्रति  व्यक्ति  सबसे  कम  धनराशि खर्च  की

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 क्या  वाणिज्यिक  बैंकों  की  तुलना  में  ग्रामीण  बैंक  और  सहकारी  बेक  ऋण  देने  में

 अप्रभावी  '

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  सुधा  रात्मक  कदम  उठने  का  विचार

 क्‍या  बेंक  तथा  ब्लाक  अधिकारियों  की  सांठ-गांठ  से  राजसहायता  की  धनराशि

 दुरुपयोग  करने  के  अनेक  मामले  सामने  आये  और

 यदि  तो  क्या  सुधारात्मक  उपाय  किये  गये/किये  जाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  जनादेन  :  से  सूचना  एकत्र  कीजा

 रही  है  और  यथा  अनुज्ञे  य  सूचना  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 पाठिनी  चाय  एस्टेट  को  जल  निकासी  प्रणालो

 36  -  8.  थी  सुदर्शन दास  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  असम  के  करीमगंज  जिले
 में  केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रम  और  भारतीय
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 चाय  व्यापर  निगम  द्वारा  संचालित  पाठिनी  चाय  एस्टेट  की  जल  निकासी  प्रणाली  रखरखाव  व्यवस्था

 के  न  होने  के  कारण  खराब  हो
 गई  है  जिससे  पौधों  को  भारी  नुकसान  होता  और

 पदि  तो  जल  निक्रासी  प्रणाली  में  सुघार  करने  के  लिए  कया  उपाय  किये जा  रहे

 वालनिज्य  तथा  साच्य  और  नागरिक  पति  मंत्नो  पो०  शिव  और
 पाठिनी  चाय  एस्टेट  भारत-बंगलादेश  सीमा  पर  स्थित  है  तथा  ऐसा  बतांया  गया  है  कि  सीमा  की  तरफ
 पाठिनी से  मुख्य  निकास  कई  वर्षों  पहले  तटबंधों  का  निर्माण  करके  बंद  कर  दिए  गए  हैं  !  इसके
 स्वरूप  उस  क्षेत्र  के  पाठिनी  चाय  एस्टेट  तथा  अन्य  एस्टेटों  के  कुछ  क्षेत्र  जलग्रस्त  हैं  ।

 शेष  चाय  एस्टेट
 के लिए  जल  निकासी  प्रणाली  के  रखरखाव  का  क्रमबढ़  कार्यक्रम  है  जिसे  हर

 वर्ष  चजाया  जा  रहा

 बेंकों  द्वारा  गरीब/पिछड़े  बर्ग  के  परिवारों  को  गह-निर्माण  के  लिए  सहायता

 3689.  श्री  सुमाघ  यादव  :  क्या  वित  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  में  जिन  गरीत/पिछड़े  वर्ग  के  परि  वारों  को  गृह  निर्माण

 हेतु  भूमि  ध्रावंटित  की  गई  थी  वे  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  अपना  घर  बनाने  में  असफल  रहे

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीयकृंत  जीवन  बीमा  निगम  और  अन्य

 वित्तीय  संस्थानों  को  उन्हें  गृह-निर्माण  के  लिए  ऋण  देने  के  अनुदेश  जारी  करने  का  ओरं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनावंन  भारतीय  रिजवे  बैंक  ने  सूचित
 किया  है  कि  उसे  इस  स्थिति  का  पता  नहीं  है  कि  मध्य  प्रदेश  में  कई  मरीब/पिछड़े  बर्गं  के  परिंवार  मुंह
 निर्माण  हेतु  आवंटित  भूमि  पर  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  अपना  घर  नहीं  बना  पाए

 और  अनुसूक्ति  ज/!तियों/अनुसूचित्र.  जनजातियों  तथा  भार्थिक  रूप  से  समाज  के
 अन्य  कमजोर  वर्गों  क ेलिए  आवास  वित्त  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  रिजवं  बेक  के  वर्तमान  मागंनिदेशों  के

 अनुसार  निम्नलिखित  श्र  णी  के  अग्रिमों  को  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  के  अंतगंत  माना  जाता  है  :--

 प्रत्यक्ष  वित्त

 डी०  आई०  सी०  जी०  सी०  कवच  के  बिना  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  और

 समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  गृह  निर्माण  के  लिए  मंजूर  किये  गये  5000  रुपये  तक  के
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 प्रप्रत्यक्ष  वित्त

 (i)  केवल  अनुसूचित  जातियों/अनुसू चित  जनजातियों  और  निम्न  आय  वर्गो  के  वास्ते  मकान  *

 बनाने  के  लिए  किसी  भी  सरकारी  एजेंसो  को  ऋण  सहायता  जिसमें  ऋण  का  अंश  प्रति  इकाई
 5000  रुपये  से  अधिक  न  हो  ।

 (7)  ऊपर  वर्णित  अन्य  शर्तों  क ेअधीन  किसी  भी  सरकारी  एजेंसी  को  झुग्गी  झोपड़ी  हटाने
 और  इनके  निवांसियों  के  पुनर्वास  के लिए  ऋण  सहायता  ।

 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  और  भारतीय  साधारण  बीमा  निगम  तथा  इसके  अनुषंगी  निगम
 गरीब/पिछड़े  वर्गों  के  परिवारों  को  मकान  बनाने  के  लिए  प्रत्यक्ष  रूप  से कोई  ऋण  सहायता  नहीं  देते  ।

 जीवन  बीमा  निगम  और  साधारण  बीमा  शीषेस्थ  सहकारी  गृह  निर्माण
 समितियों  और  राज्य  सरकारों  की  प्रामीण  गृह  निर्माण  योजनाओं  को  ऋण  प्रदान  करते  हैं  ।

 सरकारी  तथा  गर-सरकारो  क्षेत्र  में  रण  झ्रौद्योगिक  एकक

 3690.  झ्री  नारायण  चोबे  .]
 9  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 थ्री  झ्ार०  एम०  भोये  _|

 वर्ष  1983,  1984  और  1985  के  अन्त  में  सरकारी  क्षेत्र  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में
 मध्यम  और  लघु  पैमाने  के  रुणण  ओद्योगिक  एककों  की  संख्या  कितनी  थी  ;

 ्र

 उक्त  अवधि  के  दोरान  उद्योग  के  आकार-वार  ओर  क्षेत्रवार  सरकारी
 वित्तीय  संस्थाओं  और  बेंकों  द्वारा  कितना  ऋण  दिया  गया  ओर  ऋण  तथा  उस  पर  ब्याज  के  रूप  में
 कितनी  घनराशि  इन  रुग्ण  एककों  से  वसूल  नहीं  की  जा  पा  रही  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादन  :  ओर  भारतीय  रिजवं  बैंक
 द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  1983  ओर  1984  के  अंत  में  वाणिज्यिक  बैंकों
 के  सहायता  पोर्ट-फोलियों  में  गैर  सरकारी  तथा  सरकारो  क्षेत्र  के  बड़े  रुण  एककों  की  कुल  संख्या  इस ६५१७६  4
 प्रकार  थीं  :--

 दिसम्बर  1783  विसस्बर  1984

 गेर  सरकारी  क्षेत्र  391  413

 सरकारी  क्षेत्र  83  101

 भारतीय  रिजवे  बेंक  की  सूचना  पद्धति  से  मध्यम  ओर  छोटे  पैमाने  के  रुणण  एककों  की  क्षेत्रवार
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 सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  |  जहां  तक  वित्तीय  संस्थाओं  का  संबंध  उनके  औद्योगिक

 पुनरतिर्माण  बैंक  को  सहायता  पोर्ट-फोलियों में  1983  के  अंत  में  314  और
 1984  के  अंत  में  447  रुग्ण  ओद्योगिक  एकक

 1983  और  दिसम्बर  ,1984 के  अन्त  में  सध्यम  और  लघु  रुग्ण  एककों के  नाम
 बैंको ंके ऋणों की  बकाया  ब्यौरे  नीचे  दिये  गये  हैं  :

 करोड़

 दिसम्बर  विसम्बर

 बड़े  एकक  सरकारी  क्षेत्र  477.99
 ह

 गैर  सरकारी

 मध्यम  एकक  357.97  428.58

 लघु  एकक  728.99  879.69

 जहां  तक  अखिल  भारतीय  वित्तीय  संस्थाओं  औद्योगिक  पुनर्निर्माण  बैंक  को  छोड़कर )
 की  रुग्ण  औद्योगिक  एककों  के  नाम  बकाया  राशियों  का  सम्बन्ध  वे  1983  के  अंत  में
 244.7  करोड़  रुपये  और  1984  के  अंत  में  349.87  करोड़  रुपये

 मारतोय  झोद्योगिक  पु्ननर्माण  बेंक  को  सहायता  से  झोद्योगिक

 इकाइयों  को  फिर  से  चलाना

 3691.  कुमारी  पृष्पा  देवो  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  औद्योगिक  पुननिर्माण  बेंक  औद्योगिक  इकाइयों  को  फिर  से  चलाने  में  मुख्य
 ऋण  ओर  पुनानर्माण  एजेंध्षी  के  रूप  में  कार्य  करता

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  भारतीय  औद्योगिक  पुनर्निर्माण  बेंक  की  सहायता
 से  कितनी  औद्योगिक  इकाइयों  को  फिर  से  गया

 भारतीय  ओद्योगिक  पुनरनिर्माण  बैं  ७  ने  इन  इकाइयों  को  फिर  से  चलाने  के  लिए  कितनी

 धनराशि दी  और

 ब्योरा  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  जनादन  :

 से  वर्ष  1982-83  से  वर्ष  1984-85  की  अवधि
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 के  दौ  रान  भारतीय  ओद्योगिक  पुतर्निर्माण  बैंक  की सहायता  से  तक  इकाइयों  को  फिर  से  चलाया  गया  ।

 भारतीय  ओऔद्योगिक  पुनर्निर्माण  बैंक  द्वारा  30  भारतीय  तक  इन  एककों को  बैंक  करोड़  रुपये

 की  राशि  संवितरित की  उनमें  के  अंत  तक  भारतीय  औद्योगिक  पुजर्निर्माण बैंक  ने जितनी  .

 इकाइयों को सहायता प्रदान की थी उनमें से फिर से चालू हो गई इकाइयों को संख्या प्रतिशत बेठती है । विश्व बक द्वारा वित्तीय सहायता के लिए सिले-सिलाए कपड़ा उन्लोग का पता लगाया जाना 3692. श्री बो० बी० देसाई : क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्‍या विश्व बैंक ने वित्तीय सहायदा प्रदान करने के लिए भारतीय सिले-सिलाये कपड़ा उद्योग का पता लगाया यदि तो क्‍या विश्व बैंक ने यह महसूस किया है कि सिले-सिलाये कपड़े का उद्योग देश में और निर्यात दोनों के लिए विकास हेतु भारी अवसर प्रदान करता यदि तो विश्व बेंक सिले-सिलाये कपड़े के उद्योग को कुल कितनी धनराशि की सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हुआ और सिले सिलाए कपड़े उद्योग द्वारा विश्व बेंक के इस ऋण को किस प्रकार उपयोग किया जाएगा ? वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्नो जनादंन : से ये प्रश्न ही नहीं उठते । झ्रखवबारों कागज का भायात 3693. श्री शांति धारीवाल : क्‍या बाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्‍या सरकार देश में अख्बारी कागज के मूल्य विश्व बाजार में चल रहे मूल्य से अधिक न होने देने को सुनिश्वित करने के लिये अखबारी कागज के आयात के संबंध में राज्य व्यापार निगम के एकाधिकार को समाप्त करने के किसी भ्रस्ताव पर विचार कर रही यदि तो क्या सरकार का विचार बड़े समाचार पत्रों के भविष्व पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को कम करने और पत्रकारिता के स्तर को ऊपर उठाने के लिए कोई तक॑ संगत नीति तैयार करने का और 83
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 ----+----  >--  ++-++

 यदि  तो  कब  तक  ओर  यदि  तो  उसके  क्या  कार  ण  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रो  पी०  शिव  :

 कागज के  वितरण  को  सुव्यवस्थित  करने  के  उद्देश्य  से  सरकार  एक  नीति  तैयार  कर रही  है  जोकि इस
 क्षेत्र  मे ंविद्यमान  कुछ  कमियों  को  दूर  इस  ओवरहालिंग  के  एक  भाग  के  रुप में
 व्यापार  निगम  की  माफंत  अखबारी  कागज  के  आयात  को  असरणीबद्ध  करने  का  कोई  उस्ताव  नहीं

 जहां तक  प्रस्तावित  नीति  में  दिए  जाने  वाले  परिवतंनों  के  स्वरूप  का  सम्बन्ध  अभी  तक  कोई  अंतिम
 निर्णय  नहीं  लिया  गया  ।

 बेंकों  में  सुरक्षा  प्रयोजनों  के  लिए  इलेक्ट्रानिक  उपकरण  लगाना

 3694.  श्री  राजकुमार  राय  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्‍ली  और  उसके  आस-पास  के  क्षेत्रों  में  दिन  दहाड़े  डकतियों  की  बढती  हुई  घटनाओं

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  बंकों  में  सुरक्षा  के  प्रयोजनों  के  लिए  इलेक्ट्रानिक  उपकरण  लगाने  निर्णय

 किया  गया

 यदि  तो  कुल  कितने  बेंकों  में  ये  उपकरण  लगाये  गये  और

 इसके  कया  परिणाम  निकले  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  सुरक्षा  प्रबन्धों  को
 बारीकी से  जांच  करने  के  सरकार  द्वारा  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  दल  का  गठन  किया  गया

 उक्त दल  ने  बेंकों  में  उपयुक्त  अलाम॑.व्यक़स्था  करने  सहित  कई  सिफारिशें  की  इस  दल  की  रिपोर्ट
 की  प्रतियां  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  बैंकों  और  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  अमल  में  लाये  जाने
 के  लिये  भेज  दी  गयी  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंक  इन  सिफारिशों  को  विभिन्‍न  चरणों  में  देश  भर  में  लागू
 कर  रहे  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्‍ली  में  लगभग  सभी  बैंकों  ने  उपयुक्त  अलामं  व्यवस्था  लगवा  ल्ी:है।  ,
 बेंकों ने  बताया  है  कि  कुल  मिलाकर  अलामं-व्यवस्था  संतोषजनक  रूप  से  काम  कर  रही

 ]

 पंजाब  एण्ड  सिन्ध  बंक  को  दिल्‍ली  की  हेमकास्त  कालोनी
 स्थित  शास्ता  में  धत  का  दुविनियोग

 3695,  श्री  एन०  बेंकट  रस्नम  :  क्‍या  वित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पंजाब  एण्ड  सिन्ध  बेंके  की  दक्षिण  दिज़ली
 की  हेमकान्त  कालोनी  स्थित  शाखा  में  एक  करोड़  एपये  का  दुविनियोग  किया  गया
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 1 907  लिबित,उत्तई  .

 इसमें  कौन-कौन लोग  हैं  और  उनके  विद्द्  क्या  कार्यंबराही  की  गई

 क्‍या  घन  बरामद  कर  लिया  गया  और  ‘

 सरकार  ने  विभिन्‍न  बैंको  में  बार-बार  किये  झा  रहे  दुविनियोग  को  रोकने  के  लिये
 कदम  उठाये  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  पंजाब  एण्ड  सिंध  बैंक
 ने  नयी  दिल्‍ली  स्थित  अपनी  शाखा  में  कुल  मिलाकर  एक  करोड़  रुपये  से  अधिक की
 घड़ियों  की  सूचना  बेंक  ने  पुलिस  के  पास  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  दर्ज  करवाई  थी  ओर  इस  संबंप्र  मे ं.
 बेंक  के  दो  अधिकारी  गिरफ्तार  किये  गये  बेंक  ने  इन  अधिकारियों  को  निलम्बित  कर  दिया
 मामले  की  जांच  की  जा  रही  उम्बन्धित  खातों  में  लगभग  4.5  लाख  रुपये  की  रकम  बेंक  में  जमा

 पुनग्रंहणाधिकार  अधीन  है  ।

 बेंकों  से  कपने-अपने  संगठनों  में  सतकंता-तंत्र  को  चुस्त  बनाने  ओर  अपनो  प्रक्रियाओं  तथा
 प्रणालियों  में  सुधार  करने  के  लिये  अनुदेश  दिये  गये  हैं  ताकि  धोखाधड़ियों  स ेबचा  जा  सके  ।  तदनुसार
 बेकों  ने  अपने  नियंत्रण  तंत्रों  को मजबूत  बनाने  और  प्रबन्ध  सूचना  प्रणात्रियों  में  सुधार  करने  तथा
 कारगर  अनुवर्ती  कारंवाई  करने  के  लिये  कदम  उठाये  लेखा  पुस्तकों  के  अन्तर  शाखा  खातो
 ओर  अन्य  बातों  के  मिलाने  के  बकाया  काम  को  पूरा  करने  के  लिये  भी  सतत  आधार  पर  कारंवाई  की
 जा  रही  है  ताकि  इन  क्षेत्रों  में घोलाधड़ियों  स ेबचा  जा  सके  ।  भारती,ग्न  रिज़र्व  बेंक॒  द्वारा  बेकों  में  ऐसी
 जानकारी  भी  परिचारित  की  जाती  है  जिसमें  घोख्वाधड़ियों  के  नये-नये  तरीकों  का  ब्यौरा  दिया  गया

 ता  है  तथा  उनसे  बचने  के  लिये  आवश्यक  सुरक्षात्मक  उपाय  करने  की  सल!ह  भी  दी  जाती  बैंकों
 द्वारा  अपने  कमंचारियों  में  अनुदेश  पुस्तक  भी  परिचारित  की  जाती  है  जिनमें  धोब्बाप्नड़ियों से  बचने  के
 लिये  सावधानियों  का  विवरण  होता

 है

 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  द्वारा  सागर  जिले  में  दिये  गये  ऋण

 3697.  श्री  नन्‍्द  लाल  चोघरो  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीयकृत  बंकों  द्वारा  ।  1984  से  31  1985  तक  की  अवधि  के  दोरान

 मध्य  प्रदेश  के  सागर  जिले  में  दिये  गये  ऋणों  की  राशि  का  बेंक-वार  ब्योरा क्‍या

 अनुसूचित  जाति  यों  के  कितने  लोगों  को  तथा  सामान्य  वर्गों के  कितने  लोगों  को-ऋण
 दिये

 (a)  अनुसूचित  जातियों  तथा  सामान्य  वर्गों  क ेलोगों  कुल  कितनी  राशि  के

 ऋण  दिये  और  .
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 लिखित  उत्तर  2।  1986
 डी  वर्गों  न के

 अनुसूचित  जातियों  तथा  सामान्य  वर्गों  के  लोगों  अलग-अलग  ऋणों  के  लिये

 कुल  कितने  आवेदन  अस्वीकृत  किये  गये  अथवा  लोटा  दिये  गये  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राक्य  मंत्री  जनादंन  :  वर्ष  1984-85 5  के  दौरान  सागर
 जिले  में  राष्ट्रीयक्ृत  और  अन्य  बैंकों  द्वारा  17.63  करोड  रुपये  क ेऋण  दिये  जिनका  बैंक-वार

 ब्योरा  नीचे  दिया  गया है  :---

 क्रम  बेंक  कागाम  ..  झंबितरित  राशि

 1  $  ््ः  3

 1.  ..  सेन्‍्ट्रल  बेंक  आफ

 ओ

 28978...

 2...  भारतीय  स्टेट  बैंक  185.33

 3.  बैंक  आफ  बड़ोदा  108.87

 4.  यूनियन  बैंक  आफ  इण्डिया  92.13

 5.  पंजाब  नेशनल  बेंक  59.68

 6.  इलाहाबाद  बेंक  27.19

 7.  बेंक  आफ  इण्डिया  26-95

 8...  पंजाब एण्ड  सिन्ध  बंक  14.18

 9.  यूको  बक  25.99

 10.  केनरा  बैंक  4.51

 11...  सिडिकेट  बंक  13.41

 12.  स्टेट  बैंक आफ  इन्दौर  12.20

 13...  देना  बैंक  8.87

 14...
 इण्डियन  बेंक  19.11

 15.  ओरियंटल  बैंक  आफ  कामस  4.94

 16:  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  151.96
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 17...  भूमि  विकास  बैंक  140.96.

 18...  जिला केन्द्रीय  सहकारी  बेंक  577.00

 1763.06

 आलोच्य  अवधि  के  दोरान  25291  व्यक्तियों  को  वित्तीय  सहायता  दी  गई  जिनमें  से

 7486  अनुसूचित  जातियों  चित  जनजातियों  के

 कुल  17.63  करोड़  रुपए  की  राशि  के  ऋणों  का  भुगतान  किया  गया  जिसमें  से  1.55

 करोड़  रुपये  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लाभाथियों  को  दिये  गये  ।

 रह  किये  गये/लौटाये  गये  कुल  ऋण  आवेदनों  की  संख्या  2316  जिसमें  से  65

 आवेदन  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लाभाधियों  के  थे  ।

 ]
 भारत  तथा  कनाड़ा  के  बोच  व्यापार

 3698.  की  के०  वो०  शंकर  गोड़ा  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  दो  वर्षों  के दोरान  भारत  और  कनाडा  के  बीच  व्यापार  बढ़ा  और

 (@)  यदि  तो  गत  वित्तीय  वर्ष  में  किये  गये  और  आगामी  वित्त  वर्ष  में  किये  जाने  वाले
 क्रारों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  झोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रो  पी०  शिव  :  जी  हां  ।

 वर्ष  1984-8  दोरान  निम्नलिखित  करार  हुए  :

 परियोजना  करार  को  तारीख  राशि

 1.  चमेरा  हाईड्रो  इलेक्ट्रिक  3.8.1984  कनाडा  के  अंतर्राष्ट्रीय  विकास
 अभिकरण  द्वारा  217  मिलियन
 कनेडियन  डालर  का  ऋण  ।

 2.  परामर्झञी  प्रबंधों  क ेलिए  आंध्र  प्रदेश  12-10-1984  2  मिलियन  कनेडियन  डालर  ।
 सोशल  फारेस्‍्ट्री  प्रोजेक्ट

 *इसके  कनाड़ा  निर्यात  विकास  निगम  ने  चमेरा  प्रोजेक्ट  के  लिए  नेशनल  हाइडल
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 प्रोजेक्ट  कारपोरेशन  को  403  मिलियन  कनैंडियन  डालर  का  ऋण  दिया

 18-1  2-8  5  कों  दो  संलेखों  पर  हस्ताक्षर  प्रथम  संलेख  के  तेल  तथा  गैस  की  खोज
 तथा  विकास से  संबंधित  माल  तथा  सेवाओं  की  कनाडः  से  खरीद  की  वित्त  व्यवस्था  करने  के  लिए  कनाडा
 198  मिलियन  कनैडियन  डालर  की  ऋण  व्यवस्था  उपलब्ध  करने  के  लिये  राजी  हो  गया  द्वितीय
 संलेख  के  कनाडा  कतिपय  तकनीकी  क्षेत्रों  में  कनाडा  और  भारत  में  भारतीय  कर्मचारियों  के

 शिक्षण  की  लागत  की  वित्त  व्यवस्था  करने  के  लिए  5  मिलियन  कनेडियन  डालर  का  अनुदान  देने  पर

 राजी हो  गया  इन  दोनों  संलेखों  को  जल्दी  ही  1986-87  के  दौरान  औपचारिक  करारे  का  रूप  दे

 दिया  जायेगा  ।

 भारतोय  खाद्य  निगम  के  भ्रधीन  घाटे  में  चल  रही  चावल  मिलें

 3699.  प्रो०  के०  वो०  थामस  :  क्या  खाद्य  भ्रौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  वह  बताने की  कृपा  करेंगे

 )  भारतीय  श्लाद्य  निगम  के  अधीन  इस  समय  कितनी  चावल  मिलें  बल  रही

 उनमे ंसे  कितनी  मिलें  घाटे  में  चल  रही  और

 घाटे  में  चल  रही  चावल  मिलों  के  कार्यकरण  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का
 विचार

 योजना  मंत्रालय  तथा  खाद्य  भ्लौर  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ए०  के०  :

 (=)  25

 ये  सभी  यूनिट  आथिक  ओर  परिचालन  दृष्टि  से  सक्षम  नहीं

 रच
 उनके  कार्यकरण  में  सुधार  लाने  के  लिये  कई  एक  पग  उठाये  गये  हैं  जिनमें  घान  का  पर्याप्त

 स्टाक  विद्युत  की  नियमित  सप्लाई  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  सहारे  के
 रूप  में  डीजल  जेनरेटर  योग्यता-प्राप्त  पर्यवेक्षी  स्टाफ  भूसी  से  जलने  वाली  भट्टियां
 लगाना  आदि  शामिल  हैं  ।

 मारतीय  खाद्य  निगम  में  सुरक्षा  कर्मचारी

 3700.  श्री  ए०  चाल्से  :  क्या  खाद्य  मोर  नागरिक  प॒ति  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  भारतीय  खाद्य  निगम
 में  सुरक्षा  कार्य  ठेके  क ेआधार  पर  सौंपने  का  कोई  प्रस्ताव

 (er)  यंदि  तौं  तेत्संबंधी  म्योरा  क्‍या

 ह
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 केरल  में  भारतीय  खाद्य  नियम  के  वेतन  पर  अंशकालिक  सफाई

 दिहाड़ी  और  नैमित्तिक  श्रमिक  श्रेणियों  में  कुल  कितने  सुरक्षा  कमंचारी  ओर  .

 उपर्युक्त  तीनों  श्रेणियों  के  करमंच!रियों  को  हर  महीने  किस  दर  से  मजूरी  दी  जाती  है  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  खाद्य  श्लोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :

 (=)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 केरल  में  भारतीय  खाद्य  निगम  की  पूंजी  में  शामिल  पहरा  और  निगरानी  स्टाफ  का  ब्योरा

 इस  प्रकार

 (1)  चोकीदार  :  454

 (2)  अंशकालिक  सफाई  वाला  :  सफाईवाला  24

 स्केवेंजर  9

 माली

 34.

 (3)  दिहाड़ी  कमंचारी  शून्य

 (4)  नैमित्तिक  श्रमिक  शून्य

 अंशकालिक  कामगारों  को  अदा  की  गई
 मासिक  मजदूरी  की  दर  से

 प्रति  माह  के  रेंज  में

 निजो  पार्टियों  द्वारा  गेर-बासमती  चावल  का  निर्यात

 3701.  शऔऔमसती  गाता  मर्जोा  ]
 ५.  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्रोमतो  किशोरो  सिंह  »

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  निजी  पार्टियों  को  गैर-बासमती  चावल  के  निर्यात  की

 जिस  पर  अभो  तक  प्रतिबन्ध  अनुमति  दे  दी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  इसके  कया  कारण  और

 क्‍या  निर्यात  का  एक  आवश्यक  वस्तुओं  के  आयात  के  लिए  अदायगी  हेतु  चावल  के
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 एकमुश्त  सोदे  पर  आधारित  होगा  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  प्रोर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रो  पो०  शिव  :

 ओर  सार्वजनिक  अभिकरणों  की  स्टाक  स्थिति  तथा  उपलब्ध  निर्यात  योग्य
 शेषों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह्‌  निभेय  लिया  गया  है  कि  गैर-बासमती  चावल  के  निर्यात  की

 4000/-  रुपए  प्रति  मेट्रिक  टन  एफ०ओ०बी०  की  न्यूनतम  निर्मात  कीमत  के  अध्यधीन  केवल  100%,
 पुष्टिकृत  अपरिव्तंनीय  साख-पत्र  क ेआधार  पर  हो  पहले  आओ  पहले  पाओ  आधार  पर  दी

 मारतोय  साथ  निगम  हारा  कम  तोलना

 3702  गुरूदास  कामत  :  कया  खाध  झोर  नागरिक  पति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  भारतोय  खाद्य  निगम  द्वारा  कम  तोलने  के  मामले  सरकार  की  जानकारी  में  लाये
 गये  *

 योजना  संत्रालय  तथा  खाद्य  झ्नौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ए०के०  :

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  घावेरा  डिपो  में  ऊम  तौल  की  एक  घटना  को  हाल  ही  में  सरकार  के
 ध्यान  में  लाया  गया  ह

 दिल्‍ली  प्रशासन  के  तौल  और  माप  विभाग  ने  30-:-1986  को  भारतीय  खाद्य  निगम
 द्वारा  अपने  घावेरा  डिपो  से  उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से  वितरित  करने  के  लिए  राज्य  नागरिक

 आपूर्ति  निगम  को  जारी  की  गई  30  बोरियों  म्रें  से  0  बोरियों  का  अचानक  तौल  किया  था  और  उनमें

 24.5  किलो  की  मात्रा  कम  पाई  थी  ।

 भारतोय  खाद्य  निगम  को  निदेश  दिए  गए  हैं  कि  वे  बोरियों  का  मानकी  करण  करना  और

 जारी  किए  गए  स्टाक  का  100  प्रतिशत  तोल  करना  सुनिश्चित  करे  ।

 3703.  श्री  जो०  एस०  बसबराज्‌  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
 भरी  एच०  एन०  नस्जे  गौडा
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 कया  पिछले-चार  महीनों  के दौरान  बिक्री  उत्पाद  शुल्क  और  अन्य
 भित  करों  के  प्रवत्तन  स्कंधों  ने  कर्नाटक  में  प्रमुख  व्यापारियों  के  व्यापारिक  ओर  रिहायशी  भवनों  पर

 छापे

 यदि  तो  इन  छापों  में  कितना  काला  घन  पकड़ा  गया  और  जब्त  किए  गए  अभियोग
 संबंधी  दस्तावेजों  आदि  का  ब्यौरा  क्या  और

 जिन  स्थानों  पर  छापे  मारे  गए  उनका  ब्योरा  क्या  है  ओर  सरकार  का  मामले  पर  क्‍या

 कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  सम्त्नालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  जनादंत  :  से  जहां  तक  संभव

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  जिसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 गोवा  में  यात्रो  निवास  के  निर्माण  का  प्रस्ताव

 3704.  श्री  ज्ञांता  राम  नायक  :  क्‍या  संसदीय  कार्य  शोर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (8)  उनके  मंत्रालय  ने  देश  के  किन-किन  स्थानों  को  यात्री  निवास  का  निर्माण  करने  के  लिए
 चुना

 क्‍या  चुने  गये  स्थानों  की  सूची  में  गोवा  को  शामिल  किया  गया  और

 यदि  तो  गोवा  में  निवासਂ  का  निर्माण  कार्य  कब  तक  पूरा  होने  की

 संभावना है  ?

 संसदीय  कार्य  झौर  पर्यटन  मन्त्री  एच०  के०  एल०  :  केन्द्रीय  पयंटन  विभाग
 में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  राज्य/संघ  शास्तित  क्षेत्र  सरकारों  को  उनके
 संघशासित  क्षेत्रों  में  प्रत्येक  में  कम  से  कम  एक  यात्री  निवास  के  निर्माण  में  वित्तीय  सहा  यता  प्रदान  करने
 का  निर्णय  लिया  अभी  तक  20  राज्यों/संघशासित  क्षेत्रों  से  प्रस्ताव  प्राप्त  हो  चुके  पोर्ट
 ब्लेय  कुरूक्षेत्र  ओर  कांची  चार  मामलों  में  राशियां  पहले  हो  रिलीज  की  जा  चुकी  हैं  और  अन्य
 मामलों  पर  कार्यवाही  चल  रही

 हां  ।

 गोवा  में  28.20  लाख  रुपये  की  अनुमानित  लागत  से  यात्री  निवास  के  निर्माण  पर
 मोदन दे  दिया  गया  है  ओर  प्रस्ताव  के  लिए  10.00  लाख  रुपयों

 को  अग्रिम  राशि  रिलीज  को  जा  चुकी
 संघशासित  क्षेत्र  सरकार  निर्माण  कार्य  शीघ्र  ह्वी  आरम्भ  कर  रही
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 उत्पादन  शुल्क  भ्रधिका  रियों  द्वारा  उत्पादन  शुल्क  के

 प्रावधानों  की  व्याख्या  में  भिन्‍नता

 3705.  श्रो  महेन्द्र  सिह  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  23  1986  के  आफ  इण्डियाਂ  में

 प्रिसाइज  डेफनिशन  आफ  एक्साइज  ड्यूटीਂ  शीर्षक  के  अन्तगंत  प्रकाशित  समाचार की  ओर  दिलाया
 गया

 यदि  तो  विभिन्‍न  राज्यों  में  उत्पादन  शुल्क  अधिकारियों  द्वारा  की  गई  उत्पादन

 शुल्क  के  प्रावधानों  की  विभिन्‍न  व्याख्या  के  कारण  संबंधित  कम्पनियों  ने  कितने  मामलों  में  न्यायालय
 में  मुकदमे  दायर  किए

 उत्पादन  शुल्क  की  कितनी  राशि  अभी  तक  बकाया  और

 उक्त  बकाया  राशि  में  से  कितनी  राशि  के  मामले  न्यायालय  में  विचाराधीन  हैं  और
 उक्त  में  से  कितनी  राशि  के  उपरोक्त  भाग  में  उल्लिखित  कारण  देय  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादंन  :  हां  ।

 से  समाचार  रियायती  दरों  पर  उत्पादन  शुल्क  लगाने  के  लिए  ट्रकों  के  निर्घाय  ,

 मूल्य के निर्धारण ओर वर्गीकरण से संबंधित पहले मामले के संबंध में संबंधित कम्पनी ने उच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की इस मामले में शुल्क की ग्रस्त राशि लगभग 80 लाख र० दोनों मामलों में ग्रस्त और बकाया शुल्क की कुल राशि लगभग करोह रुपये राष्ट्रीय कपड़ा निगम सें जोन-बार लाभ/घाटा 3706. डा० ए० के० पटेल : कया वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : राष्ट्रीय कपड़ा निगम को मिल्ों को पिछले तान वर्षों में जोन-बार कितना लाभ/घाटा हुआ क्या पिछले वर्ष घोषित कपड़ा नीति के कार्यान्वयन के बाद लाभ/घाटे की स्थिति में कोई परिवतंन हुआ राष्ट्रीय कपड़ा निगम की प्रत्येक मिलों में पिछले तीन वर्षों में वर्षवार कुल कितने कपड़े का उत्पादन ओर 92
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 राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था  और  देश  के  हित  में  इन  मिलों  के  कार्यक रण  में  सुधार  करने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 बस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  खुर्शीद  प्रालम  :  1982-83,  1983-84  *

 और  1984-85  वर्षों  के  दोरान  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  अन्तर्गत  राष्ट्रीयक्ृत  मिलों  क ेसहायक

 वार  लाभ|हानि  के  वर्षवार  ब्यौरे  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 1982  से  1985  वर्षो  के  दोरान  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  अन्तर्गत  प्रबन्धित  मिलों  का

 हानि  नीचे  दी  गई  है  :  --

 वर्ष  लाम/हानि  स्थिति

 1982-83  (--)  17.87

 1983-84  (-)  27.18

 1984-85  50.10

 1985  से  नवम्बर  1985  की  अवधि  के  दौरान  राष्ट्रीयकृत  मिलों-की  औसत
 मासिक  निवल  हानियां  9.76  करोड़  रु०  थीं  जबकि  वर्ष  1984-85  के  दोरान  14.36  करोड़  रु०

 प्रबंधित मिलों  के  मामलों  की  तुलना  में  उपरोक्त  अवधि  के  दोरान ओसत  मासिक  निवल  हानियां
 4.52  करोड़  रु०  थीं  जबकि  वर्ष  1984-85  के  दोरान  4.18  करोड़  रु०

 1982 से  1985  वर्षों  के  दोरान  एन०टी०सी०  मिलों  द्वारा  उत्पादित  वर्षवार  कपड़े
 का  उत्पादन नीचे  दिया  गया  है  :--

 चरण  उत्पादित  कपड़ा  मिलियन  मीटर  में

 198  2-83  760.50

 1983-84  902.00

 1984-85  920.00

 एन०टी०सी०  के  अन्तगंत  मिलों  के  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  के  लिए  सीमित  साधनों  के

 अन्दर  उठाए  गए/ठठाए  जा  रहे  कुछ  महत्वपूर्ण  कदम  निम्नोकत  प्रकार हैं
 :  -

 (1)  )  विभिन्‍न  उपलब्ध  स्रोतों से  रई  की  समय  पर  अधिआप्ति के  लिए  प्रबन्ध  किए  जा

 रहे
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 (2)  ऐसी  ह्वानियों  को  पूरा  करने  के  लिए  कार्यशील  पूंजी  की  प्रतिपूर्ति  की  गई

 (3)  बिजली  की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  स्वयं  बिजली  पंदा  करने  को  क्षमता  की  व्यवस्था
 की  गई

 (4)  परिणामोन्मुख  लाभों  के  लिए  सीमित  साधनों  के  सर्वोत्तम  उपयोग  के  लिए  चयनात्मक

 आधुनिकीकरण  कायेंक्रम  को  अपनाया  गया

 (5)  सभी  स्तरों  पर  उत्पादन  लागत  कम  करने  के  लिए  लागत  नियन्त्रण  उपायों  को  लागू
 किया  गया

 (6)  गैर-प्रचालन  संबंधी  प्रशासनिक  का  खर्चों  को  कम  कंरने  के  प्रयास  किए जा  रहे
 हैं  ।

 (7)  ऊंची  उत्पादकता  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रबंध  में  श्रमिक  भागीदारी  योजना को
 हित  किया  जा  रहा

 (8)  लोगतों  को  का्यकुशलता  तथा  क्वालिटी  में  सुधार  करने के  लिए  एन०टी०सी०
 के  कार्य  निष्पादन  की  ध्यानपूर्वक मानी  टरिंग  की  जा  रही  है॥
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 कं  2  |

 बस्यई  में  कपड़ा  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण

 3707.  भरी  ्रव  दिघे  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बम्वई  में  तेरह  कपड़ा  मिलों  जिनका  प्रबन्ध  1983  में  सरकार  ने  अपने  हाथ
 में  लिया  था  राष्ट्रीयकरण  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  कब  ओर

 इन  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  रोक  रखने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  भन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  खुर्शोद  श्रालम  :  वस्त्र  उपक्रम
 1983  के  अन्तपत  राष्ट्रीयक  रण  होने  तक  के  लिए  बम्बई  के  13  वस्त्र  उपक्रमों  के

 प्रबन्ध  अधिग्रहण  की  व्यवस्था

 हस  सम्बन्ध  में  कोई  विशिष्ट  तारीख  बताना  संभव  नहीं  है  ।

 उपक्रमों  के  राष्ट्रीयकरण  की  कार्यवाही  की  संभाव्यताओं  तथा  रूपात्मकताओं  की  जांच

 पूरी  की  जानी

 कृषि  उत्पादों  का  निर्यात

 3709.  शी  नरसिह  सकवाना  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किल-किन  कृषि  उत्पादों  का  निर्यात  क्रिए  जाने  का  प्रस्ताव  है  तथा  इन  उत्थादों  का
 कन  एजेंसियों  के  माध्यम  से  किया  जाएगा  ; निर्यात

 क्या  इन  उत्पादों  का  निर्यात  करने  वाली  गैर-सरका  री  व्यापारिक  कम्पनियों  पर  नजर
 रखने  के  लिए  कोई  प्रबन्ध  किए  गए  और

 क्‍या  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  प्रबन्ध  किए  गए  हैं  कि  निर्यात  योग्य  उत्पाद  पैदा
 करने  वाले  किसानों  को  अपने  उत्पाद  का  उचित  मूल्य  मिल  सके  |

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पति  भन्त्री  ०  शित

 उलादों  का  नि  का  कक
 आला

 सन्‍्त्री  पो०  शिव  :  जिन  कृषि
 उत्पादों  का  निर्यात  करने  का  विचार है  उन्हें  तम्बाक्‌  तथा  तम्बाकू  काजू

 फल  तथा  साधित  खाद्य  मांस  तथा  मांस  से  बनी  अरण्डी  का
 तेल  एवं  उससे  बनी  वस्तुएं  आदि  के  रूप  में  मोटे  तोर  पर  वर्गीकृत  किया  जा  सकता  अधिकांश  कृषि

 त  निजी  व्यापार  के  माध्यम  से  किया  जाता  कुछेक  चनिन्दा उत्पादों  का  निर्या  जाता  कुछेक  चुनिन्दा  मर्दे  नेफ़ेड  अथवा
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 एस०टी ०सी  ०  के  माध्यम  से  वर्गीकृत

 वस्तु  बोढं  तथा  निर्यात  संवर्धन  परिषद्दें  नियमित  रूप  से  विभिन्‍न  बस्तुओं  के  निर्यातों
 की  मोनीटरिंग  करती  इसके  अतिरिक्त  किए  जाने  वाले  सभी  निर्यात  सीमा-शुल्क  प्राधिकारियों  के
 पास  पंजीकृत  कराये  जाते  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  समय-समय  पर  जानकारी  उपलब्ध  कराई
 जाती

 बहुत-सी  कृषि  वस्तुओं  के  निर्यातों  की  अनुमति  न्यूनतम  निर्यात  कीमत  पर  दी  जाती  है
 जिससे  यह  सुनिश्चित  होता  है  कि  निर्यात  योग्य  मर्दे  उत्पादित  करने  वाले  किसानों  को  उनके  उत्पादों
 के  लिए  समुचित  कीमतें  मिल  सके  ।  कृषि  मंत्रालय  महत्वपूर्ण  कृषि  फसलों  की  कीमत  संबंधी  कायंवाही
 का  संचालन  करता

 मेससे  एल०  डो०  टक्‍सटाइल्स  अंकलेश्वर

 हारा  सोमाशुल्क  को  धोशाघड़ी

 3711.  श्रीमतों  पटेल  रमाबेन  रामजी  साई  मावणि  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :
 ह

 कया  सरकार  ने  हाल  ही  में  मैसर्स  एल०डी०  के  विरुद्ध  20  करोड़
 रुपये  की  राशि  के  सीमाशुल्क  और  माल  के  आयात के  संबंध  में  कुछ  कार्यवाही  की  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 वित्त  मस्त्रालय  में  राज्य  मम्न्नी  जनावंन  और  मं०  एल०्डी०
 अंकलेश्वर  पर  अग्रिम  लाइसेंस  स्क्रीम  के  तहत  पा  लियस्टर  स्टेपल  फाइबर के  आयात  के

 संबंध  में  16  करोड़  रुपये  की  राशि  के  सी  माशल्वः  का  अपवंचन  किए  जाने  का  संदेह  मैसस  एल०्डी०
 टैबसटाइल्स  के  मुख्य  कार्यकारी  श्री  योगेश  मेहरा  को  सीमाशुल्क  अधिनियम  के  तहत  गिरफ्तार  किया
 गया  था  और  इसके  बाद  उन्हें  दिनांक  4-2-86  को  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  और  तस्करी-रोघी  अधिनियम
 के  अधीन  नजरबन्द  किया  गया  न्याय  निर्णपन  की  कार्यवाही  पहले  हो  से  आरम्भ  की  जा  चुकी  है
 तथा  कानून  के  तहत  उपयुक्स  कायंवाही  की

 नई  नकद  प्रतिपूृति  सहायता  योजना  का  प्रमाव

 3712.  श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 निर्यात  के  लिए  नई  नकद  प्रतिपूतति  सहायता  योजना  लागू  करने  की  सरकार  की  नीति
 का  विदेशी  मुद्रा  संकट  को  दूर  करने  में  कहां  तक  सहायक
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 क्‍या  नई  नकद  प्रतिपूर्ति  निर्यात  किए  जा  सकने  वाले  उत्पादों की  कीमतों  तथा
 बेदेशों  में  इन  उत्पादों  के  मौजूदा  मूल्यों  में  अन्तर  की  पूर्ति  करने  के  लिए  पर्याप्त  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  कया  नीति  है  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  पूति  मंत्री  पी०  शिव  :  से
 निर्यातों  के  लिए  नकद  मुआवजा  सहायता  नई  योजना  का  उद्देश्य  निर्यातों  का  संवर्धन  करना  ओर  उससे

 विदेशी  मुद्रा अजित  करना  यह  योजना  निर्यातकों  की  विभिन्‍न  अलाभों  के  लिए  क्षतिपूर्ति  करने

 ओऔर  उनके  निर्यातों  को  विदेशी  बाजारों  में  प्रतियोगी  बनाने  के  उद्देश्य  से  तैयार  की  गई

 सातवों  पंचवर्षोय  योजना  में  व्यापार  घाटा

 3713.  श्री  चित्त  महाता  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  व्यापार  घाटा  छठी  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  हुए  व्यापार  घाटे  से  अधिक

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  का  व्यापार  घाटे  को  कम  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ? पे  ४

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  भ्ौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  पो०  झिव  :  जी  हां  ।

 कच्चे  तेल  का  निर्यात  जोकि  छठी  योजनावधि  के  दोरान  पर्याप्त  वास्तव  में  मई
 198  5  से  घरेलू  परिशोधन  क्षमता  के  विकास  के  कारण  बन्द  हो  चुका  इसके  ऐसा  विचार

 है  बल्क  आयातों  की  घरेलू  आवश्णकताएं  जिसमें  अन्य  दीजों  के  साथ-साथ  तेल  तथा

 अखबारी  कागज  तथा  खाद्य  तेल  शामिल  सातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  और

 बढ़ेंगी  ।

 व्यापार  घाटा  कम  करने  की  दृष्टि  से  विगत  हाल  में  प्रभावशाली  संवर्धनात्मक  उपाय

 किए  गए  हैं  |  इनमें  शामिल  हमारे  निर्यातों  को  हमारे  उत्पादकता  आधार  में  विविधता

 हमारे  उत्पादकता  संयंत्रों  का आधुनिकीकरण  हमारी  औद्योगिक  तथा  वित्तीय  नीतियों  में  उपांतर
 तथा  समय-समय  पर  संशोधन  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दोरान  विशेष  रूप  से  बल्क
 आयातों के  क्षेत्र  में  आयात  योग्य  वस्तुओं  के  स्वदेशी  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  प्रयास  किए  जा  रहे

 सि्थेटिक्स  उद्योग  भर  पटसन  उद्योग  की  तुलना

 3714.  श्री  सस्येन्द्र  नारायण  सिंह  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  भारतीय  पटसम  मिल्स  संघ  के  अध्यक्ष  के  इस कथन  की  ओर



 लिखित  उत्तरं  2  1986

 दिलाया  गया  है  कि  सिय्रेटिक्स  उद्योग  पटसन  उद्योग  को  नुकसान  पहुंचा  रहा  है  जैसा  कि  27

 1986  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  क्या  सिंथेटिक्स  उद्येग  आयातित  कच्चे माल  पर  निर्भर

 ्॒रदि  तो  क्‍या  स्थानीय  उपलब्ध  कच्चे  पटसन  पर  आधारित  उद्योगों की  तुलना में
 सिधेटिक्स  उद्योग  को  प्रोत्साहित  करना  सस्ता  पड़ता  और

 कक
 भसिथेटिक्स  की  लागत  के  बारे  में  तथा  जूट  पर  आधारित  पैकिंग के  स्थान  पर  सिंथेटिक्स

 पर  आधारित  पैकिंग  के  लागत  लाभ  क़ा  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शोद  प्रालम  :  जी  हां  ।

 जी

 ओर  विभिन्‍न  संगत  कारणों  पर  निर्भर  रहते  हुए  पटसन  बोरों  तथा  संश्लिष्ट  बोरों
 के  बीच  को  मत  अंतर  घटता  बढ़ता  रहा  लगभग  4  मिलियन  किसान  तथा  2.5  लाख  पटसन  मिल
 कामगार  अपनी  आजी  विका  के  लिए  पटसन  उद्योग  पर  निर्भर

 बेंकों  द्वारा  भूतपूर्व  सनिकों  को ऋण

 3715.  श्री  श्रजय  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  को  भूतपूर्व  सैनिकों  द्वारा  अपनी  निजी  बचत
 से  अपनी  व्यवहायं  परियोजनाएं  चलाने  हेतु  अचल  सम्पत्ति  या  सावधि  जमा  को  प्रतिभूति  प्रस्तुत  करने
 पर  ऋण न  देने  के  लिए  सलाह  देने  का

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  कार्य  प्रणाली  सम्बन्धी  छोटी-छोटी
 चघारिकताएं  समाप्त  करने  के  लिए  भी  सलाह  देने  वा  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  भारतीय  रिजवं  बैंक  के  वर्तमान
 मार्गनिर्देशों  के  अन्तगंत  बेंको  को  लघु  उद्योगों  को  25,000  रुपये  तक  जिसमें  25,000  रुपये  की
 राशि  शामिल  ऋण  पर  सांपाश्विक  प्रतिभूति/अन्य  पार्टी  की  गारंटी  नहीं  मांगनी  होती  बैंकों  से
 भूतपूर्व  सेनिकों  को  स्वरोजगार  के  लिए  तैंयार  करने  की  योजना  के  अंतर्गत  प्राप्त  आवेदन  पत्र  सांपाश्विक
 प्रतिभूति/अन्य  पार्टी  की  गारंटी  के  बिना  मं  जूर  कर  ने  के  लिए  ?  भी  कहा  गया  है  बशतें  कि  प्रस्ताव  अन्यथा
 आर्थक्षम  हों  ।

 ओर  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  ऋण  मंजूर  करने  से  पहले  बैंकों
 को  निर्धारित  मानदण्डों/प्रक्रिया  का  पालन  करना  होता
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 मलेशिया  को  मारतोय  परियोजनाप्रों  का  निर्यात

 3716.  श्लीमतो  किशोरी  सिह  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बत।ने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मस्तेशिया  को  भारतीय  परियोजनाओं  का  निर्यात  किया जा  रहा  है  ओर  हाल  ही  में

 7  करोड़  मलेशियाई  डालर  मूल्य  की  नई  परियोजनाओं  के  आर्डर  बुक  किए  गये

 यदि  तो  क्या  इन  परियोजनाओं  में  में  एक  पन-बिजली  परियोजना  के  लिए
 भारतीय  पूंजी  और  विशेषज्ञता  भी  शामिल  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  श्रौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  पो०  शिव  :  जी  हां  ।
 भारतीय  परियोजनाएं  मलेशिया  को  निर्यात  की  जा  रही  हैं  परन्तु  70  मिलियन  मलेशियाई  डालर  मूल्य
 की  नयी  परियोजनाओं  के  लिए  आडंर  विभिन्‍न  स्तरों  पर  विचाराधीन  हैं  तथा  अभी  तक  बुक  नहों  किए
 गये  हैं  ।

 सूखे  मेवों  के  मूल्यों  में  वृद्धि

 3717.  श्री  चिरंजो लाल  शर्मा  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  पता  है  कि  सूखे  मेवों  के  मूल्थं  में  भारी  वृद्धि  हो  रही  भौर

 यदि  तो  उन्हें  कम  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पृ  मंत्रों  पो०  शिव  :  और
 अधिकांश  सूखे  मेवों  की  कीमतें  बढ़ती  रही  हैं  ।  कीमतों  मे  स्थिरता  लाने  के  लिए  उनके  घरेलू  उत्पादन

 को  बढ़ाने हेतु  कदम  उठाये  गए  हैं  ।

 झ्रासप्न  प्रदेश  में  प्रादिवात्तियों  के  लिए  गेहूं  आर  चावल  को  पूति  सम्बन्धो
 केन्द्रीय  सहायता  योजना

 3718.  श्री  ई०  प्रय्यप्पु  रेड्डी  :  क्या  लाश  झोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 किः

 आन्प्न  श्रदेश  में  कितने  आदिवासी  खण्डों  ओर  लगभग  कितने  लोगों  को  आदिवासियों  के
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 लिए  गेहूं  और  चावल  की  पूर्ति  सम्बन्धी  केन्द्रीय  सहायता  योजना  में  शामिल  किया  गया

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  उपर्युक्त  योजना  के  अन्तर्गत  लाभाथियों  को  पहचान-पत्र  जारी  कर

 रही  .

 यदि  तो  आन्भ्र  प्रदेश  में  कुल  कितने  लाम्ार्थियों  को  सहायता  प्राप्त  खाद्यान्न  योजना
 का  लाभ  पहुंचाया  गया

 आन्ध्र  प्रदेश  में  आदिवासी  खण्डों  में  इस  योजना  के  लिए  कितनी  सहायता  राशि  देने  का

 अनुमान  ओर

 क्‍या  राज्य  सरकार  को  आन्ध्र  प्रदेश  के  आदिवास  खंडों  में  दो  रुपये  प्रति  किलो  की  दर
 पर  सहायता  प्राप्त  चावल  की  पूर्ति  की  जिम्मेवारी  से  मुक्त  कर  दिया  गया  है  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  खाद्य  झौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ए०  के०  :
 आंध्र  प्रदेश  में  8  समन्बित  आदिवासी  विकास  परियोजना  क्षेत्र  हैं  जिनके  अंतर्गत  21.64  लाख

 की  आबादी  (1981  की  जनगणना  के  वाले  27  पूर्व  खंडों  को ओर  32  आंशिक  खंडो  को
 लाया  गया  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  में  फ्रीਂ  दुकानें

 371  '.  श्री  मूल  चन्द  क्‍या  संसदीय  कार्य  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि  :

 (%)  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  अधीन  होटलों  में  फ्रीਂ  दुकानें  कब  से  चल  रही
 हैं  और  ये  दुकानें  किन-किन  होटलों  में

 उक्त  दुकानों को  उनके  खोले
 जाने

 की
 तारीख

 से  अब  तक  कितनी  आय  हुईं है  और
 प्रत्येक  होटल  का  तत्संबंधी ब्योरा  कया
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 हा  गण

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  अधीन  होटलों  को  वर्ष  1983-84,  1984-85  और

 1985  से  1985  तक  खान-पान  और  यात्राओं  और  परयंटन  से  हुई
 साय  का  ब्यौरा  क्या  और

 कया  उक्त  होटलों  को  उक्त  मदों  से  लाभ  हो  रहा  है  अथवा  घाटा  और  १त्येक  स्थिति  के

 क्या का  रण  हैं
 !

 संसदोय  कार्य  भ्रौर  पर्यटन  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  भारत  पयंटन  विकास

 निगम  के  होटलों  परें  कोई  शुल्क  मुक्त  दुकानें  नहीं  चलाई  जा  रही  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 और  सूचना इस  प्रकार  है  :--

 1983-84
 884...

 98485. 1984-85 5  1985-86

 1985

 टर्नंओवर  निवल  निवल  टनंगोवर  निवल

 लाभ/हानि  लाभ/हानि  लाभ/हानि

 लाखों

 आवास

 केटरिंग  3708.91  3999.57  3510.70  48.34

 ट्रैवल  एण्ड  टूअ्से

 540.72  535.29  407.00

 एण्ड  टूअस )

 हानि  के  मुख्य  कारण  निम्नलिखित  हैं  :--

 (1)  व्यस्त  पर्ंटन  अवधि
 के  दौरान

 देश  में
 गड़बड़ी

 के
 हालात  के  कारण  पर्यटक  यातायात

 आदि  में  सामान्य  गिरावट  ।

 (2)  दिल्‍ली  में  तीन  नए  होटलों  का  निर्माण  जो  अभी  संचालन  की  प्रारम्भिक  अवस्था

 में  हैं  ओर  जिन  पर  अधिक  ब्याज  और  मूल्यह्लास  के  कारण  अत्यधिक  वित्तीय

 भार
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 (3)  कई  शहरों  में  अतिरिक्त  होटल  आवास  ।

 (4)  मात्र  संवर्धनात्मक  प्रयोजनों  के  लिए  होटलों  की  अवस्थिति  ।

 (5)  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  की  तुलना में  कम  स्थापना  खर्चों  वाले  प्राइवेट  परिवहन
 प्रचालकों  क ेसाथ  अलाभकर  प्रतिस्पर्धा  ।

 (6)  अलापभकर  परिवहन  यू  निटों  का  परिचालन  ।

 बम्वई  में  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  सजदूरों  का  पुनर्वास

 3720  सा  सामन्‍्त  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 बम्बई
 में

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  और  अन्य  कपड़ा  मिलों  के  कुल  कितने  मजदूरों  को

 मजदूरों  की  पिछली  हड़ताल  के  बाद  काम  पर  नहीं  लिया  गया

 सरकार  द्वारा  उन  मजदूरों  को  पुनः  काम  पर  लेने  क ेलिए  अब  तक  क्या  कदम  उठाए
 गए

 कया  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  कपड़ा  नीति  में  यह  आश्वासन  दिया  है  कि

 करण  के  कारण  बेरोजगार  होने  वाले  मजदूरों  को  समुचित  मुआवजा  दिया  जाएगा  और  उनका  पुनर्वास
 किया

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  धनराशि  की

 बस्था की  गई  और

 इस  नीति  के  अनुसार  कितने  मिल  मजदूरों  को  अब  तक  मुआवजा  दिया  गया  हू  और

 पुनर्वास  किया  गया  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  खुशोंद  झ्रालम  :  यद्यपि  यह  अनुमान  लगाया  गया

 है  कि  बम्बई  की  मिलों  में  कामगारों  का  प्रतिदिन  रोजगार  हृड़ताल-पूर्व  रोजगार  की  तुलना  में  घटकर
 लगभग  49,000  हो  गया  परन्तु  काये  पर  वापिस  आने  वाले  परन्तु  कार्य  पर  वापिस  न  लिए  गए
 कामगारों  की  सही  संख्या  का  अनुमान  लगाना  संभव  नहीं

 अधिकतर  कामगारों  जिन्हें  नौकरी  से  हटा  दिया  गया  मिलों  के  पुनः  खुलते  ही
 वापिस  ले  लिया  गया  था  ।  विभिन्‍न  मिलों  द्वारा  अलग-अलग  कामगारों  की  बहाली  अब  मामले
 की  परिस्थितियों  पर  निर्भर  करेगी  ।

 वस्त्र  नीति  में  बताया  गया  है  यह  सुनिश्चित  किया  जाएगा  कि  आधुनिकीकरण
 कार्यक्रम के  कार्यान्वयन  की  प्रक्रिया  कामगारों  के  हित  पर्याप्त  रूप  से  सुरक्षित  रहें  ।””  इस  प्रयोजन  के
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 लिए  सरका र  द्वारा  कोष  के  सृजन  का  विचार  नहीं

 और  (3)  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 दीघंकालिक  म॒व्रा  नोति

 3721.  श्रयेसती  बसब  राजेश्वरी  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बहाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  घोषित  दीघंकालिक  नीति  वित्त की  तरह  एक  दीघंेकालिक  मुद्रा  नीति
 की  हाल  ही  में  घोषणा  किए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  ऐसी  नीति  की  घोषणा  कब  तक  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 वित्त  मंशलय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सातवों  योजना  के  दो  रान  पर्यटक  गांव  को  स्थापना

 3722.  भरी  हरीज्ञ  रावत  :  क्‍या  संसदीय  कार्य  शौर  परयंटन  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  विभिन्‍न  राज्यों  में  पर्यटक  गांवों  की  स्थापना

 करने  का  श्रस्ताव  और

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  में  कितने  पर्यटक  गांवों  की  स्थापना  करने  का  विचार  है  तथा

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इन  गाँवों  में  पर्यटन  सुविधा  के  विकास  के  लिए  राज्य  स  रकारों  को  दी  जाने

 प्रस्तावित  सहायता  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?
 नी

 संसदोय  कार्य  झोौर  पर्यटन  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  ओर  सातदों

 पंचवर्षीय  योजनावधि  के  पर्यटन  विभाग  के  पास्॒  पर्यटक  गांवों  का  निर्माण  करने  के  लिए  कोई

 प्रावधान  नहीं

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  विभाग  ने
 शिवपुरी

 में  एक  पर्यटक

 गांव  का  निर्माण  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  को  थी  जो  चालू  योजनावधि  में  अब  दूरा  होने |
 कु वाला

 ]

 सीमा  शुल्क  विमाग  द्वारा
 जम्त  की  गई  वस्तुओं  को  नोलामी

 3723.  ओऔ  अनुपचन्द  शाह  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  यह  सच  है  कि  सीमाशुल्क  विभाग  द्वारा  जब्त  को  गई  वस्तुओं  की  बिक्री

 बम्बई  मेंउपभोक्ता  सहकारी  समितियों  को  सीधे  न  करके  अनेक  एजेंसियों  के  माध्यम  से  की  जा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  को  यह  जातकारी  है  कि  वर्तमान  नी  ति  के  कारण  उसे  जब्त  की  गई  वस्तुओं
 के  मूल्य  के  4.5  प्रतिशत  की  हानि  हो  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ओर  बम्बई  में
 इन  एजेंसियों  आदि  के  नाम  क्या

 न््फ  शक

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  ओर  जब्त  कि
 भोकता  माल  के  निपटान  का  अनुमोदित  तरीका  यह  है  कि  उसे  भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी  उपभोक्ता
 महासंघ  सी०  सी०  जो  बदले  में  उसे  विभिन्‍न  बाजारों  के  जिनमें  सुपर  बाजार
 भी  शामिन  बेचता  राज्य  नागरिक  आपूर्ति  राज्य  सहकारी  केन्द्रीय  तथा
 राज्य  सरकारों  द्वारा  अनुभोदित  और  सहकारी  समिति  अधिनियम  के  तहत  विधिवत  रूप  से  पंजीकृत
 सहकारी  सेनिक  तथा  अद्ध  केन्टीनों  को  सीधे  ही  बेच  दिया  जाता  है  ओर  ऐसे  माल
 को  सीमाशुल्क  विभाग  द्वारा  चलाई  जा  रही  खुदरा  दुकानों  के  माध्यम  से  जनता  को  सीधे  बिक्री  करके
 भी  बेचा  जाता

 और  जब्त  किए  गए  उपभोक्ता  माल  को  बिक्री  की  शर्तों
 के  मुल्यांकन

 समिति  द्वारा  निर्धारित  उचित  कीमतों  पर  एन०  सी०  सी०  एफ०  को  14.5%  ओर  माल  उठाने
 वालो  अन्य  प्राधिकृत  एजेंसियों  को  10%  छूट  दी  जाती  है  ताकि  वे  अपने  ऊपरी  खर्चों  की  पूर्ति  कर
 सके  ।

 बम्बई में  निम्नलिखित  एजेंसियों  को  जब्त  किया  गया  माल  बेचा  जाता  है  :--

 (i)  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी

 (ii)  सहकारी  समिति  अधिनियम  के  तहत  पंजीकृत  अलग-अलग  उपभोक्ता  सहकारी

 (iii)  सैनिक  और  अद्ध-सैनिक

 (iv)  सीमाशुल्क  विभाग  के  खुदरा  काउंटरों  के  माध्यम  से  जनता  को  सीधे  बिक्री  ।
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 दिल्‍लो  में  होटल  के  कमरों  से  सोने  के  बिस्कूटों  का बरामद  होना

 3724.  श्री  माणिकराव  होडल्या  गावीत
 :  क्या  वित्त  भन्‍त्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 श्री  सुमाष  यादव

 किः

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  2  1986
 के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  प्रकाशित  इस

 समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  21  1986  को  दिल्ली  में  होटल  के  दो  कमरों  से  99

 सोने  के  बिस्कुट  बरामद  किए  गए  हैं  जिनका  वजन  11.6  किलोग्राम  और  उनका  मूल्य  24.36  लाख

 रुपए

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  इस  मामले  में  किसी  को  गिरफ्तार  किया  गया  और

 इस  संबंध  में  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  बया  कार्यवाही  की

 वित्त  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादंन  भोर  मामले

 के  बारे  में  तथ्य  इस  प्रकार  हैं  :---

 दिनांक  19  1986  को  सीमा  शुल्क  दिल्ज़ी  के  अधिकारियों  ने

 नई  स्थित  होटल  और  निजी  गंस्ट  हाउस  के  परिसरों  से  23.03  लाख  रुपये  के

 मूल्य  11.5  कि०ग्रा०  विदेशी  मार्क  का  सोना  बरामद  अभिगृहीत  सोना  स्टील  के  दो
 रोलरों ओर  खजूरों  के  तीन  पोलीथीलीन  पैकेटों  में  छुपाया  हुआ  पाया  गया  इस

 4070/-  रु०  की  भारतीय  150  अमेरिक्री  105  साउदी  संयुक्तगण  राज्य  अरब  के  दिरहम 4९५६४  ओर एक साउदी अरब रियाल की विदेशी मुद्रा, अपराधरोपण्नीय दस्तावेजों के साथ विविध  ९१
 ओर  एक  साउदी  अरब  रियाल  की  विदेशी  अपराधरोपण्नीय  दस्तावेजों  क ेसाथ  विविध  माल

 अभिगृहोत  किया  गया  था  ।

 और  इस  सम्बन्ध  चार  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  था  ओर  न्यायिक

 हिरासत  में  रखा  छातन-बीन  पूरी  होने  पर  विभागीय  न्यायानिर्णयन  और  न्यायालय  में  मुकदमें
 दायर  चलाए  जाने  के  लिए  उचित  कार्रवाई  की

 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को  महंगाई  मत्ता

 3725.  श्रो  वी०  एस०  विजय  राघवन  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  भत्ता  रुपये  और  उससे  अधिक  मूल  वेतन  पाने  वाले  केन्द्रीय
 चारियों  को उस  समय  कोई  महंगाई  भत्ता  नहीं  दिया  जाता है  जब  महंगाई  भत्ते  को  केवल  एक  ही
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 किश्त  दी  जाती  है  बाकी  महंगाई  भत्ते  की  दो  किश्तें  दी  जाने  पर  ही  उन्हें  महंगाई  भत्ता  मिलता

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सभी  श्रेणियों  के  कमंचारियों  को  महंगाई  भत्ते  की  जब

 भी  जारी को  का  भुगतान  करने  का  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रों  जनादंन  :  और  तीसरे  वेतन

 आयोग  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  और  भारत  सरकार  द्वारा  आगे  और  सुधारी  गई  वर्तमान  महूंपाई
 भत्ते  की  योजना  के  अनुसार  विभिन्‍न  वेतन-श्रेणियों  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कमेचारी  निम्न  प्रकार
 ओसत  उपभोक्ता  मूल्य  धूचकांक  में  प्रत्येक  8  अंकों  की  तीन  किश्तों  के  चक्र  के  अन्तर्गत  आते  हैं  :---

 (1)  तीन  किश्तों  के  चक्र  में  8  अंकों  की  वृद्धि  होने  पर  फ्हली  किश्त  प्रतिमाह  1000/-  र०

 के  वेतन  तक  देय  होती  है  ।

 (2)  1५00/-र०  से  अधिक  और  1600/-२०  प्रज्गि  माह  तक  वेतन  पाने  वाले  कमंचारियों
 ..

 को  महंगाई  भत्ता  तब  दिया  जाता  है  जब  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  के  तीन  किश्तों  के

 चक्र  में  16  अंकों  की  वद्धि  हो  जाती  1000/-₹०  से  अधिक  ओर  1600/-k0  तक

 बेतन  पाने  वाले  कमंचारी  दूसरी  किश्त  देय  होने  की  तारीक्ष  से  दोनों  किश्तों  का  संचित

 लाभ  प्राप्त  करते  हैं  ।

 (3)  1600/-०  प्रतिमाह  से  अधिक  ओर  तक  वेतन  प्राप्त  करने  काले

 बारियों  को  महंगाई  भत्ता  तब  दिया  जाता  है  जब  तीसरी  किश्त  देभ  होने  की  तारीद
 से  सभी  तीनों  किश्तों  के  औसत  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  के  तीनों  किश्तों  के  चक्र  में

 24  अंकों  को  बृद्धि  हो  जातो  है  ।

 (4)  प्रति  माह  से  अधिक  वेतन  प्राप्त  करने  वाले  कमंचारियों  को  औसत
 भोक्ता  मूल्य  सूचकांक  की  तीन  किश्तों  के  चक्र  में  24  अंकों  को  वृद्धि  होने  पर

 प्रति  माह  की  दर  पर  महंगाई  भत्ता  मंजूर  किया  जाता

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  भारत  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं

 विनिमय  दर  बाजार  को  स्थिर  बनाना

 3726.  डा०  के०  जो०  भदियोड़ी  :  क्या  वित्त  मन्डे  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  ने  विनिमय  दर  बाजार  स्थिर  अनाने  के  लिए  वर्ष

 मर
 कोई  परिवर्तन  किया  है  क्योंकि  अन्य  देशों  को  आधिक  वसूली  अमेरिकी  डालर  के  बरावर
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 सं  ज्सर

 यदि  तो विनिमय  दर  बाजार  पर  अपने  रुपया-डालर  में  अथंव्यवस्था  को  स्थिर

 बनाने  के  लिए  भारत  सरकार  का  बिचार  क्‍या  कदम  उठाने का  है  ?

 वित्त  भन्‍्म्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादन  :  नहीं  ।

 यह  भ्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पश्चिमी  बंगाल  में  समिरिक  तथा  गोगझ्रा  का  पर्यटक  स्थल  के  रूप  में  विकास

 3727.  श्री  रेणु  पद  दास  :  क्या  संसदीय  कार्य  और  पर्यटन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  पश्चिम  बंगाल  में  मिरिक  तथा  गोआ  को  परयंटक  स्थलों  के  रूप  में  विकसिस  करने  के  लिए  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संसदोव  करये  झोर  पर्यटन  मन्‍त्री  एच०  के०  एल०  :  केन्द्रीय  पयंटन  घिभाव
 फ्थेंटक  केन्द्रों  का  प्रत्यक्ष  रूप  से  विकास  नहीं  करता  बल्कि  पर्यटकों  के  लिए  आधार-सं  रचनात्मक
 धाओं  का  निर्माण  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  की  सहायता  करता  शाज्य  सरकारों  से  वित्तीय

 सहायता  हेतु  प्राप्त  स्कीमों  ओर  प्रस्ताबों  पर  उनके  महत्व  ओर  धन-राशि  की  उपलब्धि  पर  आधारित

 रहते  हुए  मंजूरी  प्रदान  की  जाती  प्रयंटन  विभाग  ने  निम्नलिखित  पर  अपनी  मंजूरी  प्रदान  की  है  :  —

 |...  मिरिक  भोर  रपघिभ्द्रसावर  में  नोकाओं  के  लिए  1.71  लाख  €०  ।

 2.  श्ोक्ष  में  मोटर  लांच  ओर  नौकाओं  के  लिए  39.65  लाख  रु०

 3  गोभआ  में  छः  स्मारकों  पर  प्रकाश-पुंन  व्यवस्था  करने  के  लिए  6.50  लाख

 4.  गोओआ  में  एक  यात्री  निवास  के  लिए  28.70  लाख  रु०  ।

 सातवीं  योजना  के  दोरान  गोआ  में  एक  राष्ट्रीय  जल  क्रीड़ा  संस्थान  को  स्थापना  भी  की  जा

 रही

 राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  के  निदेशक  मण्डल  में  गर-सरकारो  सदस्यों  का मनोगक्न

 3928.  भरी  पी०  एम०  सईद  :  कया  बित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  वर्तमान  निदेशक  मण्डल  में

 सरकारी  सदस्यों  को  मनोनीत  नहीं  किया  गया

 यदि  तो  प्राम  प्रथा  से  भिम्म  कार्यवाही  करने  के  कया  कारण

 (7)  क्या  राष्ट्रीयक्ृत बैकों  क ेनिदेशक  मण्डल  में  श्रमिक  रंदठनों  के  प्रतिमिध्ियों  को शामिल
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 करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  अंतिम  फैसला  कब  तक  किये  जाने  की  संभावना है  ?

 वित्त  मम्श्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  जनादेन  :  ओर  ष्ट्रीयकृत  बंक

 और  प्रकीर्ण  1970  और  1980  में  राष्ट्री  यकृत  बैंकों  के निदेशक  मण्डलों में
 गे  र-सरकारी  निदेशकों  की  नियुक्त  का  प्रावधान  राष्ट्रीयकरण  स्कीमों  के  उपबन्धों  के  संदर्भ  में  ऐसे
 गर-सरकारी  निदेशकों  क  नामों  जिन्होंने  निदेशक  के  रूप  में  तीन  वर्ष  को  अवधि  पूरी  कर  ली  थी

 तीन  वर्ष  पूरे  कर  लिए  जाने  को  तारीख  से  निदेशक  न  रहने  की  अधिसूचना  जारी  कर  दी  गई  इन
 रक्तियों  के  लिए  उपयुक्त  व्यक्तियों  के  चयन  की  प्रक्रिया  चल  रही  चूंकि  छः  गैर-सरकारी  निदेशकों

 ने  3  वर्ष  पूरे  नहीं  किये  इसलिए  वे  अपने-अपने  बेंक  के  बोर्डो  में  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 और  प्रश्न  का  आशय  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  के  कमंकार  कम चारियों  के
 निधियों  की  नियुक्ति  से  राष्ट्रीयकरण  की  दोनों  स्कीमों  में  सभी  राष्ट्रोयकृत  बंकों  के  निदेशक

 ण्डलों  के  गठन  को  नियन्त्रित  करने  वाले  उपबन्धों  के  अनुसार  राष्ट्रीयकृठ  बेकों  के  कमंकार
 चारियों  को  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  बोडों  में  नियुकत  किया  जाता  इनका  चयन  बेंक  की  प्रतिनिधि

 यूनियन  द्वारा  सरकार  को  3  कर्मकार  कमंचारियों  के  भेजे  गए  नामों  की  सूची  में  किया  जाता
 अधिकांश  राष्ट्री  यकृत  बेकों  के  निदेशक  मण्डलों  में  ऐसे  निदेशक  हैं  ।

 कमजोर  वर्गों  के  लिए  सामान्य  बोसमा  निगस  की  पालिसियां

 3729.  श्री  एस०  जो  ०  घोलप  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सामान्य  बीमा  कम्पनी  ने  कमजोर  वर्गों  के  लिए  अनेक  पालिशियां  शुरू  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 जनता  दुघंटना  ग्रामीण  दु्घंटना  पालिसी  और  मछुआ  पालिसी  का  लाभ  कितने
 व्यक्तियों  को  और

 वर्ष  1982  से  क्या  लाभ  या  घाटा  हुआ  है  ?

 वित्त  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादंन  :  और

 कृत  साधारण  बीमा  उद्योग  ने  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  लिए  मवेशी/पश  धन/मुर्गोपालन
 जनता  व्यक्तिगत  दु्घंटना  ग्रामीण  दुघंटना  पशु-गाड़ी  पैडल  साईकिल
 रेशम  कीट  मधुमक्खी  मत्स्य  ध्षाल  झौंपड़ी  कृषि  पम्पसैंट  बीमा  आदि
 जैसे  आवश्यकता  अनुसार  विभिन्‍न  बीमा  कबच  प्रदान  किए

 जनता  व्यक्तिगत  दुघंटना  और  ग्रामीण  दुघंटना  बीमा  पालिसियों  $  अन्तर्गत  सम्मिलित
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 व्यक्तियों  की  संख्या  निम्नलिखित

 वर्ष  लाम  पाने  वाले  व्यक्तियों  की

 ...  जनता  व्यक्तिगत  दुर्घटना  प्रामीण  दुर्घटना

 1982  20.16  1.30

 1983  30.75  1.74

 1984  35.10  3.04

 1985  43.59  6.38

 )

 जनता  व्यक्तिगत  दूघंटना  बीमा  के  उक्त  आंकड़ों  में  मछेरों  की  पालिसियों  के  बारे  में  आंकड़े
 भी  शामिल

 यद्यपि  उक्त  श्रेणियों  की  पालिसियों  के  बारे  में  लाभ  या  हानि  से  संबंधित  आंकड़े  अलग
 से  नहीं  रखे  तथापि  उनके  दावों  के  अनुपात  की  स्थिति  निम्नलिखित  है  :--

 वर्ष  .._  दाबा-अनुपात

 जनता  व्यक्तिगत  दुर्घटना  ग्रामोण  बु्घटना  बोसा

 1982  84.49%  34.29%

 1983  50.96%  36.02%

 1984  57.23%  44.09%

 1985  लेब्वे  संकलित  किए  जा  रह ेहैं  और  उनकी  लेखा  परीक्षा
 की  जा  रही

 भयोध्या  के  विकास  के  लिए  नई  योजना

 3730.  श्री  निर्मल  खत्नो  :  क्या  संसदीय  कार्य  झ्लौर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 .._  क्या  सरकार  को  पयंटन  की  दृष्टि  से  अयोध्या  का  विकास  करने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश

 राज्य  सरकार  से  कोई  नई  योजना  प्राप्त हुई
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 विमनीनीनी  ...  न

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 (7)  इस  ग्रोजना  को  मंजूर  करते  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 संसदीय  कार्य  प्रोर  प्यंटर  मब्त्री  एच०  के०  एल०  मगत|  :  से  (7)  हा  /
 पर्यटन  विभाग  को  राज्य  सरकार  से  तीन  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  (!)  अयोध्या  को  सुन्दर  बनाना  और

 t  मार्गस्थ  सुख-सुविधाएं  प्रदान  करना  (2)  अयोध्या  घाटों  को  सुन्दर  बनाना  और  उनका  विस्तार
 करना  तथ्य  (3)  अयोध्या  पुल  के  अनुप्रवाह  गाइड  बंध  का  विभाग  अयोध्या  में  मार्गस्थ
 सुविधाएं  मुहैया  करने  के  लिए  सैद्धान्तिक  रूप  से  सहमत  हो  अन्य  पर्यटन
 विभाग  द्वारा  किए  जा  रहे  सामान्य  कार्यकलापों  के  कार्यक्षेत्र  के  अन्तर्गत  नहीं  आते  ।

 बीसा  कम्पनियों  के  पास  सम्बित  पड़े  फसलों  श्रादि  के  बोसों  के  दावे

 3731.  श्री  विलीप  सिह  भूरिया  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  31  1986  को  विभिन्‍न  बीमा  कम्पनियों  के  पास  बैंकों  के  साध्यस  से

 दिए  गए  ऋणों  के  लाभाधथियों  के  पशुधन  और  फसल  आदि  के  बारे  में  सामान्य  बीमे  के  कितने  दावे
 सम्बित

 क्या  यह  सच  है  कि  ये  दावे  पिछले  दो  या  तीन  वर्षों  से  लम्बित  और

 इन  दावों  को  इतने  लम्दे  समय  तक  से  निपटाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  स्खतलय  सें  राज्य  सम्त्री  जमादन  :  बैंकों  के  जरिए  दिए  गए  ऋणों
 के  लाभभोगियों के  पशुधन  और  फसल  बीमा  सम्बन्धी  अनिणित  दावों  की  स्थिति  31  1986  986
 को  इस  प्रकार  है  :--

 झनिणित  दावों  को  संख्या

 (४)  पशुधन  बीमा  दावे

 फसल  बीमा  दावे  204

 नहीं  ।

 पशुधन  बीमा  संबंधी  दावों  के अनिणित  रहने  का  मुख्य  कारण  दावों  से  संबंधित  क  गगजों का  प्राप्त  न  है  पाना  जहां  तक  फसल  बीमा  दावों  का  संबंध  प्रयोगिक  फसल  बीमा  योजना के  अन्तगत  उड़ीसा  का  प्राप्त न  5  की  रबी  की  फसल  का  एक  दावा  राज्य  सस्कार  से  फल्लल  के  बारे  में अंतिम  उत्पादन  आंकड़े  प्राप्त  न  होने  क ेकारण  अनिणित  पडा  हुआ  बीमा  को  अनिणित  पड़े शेष  203  दावे  अक्टूज  के  खरीफ  मौसम  से  लाग  की  गई  व्यापक  फसल  बीमा  योजना  से  संबंधित इन  दायों  को  अक्हूश  र/नकम्बर,  को  में  ही  पेश  किया  कया  है  और  अंतिम  उत्पादन  संबंधी  आंकड़ों जा  साधारण  बीमा

 निगम को संबंधित राज्य सरकारों थे अक्मकल प्राप्त हो रहे जांच पड़ताल
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 की  जा  रही  है  और  उनका  सत्यापन  किया  जा  रहा  है  ताकि  दावों  का  निपटान  किया  जा  सके  ।

 सरकारी  उपकमों  में  लेखा-परीक्षक

 3732.  भी  भरी  राममूरति  मट्ठम  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारी  उपक्रमों  में  लेखा-परीक्षकों  की  नियुक्ति  के  लिए  क्या  मानदन्ड  निर्धारित
 किए  गए

 क्या  यह  सच  है  कि  यह  लेखा-परीक्षा  ऐसे  चार्टड  एकॉउंटेंटों  द्वारा  की  जाती  है  जिनके
 पास  पांच  वर्षों  का  अनुभव  भी  नहीं  होता  है  और  इस  तरह  प्रतिष्ठित  फर्मों  की  उपेक्षा  की  जाती  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  यह  सुनिश्चित  करने  का  है  क्रि  सरकारी  उपक्रमों  के

 परीक्षा  का  कार्य  केवल  सुप्रतिष्ठित  और  अनुभवी  चार्टर्ड  एकाउंटैंटों  को  ही  दिया  जाये  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍त्री  जनादन  :  सरकारी  उपक्रमों  के  लेखा-प  री क्षकों
 की  नियुक्ति  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  कोई  मानदण्ड  निर्धारित  नहीं  किया  गया  कम्पनी

 नियम  की  घारा  619(2)  में  यह  व्यवस्था  है  कि  सरकारी  कम्पनी  के  लेखा-परीक्षक  क्री  नियुक्ति
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  भारत  के  नियन्त्रक  और  महालेखा  परीक्षक  की  सलाह  पर  की  सरकारी

 ध

 उपक्रसों  के लिए  लेखा-परीक्षकों  की  सिफारिश  करने  के  लिए  नियन्त्रक  ओर  महालेखा  परीक्षक  द्वारा
 भोटे  तोर  पर  निम्नलिखित  व्यापक  दंशक  सिद्धान्त  निर्धारित  किए  गए  हैं  :--

 (1)  कम्पनी  का

 (2)  लेखा-परीक्षा  की  जाने  वाली  कम्पनी  की  प्रकृति  ओर  उसकी

 (3)  चार्ट्ड  लेखाकार  की  फर्म  का

 (4)  लेखा-परीक्षा  के  लिए

 (5)  चार्ट्ड  लेखाकारों  की  फर्म  की  संगठनात्मक  3  ग्रौर

 (6)  उनके  कार्य  और  अनुभव  का  रिकार्ड  ।

 ओर  लेखा-परीक्षा  का  कार्य  या  तो  पार्टनरशिप फर्क  को  सोंपा  जाता  है  जिसमें

 कम  से  कम  एक  पार्टनर  को  पांच  वर्ष  से अधिक  का  अनुभः  हो  या  एक  मात्र  स्वामित्व  वाली  फर्म  को

 सौंपा  जाता  है  जिसमें  मालिक  को  पांच  वर्ष  से  अधिक  का  अनुभव  इस  लेखा-परीक्षा  कार्य

 केवल प्रतिष्ठित ओर  अनुभवी  चार्टड  लेखाकारों  को  ही  सोंपा  जाता  है  ।
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 मारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  खाद्यान्नों  भौर  चोनो  के  मण्डारण  के  लिए
 गोवाम  किराये  पर  लेना 5६४  THAIS  AS

 3733.  ञओऔली  डो०  थी०  पाटिल  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पति  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  तथा  भारतोय  खाद्य  निगम  द्वारा  खाद्याननों  ओर  चीनी  के

 भ्रण्हारण  के  लिए  गोदाम  किराए  पर  लिए  जा  रहे

 यदि  तो  1983-84,  1984-85,  1985  से  1985  तक  इस
 प्रकार  कितने  गोदाम  किराए  पर  लिए

 उक्त  अवधि  के  लिए  कुल  कितना  कि  राया  दिया  गया

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कुछ  मामलों  में  वाषिक  कि  राया  अधिक  है  और  यह  इस  प्रकार  से

 किराए  पर  लिए  गए  गोदामों  की  कीमत  का  25  प्रतिशत  और

 यदि  तो  इतने  अधिक  किराए  पर  गोदाम  लेने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 योजना  सन्‍्त्रालय  तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  समन्‍त्रो  ए०  के०

 :  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  खाद्यान्‍्नों  और  चीनी  का  भण्डारण  करने  के  लिए  गोदाम
 किराए  पर  लिए  जाते  हैं  ।

 निगमद्वारा  किराए  पर  लिए  गए  गोदामों  ही  संख्या  31-3-1984  को  1359,
 31-3-1985  को  156  '  और  31-12-1985  को  1486  थी  ।

 निगम  द्वारा  किराए  पर  लिए  गए  गोदामों  के  लिए  अदा  किया  गया  किराया  1983-  4

 के  लिए  29.65  करोड़  रुपये  और  1984-85  के  लिए  43  09  करोड़  रुपये  अप्रैल  से
 1985 5  तक  के  लिए  अदा  किए  गए  किराए  की  राशि  निगम  द्वारा  वार्षिक  लेखों  को  अन्तिम  रूप

 देने  के  बाद  वित्तीय  वर्ष  के  अन्त  में  पता  चलेगा  ।

 ओर  (&)  किराए  के  गोदामों  की  निर्माण  लागत  के  बारे  में  निगम  को  कोई  जानकारी

 नहीं  ऐसे  गोदामों  की  लागत  की  तुलगा  में  वाधिक  किराए  की  प्रतिशतता  के  बारे  में  जानना
 सम्भव  नहीं

 व्यापार  प्रसन्तुलन  कस  करने  के  लिए  उपाय

 3734. श्री  बाई०  एस०  महाजन  :  क्या  वाणिज्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या यह  सच  है  कि  पैट्रोलियम  खाद्य  तेलों  ओर  चीनी के  आयात  के
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 बढ़े  हुए  बिल  के  कारण  व्यापार  असन्तुलन  अधिक  हो  गया  है  और  इससे  भुगतान  शेष  की  स्थिति  काफी
 प्रभावित  हुई

 यदि  हां
 घ्  गे  लयम  पदार्थों  के  मूः  यों  में  हाल  ही  में  की  गई  वृद्धि  के  व्यापार

 असन्तुलन  को  कम  करने  के  लिए  इन  वस्तुओं  और  अन्य  अनावश्यक  वस्तुओं  के  आयात  को  कम  करने  के
 लिए  सरकार  क्‍या  कदम  उठा  रही  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  खाद्य  चीनी  और  अन्य  उपभोक्ता  जिनका
 आयात  किया  जा  रहा  है  के  उपप्रोग  को  कम  करने  के  लिए  लोगों  को  अपनी  खानपान  सम्बन्धी  आदतों
 को  बदलने  के  लिए  शिक्षित  करने  का  है  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  श्रोर  नागरिक  पूर्ति  मन्‍्त्रो  पो०  शिव  :  उपलब्ध
 न्तिम  आंकड़ों  के  1985  के  दो  न  आपयातों  की  ऊंची  मुख्य  रूप से बलक

 जिनमें  कच्चा  तेल  तथा  पैट्रोलियम  उबर  खाद्य  तेल॑  तथा  चीनी  शा  भिल  के
 आयातों  में  हुईं  वृद्धि  क ेकारण  है  ।  अलोह  मशीयरी  तथा  परिवहन  उपस्करों  के  भायात
 में  वृद्धि  हुई  है  ।

 ओर  तिलहनों  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  एक  विशेष  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया
 है  ताकि  खाद्य  तेल  के  आयात  को  कम  किया  जा  सके  ।  साय  ही  बनस्पति  उद्योग  को  सरसों  के
 तेल  की  बढ़ी  हुई  मात्राओं  का  उपयोग  करने  के  लिए  भी  अनुमति  दी  गई  है  ताकि  कम  से  कम  आयातित
 तेल  से  काम  चला  नाइट्रोजेनस  उवंरकों  के  घरेलू  उत्पादन  को  सातवीं  योजनावधि  में  छः  नये

 संयंत्र  स्थापित  करके  तेजी  से  बढ़ाया  रहा  थाल-वाशिल  तथा  हजीरा  में  प्रथम  दो  संयंत्र  पहले ही
 शुरू हो  गए

 विदेशों  में  स्वास्थ्यवर्धक  खाद्य  पदार्थों  को  मांग

 3735.  श्रीमतो  साध ुरो  सिह  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  समावार  पत्रों  में  प्रकाशित  इस  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 है  कि  पश्चिमी  देशों  ने  भारत  से  मुरमुरा  और  अन्य  सब्जियों  तथा

 शाकाहारी  पदार्थों  जैसे  स्वास्थ्यवर्धक  खाद्य  पदार्थों  के  आयात  में  जिनकी  हमारे देश  में  भी  उत्पादन

 क्षमता रुचि  दिखाई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बाणिज्य  तथा  खाद्य  भ्रौर  नागरिक  पूर्ति  मस्त्रो  पी०  शिव  :  और  जी
 सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  भारत  में  फलों  तथा  गैर-शाकाह्ारी  मदों  जैसे
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 मांस  तथा  मांस  उत्पादों  और  अनाज  उत्पादों  जैसे  मुरमुरा  आदि  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  की  क्षमता

 इन  उत्पादों  की  पश्चिमी  देशों  के  लिए  निर्यात  की  सम्भावनाएं

 फलों  तथा  सब्जियों  और  मांस  उत्पादों  के  निर्यात  की  अनुमति

 वनस्पति  संयंत्रों  की  स्थापना

 373“.  श्री  हरिहर  सोरन  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  का  देश  में  कुछ  वनस्पति  संयंत्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  उन  राज्यों  का  क्या  नाम  जहां  वनस्पति  संयंत्र  स्थापित  करने  का  विचार

 क्‍या  सरकार  का  उड़ीसा  में  भी  कुछ  वनस्पति  संयंत्र  स्थापित  करने  का  विचार

 यदि  तो  उड़ीसा  में  वनस्पति  संयंत्रों  की  स्थापना  के  लिए  किन-किन  स्थानों  का  चयन
 किया  गया  ओर

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 योजना  मन्‍्त्रालय  तथा  खाद्य  शोर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  राज्य  समन्त्रो  ए०  के ०
 :  ओर  वनस्पति  के  उत्पादन  के  लिए  उपलब्ध  कुल  मेलाकर  पर्याप्त  है

 उन  राज्यों  जहां  मांग  की  तुलना  में  उत्पादन  क्षमता  कम  क्षेत्रीय  असन्तुलनों को  दूर  करने
 के  लिए  णदि  कभी  कोई  आवश्यकता  पड़ी  तो  अतिरिक्त  क्षमता  सूजित  करने  के  लिए  उपयुक्त  समय  पर
 विचार  किया  जाएगा  ।

 से  एक  लाइसेंस  मेससं  इंडस्ट्रियल  प्रोमोशन  एंड  इनवेस्टमेंट  कारपोरेशन  आफ

 उड़ीसा  लि०  पी०  आई०  सी०  ओ०  भुवनेश्वर  को  मंजूर  किया  गया  उक्त  संयंत्र
 क्टक  में  स्थापित  किया  जा  रहा  है  ।

 कोचोन  केरल  में  वेलिगटन  द्वोप  समूह  में  भूमिगत  रेलवे  लाइन  बिछाने  के  लिए
 विश्व  बंक  द्वारा  सहायता

 जे
 3737.  श्री  पी०  ए०  एन्टनो  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोचोन  में  वेलिगटन  द्वीप  समूह  में  भूमिगत  रेलवे  लाइन  बिछाने  तथा
 श्वेरी पुल  के  स्थान  पर  एक  पुल  निर्भाण  करने  के  लिए  सहायता  हेतु  विश्व  बेंक  के  साथ  कोई  समझौता
 हुआ  और
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 यदि  तो  समझौते  के  निष्कर्ष  कया  हैं  तथा  सहायता  कब  तक  भ्राप्त  होने  की
 बना  है  ?

 यह्‌  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतोय  खाद्य  निगम  के  विभागीय  अमिकों  को  छटनी

 3738.  श्री  सी०  माघव  रेड्डी  :  क्‍या  खाद्य  श्लोर  नागरिक  पूर्ति  धंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  सी०  केन्द्रीय  सरकार  की

 सलाह  पर  अपनी  माल  चढ़ाने-उतारने  की  लागत  में  अधिकतम  कटौती  करने  के  लिए  7000  विभागीय

 श्रमिकों  के  सी०  अपने  समस्त  श्रमिक  दल  की  भारी  छटनी  कर  रहा

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इस  भारी  छटनी  से  भारतीय  खाद्य  निगम  केवल  23  करोड़  रुपये  की

 वाधिक  बचत

 क्ष्या  छटनी  किए  गए  श्रमिकों  को  रोजगार  देने  के  लिये  कोई  योजना  एं  ओर
 औ  ४  »

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?
 है  जः

 योजना  भनन्‍्त्नालय  तथा  खाद्य  झ्लोर  नागरिक  पूतति  मन्त्रालय  में  राज्य  सम्त्नो  ए०  के०

 :  सरकार  ने  प्रमुथ  बन्दरगाहों  पर  कार्यरत  भारतीय  खाद्य  निगम  के  केवल  विभागीय
 श्रमिकों  की  छंटनी  करने  की  स्वीकृति  दें  दी  है  क्योंकि  भारतीय  खाद्य  निगम  के  आयात  और  निर्यात

 विषयक  परिचालनों  में  काफी  कमो  हो  गई  है  ।

 इससे  लगभग  23  करोड  रुपये  की  बचत  होगी  जिसे  निगम  प्रतिवर्ष  इन  बेकार  श्रमिकों

 को  प्रजदूरी  का  भगतान  करने  पर  व्यय  कर  रहा  है  ।

 जी  श्रमिकों  को  बन्दरगाहों  पर  अन्य  हैन्डलिग  एजेन्सियों  से  या  गोदी

 श्रमिक  बोर्ड  या  अन्य  कह्मों  भो  रोजगार  प्राप्त  करने  के  +ए  स्वतंत्रता  होगी  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कु  मुख  से  लोह  भ्यस्क  को  खरोद

 3739.  क्री  ओकान्त  दत्त  नरसिह्‌  राज  वाडियर  :  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 खनिज  तथा  घातु  व्यापार  निगम  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कर्नाटक  में  विभिन्‍न  लौह
 अयस्क  खानों  से  कुल  कितना  लोह  अथस्क  खरीदा

 क्‍या  लोह  अयस्क  का  निर्यात  करने  के  प्रयोजन  से  कर्नाटक  में  कुद्रेमुख  ओर  अन्य  लोह
 अयस्क  खानों  से  और  अधिक  मात्रा  में  लोह  अयस्क  ब्वरीदने  के  लिए  खनिज  तथ  ब्रातु  व्यापार  निगम  से
 अनुरोध  किया  गया  और

 यद्दि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  सन्त्रो  पी०  शिव  शंकर  )  :  भारतीय

 खनिज  तथा  घातु  व्यापार  न्गिम  लि०  एम०  टो०  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  कर्माटक
 राज्य  में  स्थित  खानों  से  निम्नलिखित  मात्रा  में  ढठेह  अयस्क  खरीदा  अयस्क  को  ।

 -
 वर्ष  खरोदो  को  मात्रा

 मे०  टनों

 1982-83  2-83  32.30

 1983-84  34.59

 1984-85  41.42

 1985-86  41.92

 86  तक )

 ओर  कुद्रेमुख  उद्भव  के  लौह  अयस्क  सां  द्रणों  का  निर्यात  कुद्रे  मुख  आयरन  ओर
 कम्पनी  लि०  आई०  भो०  सी०  एल०  )  के  माध्यम  से  सरणोबद्ध  एम०  एम०  टी०  सी०  निर्यात

 के  लिए  कुद्रेमुख  सांद्रण  नहीं  खरीदता  परन्तु  युगोस्लाविया  आबि  देशों को  इसका  निर्यात
 करने  के  लिए  आड्डर  हासिल  करने  में  इसने  सहायता  दी

 एम०  एम०  टी०  सी०  कर्नाटक  राज्य  में  निजी  क्षेत्र  तथा  सार्वजनिक  क्षेत्र
 जैसे  कि  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  की  अन्य  खानों  से  लोह  अयस्क  खरीदता  एम०एम०

 टी०  सी०  ने
 लोह  अयस्क  के  बिक्री  योग्य  ग्रेडों  की  खरीद  नीति  को  उदार  बनाते  हुए  खरीद  बढ़ाने  हेतु

 पहले  से  ही  प्रभावी  कदम  उठाये  हैं  ।

 ];

 विदेशी  मुद्रा  मध्डार  में  भ्राई  मि  रावट  के  कारण  हुए  घाटे  को  पूरा
 करने  के  लिए  कदम

 ”
 3740.  भ्री  कुंवर  रास  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  विदेशी  मुद्रा  के  भण्डार  में  गिरावट  हुई  ओर

 यदि  तो  घाटे  को  पूरा  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादंन  :

 (a)  यह  प्रश्न  हो  नहीं

 उड़ोसा  में  बेंकों  द्वारा  लघु  क्षेत्र  के  उद्योगों  को सहायता

 3741.  भरी  श्रनादि  चरण  दास  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बब्चाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीयक्ृत  बैंक  प्रस्तावित/प्रत्याशित  लघु  उद्यमियों  को  संयंत्रों  आदि  की
 खरीद  के  लिए  लघु  उद्योगों/प्रस्तावित  लघु  उद्योगों  को ऋण  देकर  उनकी  सहायता  क  रते

 क्‍या  इस  अ्रकार  की  कोई  शत  है  कि  लघु  उद्योग  को  पंजीकृत/गैर-पंजीकृत  आदि  होना
 और

 (a)  पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  उड़ीसः  में  बंक-वार  ऋणों  के  लिए  कितने  आवेदन  पत्र  प्राप्त

 हुए  और  कितने  आवेदकों  को  ऋण  दिया  गया  की  गई/वितरित  १)  गई  राशि  सहित  )  ?

 वित्त  सन्‍त्रालय  में  राज्य  मम्त्री  जनादंन  :  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने

 सूचित  किया  है  कि  बेंकों  से  संयंत्रों  और  मशीनों  सहित  स्थायी  परिसम्पत्तियों  की  खरीद  के  लिए  लघ
 उद्योगों  को  रियायती  शर्तों  पर  सावधि  ऋण  देने  के  लिए  कहा  गया  इन  ऋणों  के  ब्याज  की  दर
 पिछड़े  क्षेत्रों  में  12.5  प्रतिशत  ओर  अन्य  क्षेत्रों  में  13.5  प्रतिशत  की  वार्षिक  होती  है  और  ये  ऋण  कम
 से  कम  3  वर्षों  के  लिए  होते

 भारतीय  रिजवं  बेंक  घनराशियों  की  लागत/उपलब्धता,  प्रशासनिक  लागत  और
 व्यवस्था  कुछ  वांछित  क्षेत्रों  तथा  पिछड़े  या  अन्य  इलाकों  पर  बल  देने  जेंसे  कई  तथ्यों  को  ध्यान  में
 रखकर  अथं-व्यवस्था  के  विभिन्‍न  प्रयोजनों/क्षेत्रों  से  बैंकों  द्वारा  ली  जाने  वाली  ब्याज  दरों  के  बारे  में
 समय-समय  पर  निदेश  जारी  करता

 भारतीय  रिजवं  बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  बेंक  ऋण  प्राप्त  करते  के  लिए  किसी  लघु
 उद्योग  का  पंजीकृत  होना  पूर्व  शर्तं  नहीं  है  ।

 भारतीय  रिजवं
 बेके  द्वारा  प्रस्तुत  सूचना के  अनुसार  उड़ीसा  के  लघु  उद्योगों  को
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 सूचित  वाणिज्यक  बेंकों  द्वारा  दिये  गये  अग्रिमों  के  आंकड़े  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 दिसस्बर  का  भ्रन्तिम  खातों  को  संख्या  बकाया  राशि

 शुक्रवार

 44092  3994

 4722

 55270

 8606

 पंजाब  में
 राष्ट्र  प्रकृत  बंकों  की  शाखाभ्रों  का  बन्द  होना

 3742.  श्रो  सोमनाथ  रथ

 श्री  प्रकाज्ञ बी०  पाटिल  है|

 ॥  ।  वित्त  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  कर "४7

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  पंजाब  में  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  की  कुछ  शाखाओं  को  बन्द  करने
 की  सोच  रही  है  क्योंकि  उन्हें  स्थानीय  प्रशासन  द्वारा  पर्याप्त  संरक्षण  प्रदान  नहीं  किया  जा  रहा  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 वित्त  सन्‍्त्रासय  में  राज्य  सन्‍त्रो  जनाद॑त  :  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 रिफाइन्ड-तेलों  को  कोमतों  में  वद्ध

 3743. श्री  प्रकाश  वी ०  पाटिल  )
 >»  :  क्‍या  खाद्य  झोर  नागरिक  पति  मंत्री

 हि  स्‍्घ
 पूर्ति  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बजट  प्रस्तुत  किये  जाते  ही  रिफाइन्ड  तेलों  की  कीमतें  बढ़  गई

 यदि  तो
 बजट

 के  पश्चात  विभिन्‍न  किस्मों  के

 वाद्य तेलों के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई कया कुछ मामलों में काफी वृद्धि हुई ओर
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 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 योजना  मन्‍्त्रालय  तथा  खाद्य  भ्रौर  नागरिक  पति  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  ए०  के०
 :  परिष्कृत  तेल  के  कुछ  ब्रांडों  के  मूल्यों  में  कुछ  वृद्धि  हुई

 और  परिष्कृत  तेलों  की  कुछ  किस्मों  के  थुदरा  मूल्यों  में  प्रति  कि०  ग्रा०  1.30

 राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  आयातित  परिष्कृत  खाद्य  तेल  जिस  निगंम  -

 मूल्य  पर  सप्लाई  किये  जा  रहे  वह  15-11-8  5  से  उसी  स्तर  पर  बना  हुआ

 बेंक  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  पिछड़े  क्षेत्रों  में  प्रशिक्षण  केन्द्र

 3744.  डा०  गौरी  शंकर  राजहूंस  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  प्रधान  मंत्री  के  निदेशों  के  अनुसार  देश  के  विभिन्‍न  विशेषकर

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  का  कुशलता  सुधार  पर  बल  देते  हुए  बेंक  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण  देने  के

 प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  किए  गए

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  केन्द्रों  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  और

 देश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  बेंक  सेवाओं  से  कार्य  कुशलता  में  किस  सीमा  तक  सुधार बिर

 हुआ  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  सरकार  ने  इस  संबंध  में

 कोई  निदेश  जारी  नहीं  किए  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  बैंक
 अपनी  आवश्यकता  के  अनुसार  अपने  प्रशिक्षण  केन्द्र  चलाते  इनमें  पिछड़े  क्षेत्रों  में  कार्य रत  प्रशिक्षण
 केन्द्र  भी  शामिल

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  1-11-1985  5  को  बेंकों  के  208  स्टाफ

 प्रशिक्षण  केन्द्र  थ ेजिनका  बैंक-वार  ब्यौरा  संलग्न  वित्र  रण  में  दिया  गया  है  ।

 प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  का  उद्देश्य  बैंकों  के  अधिकारियों/कर्मंचारियों  की  ग्रुणवत्ता  बढ़ाना  और

 उन्हें  काम को  बेहतर  ढंग  से  निपटाने  के  योग्य  बनाना  होता  यह  एक  निवेक्ष  है  ओर  कार्यकुशलता
 को  बढ़ाने  के  संदर्भों  में  इसके  योगदान  का  हिसाब  आंकड़ों  में  नहीं  लगाया  जा  लेकिन  काम  के

 तरींके/काम  के  निपटाने  में  इसका  अनुभव  अवश्य  किया  जा  सकता

 43)
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 बैंकों  के  स्टाफ  प्रशिक्षण  केन्ड

 क्रमसं०  बेक  का  नाम  देश  में  स्थापित  बैंक  स्टाफ  प्रशिक्षण  केन्द्रों  की  संख्या

 भ्ौ  र  उनका  स्थान

 1  2  3

 1,  भारतीय  स्टेट  बैंक  3  शीर्ष  स्तर  प्रशिक्षण  कालेज--एक  गुड़गांव  में  और  2

 हैदराबाद  में  तथा  48  क्षेत्रीय  प्रशिक्षण  केन्द्र  निम्नलिखित
 स्थानों  पर  हैं  :

 अलीपुर  रोड  पाक
 बांद्रा  पणजी

 नई

 अहृमदाबा  अपी  सिकंद  काकी  नाडा

 राऊरकेला  अमृतस
 शिज्ञांग  ।

 2...  स्टेट  बैंक  आफ  हैदराबाद  तीन  प्रशिक्षण  केन्द्र--दो  सिकन्दराबाद  में  ओर  एक
 वलबबार  स्रें  ।
 गुलबर्गा  में  ।

 3.  स्टेट  बैंक  आफ  इंदोर  दो  प्रशिक्षण  केन्द्र--दोनों  इंदौर  में  ।

 4...  स्टेट  बैंक  आफ  बीकानेर एण्ड

 जयपुर  तीन  प्रशिक्षण  बीकानेर  और  उदयपुर में
 एक-एक  ।

 ,  5.  स्टेट  बक  आफ  मैसूर  तीन  प्रशिक्षण  केन्द्र  जिनमे  से  दो  बंगलौर  में  और  एक

 मैसूर में  ।

 6.  स्टेट  बंक  आफ  पटियाला  तीन  प्रशिक्षण  केन्द्र  जिनमें  से  चंडीगढ़  और

 पंचकुला  प्रत्येक  मे ंएक-एक  ।
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 7.

 8,

 10.

 11.

 13,

 14.

 15.

 2  न

 स्टेट  बैंक  आफ  ट्रावनकौर

 स्टेट  बेंक  आफ  सोराष्ट्र

 सेन्ट्रल  बैंक  आफ  इंडिया

 बेंक  आफ  इण्डिया

 पंजाब  नेशनल  बंक

 बैक  आफ  बड़ोदा

 यूनाइटेड  कमशियल  बैंक

 केनरा  बैंक

 यूनाइटेड  बैंक  आफ  इंडिया

 लिखित  उत्तर॑

 3

 दो  प्रशिक्षण  केन्द्र  जिनमें  से  एक  त्रिवेन्द्रम  में  और  एक
 एर्नाकुलम  में  ।

 हु

 दो  प्रशिक्षण  केन्द्र  जिनमें  से  एक  राजकोट  में  और  एक
 भावनगर  में  ।

 दो  प्रशक्षण  संस्थान--एक  बम्बई  में  और  एक  दहान्‌
 निम्नलिखित  स्थानों  पर  12  स्टाफ  प्रशिक्षण

 पुणे  ओर  मुजफ्फरपुर  ।

 बैंक  आफ  बड़ौदा  के  सहयोग  से  चल  रहे  एक  कालेज

 सहित  ।5  प्रशिक्षण  केन्द्रों  की  स्थिति  निम्न  प्रकार

 बम्बई  में  दो और

 पुणे  और  सिकन्दराबाद  प्रत्येक  में  एक-एक  ।

 14  प्रशिक्षण  केन्द्र  -  एक  स्टाफ  प्रशिक्षण  कालेज  दिल्ली

 11  आंचलिक  प्रशिक्षण

 नागपुर  ओर  पटना  में  एक-एक  लखनऊ  भौर

 लुधियाना  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  प्रशिक्षण  के  दो  केन्द्र  ।

 13  प्रशिक्षण  बम्बई  ओर  लखनऊ  में

 प्रत्येक  में  दोंदो  और  नई

 पुणे  तथा  पटना  में  एक-एक  ।

 4  प्रशिक्षण  केन्द्र  -  मद्रास  ओर  जयपुर
 में  एक-एक  ।

 एक  प्रशिक्षण  कालेज  ओर  नो  स्टाफ  प्रशिक्षण  केन्द्र  ।  कालेज

 बंगलौर  में  है  और  प्रशिक्षण  केन्द्र

 मंगलोर ओर  त्रिवेन्द्रम

 में

 दो  स्टाफ  कालेज--एक  कलकत्ता  में  और  एक  भुवनेश्वर
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 16.  देना  बैंक  एक  संयुक्त  स्टाफ  प्रशिक्षण  दो  आंचलिक  और

 सात  क्षेत्रीय  केन्द्र--संयक्त  स्टाफ  प्रशिक्षण  कालेज  बम्बई

 अ ंचलिक  स्टाफ  प्रशिक्षण  केन्द्र  बम्बई  और  अहमदाबाद
 क्षेत्रीय  स्टाफ  प्रशिक्षण  कालेज

 भोपाल  और  नई  दिल्‍ली  में  ।

 17...  सिडिकेट  बक  नौ  स्टाफ  प्रशिक्षण  नई

 एनकुलम  ओर

 अहमदाबाद  में  ।

 18...  यूनियन  बैंक  आफ  बंगलौर  में  एक  स्टाफ  कालेज  और  सात  स्टाफ  प्रशिक्षण

 केन्द्र
 लखनऊ  और  गाजीपुर  में  स्थित  हैं  ।

 19.  इलाहाबाद  बैंक  ते
 ण  केन्द्र  एक  कलकत्ता  और  एक  लखनऊ  में  ।

 20...  बैंक  आफ  महाराष्ट्र  एक  स्टाफ  प्रशिक्षण  कालेज  पुणे  में  ओर  पांच  प्रशिक्षण

 केन्द्र  बेलगांव  ओर  नई  दिल्ली  में

 स्थित

 21.  इंडियन  बैंक  एक  स्टाफ  प्रशिक्षण  केन्द्र  मद्रास  में  स्थित  है  ओर  पांच

 स्टाफ  प्रशिक्षण  केन्द्र  कलकत्ता  और

 हैदर  बाद  में  स्थित  हैं  |

 22...  इण्डियन  ओव  २सीज  बैंक  ]।  प्रशिक्षण

 मदुरई  और  त्रिवेन्द्रम  और  मद्रास और
 तंजोर  में  ग्रामीण  बे  किंग  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थित

 23.  आन्ध्र  बैंक  ७क  प्रशिक्षण  कालेज  और  तीन  स्टाफ  प्रशिक्षण  केन्द्र जिन

 में  दो  हैदराबाद  में  और  एक  विशाखापत्तनम  ओऔविर  जय
 वाड़ा  में  स्थित

 24...  पंजाब  और  सिंध  बैंक  तीन  प्रशिक्षण  केन्द्र  नई
 ओर  चंडीगढ़

 25...  न्यू  बैंक  जाफ  इंडिया  दो  स्टाफ  प्रशिक्षण  कालेज  फरीदाबाद  ओर  चंडीगढ़  में
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 26...  विजया  बेंक  दो  प्रशिक्षण  केन्द्र-बंगलौर  और  मुल्की  कन्नड़
 में

 27.  कारपोरेशन  बंक  तीन  प्रशिक्षण  केन्द्र  बंगलौर  और  बम्बई  में

 28...  ओरियंटल  बेंक  आफ  कामसे  एक  अ्रशिक्षण  केन्द्र  न्यू  फ्रेन्ड्स  नई  दिल्ली

 में

 विभिन्‍न  कर  श्रेणियों  में  झ्मार  र  निर्धारण

 3745,  श्री  के०  पी०  उन्नीकृष्णन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1982-82,  2,  1983-84  तथा  1984-85  के  दौरान  विभिन्‍न  कर  श्रेणियों और
 50,000 रु०  तक  50,000  रु०  से  1,20,000  रु०  1,20,000  रु०  से  5

 लाख  रुपये
 5  लाख  रुपये  से  10  लाख  रुपये  और  10  लाख  रुपये  और  अधिक  वाधिक

 )(

 आय  विवरणियां  भरने  वाल  आयकर  निर्धारितियों  की  कुल  संख्या  कितती

 वर्ष  1982-83,  3,  1983-84  तथा  1984-85  में  इन  विभिन्‍न  श्रेणियों के
 तियों से  कितना  कर  एकत्र  किया  और

 उपयुक्त  वर्षों  मे ंआयकर  की  कितनी  राशि  बकाया  थी  ओर  एकत्र  किए  गए  कुल  आयकर
 में  इन  श्रेणियों का  प्रतिशत-वार  अंशदान  कितना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादेन  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  उपलब्ध  होते  ही  सदन-पटल  पर  रख  दी

 भारतीय  शिपसे  को  निर्यात  में  वद्धि  हेतु  सुविधा  देने  के लिए
 नकद  प्रतिपूर्ति  सहायता  योजना

 3746.  श्री  श्रीबल्लभ  पाणिग्रही  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  शिपर्स  को  अपने  निर्यात  में  वृद्धि  करने  की  सुविधा  देने  हेतु  नकद  भ्रतिपूर्त
 सहायता  योजना  के  शीघ्र  कार्यान्वयन  को  सुनिश्चित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 कया  इस  योजना के  संबंध  में  कुछ  सुझावों  सहित  एक  ज्ञापन  सरकार  को  भ्रस्तुत  किया
 गया  ओर
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 यदि  तो  जिन  सुझावों  को  सरकार  ने  अस्वीकार  कर  लिया  उनका  ब्योरा  क्या

 है  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  पो०  शिव  :  से  नकद
 मुआवजा  सहायता  की  एक  नई  योजना  आरम्भ  की  जाएगी  जो  जुलाई  198  से  प्रभावी  होगी  ।  नकद

 मुआवजा  सहायता  योजना  का  उद्देश्य  निर्यातों  का  संवर्धन  करना  इस  नई  योजना  की  मुख्य
 ताएं  निम्नोकत  प्रकार  हैं  :

 (1)  औद्योगिक  उत्पादों  के  सम्बन्ध  बिना  लौटाए  गए  अप्रत्यक्ष  करों  की  पुनः
 नकद  मुआवजा  सहायता  दरों  को  निर्धारित  करने  के  लिए  मुख्य  घटक  बनी  तथा  कराधान

 की  प्रपाती  संरचना  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाएगा  ।

 (2)  उत्पाद/विपणन  विकास  के  लिए  मुआवजा  क्रमबद्ध  कार्यक्रम  के  आधार  पर  केवल  बहुत
 ही  चयनात्मक  ढंग  से  दिया  जाएगा  ।

 (3)  फल  तथा  सब्जियों  जेसी  कृषिगत  मदों  के  सम्बन्ध  में  जोकि  खराब  हो  जाती  भारत
 के  भीतर  परिवहन  की  ऊंची  लागत  के  लिए  मुआवजे  के  एक  विशेष  तत्व  की  व्यवस्था
 को  जाएगी  ।

 (4)  हस्तशिल्प  की  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  श्रम  द्वारा  मूल्यव्धंन  नकद  मुआवजा  सहायता की
 दरें  निर्धारित  करने  के  सम्बन्ध  में  एक  मुख्य  घटक  समझा

 (5)  नकद  मुआवजा  सहायता  देने  के  सम्बन्ध  में  मूल्यबर्धन  के  25  प्रतिशत  से  अधिक की

 मनुमति न  दिए  अर्थात्‌  आर०  ई०  पी०  हकदारी  कम  करके
 एफ०  ओ०  बी०

 प्राप्ति  निर्यातकों  के  लिए  आयात  नीति  के  का  प्रतिबंध  जारी

 (6)  भारत  के  भीतर  कतिपय  श्रेणियों  की  सप्लाइयों  पर  नकद  मुआवजा  सहायता  देने  को
 वर्तमान  जिसमें  उन्हें  माने  गए  निर्यातों  के  रूप  में  लिया  जाता  जारी  रहेगी  ।

 दिल्‍लो  में  बेक  डकंतियां

 3747.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार
 ने  चालू  वित्तीय  वर्ष  सहित  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  बेंकों में  बढ़ती  डकैतियों

 की  ओर  ध्यान  दिया  है  जिसके  परिणामस्वरूप  भारी  घन  की  हानि  और  आम  जनता  को  परेशानी

 हुई

 यदि  तो  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्ली  में  बेंक  डकतियों  ओर  लूटपाट  के  मामलों  का  ब्योरा
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 कया  है  और  प्रत्येक  मामले  में  कितनी  धनराशि  अन्तर्ग्रेस्त  अं

 सरकार  मै  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्‍या  कायंवाही  की  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  और  भारतीय  रिजवं  बैंक
 द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  वर्ष  1983,  1984  और  1985  में  दिल्ली  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों
 की  शाखाओं  में  हुई  बंक  लटपाट/डकती  की  घटनाओं  तथा  उनमें  अन्तग्रेस्त  रकमों  से  संबंधित  सूचना
 संलम्न  विवरण  में  दी  गई  वर्ष  1986  अब  दिल्‍ली  में  सरकारी  क्षेत्र  के  किसी  भी  बैंक  में

 लूटपाट  की  घटना  नहीं  हुई  है  ।

 दिल्ली  में  बैंकों  की  शाखाओं  में  सुरक्षा  प्रबन्धों  को मजबत  बनाने  के  प्रश्न  पर  चर्चा
 लिए  दिल्ली  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  गह  मंत्रालय  के  प्रतिनिधियों  और

 दिल्ली  के  पुलिस  आयुक्त  की  एक  बैठक  हुई  बैंकों  के  लिए  निम्नलिखित  हिदायतें  दोहरायी

 (1)  शाखाओं  के  साप्ताहिक  अवकाश  का  दिन  वह  रखा  जिस  दिन  उस  इलाके  का

 बाजार  बन्द  हो  ।

 (2)  प्रत्येक  शाखा  में  एक  सशस्त्र  सुरक्षा  गार्ड  होना  चांहिए

 (3)  बैंक  की
 प्रत्येक  शाखा  में  दाखिल  होते  ही  एक  कोलेप्सेबल  गेट  होना  चाहिए  जिसमें

 जंजीर  लगी  हो  और  ताला  लगा  हो  ।

 (4)  कैशियरों  के  लिए  जाली  की  एक  केबिन  होनी  चाहिए  जिसका  ताला  अपने  आप  ही

 बन्द हो  जाता  हो  ।

 (5)  शाखाओं  में  एक  अलार्म  उचित  व्यवस्था  होनी  चाहिए  और  यह  अलाम  कमजोर

 नहीं  बल्कि  ऊंची  आवाज  वाला  होना

 (6)  बंकों  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  द्वारा  समय-समय  पर  सुरक्षा  उणयों  की  जांच  की  जानी

 दिल्ली  में  बेंकों  को  अधिकतर  शाखाओं  ने  उपर्युक्त  सुरक्षा-प्रबन्धों  पर  अमल  कर  लिया
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 विवरण

 भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारादी  गई  सूचना  के  वर्ष  1983,  1984  और
 1985  दिल्ली  में  सरकारी क्षेत्र  के  बैंको ंकी  शाखाओं  में  हुई  लूटपाट/डकैती  की

 घटनाओं  तथा  उनमें  अन्तग्रंस्त  रकमों  से  संबंधित  सूचना

 क्रम सं»  बैंक  और  शाखा  का  नाम  घटना  की  अंतग्रंस्त  राशि
 तारीख

 2  3  4

 1983

 1...  भारतीय  स्टेट  खुरेजी  दिल्ली  15-2-83  0.28

 2.  भारतीय  स्टेट  स्वास्थ्य  दिल्ली  29-2-83  0.63

 3.  पंजाब  नेशनल  सर्वोदिय  नई  दिल्‍ली  17-11-83  153.1

 6.22.

 1984

 1.  सेंद्रल  बंक  आफ  कनाट  सकंस  6-2-84  1.25

 2...  स्टेट  बेंक  आफ  बीकानेर  एण्ड  न्यू  रोहतक
 नई  दिल्‍ली  4-6-84  3.90

 3+  सिडीकेट  नई  नरेला  7-6-84  10.00

 4...  यूनियन  बैंक  आफ  सुन्दर  नई  19.6.84  1.51

 5.  इलाहाबाद  नई  दिल्‍ली  21-11-84  5.54

 22.20.

 1985

 1...  यूनियव  बैंक  आफ  आनन्द  दिल्ली  4-2-85  0.45

 2.  भारतीय  स्टेट  ग्रेटर  दिल्ली  14-3-85  5  4.19
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 3.  बेंक  आफ  ब्यू  फ्रेंड्स  दिल्ली  21-5-85  --

 4.  न्यू  बंक  आफ  मस्जिद  पंचशील  एन्कलेव  10-7-85  3.02

 5...  बेंक  आफ  चितरंजन  नई  दिल्ली  21-8-8 5  4.19

 6...  इंडियन  सफदरजंग  एन्क्‍्लेव  4-10-85.  2.88

 जोड़  14.73

 अनन्तिम )

 उड़ोसा  का  दोरा  करने  वाले  विदेशी  पर्यटक

 3748.  थी  बज  मोहन  महंती  :  क्या  संसदीय  कार्य  और  परयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृषः  करेंगे

 किः

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उड़ीसा  का  दौरा  करने  वाले  विदेशी  पर्यटकों  की  वर्षवार  संख्या

 का  ब्योरा  कया

 (a)  सातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  के  अंत  तक  कितने  विदेशी  पयंटकों  द्वारा  उड़ीसा  का  दौरा

 किए  जाने  की  संभावना

 क्‍या  उनकी  आवास  की  आवश्यकता  और  विमान  यात्रा  की व्यवस्था  के  बारे  में  कोई

 अध्ययन  किया  गया  और

 यदि  तो  त्त्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संसदोय  कार्य  झौर  पयंटन  मंत्रो  एच०  के०  एल०  और  विदेशी

 पर्यटक  आगमनों  के  आंकड़े  राज्यवार  या  स्थान-वार  संकलित  नहीं  किये  जाते  ;  विदेशी  पर्यटक

 सर्वेक्षण  1982-83  के  भारत  भाने  वाले  पर्यटकों  में  से  1.6  प्रतिशत  पयंटकों  ने  इस  वर्ष

 छड़ीसा  में  कम  से  कम  एक  रात

 केन्द्रीय  प्यंटन  विभाग  द्वारा  उड़ीसा  राज्य  में  आवास  संबंधी  आवश्यकता  और  हवाई

 यात्रा  प्रबंधों  के  बारे  में  कोई  विशेष  अध्ययन  नहीं  कैराया  गया

 ()  प्रस्‍त हो  नहीं  उठता  ।
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 है

 तमिलनाड  में  प्रामोण  बेंकों  द्वारा  वितरित  किये  गये  ऋण

 3749,  थरी  एन०  डेनिस  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तमिलनाड  में  कितने  ग्रामीण  बेंक

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  इन  बैंकों  ने  कितनी  घनराशि  के  ऋण  वितरित  किये

 उक्त  अवधि  के  दोरान  इन  ऋणों  की  वसूली  की  स्थिति  क्या  ओर

 उक्त  अवधि  के  दो  रान  इन  ऋणों  का  लाभ  उठाने  वाले  छोटे  किसानों  की  संख्या
 कहਂ है

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंत  फिलहाल  तमिलनाडु  में  दो

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंक  दर्थात  पांडियन  ग्राम  बेंक  और  अधीयमान  ग्राम  बक

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  अधीयमान

 ग्राम  बेक  की  स्थापना  हाल  हो  में  27  1985  को  की  गई  जहां  तक  पांडियन  ग्राम  बैंक
 का  सम्बन्ध  गत  तीन  वर्षों  के दौरान  इसके  बकाया  अग्रिमों  और  इन  ऋणों  की  वसूली  की  स्थिति  का

 ब्योरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 को  समाप्त  भ्रवधि  मांग  के  मुकाबले  वसूलो
 न  बकाया  ऋण  का  प्रतिशत

 जून  1983  1825.32  59.00

 जून  1984  2174.60  39.00

 जून  1985  2754.57  63.00

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  गत  तीन  वर्षों  के
 दोरान  पांडियन  ग्राम  बैंक  से  ऋण  प्राप्त  करने  वाले  छोटे  किसानों  की  संख्या  यह  है  :
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 केरल  में  ऋण  शिविर

 3750.  भरी  मुल्लापल्लो  रामचस्प्षन  :  क्या  वित्त  मंत्री  बह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि



 30  1907  लिखित  उत्तर
 ee ़््ख्थञ

 क्या  बेंकों  स ेऋण  वितरण  के  लिये  केरल  में  किन्हीं  स्थानों  पर  ऋण  शिविर  आयोजित
 किये  गये

 यदि  तो  तत्मंबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 ऊक़ि  |  है
 के  जज  थ  ० यदि  तो  केरल  को  इससे  वंचित  रखने  के  क्या  करण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  से  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक
 समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  दिये  जाने  वाले  ऋणों  के  प्रवाह  को  बढ़ाने  के  समग्र  उपायों  के  एक  अंग  के
 रूप  में  ऋण  शिविर  लगाते  ये  शिविर  ऐसे  ऋण  वितरणों  के  लिये  सरकार  द्वारा  निर्धारित  लक्ष्यों  के

 अनुरूप  होते  य ेऋण  शिविर  आमतौर  पर  बैंकों  के  क्षेत्रीय  अधिकारियों  द्वारा  आयोजित  किये  जाते

 हैं  और  इन  पर  अलग  से  निगरानी  रखना  न  तो  व्यवहाय  और  न  ही  जरूरी  समझा  जाता  केरल  में
 1983  के  अन्त  तक  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  दिये  गए  ऋणों  की  बकाया  रकम  198  करोड़

 रुपये  थी  जो  1984  के  अन्त  में  बढ़कर  257  करोड़  रुपये  हो  गयी  ।

 केरल  में  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  प्रधिनियम  के  उल्लंघन  के  मासले

 3752,  श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वषं  1985  क॑  दौरान  केंरल  में  विदेशी  मुद्रा  विनियमर  अधिनियम  के  उल्लंघन  के  कितने
 मामले  प्रकाश  में

 वर्ष  1985  में  केरल  में  उक्त  प्रकार  के  कितने  मामलों  में  दोष  सिद्ध  ओर

 केरल  में  1984  अथवा  उससे  पहले  उक्त  अधिनियम  के  अन्तगंत  कितने  मामलों  में  अभी

 मुकदमा  चलाया  जाना  बाकी  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  व॑र्ष  1985  के  दोरान  प्रवत्तंन
 निदेशालय  ने  केरल  में  विदेशी  मुद्रा  वनियमन  अधिनियम  के  उपबंधों  का  प्रथम  दुष्टया  उल्लंघन  क  रने

 से  संबंधित  632  मामले  दर्ज  किये  ये  ।

 वर्ष  1985  के  दौरान  केरल  में  29  प्रामलों  में  दोष  सिद्ध  हुए  ।

 4  मामलों  जिनफ्रें  वर्ष  1984  में  अथवा  उससे  पूर्व  अभियोजन को  कार्यवाही  शुरू  को
 गई  के  रल  के  न्यायालयों  में  विचारण  के  लिये  पड़े

 झातंकवादी  गतिविधियों  के  कारण  पर्यटन  को  ध्राघात  पहुंचना

 3753.  श्री  झनंत  प्रसाद  सेठों  है
 :  क्या  संसदोय  कार्य  झोर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने

 डा०  गौरी  शंकर  राजहंस  |
 को  छुपा  करेंगे  कि  :
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 लिखित  उत्तरे  2  1986

 क्‍या  यह  सच  है  कि  देश  में  आतंकवादी  गतिविधियों  के  कारण  पर्यटन  को  भारी  धक्का

 लगा

 यदि  तो  भविष्य  आने  वाले  पर्यटकों  में  विश्वास  पैदा  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 क्या  कदम  उठाए  गए  ओर

 '  1985  के  दोरान  पयंटकों  से  अजित  विदेशी  मुद्रा  का  ब्योश  क्‍या  है  ?

 संसदीय  कार्य  झौर  पर्यटन  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  ओर  हमारे  देश

 में  प्रतिकल  हालात  के  सिलसिले  के  कारण  जिसमें  आतंकवादी  गतिविधियां  शामिल  19  5  में

 विदेशी  पर्यटकों  के  प्रवाह  में  गिरावट  आई  पर्यटन  विभाग  ने  इन्हें  निष्प्रभावी  बनाने  के  लिए  जो

 कारंवाई  की  है  उसके  अन्तगंत  ये  उपाय  शामिल  हैं--अन्तर्राष्ट्रीय  मीडिया  में  भारत  की  छवि  को  ऐसे
 महाद्वीपीय  आयाम  वाले  देश  के  रूप  में  उजागर  करने  के  लिए  यह  पुनराश्वासन  अभियान  चलाना  कि

 कुछेक  स्थानों  पर  आतंकवाद  की  गतिविधियों  के  फैलने  के  बावजूद  भी  इसके  अधिकांश  भाग  कानून  और
 व्यवस्था  संबंधी  अशांति  से  मक्‍त  रहते  भारत  में  सामान्य  स्थिति  का  स्वयं  जायजा  लेने  के  लिए
 मीडिया  प्रतिनिधियों  को  भारत  की  यात्रा  पर  आमंत्रित  करना  ।  विश्वास  जगाने  के  विचार  से  विदेशों

 में  संवर्धनात्मक  शिष्ट-मंडल  भेजना  और  ट्रं  वल  आदि  का  आयोजन  करने  के  साथ-साथ  से

 घटनापरक  आयोजन  किए  गए  हैं  ।

 वर्ष  1985  के  दोरान  पर्यटकों  से  प्राप्त  होने  वाली  विदेशी-मुद्रा  आय  के  आंकड़े  भारतीय
 रिजवं  बैंक  से  अभी  उपलब्ध  नहीं  हुए  हैं  ।

 उद्योग  में  रुणता  का  निर्धारण  करने  के  लिए  सानदण्ड

 3754.  डा०  बी०  एल०  शेलेश  :  कया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  उद्योग  में  रुण्णता  के  निर्धारण  के  लिए  दो  सापेक्ष  मानदण्ड
 बनाए  हैं  ओर  बैंकों  के  लिए  कठिनता  से  अथवा  वसूल  न  होने  वाले  ऋणों  का  पता  लगाने  के  लिए
 नियंत्रण  सूची  तैयार  की  ओर

 यदि  तो  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  रूुणता  और  कठिनता  से  अथवा  वसूल  न  होने
 वाले  ऋणों  का  निर्धारण  करने  के  लिए  तैयार  किए  गए  नये  मानदण्डों  की  मस्य-मख्य  बातें  क्या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनाद न  :  और  भारतीय  रिजवं  बैंक
 की  वर्तमान  परिभाषा  के  अनुसार  वह  एक्रक  रुग्ण  हैं  जिसे  एक  वर्ष  से  नकद  हानि  हो  रही  हो  और  वित्त
 पोषक  बैक के  विवेकानुसार  उसे  चालू  वर्ष  तथा  अगले  वर्ष  भो  नकद  हानियों  की  आशंका  हो  और
 उसकी  वित्तीय  संरचना  में  चालू  अनूपात  के  एक  से  कम  होने  और  ऋण-ई  क्विटी  अ  परत  के  बिगड़ने  जैसे
 असंतुलन  विद्यमान  वाणिज्यिक  बैंक  रुप्ण  एककों  $  निर्धारण  के  प्रयोजन  अपने  पोर्टफोलियों
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 50  1901  )  लिबित  उत्तरै
 जमज-फ+  -  ...++

 में  उधार  खातों
 का  पता  लगाने  के  लिये  इस  परिभाषा  को  लागू  कर  रहे

 अग्निमों की  गुणवत्ता  और
 स्वास्थ्य का  निर्धारण  करने  के  लिए  भारतीय  रिजवं  बेक  ने  हाल  ही  अग्रिमों  को  अलग-अलग  ग्रेडों  में
 रखने के  लिये  एक  व्यापक  और  एक  समान  प्रणाली  आरंभ  की  है  ।  तदनुसार  बैंकों  से  अपने  ऋण  खातों

 को  आठ  विभिन्‍न  वर्गों  में  वर्गी  कृत  करने  की  अपेक्षा  की  गई  है  जसे  अनियमित ;
 सहायता  कारें  क्रम  के  अधीन  अर्थक्षम  भर्थक्षम  नहीं  मांगे  गए  मुकदमें  दायर  किये
 गये  खाते  ;  डिक्री  प्राप्त  कर्ज  ओर  खातों  के  स्वास्थ्य  के  अनुसार  अशोध्य  और  संदिग्ध  ऋण  ।

 भारत  भ्रौर  इंडोनेशिया  के  बीच  द्विपक्षीय  व्यापार

 3755.  श्री  के०  प्रधानी  |
 #  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेगे  कि  :

 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  |

 क्‍या  भारत  तथा  इंडोनेशिया  के  बीच  ६पक्षीय  व्यापार  बढ़ाने  के  उपायों  पर  पिछले  मह्दीने
 जकार्ता  में  हुई  उच्च  स्तरीय  बैठक  में  चर्चा  की  गई  और

 यदि  तो  भारत  द्वारा  इंडोनेशिया  को  निर्यात  किए  जाने  के  लिए  किन  किन  प्रमुख
 उत्पादों को  चुना  गया  ?

 वाणिज्य  तथः  खाद्य  भ्रौर  नागरिक  पति  मंत्री  पी०  शिव  शंकर  )  :  )  जी

 इंजोनियरिण  क्षेत्र  :  वस्त्र  मशीनरी  तथा  हिस्से  आटो  हिस्से  साइकिल  तथा

 हिस्से  सी पलेस  पाइप  तथा  पाइप  तथा  ट्यूब  दस्ती  औजार  तथा  कटाई  औजार
 पम्प  तथा  मशीनी  औजार  तथा  अनूषंगी  टायर  तथा  ट्यूब  के  लिए  औद्योगिक

 विद्युत  मोटर  तथा  हिस्से  विविध  विद्युत  म्दें  तथा  मशीनरी  वेज्ञानिक  तथा  मापन

 हलंक्ट्रो निक  फो  जिग्स  तथा  ट्रैक्टर  तथा  उपक  पावर  जनरेशन  मशीनरी
 खाद्य  संसाधन  मशीनरी  ।

 गेर  इंजीनियरिंग  क्षेत्र  :  ग्रैफ़ाइट  इलेक्ट्रोड्स  रंजक  तथा  मध्यवर्ती  भे

 गन  व  प्लास्टिक  माउलडेड  लोह  अयस्क  सोडा

 पशु  चारा  एक्स-रे  फिल्में  तथा  सिनेमाटोग्राफिक  फिल्में  ।

 जनता  कपड़ा  जारी  करने  के  लिए  दिशा  निदश

 3756.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 वया  विभिन्‍न  राज्यों  विशेषकर  उड़ीसा  जंसे  पिछड़े  राज्य में  जहां  जनजातियों  के

 ग़रीब  व्यक्ति  भी  बसते  जनता  कपड़ा  जारी  करने  के  लिये  कोई  मानदंढ  दिशा  निर्देश  बनाये  गये
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 रह  बोप्बंधी  योर  का  और

 वर्ष  1985-86  के  दोरान  उड़ीसा  को  ऐसा  कितना  कपड़ा  सप्लाई  किया  गया  और  यह
 उनकी  मांग  की  तुलना  में  कितना  था  ?

 बस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्रो  खुशोद  भ्राल्म  :  ओर  हथक  रघा  क्षेत्र में
 जनता  कपड़े  का  उत्पादन  के  लिए  लक्ष्य  कतिपय  मानदण्डों  के  आधार  पर  निर्धारित  किये  जाते हैं  जैसे
 कि  जनता  कपड़े  के  उत्पादन  में  लगे  करघों  की  राज्य  का  विगत  निष्पादन  खपत  के

 लिए  हकदारी  निर्धारित  करते  समय  जनजाति  जनसंख्या  के  लिए  कोई  अलग  महत्व  नहीं  दिया

 जाता
 ह

 इस  आधार  पर  उड़ीसा  को  १985-86  और  साथ  ही  1986-87  के  लिए  30  मिलियन
 वर्ग  मीटर  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  दिया  गया  यह  कुल  मिल्लाकर  पूरे  देश  में  अथवा  राज्यों  में  कुल
 मांग की  मात्रा  से  जुड़ा  हुआ  नहीं  है  ।

 उड़ीसा  में  बालासौर  में  वनस्पति  संयंत्र  को  स्थापना

 3751.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्या  खाद्य  भ्योर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  बालासौर  में  वनस्पति  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिए  उड़ीसा  सरकार

 की  परियोजना  पर  विचार  किया

 यदि  तो  उनके  मंत्रालय  ने  इसे  मंजूरी  दे  दी

 प्रदि  तो  इस  समय  यह  किस  अवस्था  में  और

 उनके  मंत्रालय  को  इसे  मंजूर  करने  और  आशय  पत्र  जारी  करने  के  लिये  इसे  उद्योग
 मंत्रालय को  भेजने  में  क्या  कठिनाइयां  पेश  आ  रही  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  खाद्य  श्लोर  नागरिक  पूति  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०

 :  मैसर्स  उड़ीसा  स्टेट  कोआपरेटिव  मार्केटिंग  फैडरेशन  लि०  ने  बालासौर  में  एंक  वनस्पति
 संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  आशय  पत्र  जारी  करने  हेतु  आवेदन  किया  है  ।

 से  इस  आवेदन  उड़ीसा  से  प्राप्त  अन्य  आवेदनों  की  तुलनात्मक  प्राथमिकताओं
 पर  विचार  करने  के  बाद  ही  उद्योग  मंत्रालय  को  भेजा  जा  सकता  है  ।

 3758.  श्री  अमर  सिह  राठवा  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 13
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 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  द्वारा  अत्येक  राज्य  में  गांवों  में

 कितनी  शाखाएं  खोली  गई  और

 इन  बैंकों  द्वारा  ग्रामीणों  को  दी  गई  सहायता  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  और  राष्ट्रीयकृत
 की  स्थिति  के  अनुसार  कार्यरत  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की  स्टेट  समूह  और  20  राष्ट्रीयकृत

 ग्रामीण  शाखाओं  का  राज्य  वार  ब्योरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  थी  के  अंतिम

 शुक्रवार  को  इन  शाख््राओं  के  बकाया  अग्निमों  की  राशि  5386  करोड़  रुपये  थी  ।

 विवरण

 की  स्थिति  के  अनुसार  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  की

 सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  स्टेट  बेंक  समूह  और  20  राष्ट्रीयक्ृत बैंक  )

 क्रम  संख्या  राज्य/संघ राज्य  क्षेत्र  ग्रामीण  शाखाओं  की  संख्या

 2  3

 आन्ध्र  प्रदेश

 2.  असम

 3  बिहार

 4  गुजरात

 5.  हरियाणा  429

 6.  हिमाचल  प्रदेश

 7.  जम्मू  और  कश्मीर

 8.  कर्नाटक

 9.  केरल  487

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 मणिपुर  25
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 2  8

 मेघालय
 52

 14...  नागालंण्ड  क्‍

 15...  उड़ीसा  569

 16.  पंजाब
 968

 17...  राजस्थान  825

 18...  सिक्किम  14

 19.  तमिलनाड्‌
 1183

 20.  .  त्रिपुल  ठ

 उत्तर  प्रदेश  2287

 22...  पश्चिम  बंगाल  900

 23.  अंडमान  ओर  निकोबार  द्वीप  समूह  9

 24...  अरुणाचल  प्रदेश  33

 25...  चण्डोगढ़  19

 26...  दादर  ओर  नगर  हवेली  5

 27...  दिल्ली  62

 28.  गोवा  दमने  और  दोव  175

 29...  लक्ष-द्वीप  5

 30...  मिजोरम  12

 31...  पाण्डिचेरी  26

 जोड़  17209

 ओहरावून  में  इलाहाबाद  बेक  की  शाला  में  कृषि  ऋणों  के  लिए
 विचाराधोीन  पड़े  श्रावेदन  पत्र

 3759.  भरी  साइसन  तिग्गा  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि



 30  1907  लिखित  छत्तर
 जप्प्पतपतपतफतप+पभप+--+-+-मपमपमपमापापमग-ई्त्र  हू  पद  प/90पीकयक  ल्‍थपपपथयणययणा

 क्या  यह  सच  है  कि  देहरादून में  इलाहाबाद  बैंक  की  शाल्त्ा में  कृषि  ऋणों  के  लिए  बड़ी
 संख्या मे ंआवेवन-पत्र  विचाराधीन  पड़े  दि

 यदि  तो  बेक  में  कितने  आवेदन-पत्र  विचाराधीन  हैं  और  उनमें  कितनी-कितनी

 घनराशि  के  ऋण  मांगे  गये

 विचाराधीन  पड़े  ऋण  के  लिए  आवेदन-पत्रों  का  निपटान  करने  के  लिए  बैंक

 द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  और
 अधिकारियों

 इस  बैंक  द्वारा  वर्ष  1982  से  आज  तक  दिये  भये  ऋणों  का  वर्ष-वार  ब्योरा  कया  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  जनादंन  :  से  सूचना  एकत्र  को
 जा  रही  है  और  यथा  उपलब्ध  सूचना  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  !

 सस्ती  किस्म  के  चावल  का  निर्यात

 3760.  भरी  चिस्तामणि  जेना  :  क्‍या  वाणिण्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रुरकार  सस्ती  किस्म  के  चावल  के  निर्यात  की  अनुमति  देने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  चावल  की  कितनी  मात्रा  का  ओर  किस  दर  पर  निर्यात  किये  जाने  की

 सम्भावना

 कौन-कौन  से  देश  सस्ती  किस्म  का  चावल  आयात  करने  के  इच्छुक

 क्‍या  इसका  हमारी  मांग  पर  कोई  प्रभाव  ओर

 (४)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है
 ?

 वाणिज्य  तया  खाद्य  भ्लोर  नागरिक  पूर्ति  सन्‍्त्नो  पो०  शिव  :

 से  (७)  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 हि  जीनो  को  खपत

 ._  3761. भी  बाला  साहेब  विखे  पाटिल  :  क्‍या  खाद्य  भोर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंये कि  वर्ष  1983-84  और  1984-85 5  के  दौरान  आवश्यकता  चीनी  की  खपत
 का  आयातित  ओर  स्वदेशी  चीनी  के  ब्योरे  सहित  राज्यवार  न्योरा  क्‍या  है  ?
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 1983-84  और  1984-85  के  दौरान  चीनी  की  राज्यवार  खपत  क

 1983-84

 राज्य|संघ  शासित  स्वदेशी  चीनी

 सं०  प्रदेश

 1  2  3  4

 1.  आन्ध्न  प्रदेश  453  361.

 2.  असम/अरूणाचल  प्रदेश  157  143

 3...  बिहार  425  401

 4.  गुजरात/|दादर  नगर  हवेली  598  579

 5.
 महाराष्ट्र  1188  1  50

 6.  केरल/लक्षद्वीप  332  281

 7.  मध्य  प्रदेश  428  439

 8...  तमिलनाडु  501  446

 2...  कर्नाटक  381  364

 10.  उड़ीसा  144  118

 11...  पंजाब  454  482

 12.  हरियाणा  225  220

 13.  राजस्थान  389  323
 14...  उत्तर  प्रदेश  1008  915

 21  1986

 योजना  सन्‍्त्रालय तथा  साधश  हझोर  नागरिक  पति  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  ए०  के०

 :  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  स्वदेशी  चीनी  और  आयातित  चीनी  के  सम्बन्ध  में  चीनी  वर्ष

 विवरण

 पैरा  दिया  गया

 चीनी  वर्ष  1983-84  और  1984-85  )  के  दोरान  चीनी
 की  राज्यवार  खपत  को  बताने  वाला  विवरण

 डे  हजार  मीटरी  टन
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 2  4  4  5

 15.  पश्चिम  बंगाल  531  £  471  133

 16.  जम्मू  और  कश्मीर  38  45  3

 17  दिल्ली  152  148  4]

 18  हिमाचल  प्रदेश  37  40  2

 19  मणिपुर  6  रु  7  नग०

 20.  त्रिपुरा  11  10  1

 21.  पांडिचेरी/करायकल/माहे/यनम  7  8  नग०

 22.  दमन  दीव  20  19  2

 23.  नागालैंड  9  7,  नग०

 24.  चण्डीगढ़  21  20  1

 25.  मिजोरम  न  नग०  नग०

 26...  मेघालय  4  4  1

 27.  अण्डमान/निकोबार
 -  न  नग०

 28...  सिक्किम|भूटान  3  4  नग०

 29.  रक्षा  24  45  --

 जोड़  :  7546*  7050  970

 500  मीटरी टन  से  कम  आयातित  चीनी

 *इसमें  निर्यात  एजेन्सी  द्वारा  आन्तरिक  खपत  के  लिए  पत्तनों से  भेजी  बई  कुछ  मात्रा  शामिल

 नहीं  है  ।

 नये  चोनो  कारखानों  से  भौर  विस्तार  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  प्रोत्साहनों

 के  लिए  प्राप्त दाये

 -3762.  क्रो  बाला  साहेब  बिल्षे  पाटिल  :  क्या  क्ाक्ष  शोर  मानरिक  पूर्ति  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  ;
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 सरकार  को  नये  चीनी  कारखानों  से  और  विस्तार  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में

 हनों  के  लिए  पृथक्‌-पृथक्‌  कितने  दावे  भ्राप्त  हुए

 कितने  दावों  पर  अन्तिम  प्रमाणपत्र  जारी  कर  दिये  गये

 कितने  दावे  अन्तिम  निर्णय  किये  जाने  के  लिये  लम्बित  पड़े  हैं  ओर  वे  कितने  समय  से

 लम्बित  पढ़े
 और

 इन  दावों  पर  अन्तिम  निर्णय  करने  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण

 योजना  मन्‍्त्रालय  तथा  खाद्य  भर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्री  ए०  के०

 :  15-3-1986  की  स्थिति  के  नई  चीनी  फंक्ट्रियों  से  93  ओर  विस्तार

 योजनाओं  से  65  दावे  प्राप्त  हुए

 6  नई  चोनी  फैक्ट्रियों  और  50  विस्तार  परियोजनाओं  को  पक्के  प्रमाणपत्र  जारी

 किए  गए

 नई  चीनी  फैक्ट्रियों  के  5  दावे  अन्तिम  रूप  दिये  जाने  की  प्रगामी  अवस्था  में

 नई  चीनो  फैक्ट्रियों  के  4  दावों  और  विस्तार  परियोजनाओं  के  9  दावों  को  रहू  कर  दिया  गया

 नई  चीनी  फैक्ट्रियों  के  23  दावों  और  विस्तार  परियोजनाओं  के  6  दावों  को  अभो  अंतिम

 रूप  दिया  जाना  शेष

 लम्बित  पड़े  मामलों  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  जाता  है  :---

 वे  नई  फेक्ट्रया  विस्तार  परियोजनाएं

 1981  3

 या

 1982  2  1

 1984  3  1

 1985  14  3

 1986 1  कण

 1975  की  प्रोत्साहन  योजना  के  प्रति  पूर्व  में  प्राप्त  हुए  प्रिछले  बचे  दावों  के  करे  में
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 _-+जन्पपतथपगथ।प:।/ण/णफ।//आएः  हा  ॑ए॑ाणणणणणणाणणणणातर  गा  दा

 1980  में  प्ंशोधित  प्रोत्साहन  योजना  की  घोषणा  होने  के  बाद  तथा  उसके  तौर-तरीकों  को

 अन्तिम  रूप  देने  के  बाद  ही  कार्रवाई  की  जा  सको  इसके  प्रोत्साहन  दावों  का  निपटान

 करने  के  लिए  तकनीकी  और  लेखा  ब्यौरों  की  जांच  करने  हेतु  फैक्ट्रियों  का  मौके  पर  निरीक्षण  करना
 अपेक्षित  होता  नई  चीनी  फैक्ट्रियों  के मामले  उनकी  हकदारी  के  एक  अथवा दो  स्‍लेब  नीचे

 प्रोत्साहन  के  रूप  में  अनन्तिम  तौर  पर  मुक्त  बिक्री  की  निर्मुक्तियां  की  जाती  हैं  ताकि  वे  पक्के  प्रमाणपत्र

 खारी  होने  से  पूर्व  अपनी  वित्तीय  कठिनाइयों  पर  काबू  पा  सके  ।

 नये  चोनी  कारखाने  शौर  विस्तार  परियोजनाझों  को  खुलो  बिक़ो  को
 चीनी  को  सप्लाई

 3763.  श्री  बाला  साहेत्र  विखे  पाटिल  :  क्‍या  खाद्य  श्रौर  नागरिक  पति  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1982-83  से  वर्षवार  नये  चीनी  कारखा  नों  और  विस्तार  परियोजनाओं  को

 प्रोत्साहन  के  रूप  में  छुली  बिक्री  की  कितनी  चीनी  जारी  की  गई

 उक्त  कारखानों  को  प्रोत्साहन  योजना  के  अन्तगंत  वर्षवार  खुलो  बिक्री  के  चीनी  के  कोटे
 की  प्रतिशतता  कया  है

 क्‍या  उन  कारखानों  को  प्रोत्साहन  के  रूप  में  खुली  बिक्री  की  चीनी  जारी  करने  में  कोई
 गिरावट  आई  और

 यदि  तो  इसके  लिए  कारखानों  की  क्षतिपूर्ति  कब  को  जाएगी  ?

 योजना  मन्‍्त्रालय  तथा  खाद्य  झोर  नागरिक  पूति  भनन्‍्त्रालय  में  राज्य  मस्सत्रों  ए०  के०
 :  और  ओर  दो  विवरण  ओर  1  के  रूप  में  संलग्न हैं  जिनमें

 1982-83,  2-83,  1983-84  और  1984-85  5  के  मौसमों  के  उत्पादन  में  से  प्रोत्साहन  के  रूप  में
 की  गई  मुक्त  बिक्रो  की  चीनी  की  मात्रा  और  एक  नई  चोनी  फंक्ट्रियों  के  लिए  कौर  दूसरी  विस्तार
 परियोजनाओं  के  लिए  प्रोत्साहन  योजना  के  अर्ध,न  हकदारी  के  अनुसार  मुक्त  बिक्री  के  कोटे  की
 शतता का  ब्योरा  दिया  गया  है  ।

 ओर  फ़ेकिट्रियों  को  प्रोत्साहन  के  रूप  में  मुक्त  बिक्री  को  चोनी  निर्मुक्त  उनकी
 दारी  के  अनुसार  की  जाती
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 विवरण  एक

 नई  चीनी  फंबिट्रयों को  प्रोत्साहन  मुक्त  बिक्री  के  रूप  में  निर्मुक्त  की  गई  मुक्त  बिक्री
 की  चीनी  की  मात्रा  के  ब्यौरे  बताने  वाला  विवरण

 फक्ट्री  का  नाम  प्रोत्साहन मुक्त  बिक्री  के  रूप  में  निमुक्त  प्रोत्साहन  बोजना  के  अधीन
 की  गई  मुक्त  बिक्री  की  चीनी  को  मात्रा  हकदारी  के  भनुसार/के  मुक्त

 टनों  बिक्री  के  कोटे  की  प्रतिशतता

 मौसम  मौसम  मौसम  मौसम  मौसम  मौसम

 1  2  3  4  5  6  7  8

 पर
 पर  क्षाघारित )

 1.  मोदीनगर*  15840.1..._  14735.8..  6659.9  89  89  60

 2.  रमाला  11684.6  12147.6  7947.2  100  100  65

 3,  खतोली*  16084.9.  16111.3  162701  64  64  64

 4.  अनुपशहर  .._10955.7  8180.7  4665.3  85  85  59

 5.  ननोटा  11261.0  9821.4  113095  82  82  55

 6.  छाता  7583.7  2679.8  2846.9  78  78  55

 7.  हरदुआगंज  4027.3  33572  1366.9  71  7  व

 8.  चान्दपुर  9987.4  8077.8  2568.4  78.  78.  55

 9.  बिलासपुर  9303.8  9643.7  6217.8  100  100  65

 10.  तिलहर  5063.8  3186.0  37328  75  75  75

 11.  नदेही  12944.3...  .12769.9  7314.0  100  100  65

 12.  बिसालपुर  8719.5  8624.8 6320.1
 100  100  65

 13.  बिलरायां  7353.2  $200.0  6919.7  78,
 7४  75

 14.  बदायूं  7926.2  7514.2  3783.0  100  100.  65

 15.  महमृदाबाद
 —  2232.0  48296  —  82  82



 30  1907

 22.

 24.

 2  5  29.

 29.

 32.

 बरलाई

 *  ऊुइडप्पा

 हिन्दुपुर

 मिरियालगुडा

 केवूर

 3  4  5  6  7  8

 2543.8  2323.3  366.0  78  78  55

 5951.7  4265.6  1476.8.6  78  78  55

 8749.0  8022.0  6433...  77  77  77

 8058.9  6809.7  4632.2  77  77  77

 1092.4  102846  133658  79  79  79

 8185.9  7504.2  99839.  81  8  81

 6155.2  4997.7  2847.2  82  82.  55

 3022.3  2193.9  --  63  63  --

 4251.5  2193.9  2409.3  64  64  64

 4404.1  2173.6  3208.8  93  93  60

 1795.2  630.6  ‘—  58  58
 --

 4044.2  1157.5  2537.4.  75  75  51

 3468.2  688.8  3942  7  7.  51

 2888.5  3519.7  13810  85  85  59

 1920.5  731.8  4306  78  78  78

 10668.0  10008.0  7082.7.  78  78  55

 16207.9  149768  7446.8  93  93  60

 941.6  —  200.  79  79  79

 16606.2  11509.0  38718  89  89  60

 6224.4  7806.2  7312.2  93  93  60

 8451.8  8340.3  8951.6  64  64  (89
 30-6-84
 तक  और
 89

 1-7-84
 से
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 47..  कायमगंज

 50.  जय  भवानी

 3224.8

 2529.3

 3475.9

 6735.6

 4807.7

 6049.7

 6695.7

 4775.1

 6642.5

 7572-3

 3653.6

 2896.3

 3719.2

 2284.5

 5366.7

 [5731.9

 5056.5

 2330.4

 3859.2

 176  2.8

 1237.0

 1471.2

 4090.7

 2450.0

 2884.4

 2684.°

 592...

 2463.3

 3510.9

 2446.1

 1493.1

 1814.7

 1858.3

 1271.4

 1046.0

 1234.6

 1015.5

 1339.6

 1774.6

 3543.9

 844  6

 4329.1

 6581.9

 5835.8

 10137.€

 3228.8

 521.5

 7478.0

 5084.4

 3321.5

 2302.4

 *

 3439.0

 21  1986  86

 6  7  8.

 46  43  42

 52  47  45

 49  45  43

 57.  51  48

 57  51  48

 57  51  48

 57  51  48

 57  51  48

 63  57  51

 57  51.  48

 57  51.  48

 67  60  53

 49  45  43

 46  —  Oe

 46  +>+-.

 45  45  —

 67  60  53

 67  60  53

 57  51  48

 44  41  40

 37  51-  48



 30  1907  लिखित  उत्तर

 1  2  3  4  5  6  7  8

 59.  गंगावती  2099.8  392.3  —  44  41  40:

 60.  सिरूगुप्पा  3812.4  2.4  1059.7  854.20  49  46  44

 61.  भद्ठा  4832.3  3021.4  16192  65  56  52

 62.  भीरामा  3394.5  --  10336  57  51  48

 63.  कोल्लेगल  1146.8  न  46  —  —

 64.  तिखूपत्तूर  7095.9  2252.3  2069  74  74  --

 65.  बिल्लौरे
 “9618.2

 8517.0  --  78  78  --

 66.
 उल्सून्दरूपेट

 6824.2  10821.0  49570  85  85  59

 67.  थजावुर  7930  7273.5  --.  78  78  —

 68.  पेरामबलूर  13484.7  10008.9  6213.20  96  96  63

 69.  मगजरोला  _  —  79939  —  —  82

 70.  हनुमान  न  2715.0  356640  --  78  78

 71.  जीरी  )
 न  —  28271  --  85

 72.  शिददें  --  58057  —  —  82

 )

 73.  हुतात्मा  न  !  41292  --  -  82

 74.  भद्ठा  --  —  16192  —  --  52

 75.  भद्गावती  --  —  3793.9  —  +  82

 76.  पोन्‍्नी  —  --  172176  -  --  93

 77.  सुल्तानपुर  न  —  12784  --  —  85

 78.  तिख्तन्नी  _  --+.  5081.4  ज+  93

 79.  विजयनगर  न  ना  17221  “-  “-  82

 344



 लिखित  उत्तर  2)  1986

 1  2  3  4  5  6  7  8

 80.  पढरोना  ना  “-  15280  --  -  64

 नोट  :  उपयुक्त  विवरण  में  दी  गई  निर्मुक्तियों/प्रेषणों  के  आंकड़े  कुछ  मामलों  में  उस  मौसम

 विशेष  के
 उत्पादन  में  से  पूर्ण  रूप  से  हकंदारी  के  अनुसार  नहीं  हो  सकते  हैं  क्योंकि
 प्रतिशतता  आदि  में  परिवर्तन  होने  के  परिणामस्वरूप  पूर्व  के  वर्षों  में  की  गई

 कम/अधिक  सुपुर्देगियों  के  सम्बन्ध  में  समायोञ्ञन  किये  जाने  अपेक्षित

 *  स्यायालय  के  आदेशों  के  तहत  नये  यूनिटों  के  रूप  में  प्रोत्साहन  दिये  जा  रहे

 वियरण-दो

 उन  चीनी  फैक्ट्रियों  जिन्होंने  लाइसेंसशुदा  विस्तार  कार्यान्वित  किए  प्रोत्साहन

 मुक्त  बिक्री  के  रूप  में  निर्मुक्त  की  गई  मुक्त  बिक्री  की  चीनी  की  मात्रा
 को  बताने  वाला  विवरण

 लज्ज5+  ब्  ES

 फैक्ट्री  का नाम  प्रोत्साहन  मुक्त  बिक्री  के  रूप  में  निमुक्त  प्रोत्साहन योजना  के
 सं०  की  गई  मुक्त  बिक्री  की  चीनी  की  मात्रा  अतिरिक्त  उत्पादन

 टन  में  )  हकदारी  के  अनुसार  मुक्त

 बिक्री  के  कोटे  की  प्रतिशतता

 मौसम  मौसम  मोसम  मौसम  मौसम  मौसम

 1  2  3  4S  4

 |

 5  6  7  8

 विस्तार  पर
 पर

 ।.  दौराला  4788.0.  18:8.5..  292...  50  50  50

 2.  मवाना  5513.6  2498.2  23980  50  50  50

 3.  ऐरा  598.5  336.3  5985  50  50  50

 4.  बलरामपुर  760.1  7993  847.  50  50  50

 5.  कैप्टनगंज  3258...  2252.4  238.7  60  50  50

 6.  तुलसीपुर  1163.8  _-  00  SO  ४0

 146.



 30  1907  लिखित  उत्तरं

 ।.  2  3  4  5  6  7.  8

 7.  हरिनगर  4443.2  208.6.  2285  90  75  70

 8.  रोहतक  1922.7  1245.4  चाअ  75  70  60

 9.  यमुनानगर  4896.0  4614.3  30600  75  70  60

 10.  चोदावरम  350.9  न  1680  50  50  50

 11.  इतिकोप्पका  430  5  न  39.0.  50  50  50

 12.  दृयूरू  4488.8  2359.0  13920  50  50  50

 13.  बारडोली  6118.0  न+
 -.  “5...  —  —

 14.  चलथान  1496.3  1533-2  14963  50  50  50

 15.  गंनदेवी  4322.5  1783.3  997.5  50  50  50

 16.  परवरानगर  806  5  जा  41  —

 17.  संग्मनेर  354.4  354.4  354.6.  40  40  40

 18.  अकलुज  984.4°  678.2  8750.  40  40.  40

 19.  सदाशिवनगर  784.1  359.4  3545  40  40.  40:

 20.  वाल्वा  590.6  482.7  590.6.  40  40  40

 21.  इचालकरंजी  787.5  757.6.  17.7  40  40...  40

 22.  बिद्री  629.8  -  —  40  40  40

 23.  शिरोल  590.7  590.6.  571.2  40  40.  40

 24.  उय्रखुर्द  784.5  1255  639.]  40  40.  40

 25.  शिमोगा  88.5  ज+  —  40  40  40

 26.  मांडया  223.8  न  ->-  40  40.  40

 27.  समीरवाडी  787.5  --.  4277.  40  40  40

 28.  मदुरोकतकम  1496.3  1678.7  691.0  50  50  50

 29.  नेल्लीकुप्पम  1866.3  --  --  50  50  50

 30.  अरूणा  4185.4  न  -  —  —

 *  447



 लिखित  उत्तर

 1  2  हु  3

 31.  कल्लाकुरिची  1496.3

 32.  सालेम  1496.3

 33.  अमरावती  t1496.3

 34.  अलन्गनल्लुर  ,  997.5

 35.  मझोलिया  _

 36.  संजीवनी  न+

 37.  सिम्भावली  न

 38.  देवबन्द  कल

 39.  सरसावा  न

 40.  बाजपुर

 41.  गोला  न

 42.  पानीपत  —

 43,  मोरिण्डा  न

 44.  होस्पेट  --

 45.  टनुकु  --

 5  6

 646.8  50

 821.5  50

 _  50

 997.4  50

 4861.7  90

 297.9  40

 7388.4  न

 7097.5  न

 2793.0  न

 9467.6  श्र

 10272.7  न

 *  1679.0  न

 14699.6  _

 13.6  _

 —

 21  1986

 50

 नोट  :  उपर्युक्त  विवरण  में  दी  गई  निमुक्तियों/प्रेषणों  के  आंकड़े  कुछ  मामलों  में  उस  मौसम
 विशेष  के  उत्पादन  में  से  पूर्ण  रूप  से  हकदारी  के  अनुसार  नहों  हो  सकते  हैं  क्योंकि

 प्रतिशतता  आदि  में  परिवर्तन  होने  के  परिणामस्वरूप  पूर्व  के  वर्षों  में  की गई
 अधिक  सुपुदंगियों  के  सम्बन्ध  में  समायोजन  किए  जाने  अपेक्षित  हैं  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  श्रव  रोधन  योजना  के  भ्रन्तगंत  भुगतानों  के  लिए  विश  निर्देश

 3764.  श्रो  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मन्‍्त्रालय  के  अधीन  मुख्य  आयात  और  निर्यात  नियन्त्रक  के  अधीन  संगठनों  द्वारा

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुल्य  अवरोधक  योजना

 148

 ;  अन्तगंत  भुगतानों  के  लिए  क्‍या  दिशा  निर्देश  निर्धारित  किए
 गए  हैं  तथा  दावों  की  जांच  ओर  उनका  भुगतान किस  प्रकार  किया  जाता  और



 30  1907  लिखित  उत्तर

 क्‍या  यह  सुनिश्चित  किया  गया  है  कि  इस  योजना  पर  वापसी  अथवा  नकद  प्रतिपूरक
 योजनाओं  जिनकी  झुछ  खामियों  का  हाल  हो  में  ओद्योगिक  घरानों  ने  दुरुपयोग  जैसे  किन्हीं
 चियमों  का  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  भोर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्र  पी०  शिव  :  अपेक्षित

 क्रारी  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 योजना  इस  तरह  से  तैयार  की  गई  है  जिससे  कि  इसका  दुरुपयोग  न  हो  सके  ।

 विवरण

 प्रतिपृति  सम्बन्धी  आवेदन-पत्र  आवश्यक  दस्तावेजों  के  साथ  इंजीनियरी  संवर्धन
 परिषद्‌  के  उन  क्षेत्रीय  कार्यालयों  में  प्रस्तुत  किया  जाता  है  जहां  कि  निर्यातक

 पंजोकृव  हो  ।  परिषद्‌  दावों  की  संवीक्षा  करके  आवेदन-पत्र  के  दो  सेट  संबंधित  लाइसेंम्रिंग  प्राधिकारां
 को  भेज  देती  ई०ई०पी०सी०  से  आवेदन-पत्र  प्राप्ति  हो  जाने  के  बाद  लाइसेंसिग  प्राधिकारी  प्राप्ति

 दावों  के  सम्बन्ध  में  निर्धारित  जांच  करता  है  और  तब  वह  एक  सेट  पर  ई०ई०पी०सी०  को  भुगतान
 आदेश  जारी  करता  इसके  पश्चात्‌  ई०ई०पी०सी०  को  लाइसेंसिंग  प्राधिकारी  द्वारा  प्राधिकृत
 रकम  का  चेक  जा  री  किया  जाता  है  ।  ई०ई०पी  ०सी  ०  द्वारा  भुगतान  किए  जाने  के  लिए  ई०ई०पी०सी  ०

 के  खाते  में  आवश्यक  निधियों  की  व्यवस्था  की  जाती  इस  प्रकार  उपलब्ध  कराई  गई  निधियां  ऐसे
 स्थानों  पर  बेक  खाते  में  अलग  से  रखी  जाती  है  जहां  पर  ई०ई०पी  ०सी०  के  क्षेत्रीय  कार्यालय  स्थित  हों
 और  यह  खाता  उन  स्थानों  पर  ई०ई०पी०सी०  द्वारा  नियुक्त  अधिकारी  द्वारा  चलाया  जाता

 लाइसेंसिंग  प्राधिकारी  को  जारी  किए  गए  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  के  लाइसेंसिंग
 कारी  द्वारा  की  जाने  वाली  जांच  निम्नोक्त  प्रकार  होगी  :--

 1. हा

 2«

 3.

 4.

 कि  आवेदन-पतन्र  पूर्ण  हो  और  आवेदक  द्वारा  हस्ताक्षरित

 कि  सभो  निर्धारित  दस्तावेज  आवेदक  द्वारा  प्रस्तुत  कर  दिए  गए  हों  और  वे  पृ  हों
 तथा  ज्म  में  लगे  हों  ।

 कि  आवेदक  ई०ई०पी०सी०  में  पंजीकृत  हो और  आर०सी  ०एम  सी  ०  निर्यातों  की  उन

 तारीखों  के  लिए  वध  हो  जिन  पर  आधधिक  सहायता  हेतु  दावा  किया  गया  इसे

 ई०ई०पी०सी०  द्वारा  प्रत्येक  दावे  पर  दिए  जाने  वाले  प्रमाण-पत्र  में  देख  लिया

 यह  कि  तीसरी  पार्टी  के  निर्यातों  के  मामले  में  बेंक  द्वारा  सत्यापित  लदान-पत्र  अथवा

 बीजक  पर  आवेदक  तथा  अन्य  पार्टी  का  नाम  अंकित  हो  ।  ऐसे  मामलों  में  यह  भी  देखा
 जाना  है  कि  आवेदक ने  अन्य  पार्टी  से  निर्धारित  फार्म  में  उचित  दावा  त्याग  प्रमाण-पत्र

 प्रस्तुत  किया

 149



 लिखित  उत्तर

 5.

 6.

 7.

 il.

 21  1986

 यह  कि  आवेदनों  में  कवर  हुए  निर्यात  किये  गए  इसे  आवेदक  द्वारा  लाइसेंसिंग
 प्राधिकारी  को  इस्पात  कीमत  उपदान  के  लिए  आवेदनों  में  कबर  किये  गये  उन्हों
 निर्यातों  के  आधार  पर  प्रस्तुत  किए  गए  सी०सी०एस०|आई०  ई०पी०  दावों में  रखे
 शिपिंग  बिलों  से  चेक  किया  जाना  जंहां  कोई  आर०  ई०  पी०/प्ती  ०सी  ०एस०  दावे

 नहीं  किए  गए  हों  वहां  इसे  आवेदक  द्वारा  प्रस्तुत  किए  जाने  वाले  शिपिंग  बिल  की
 फोटोकापी  के  आघार  पर  चेक  किया  जाना  है  ।

 पत्तन  कार्यालयों  में  उन्हीं  निर्यातों  के  लिए  उपलब्ध  सी०सी०एस०/आर०ई०पी०
 फाइल  में  शिपिंग  बिलों  के  संदर्भ  में  निर्यातों  की  तारीखों  की  जांच  करें  ओर  जहां  ऐसी

 कोई  फाइल  वहां  आवेदक  द्वारा  प्रस्तुत  शिपिग  बिलों  की  फोटोकापी  की  जांच

 करें  ।  लदान-पत्रों  की  तारीख  और  मेट्स  रसीद  की  तारीख  जो  भी  बाद  में  निर्यात
 की  तारीख  होगी  जैसा  कि  आयात  नीति  में  निहित

 यह  चैक  करें  कि  निर्यातों  को  तारीखों  पर  अनुमेय  दरों  पर  उपदान  का  हिसाब  लगाया

 गया

 यह  कि  आवेदन  पत्र  ऐसे  आवेदनों  के  प्रस्तुत  करने  की  समय  सीमा  के  भीतर  प्रस्तुत
 किया  गया

 थे

 यह  कि  जहां  कहीं  ऐसे  मानदण्ड  उपलब्ध  इस्पात  की  मात्रा  की  खपत  डी०जी०
 टी०डी०  द्वारा  निर्धारित  मानदण्डों  के  अनुसार  लाइसेंसिंग  प्राधिकारियों
 द्वारां  डी०जी  ०टी  ०डी०  से  खपत  के  मानदण्डों  की  सूची  प्राप्त  कर  ली  यह  जांच
 प्रतिशत  आधार  पर  की  जाती  है  और  प्रतिशतता  की  सीमा  अनुभव  के  आधार पर
 निर्धारित  की  जाएगी  ।  इस  समय  25  प्रतिशत  की  प्रतिशतता  जांच  संयोगिक  आधार

 पर  अपनाई

 यह  कि  निवल  उपदान  राशि  पर  पहुंचने  के  लिए  ई०ई०पी०सी०  द्वारा  की  गई  गणना

 ठीक

 पुनभुंगतान  के  दावे  इस्पात  की  केवल  उन  मदों  के  लिए  किए  गए  हैं  जो  योजना  में
 कवर  होती  हैं  ।

 9-2-1981  को  हुई  कीमत  वृद्धि  के  विरुद्ध  संरक्षण  के  लिए  योजना  के  अन्तगंत  प्रस्तुत  किए

 गए  दावों  की  जांच  के  लिए  लाइसेंसिंग  प्राधिकारियों  द्वारा  की  जाने  वाली  जांच  वेसी  हो  होगी  जैसा

 उपरोक्त  में  बताया  गया  इसके  लाइसेंधिंग  प्राधिकारी  को  यह  भी  जांच  करनी  है

 कि  कया  निर्यातक  द्वारा  की  मई  निविदा  वास्तव  में  सम्बन्धित  नीति की  शर्तों  के  अनुसार

 पंजीकृत  की  गई

 जांच  करने  के  बाद  यदि  लाइसेंसिंग  प्राधिकारी  इस  बात  से  संतुष्ट  हैं  कि  ई०ई०पी०सी ०  द्वारा
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 पाई  गई  उपदान  राशि  ठीक  तो  वह  आवश्यक  भुगतान  आदेश  जारी  यदि

 लाइसेंसिंग  ई०  ई०  पी०  सी  ०  द्वारा  प्रमाणित  राशि  से  कम  राशि  स्वीकृति  योग्य  पाता  है
 1  वह  कम  राशि  जो  उसने  स्वीकृति  योग्य  पाई  भुगतान  आदेश  जारी  करेगा  ऐगा  भगतान

 आदेश  लेखा  अधिकारी  के  हस्ताक्षरों  से  जारी  किया  दावों  की  जांच  स्वयं  लेखा  अधिकारी

 ओऔर  उसके  नीचे  का  कर  रहे  लेखाकार  द्वारा  भी  की  जाएगी  ।  जहां  ऐसे  दावों  की  जांच  के  लिए  कोई

 लेखा  अधिकारी  नहीं  है  वहां  दावों  की  जांच  नियन्त्रक  तथा  उप  मुख्य  नियन्त्रक  आयात  व

 निर्यात  द्वारा  की जाएगी  और  भुगतान  आदेश  उप  मुख्य  नियन्त्रक  आयात  व  निर्यात  के  हस्ताक्षर  से

 जारी  किया

 मुख्य  नियन्त्रक  आयात  व  निर्यात  ने  इच्छा  व्यक्त  की  है  कि  इस्पात  की  कीमतों के  विरुद्ध
 हंजीनियरी  माल  के  निर्यातकों  के  संरक्षण  के  लिए  योजना  से  संबंधित  दावे  उच्च  प्राथमिकता  आधार

 पर  निपटाए  जाएं  ओर  इस  संबंध  में  कुछ  बकाया  नहीं  रहना  चाहिए  ।

 मेहतापुर  ऊना  जिले  प्रदेश  )  में  मारतीय  स्टेट  बंक  की
 शाखा  खोलने  को  मंज्री

 3765.  प्रो०  मारायण  चन्द  पराद्वर  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हिमाचल  प्रदेश  के  ऊना  जिले
 में

 मेहतापुर  में  भारतीय  स्टेट  बैंक  की एक  शाला
 खोलने  की  मंजूरी  दी  गई  है  ओर  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  लाइसेंस  जारी  कर  दिया  गया

 यदि  तो  यह  शाखा  कब  तक  खोली  और

 यदि  तो  यह  शाखा  खोलने  के  लिए  किस  तारीख  तक  लाइसेंस  जारी  किए  जाने
 संभावना  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादन  :  से  भारतीय  रिजवं  बैक

 ने  भारतीय  स्टेट  बैंक  को  हिमाचल  प्रदेश  में  एक  शाखा  खोलने  की  अनुमति  दे

 दी  1985  में  भारतीय  स्टेट  बेंक  को  जारी  लाइसेंस  की  वेधता  अवधि  दिनांक  30  1986

 तक  बढ़ा  दी  गई  भारतीय  स्टेट  बैंक  से  इस  अवधि  की  समाप्ति  से  पूर्व  अपनी  शाखा  खोलने  के  लिए

 कह  दिया  गया

 हिमाचल  प्रदेश  में  बंकों  को  शाखाएं  खोलना

 3766.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराद्वर  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : ८  ।

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  में  कार्यरत  किसी  भी  राष्ट्रीयकृत बैंक  ने  अभी तक  अपनी  शाला

 नहीं  खोली  है  जबकि  भारतीय रिजवं  बंक  ने  चालू  वित्तीय वर्ष  सहित  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  शायाएं
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 बन  अननीनीनीनीनीनतनतनीथणथओणओ न  हटठ:सलललइअंं इस  8)  5  ना  चल  ोिॉौा  लिये
 खोलने  के  लिए  लाइसेंस  जारी  किये

 यदि  तो  उन  स्थानों
 नाम  क्या हैं  जहां  के

 लिये  लाइसेंस दिये
 गये

 और  संबंधित  बैंकों  के  नाम  क्या  और #

 क्‍या  यह  सुनिश्चित  किया  जायेगा  कि  30  1986  तक  सभी  ऐसी  शाथाएं  खोल  दी

 जाएंगी  जिससे  लोगों  को  आवश्यक  बंक  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  जा  सकें  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  जनादंन  :  और  भारतीय  रिजर्व

 बैंक ने  सूचित  किया  है  कि  1982-8:  की  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  और  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान

 हिमाचल  प्रदेश  में  शाखाएं  खोलने  के  वास्ते  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  नाम  जे  लाइसेंस  पत्र  जारी

 किए  गए  उनमें  से  बेंक  निम्नलिखित  केन्द्रों  पर  अपनी  शाखाएं  नहीं  खोल  सके  :  -

 पिया  अ

 जिले  का  नाम  बेंक  का  नाम  केन्द्र  जहां  बंक  शालाएं  नहीं
 खोलो  गई  हें

 2.  जंगल  बेरी

 3...  घनेड

 4.  लम्बलू

 शिमला  पंजाब  नेशनल  बेंक  4.  सरीन

 शिमला  यूको  बेंक

 ऊना  पंजाब  मैशनल  बेक  1.  थाना  कलान

 2.  सलोह
 अधिक  पक  की लक

 |  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  ये  सभी  8  केन्द्र  अधिक  बेंक  शाखाओं  वाले
 खण्डों  में  फिर  रिजवं  बैंक  ने  शिमला  जिले  के  सरीन  और  कुप्वी  के  दो केन्द्रों  क ेमामले  में

 लाइसेंसों  की  अवधि  विशेष  मामले  के  रूप  में  दिनांक  30  1986  तक  बढ़ा  दी  है  ।  आशा  है
 बैंक  इन  केन्द्रों  में  इस  तारीख  से  पहले  अपनी  शाखाएं  खोल

 हिमाचल  प्रदेश  में  श्रोर  प्रधिक  प्रामोण  बेंक  स्थापित  करना

 3767.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  के  चम्बा  जिले  में  एक  पर्वतीय  ग्रामीण  बैंक  किया  गया
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 की  बज-+

 यदि  तो  इनके  क्षेत्राधकार  सहित  बैंक  के  कार्यकरण  की  संक्षिप्त  रूपरेखा  क्या  है

 और  यह  कौन-सी  तारीख  को  स्थापित  किया  गया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  अन्य  क्षेत्रों  में  भी  इस  प्रकार  के  ग्रामीण  बैंक  स्थापित  करने  का

 है  जो  दो  वर्तमान  बंकों  अर्थात्‌  हिमाचल  ग्रामीण  बैंक  और  पव॑तीय  ग्रामीण  बैंक  के

 क्न्तयंत  नहीं  आते  भोर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कौन-सी  तारीख  तक  निर्णय  लिया  जाएगा  ?

 वित्त  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्नो  जमादंन  :  हां  ।

 हिमाचल  प्रदेश  के  चम्बा  जिले  में  ग्रामीण  क्षेत्र  को  ऋण  सुविधाएं  प्रदान  क रने  के  उद्देश्य
 से  दिनांक  2  1985  को  प्रादेशिक  ग्रामीण  बंक  1976  के  अन्तर्गत  पर्वतीय
 ग्रामीण  बैंक  को  स्थापना  को  गई  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  लघु  और  सीमान्तिक  भूमिहीन

 कारीगरों  ओर  छोटे  उद्यमियों  जिनकी  वाषिक  आय  6500  रुपए  से  अधिक  न
 वित्तीय  सहायता

 ह

 और  नए  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  खोलने  के  लिए  स्थानों  का  पता  लगाना  एक  निरंतर
 प्रक्रिया  ह ैऔर  इस  प्रकार  के  स्थानों  का  निर्धारण  उस  क्षेत्र  में  वाणिज्यिक  बेंकों  की  ल

 सीमान्तिक  किसानों  और  अन्य  कमजोर  वर्गों  की  ऋण  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के अन्तर  ओर
 क्षेत्र  में  राज्य  सहकारी  ऋण  ढाँचे  को  मदह्दे  नजर  रखते  हुए  किया  जाता  इस  समय  हिमाचल  प्रदेश
 में  ओर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  पास  नहीं

 उड़ीसा  में  प्रामोण  परिवारों  को  रियायतोी  दरों  पर  खाद्यान्न

 3768.  भ्रनस्त  प्रसाद  सेठो  :  क्या  खाद्य  शोर  नागरिक  पृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 कि 4 कक

 क्‍या  समेकित  आदिवासी  विकास  परियोजना  क्षेत्र  ग्रामीण  परिवारों  को  रियायती  दरों
 पर  खाद्यान्नों  के वितरण  संबंधी  केन्द्रीय  योजना  के  अन्तगंत  उड़ीसा  के  कितने  जिलों  में  ग्रामीण
 वारों  के  कितने  लोगों  को  अधिसूचित  किया  और

 उड़ीसा  के  आवंटित  किए  गए  चावल  ओर  अन्य  खाद्यान्तों  की  मात्रा  का  ब्यौरा
 क्‍या  है  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  खाद  भौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०
 उड़ीसा  के  9  जिलों  के  समन्वित  आदिवासी  विकास  परियोजना के  क्षेत्रों  (3  पूर्ण  रूप  से  शामिल

 6  आंशिक  रूप  से  जिनकी  आबादी  72.29  लाख  (1981  की  जनगणना  के  अनुसार ) को  इस  योजना  का  लाभ  पहुंचने  की  आशा
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 भारतीय  थाद्य  निगम  द्वारा  उड़ीसा  सरकार  को  इस  योजना  के  अधीन  वित्तरित  करने
 के  लिए  12  1986  तक  2095  मीटरी टन  गेहूं  और  1,868  मीटरी ठन  चावल  की  कुल  मात्रा
 जारी  की  गई

 सम  केनननम-म-+

 सिक्किम  में  इलायची  का  उत्पादन

 3769.  श्रोमती  डी०  के०  भमण्डारी  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  करेंगे  कि  :

 सिक्किम  में  स्थापित  इलायचो  बोडड  के  कार्यकलाप  क्या

 क्या  उस  राज्य  में  बोर्ड  की  स्थापना  से  इलायची  के  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  ह ैभौर

 इलायचो  की  किस्म  में  सुधार  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इस  समय  उस  राज्य  में  इलायची  का  कितना  उत्पादन  होता  है  ओर  देश  में  हुए  इहत्पादन

 की  तुलना  में  अ  भी  उसकी  प्रतिशतता  कितनी  है  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  भ्रोर  नागरिक  पूर्ति  मन्‍्त्रो  पो०  शिव  :  सिक्किम  में

 इलायची  बोर्ड  के  कार्यकलाप  मुख्य  रूप  से  बड़ी  इलायची  की  क्व  भर  इसके  विपणन

 में  सुधार  करने  की  योजनाओं  के  क्रियान्वयन  से  संबंधित  हैं  ।

 और  इलायची  बोडे  के  कार्यकलापों  से  क्वालिटी  और  उत्पाद॑न  में  ध॑  गरे-धीरे  सुंधार
 आने  की  आशा  है  क्‍योंकि  आधुनिक  जुताई  और  फसल  पद्धतियां  अपनाने  में  कुछ  समय  लगता

 भारत  में  बड़ी  इलायची  उत्पादन  में  सिक्किम  का  88%  भाग  चालू  वर्ष  के

 उत्पादन  का  मोटे  तौर  पर  अनूमान  2900  मे०टन

 केरल  में  भ्रलामप्रद  टेक्सलटाइल  एककों  का  विस्तार

 3770.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  क्यः  वस्त्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  में  अलाभंप्रद  टेक्सटाइल  एककों  के  विस्तार  संबंधी  आवेदनों  को  उद्योग

 मन्त्रालय  द्वारा इस  आधार  पर  अस्वीकृत  किया  जा  रहा  है  कि  वे  पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्थित  नहीं  .

 क्‍या  सरकार  ने  पिछड़े  क्षेत्रों  के  अतिरिक्त  भन्यंत्र  ऐसे  विस्तार  की  अनुमति  व  देने  का

 निर्णय  किया

 क्या  इस  निर्णय  से  औद्योगिक  एकक  धलाभप्रद  तथा  रुण्ण  बने  और
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 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किये
 जा  रहे  हैं  ?

 वस्त्र  मस्त्रालय  के  राज्य  मन्‍त्रो  खुर्शोद  श्रालस  :  से  स्थान  संबंधी
 विद्यमान  नीति  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  के अनुसार  सामान्य  स्थिति  में  कताई  क्षेत्र  में  नए  औद्योगिक  लाइसेंस
 जारी  करना  श्रेणी  पिछले  क्षेत्रों  के  लिए  सीमित  तथापि  उन  राज्यों  में  ऐसे  क्षेत्र  नहीं  श्रेणी

 पिछड़े  क्षेत्रों  क ेलिए  भी  नए  लाइसेंस  ज!री  करने  पर  विचार  किया  जा  सकता  उपरोक्त
 स्थान  सम्बन्धी  नीति  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बनाई  गई  है  कि  देश  में  पर्याप्त  कताई  क्षमता

 पहले  से  अस्बी  कृति  के  निर्णय  के  विरुद्ध  अभ्यावेदन  का  एक  अवसर  दिया  जाता  है  और  ऐसे  मामलों
 में  अंतिम  निर्णय  लेने  से  पहले  सभी  पहलुओं  पर  विचार  किया  जाता  है  ।

 वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  लघु  क्षेत्र  के  उद्योगों  स ेवसूल  किए  जाने  वाले  ब्याज  को  दर

 3771.  श्री  हुसेन  दलवाई  :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  लकु  क्षेत्र  के  उद्योगों  से  वसूल  किये  जाने  वाले  ब्याज
 की  दर  क्‍या

 -  क्या  लषु  क्षेत्र  के  उद्योगों  से वसूल  किये  जाने  वाले  ब्याज  की  दरों  में  कोई  असमानता

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  भोर

 भारत  भर  में  लघु  क्षेत्र  के  सभी  उद्योगों  से  वसूल  किये  जाने  वाले  ब्याज  की  दरों  में
 समानता  लाने  के  लिए  कया  कार्यवाही  करने  का  सरकार  का  विचार  है  है  ?

 वित्त  सम्त्ालय  में  राज्य  मम्त्रो  जनादंन  :  वाणिज्यिक  बेंकों  द्वारा  लघु
 एककों  को  दिए  अग्नि मों  पर  बसूल  की  जाने  वाली  ब्याज  दर  नीचे  दी  गई  हैं  :--

 ब्याज  दर
 प्रति

 थरध  उद्योग

 25,000  रुपए  तक  के  संयुक्त  ऋण

 पिछड़े  क्षेत्र  10.0

 अम्य  क्षेत्र  12.0
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 भ्ररपावधिक  ऋण

 2  लाख  रुपए  तक  और  14:0  0  से  अधिक  नहीं

 उसके  सहित

 2  लाख  रुपए  से  अधिक  ओर  16.5  से  अधिक  नहीं

 25  लाख  तक

 25  लाख  रुपए  से  अधिक  13.5  से  अधिक  नहीं

 3  वर्ष  से  प्रनधिक  झ्रवधि  के  लिए  सावधि  ऋण

 पिछड़े  क्षेत्र  12.5

 (8)  अन्य  क्षेत्र  13.5

 और  बैंक  कायंशोील  पूंजी  पर  14.0  से  17.5  प्रतिशत  प्रति  वर्ष  को  दर  से  ब्याज

 ले  सकते  ऋण  मंजूर  करते  समय  बेक  कारोबार  की  अन्तग्रस्त  ऋणकर्ता के  खाते

 का  वित्तीय  अनुशासन  का  कारोबार  में  प्रतिकूल  तत्वों  का  अभाव  आदि  जैसी  सभी

 सम्बद्ध  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हैं  ।

 भारतीय  रिजवं  बैंक  धनराशियों  की  लागत/उपलब्धता,  प्रशासनिक  लागत  ओर
 व्यवस्था  कुछ  वांछित  क्षेत्रों  तथा  पिछड़े  या  अन्य  इलाकों  पर  बल  देने  जैसे  कई  तथ्यों  को  ध्यान  में
 रखकर  अर्थ-व्यवस्था  के  विभिन्‍न  प्रयोजनों  क्षेत्रों  से  बैंकों  द्वारा  ली  जाने  वाली  श्याज  दरों  के  बारे  में
 समय-समय  पर  निदेश  जारी  करता

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  भ्रधिकारियों  के  घरों  पर  छापे

 3772.  भ्रो०  निमंला  कुमारो  शक्तावत  :  क्या  वाणिम्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  वाणिज्य  मंत्रालय  के  भ्रध्िकारियों  के  घरों  पर  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो
 द्वारा  छापे  मारे  गये

 यदि  तो  इन  छापों  में  कुल  कितनी  सम्पत्ति  बरामद  की  और

 अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  भ्रोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रों  पो०  शिव  :
 1986  मास  के  दोरान

 सी  ०
 बी०  आई  द्वारा  सारे  देश  में  वाणिज्य  मंत्रालय  के  आयात  तथा  निर्यात

 के  मुख्य  नियंत्रक  के  कार्यालय  के  अधिकारियों  के  निवास/कार्यालय  स्थानों  पर  आय  के  उनके  श्ञात
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 स्रोतों  स ेकहीं  अधिक  परिसम्पत्तियों  के  उनके  पास  घोखा  देने  तथा  अपराधी  कद्ाचार  के  आरोप

 पर  सी०  बी०  आई०  की  विभिन्‍न  शाख्राओं  द्वारा  पंजीकृत  7  मामलों  के  अन्वेषण  के  सम्बन्ध  में  12

 तलाशियां ली  गईं  ।
 |॒

 तल।शियों  के  दोरान  वित्तीय  सौदों  तथा  चल/अचल  सम्पत्तियों  में  निवेश से  सम्बन्धित

 कई  अपराध  में  फंसाने  वाले  कई  दस्तावेज  बरामद  तलाशियों  के  दोरान  बरामद  हुए  चल/अचल
 दोनों  मदों  का  विवरण  निम्नोक्त  प्रकार

 कक
 1.  बंक  एफ०  डी०  7,49,257.00  ₹०

 एन०एस०  शेयर  भादि

 2.  चल  जेसे  7,25,575.00  रु०
 वी०  सी०  टी०  कीमती  इलैक्ट्रिकल
 गेडगेट्स  आदि  ।

 3.  अचल  जैसे  35,42,500.00  रु०
 प्छाट  तथा  भूमि  आदि  ।

 जिन  मामलों  में  तलाशियां  ली  उन  सभी  की  जांच  की  जा  रही  मंत्रालय  द्वारा
 दो  अधिकारियों  को  निलम्बित  किया  गया  है  ।

 अहुमल्य  ध्राभूषणों  झादि  के  निर्यात  को  बंढ़ावा  देने  क ेउपाय

 3773,  श्रो  श्ञांति  घारीवाल  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  कि  बहुमूल्य
 सिले-सिलाए  हस्तशिल्प  ओर  हथकरधघा  उद्योगों  विश्व  ब्यापी  कड़ी  प्रति

 योगिता  का  सामना  करना  पड़  रहा

 यदि  तो  इन  उद्योगों  के  उद्यमियों  को  उनके  उत्पादों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  हेतु
 प्रोत्साहित  करने  के लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  ओर

 यदि  कोई  ऐसा  उपाय  करने  का  विचार  नहीं  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 ...  वाणिज्य  तथा  खाध्वय  श्लोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  पी०  शिव  :  जी  हां  ।

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  198 5  तक  इन  मददों  के  निर्यातों में  वृद्धि  हुई

 इन  उत्पादों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  कुछ  कदमों  में
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 आयातित  अन्तनिविष्ट  साधनों  की  उदार  बाजार  क्र  ता-विक्र ता  अंतर्राष्ट्रीय
 मेलों  तथा  प्रदर्शनियों  में  भाग  उत्पाद  विकास  के  लिए  अवस्थापना  सम्बन्धी  सहायता  का  प्रावधान

 जैसे  संवर्धनात्मक  कार्यकलापों  को  प्रायोजित  करना  तथा  उनकी  वित्त  व्यवस्था  करना  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 ]

 विभिन्‍न  क्षेत्रों  से राज  सहायता  पर  खर्च  को  गई  घनराशि

 3774.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  क्षेत्रों  में
 राज  सहायता  के  रूप  में  कुल  कितनी  धनराशि  खर्च  की  जा  रही

 क्या  संबंधित  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  बुद्धि  किए  बिना  राज  सहायता  को-सम्राप्त  करने  की

 कोई  संदर्शी  योजना  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रो  विश्वनाथ  प्रताय  :  बजट  में  प्रभुख  आधिक  सहायताओं
 के  लिए  की  गई  व्यवस्था  इस  प्रकार  है  :---

 (

 1985-86  1986-87

 बजट  अनुमान  संशोधित  अनुमान  बजट  अनुमान

 3959  4921  4741

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 छठी  पंचवर्षोय  योजना  के  दोरान  क्रय  शक्ति

 3775.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  लोगों  की  क्रय  शक्ति  बढ़  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या
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 इस  अवधि  के  दो  रान  मूल्यों  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  और

 मूल्यों  में  हुईं  इस  वृद्धि  का  लोगों  की  क्रय  शक्ति  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  लनादन  से  प्रति  व्यक्ति  आय  जो

 कि  लोगों  की  क्रय-शक्ति  की  सूचक  स्थिर  (1970-71)  )  मूल्यों  पर  1979-80  के  664.7  रुपये  से
 बढ़कर  1984-85  में  771.5  हो  गई  अथवा  इसमें  16.1  प्रतिशत  वृद्धि

 जीवन  बौसा  निगम  संबंधी  दाकों  के  लिए  न्‍्वायाधिक  रशज्ञों  की  स्थापना

 3776.  डा०  चिन्ता  मोहन  है
 डा०  जो०  विजय  रात्ा  राव  ४9  :  क्‍या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 झो  सो०  माधव  रेड्डो

 क्‍या  सरकार  जीवन  बीमा  निगम  के  पालिसीधारियों  और  मृत
 धारियों  की  सभी  तरह  की  शिकायतों  को  दूर  करने  हेतु  पालिसी-धारियों  और  मृत  पालिसी-धारियों
 के  दावेदारों  की  समस्याओं  से  संबंधित  मामलों  पर  विचार  करने  के  लिए  न्यायाधिकरणों  की  स्थापना
 करने  के  लिए  उपबन्ध  करने  के  बारे  में  सातवीं  लोक  सभा  की  याचिका  समिलि  के  समक्ष  सिद्धांत  रूप

 में  सहमत  हो  गई

 क्या  यह  सच  है  कि  उनके  मंत्रालय  के  प्रतिनिधियों  ने  याचिका  समिति  के  समक्ष  यह
 कहा  था  कि  सरकार  का  विचार  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  पालिसी-घारियों  और  दावेदा रों  की  समस्याओं
 से  संबंधित  मामलों  पर  विचार  के  लिए  न्‍्यायाधिकरण  की  स्थापना  करने  के  बारे  में  उपबंध  करने  वाले
 एक  विधेयक  को  संसद  में  पुर:स्थाफ्ति  करने  का  और

 यदि  तो  दावा  न्‍्यावाधिकरण  को  स्थापना  अभी  तक  न  किए  जाने  के  क्या  कारण
 ~

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादेन  :  से  सातवीं  लोक  सभा  की
 याचिका  समिति  को  सूचित  किया  गया  था  कि  सरकार  का  संसद  में  एक  विधेयक  पेश  करने  का  विचार
 है  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  पालिसी-धारकों  और  जोवन  बोमा  पालिसियों  के  दावाकार

 ञ

 समस्य।|ओं  पर  विचार  करने  के  लिए  अधिकरणों  की  स्थापना  करने  की  व्यवस्था  होगी  ।  जीवन  बीमा
 निगम  1983  को  बाद  में  1983  में  ही  पेश  कर  दिया  गया  था  जिसमें  अन्य  बातों  के
 साथ  दावा  अधिकरणों  के  गठन  की  व्यवस्था  भी  शामिल  लेकिन  सातवीं  लोक  सभा  के  भंग  हहृ
 जाने  के  कारण  यह  विधेयक  व्यपगत  हो  गया  बाद  में  सरकार  ने  इस  मामले  पर  फिर
 किया  ओर  यह  निर्णय  किया  कि  विधेयक  को  पेश  करने  के  मामले  में  आगे  कारंवाई  न  की  ज

 ||  की

 से  विचार

 जेसा  कि  ऊपर  बताया  गया  है  जीवन  बीमा  विधेयक  को  पेश  करने  के  सवाल  पर  और  आगे
 कारेवाई न  करने का  निर्णय  लेने  के  बाद  स्थित  में  जो  परिवर्तन  हुआ  उसे  देखते  हुए  अधिक  रेणों  की
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 जपपप्प7+++-55थ/]षष्क

 स्थापना करने  के  प्रश्न  पर  सरकार  ने  नए  सिरे  से  विचार  मृत्यु  दावों  को  कुल  संख्या  की  तुलना
 में  अस्वीकृत  दावों  का  प्रतिशत  नगण्य  है  और  इससे  अलग  दावा  अधिकरणों की  स्थापना  करने का

 ओचित्य  सिद्ध  नहीं  पालिसीधारकों  की  शिकायतों  को  दूर  करने  को  मोजूदा  व्यवस्थाओं की
 पुनरीक्षा  करके  उन्हें  ओ  सुदृढ़  कर  दिया  गया  फिलहाल  सरकार  का  दावा  अधिकरणों की  स्थापना

 करने  का  विचार  नहीं  है  ।

 सिक्किस  सें  रोमांचक  पर्यटन  भारम्म  करने  का  प्रस्ताव

 777.  श्रीमती  डी०  के०  क्‍या  संसदोय  कार्य  भोर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की

 क्या  उनके  मंत्रोलय  को  ठिक्किम  में  रोमांचक  पर्यटन  आरम्भ  करने  के  लिए  सिक्किम

 सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या
 है

 और  सरकार  ने  उस
 पर

 क्या  कारंवाई  की

 यदि  तो  क्या  उनके  मंत्रालय  का  उस  राज्य  में  इस  प्रकार  का  पर्यटन  आरम्भ  करने
 का  विचार  है  ?

 संसदोय  कार  श्रोर  पर्यटन  मंत्री  एच०  के०  एल०  :

 सिक्किम  सरकार ने  ट्रेकसं  हृट्स  के  निर्माण  ओर  राज्य  में  विभिन्‍न  ट्रेक-रूट्स के
 साथ  प्रयोग  हेतु  ट्रेकिग  उपकरणों

 की
 खरीद  के  वास्ते  वित्तीय  सहायता  के  लिए  प्रस्ताव  भिजवाये  थे  ।

 विभाग  ने  उपर्युक्त  कार्यों  के लिए  क्रशः  15.86  लाख  रुपये  और  3.88  लाख  रुपये की  राशि  मंजूर
 की  10.49  लाख  रुपये  अग्निम  धनराशि  के  रूप  में  पहले  ही  रिलीज  किए  जा  चुक॑

 )  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 आयकर  झधिनियम  की  धारा  35  ग  ग  के  उपबन्धों  को  बहाल  करना

 3779.  श्री  दिग्विजय  सिह  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  १रति  भूमि  के  वनरोपण  कार्यक्रम  पर  खर्च  की  गई  राशि  पर  आयकर

 छूट  देने  का  विचार  और

 यदि  तो  क्या  आयकर  श्रधिनियम  की  धारा  35  ग  ग  में  तदनुसार  संशोधन  करने  का

 विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  आयकर  अधिनियम  की  धारा  3$
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 गग  ख  के  मोजूदा  उपबंधों  के  कोई  व्यक्ति  जो  किसी  ऐसे  संगम  या  संस्था  जिसका  उद्देश्य
 प्राकृतिक  संसाधनों  के  संरक्षण  के  कार्यक्रम  को  चलाना  है  जिसमें  बंज९-भूमि  में  वनरोपण  का

 कार्यक्रम भी शामिल किसी रकम की अदायगी के रूप में व्यय करता तो इस प्रकार अदा की गई रकम को उस स्थिति में कटौती के रूप में स्वीकार किया जायेगा यदि ऐसे संगम या संस्था द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के किसी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में उक्त रकम का इस्तेमाल किया जाता इस प्रयोजन के लिए संगम या संस्था की विहित प्राध्रिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है जो इस मामले में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड मौजूदा उपबंधों में परिवर्तन करने का कोई है ॥ इसायचो कौ नोलामो के बारे में क्षिकायतें 3780. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्‍या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्‍या फ्रेरल में इलासची:-की नीलामी को वतंम्रान प्रणाली के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई यदि तो उन शिकायतों का ब्यौरा क्या और उक्त स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? वालणिज्यु तथा खान्म और नागरिक पूति मंत्री पो० शिव : और इलाबची बोर्ड ने उपजकर्ताओं के अनु रोध पर नीलामी में ब्रिक्रियों पर नीलामियों में ब्रिक्रियों पर दिये जाते शूले ऋच पर प्रतिबन्ध में दी ताकि चालू वषं में प्रचुर मात्रा में सप्लाई को देखते हए मांग बड़ में स्थिरता छआ सके । इसके परिणामस्वरूप गत वर्ष की तुलना में प्रतिदेय भूगतानों कुछ वृद्धि हुई जिन उपजकर्ताओं के नाम में परमिट दिए गये उनके अलावा कर्ताओं द्वारा राज्य कृषि आयकर पंजीकरक परमिटों के अभिकधित प्रयोग के भी समान्तर दोषी निर्यातकों/व्यापारियों/नीलामकर्ताओं को इलायची बोर के कारण बताओ दिए हैं और इलायची बोढ यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय कर रहा है कि अतिदेय राशियों को चुका दिया नील़ामकर्ताओं को केवल वास्तविक विक्रताओं के नाम में ब्रिक्रिय्रां रजि र करने निदेश रन र का निदेश दिया गया है और इलायची बोर्ड उपयक्त कार्यवाही आरम्भ करने के लिए राज्य सरकार से भी सम्पर्क बनाए हुए टिस राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा स्टेण्डई कपड़े का उत्पादन भी भीबल्लभ पाणिप्र ही : क्या वस्त्र मंत्री यह दताने की कृपा करेंगे कि :



 लिखित्त  उसर  21  1986
 जञझपनपपियायण
 क्या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  सामान्य  लोगों  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय

 गोजमा  के  बोरान  स्टेण्डड  कपड़े  का  उत्पादन  करने  के  आदेश  दिए

 पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  और  उसको  सहायक  मिलों  द्वारा  कितने
 स्टेण्शड  कपड़े  का  उत्पादन  किया  गया  भोर

 उपभोक्ताओं  को  किस  किस्म  का  कपड़ा  और  किस  मूल्य  पर  बेचा  गदा  था  ?

 बस्त्र  संत्रासय  के  राज्य  मंत्रो  खुशोंद  ध्ासम  :  राष्ट्रीय  वसज्ष  वियम  विधंधित

 कपड़े  का  रत्पादन  करती  जोकि  मुख्यतः  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  लिए  होता

 (@)  थोर  गत  दो  वर्षों  के  दोरान  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  को  मिलों  द्वारा  सूचित  वियंत्रित

 कपड़े  के  उत्पादन  के  ब्योरे  निम्नोकत  प्रकार

 बर्थ

 1983-84  294.99  मिलियन  वर्गमीटर

 8-00  मि०  मीटर

 काटन  ब्लेंडिड  शटिंग )

 245.73  मि०  वर्ग  मीटर  किसमें  )

 7.00  मि०  मीटर  काटन  ब्लेंडि

 इस  समय  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  की  मिलों  द्वारा  नियंत्रित  कपड़ा  योजना  के  अंतगंश  वियंत्रित

 कपड़े  की  4  किस्मों  अर्थात्‌  लट्टा  तथा  पोलिस्टर  काटन  ब्लेंडिड  शटिग  का  उत्पादन  होता
 ऐसे  कपड़े  की  विभिन्‍न  किस्मों  का  उपभोक्ता  मूल्य  2.65  र०  प्रत्ति  लीनियर  मीटर  मै  12  रु०

 प्रति  लीनियर  मीटर  के  बीच  होता

 सातवों  योजना  के  दोराम  निर्यात  को  बढ़ाने  का  प्रस्ताव

 3782.  श्री  झ्मर  राय  प्रधान  :  कया  वांलिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कितने  मूल्य  के  सामान  का  निर्यात  किया  यया  ओर
 सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  कितने  मूल्य  के  सामान  का  निर्यात  किये  जाने  की  संभावना

 कया  यह  सथ  है  कि  सरकार  सातवीं  योजना  अवधि  में  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  का  विचार
 कर  रही
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उनके  क्‍या  कारण हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  श्रौर  नागरिक  पति  मंत्रो  पो०  शिव  :  डी०  जी०  सी०

 आई०  एण्ड  एस०  से  उपलब्ध  आंकड़ों  के  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  चालू
 कोमतों  पर  भारत  के  निर्यात  निम्नोक्तर  प्रकार  हैं  :--

 करोड़  रु०

 बषं  भारत  के  निर्यात

 1980-81  6710.71

 1981-82  7805.90

 1982-83  8803.58

 1983-84  9872.10

 1984-85  11656.93

 अनन्तिम  तथा  संशोधन  हो  सकता  है  ।

 डी०  जी०  सी०  आई०  एण्ड  कलकत्ता  ।

 सातवों  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  1984-85  की  कीमतों  पर  निर्यात  कुल  60.700  करोड़
 रु०  पर  परियोजित  किये  गये  हैं  ।

 निर्यातों  में  वृद्धि  करना  हमारे  उत्पादन  आध्शार  का  विविधीकरण  उत्पादक
 साधनों  का  आधुनिकीकरण  करना  उन  कदमों  में  से  कुछ  हैं  जो  सरकार  द्वारा  उठाये  गये  हमारी
 थोौद्योगिक  तथा  राजकोषीय  नीतियों  में  परिवर्तत  तथा  समय-समय  पर  संशोधन  करना  भी  समय-समय पर  उठाये  बये  अतिरिक्त  कदम

 (&)  प्रश्न  ही  नहीं

 कलकत्ता  में  मछलो  व्यवसाय  शोर  बिजलो  के  पंलों  का  व्यापार  करने  वाले
 व्यक्तियों  पर  छापे

 3783.  श्री  ध्मंपाल  सिह
 श्रो  एम०  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने को
 धो  साल  तहत

 यह  कृपा  करेंगे  कि
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 ने  नबी  व  पिया  ता  पएपिायय  पा  ४-०. ननन्‍ननन-+---नैननतगनतनन9७त दीन
 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  19  1986  के  टाइम्स  आफ  इण्डियाਂ  में  छपे

 समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  जिसमें  यह्‌  कहा  गया  है  कि आयकर  अधिकारियों  ने  कलकत्ता

 में  मछली  का  कारोबार  करने  वाले  तथा  बिजली के  पंखों  के  व्यवसाय  में  लंगे  कुंछ  व्येक्तियों  के

 प्रतिष्ठानों  पर  छापे  मारे  और  कालाधन  तथा  आभूषण  पकड़े

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  कोई  गिरफ्तारी  को  गई  और

 इन  फर्मो  के  विरुद्ध  संरंकार  द्वारा  कया  कार्यवाही  को  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  (  औजनोदेन  और  हां  ।  आयकर  विभाग
 ने  कलकत्ता  में  दिनांक  8-2-1986  को  बिजलो  के  पंखों  के  फूलचंद  शॉ  ओर  अन्य  मछलियों

 के  थोक  श्रीमती  जुलेखा  खातून  ओर  अन्य  के  मामले  में  तलाशियां  ली  इन  तलाशियों
 में  पंखा  व्यापारियों  के  मामलों  में  प्रथमदृष्ट्या  लगभग  20.01  लाख  रुपये  की  और  मछली  व्यापारियों

 के  मामलों  में  3.72  लाख  रुपए  की  लेखा-बा ह्य  परिसम्पत्तियां  पकड़ी  गई  हैं  ।

 इन  तलाशियों  के  सम्बन्ध  में  कोई  गिरफ्तारी  नहीं  की  गई  है  क्योंकि  आयकर  अधिनियम
 में  तलाशी  के  गिरफ्तारी  की  व्यवस्था  भहीं

 प्रत्यक्ष  कर  अधिनियमों  के  विभिन्न  उपबंधों  के  अन्तर्गत  सम्बन्धित  व्यक्तियों  के  विरुद्ध
 आवश्यक  कारंवाई  शुरू  कर  दी  गई  है  ।

 नरम
 द्विपक्ष

 की
 भारत  झ्ौर  पोलंड  के  बीच  गय  व्यापार  समभोता

 3784.  थश्रो  ध्मंपाल  सिह  सलिक  है|
 न  श्रो  यशबंतराव  गडाख  पाटिल  |

 श्री  के०  बो०  शंकर  गोडा  ५
 —ਂ  ७  4

 श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी  |
 श्रोमती  जयन्तोी  पटनायक  ०

 :  क्या  वाजिश्य  मंत्री यह  बताने  को  हुर्पो  करेंगे

 क्‍या  1986  के  तीसरे  सप्ताह  में  भा  रत  ओर  पोलेंड  कीबी  एक  पंचवर्षीय
 द्विपक्षीय  व्यापार  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए

 यदि  तो  ध्मझोते  की  मुख्य  विशेषताएं  क्या  और

 दोनों  देशों  के  बीच  किन-किन  प्रभुख  उत्पादों  का  निर्यात  ओर  आयात  किया  जाता  है
 भ,ोर  उनका  मूल्य  कितना  है  ?
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 बार्णिण्य  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पति  भम्त्री  पो०  शिव  शंकर  )  :  से  जी

 से  5  वर्षों  की  आगामी  अवधि  के  लिए  रुपया  भुगतान  प्रबन्धों  का  नवीकरण  करने  के  जिए  भारत

 तथा  पोलेंड  के  बोच  एक  नया  व्यापार  तथा  भुगतान  करार  22  1986  को  वारसा  में  सम्पन्न

 हुआ  ।  इस  नए  करार  के  उपबन्ध  वास्तव  में  वही  हैं  जो  कि  पिछले  करार  में  दिए  गए  इस  करार  में

 दोनों  देशों  क ेबीच  सभी  वाणिज्यिक  तथा  गैर-वाणिज्यिक  लेन-देन  को  परिवतंनोय  भारतीय  रुषयों  में

 निपटानें  की  व्यवस्था  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  द्विपक्षीय  तथा  सन्तुलित  आधार  पर  किया  जाता

 रहेगां  आयात  तथा  निर्यातों  को  कुछ  समय  में  सनन्‍्तुलित  किया  नए  करार  में  जो  एक
 पंरिषेतंन  किया  गया  हैं  वह  पौलेंड  से  भारत  को  किए  जाने  वाले  आयातों  के  लिए  संविदाओं  के  बीजक
 बनाने  से  सम्बन्ध  रखता  है  जोकि  ज॑ंसा  कि  पहले  अमरीकी  डालर  में  होता  था  उसकीਂ  बजाय
 1-1-1986  से  भारतीय  रुपयों  में  किया  निर्यातों  के  बीजक  भारतीय  रुपयों  में  तैयार  किए

 बाते

 पीलेंड  को  निर्यात  की  प्रमुख  मर्दे  तेलरहित  काली
 तेयार  चमंड़ा  तंथां  चभड़े  की  पटसन  निर्मित  सूती  वस्त्र  आदि  ।।  पोर्लेंड  से

 आयात  की  प्रेंमूख  मर्दे  हैं  3,  रेपसी  ड  कुकिंग  पावर  स्टेशनों  के  लिए  रेलवे  के
 लियें  खनन  वस्त्र  जहाज  के  इस्पाती  आदि  ।

 इन  मंदों  के  निर्यात/आयात  की  मांत्रा/मूल्य  का  वर्ष  प्रतिवर्ष  आधार  पर  विशिष्ट  वाधिक
 व्यापार  सलेखों  +  माध्यम  से  प्रोग्राम  बनाया

 भ्रावश्यक  वस्तुभों  के  मल्यों  पर  नियंत्रण

 3785.  श्री  हुसन  दलवाई  :  क्‍या  खाद्य  भौर  नागरिक  पूतति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 संस्कार  नें  आवश्यक  वंस्तुओं  के  मूल्यों  पर  दियंन्‍्त्रण  करने  के  लिए  अब॑  तकਂ  क्या  कदम

 उठाए

 कया  यह  सच  है  कि  यद्यपि  आंवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  पर॑  शुरू  में  निय॑न्त्रण रखा  जाता

 है  परन्तु  टायरों  के  मूल्य  ओर  रेल  भाड़े  में  वृद्धि  क ेकारण  इन  व  स्तुओं  की  परिवहन  लागत

 बढ़  जाती

 सेरंकार  का  विचार  उपभोक्ताओं  को  आधार  मूल्यों  पर  आवश्यक  उपलब्ध  कराने

 के  लिये  क्यों  कारंवाई  करने  का  विचार  ओ

 आवक
 क्‍या  सरकार

 का  विचार  उपभोक्ताओं  को  रियाथतों  दरों  पर  खाद्यान्न  तथा  अन्य

 वस्तुएं  उपलब्ध  कराने  की  पुरानी  प्रणाली  अपनाने  का  है  ?
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 लिखित  उत्तर  21  1986

 —  एपਂ  जप  -+८  हा

 योजना  मंत्रालय  तथा  खाद्य  झौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ए०के०  :

 सरकारी  नीति  में  मुख्य  जोर  आवश्यक  विशेषकर  जिनकी  आपूर्ति  कम  का  उत्पादन

 बढ़ाने  पर  दिया  जा  रहा  साबंजनिक  वितरण  प्रणालो  को  सुप्रवाही  बनाया  जा  रहा  है  तथा  उसका
 विस्तार  किया  जा  रहा  आवश्यकता  होने  पर  घरेलू  आपूर्ति  की  अनुपूर्ति  के लिए  कुछ  आवश्यक

 वस्तुओं  का  बायात  किया  जाता  कुछ  आवश्यक  वस्तुओं  के  निर्यात  पर  रोक  लगाई  गई  है
 अथवा  उसे  नियमित  किया  गया  राज्य  सरकारों  द्वारा  चोरबाजारियों  तथा  मुनाफाखोरों  के  विरुद्ध
 आवश्यक  वस्तु  1955  ओर  चोरबाजारी  निवारण  तथा  आवश्यक  वस्तु  प्रदाय

 1980  के  तहत  कार्यवाही  की  जा  रही  गांवों  में  रहने  वाले  गरीबों  को  विभिन्‍न  विशेष  कार्यक्षमों

 के  तहत  सस्ते  मृल्यों  पर  चावल  तथा  गेहूं  धिलता  रहेगा  ।

 विभिन्‍न  जिनमें  आवश्यक  वस्तुएं  शामिल  के  उपभोक्ता  मूल्य  कई
 जिनमें  निवेश  भाड़ा  ओर  वसूली  व  वितरण  की  लागत  शामिल  पर  आधारित  होते

 ओर  सरकार  का  निरन्तर  यह  प्रयास  है  कि  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  को
 नियन्त्रण  में  रखा  जःये  और  उन्हें  उपभोक्ताओं  को  उचित  मूल्यों  पर  उपलब्ध  किया  केन्द्रीय
 सरकार  ने  सात  आवश्यक  अर्थात  लेवी  आयातित  खाद्य  मिट्टी  के

 साफ्ट  कोक  तथा  कंट्रोल  के  कपड़े  को  अधिप्राप्ति  तथा  सा्वंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  तंत्र  के

 माध्यम  से  उपभोक्ताओं  में  वितरित  करने  के  लिये  राज्यों  ओर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  उनकी  सप्लाई
 करने  की  जिम्मेदारी  ले  रखी  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  सप्लाई  किये  जाने  वाले

 गेहूं  तथा  कंट्रोल  के  कपड़े  के  लिए  सरकार  द्वारा  पहले  ही  राज-सहायता  दी  जा  रही

 मारतोीय  निर्यात  झ्रायात  बक  द्वारा  सप्लायर  ऋण  को

 उधार  को  दर  का  कम  किया  जाना

 786.  श्री  यशवन्तराव  गड़ाख्त  पाटिल  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  निर्यात-भायात  बेंक  ने  सप्लायर  ऋण  की  अपनी  उधार  दर  कम  कर
 दी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 ऐसा  किस  उद्देश्य  से किया  गया  है  ?

 वित्त  सस्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  जनादंन  पुजारी )  से  भारतोय

 आयात  बेंक  ने  दिनांक 21  फरव  1986 से  सप्लायर  ऋण  पर  ब्याज  की  दर  9  प्रतिशत से  घटाकर
 8.5  प्रतिशत  वाषिक  कर  दी  यह  कटोती  निम्नलिखित  रुद्देश्यों की  प्राप्ति  के  लिये  को  गई  है  :--

 (3)  भारतोय  निर्यातों  को  बढ़ावा  देना  और  भारतीय  निर्यातकों  को  जिस  स्पर्धा का  सामना
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 30  1907  लिखित  उत्तर
 नी  नऔफ-ऑअ  जल  स स:ससससफस ।  २:२ा  ाृउन्‍स्‍क्‍ते

 करना  पड़ता  है  उसका  उस  सीमा  तक  मुकाबला  करना  जितना  वित्तपोषण  द्वारा  किया

 जा  सकता  है

 (1)  अपनी  ब्याज  दरों  को  अन्य  देशों  की  प्रतियोगी  निर्यात  वित्तपोषण  एजेन्सियों  की  ब्याज
 दरों  के  अनुरूप  करना  ।

 झमरीका  में  रह  रहे  मारतीयों  को  दोहरे  कराधान  से  बचाने  के  सम्बन्ध  में  बातचोत

 3787.  ब्रो०  के०  के०  तिवारी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अमरीका  में  रह  रहे  भारतीयों  को  दोहरे  कराधान  से  बचाने  के  प्रश्न  पर  हाल  के

 हफ्सों  में  अमरीका  के  साथ  कोई  बातचीत  हुई  और

 यदि  तो  उस  बातचोत  के  क्या  परिणाम  निकले  ?

 वित्त  भन्‍्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  जनादन  :  ओर  आय  के  दोहरे
 कराधान  के  निवारणायं  अर्थात्‌  एक  ही  करदाता  की  एक  ही  आय  पर  दोनों  देशों  में  कर  लगने  से  बचाने
 के  लिए  एक  करार  करने  के  सम्बन्ध  में  बातचीत  चल  रही  बातचीत  का  अन्तिम  दोर  जुलाई  1985
 में  नई  दिल्‍ली  में  आयोजित  किया  गया  था  |  अभी  यह  बता  पाना  सम्भव  नहीं  है  कि  इसका  अन्तिम

 परिणाम  क्या  होगा  ।

 हांगकांग  झोर  सिंगापुर  से  रंगोन  टी०बी०  सेटों  भौर

 वीडियो  कैसेट  रिकार्ड रों  का  लाया  जाना

 3788.  भरी  श्ननन्त  प्रसाद  सेठी  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कुछ  सुगठित  व्यवसाय  संघ
 अपन  प्रतिनिधियों  को  रंगीन  टी०  वी०  सैट  और  वीडियो  कंसेट  रिकार्डर  लाने  के  लिए  जो  भारत  में

 लाभ  पर  बेचे  जाते  पर्यटकों  के  रूप  में  हांग  कांग  और  सिंगापुर  भेजते

 यदि  तो  पिछले  एक  व  में  प्रतिदिन  ओसतन  कितने  रंगीन  टी०  वी०  सैट  और ह
 वी०सी०भार०  देश  में  लाये  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 .  वित्त  सम्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  जनावंन  :  ओर  ऐसे  सिंडिकंटों  के
 बारे  में  कोई  विशिष्ट  सूचना  नहीं  मिली  केवल  वास्तविक  यात्रियों  को  ही  भसबाब-छूटें
 प्रदान की  जाती  हैं  और  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  को  यह  अधिकार  दिया  गया  है  कि  वे  शुल्क  मुक्त
 मोक  नामंजूर  कर  सकते  हैं और/अथवा  दुरुपयोग  के  मामले में  माल को  जब्त कर  सकते  असबाब के
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 रूप  में  आयातित  वस्तुओं  की  बिक्री  पर  प्रतिबन्ध  भी  हैं  और  ऐसे  मामलों  में  वस्तुओं  को  जब्त  किया  जा

 सकता  वर्ष  1?85  के  दौरान  प्रति  दिन  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  के  जरिए  असबाब  के  रूप  में  लाए
 गए  रंगीन  टेलीविजनों  और  वीडियों  कैसेट  रिकार्डरों  की  औसत  संख्या  लगभग  250  थी  ।

 असबाब  नियमों  में  हाल  ही  में  संशोधन  किया  गया  है  ताकि  शूल्क  मुक्त  मोक  सुविधा
 को  500/  तक  सीमित  किया  जा  सके  जिसे  शुल्क  वसूल  करने  के  लिए  रंगीन  वीडियो

 कंसेट  वीडियो  कैसेट  प्लेयरों  और  वीडियों  कैमरों  के  मूल्य  के  प्रति  समायोजित  किया  जा
 सके  ।  इसके  दित्तांक  1-3-86  से०  मी०  से  ग्ड़े  आकार के  स्क्रीन  रंगीन  टेलीविजन
 सेटों  पर  1500 /-र०  प्रति  सेट  के  हिसाद  से  और  30  सें०  मी०  से  अनधिक  आकार के  स्क्रीन  वाले  सेटों
 पर  प्रति  सेट  के  हिसाब  से  अतिरिक्त  सीमा  शुल्क  लगाया  गया  ये  उपाय  ऐसीः
 विधियों  को  निरुत्साहित  करने  के  उपाय  के  रूप  में  कार्य  करेंगे  ।

 ]

 सरकारी  विभागों  को  पंट्रोल  की  खपत  कम  करने  के  लिए  प्ननुदेश

 3789:  श्री  विष्ण  मोदी  :  कया  बित्त  मंत्री  यद्द  बताने  की  कृपा  करेंये  कि  :

 क्या  मंत्राल्यों  और  सरकारी  विभागों
 को  पैट्रोल  की  खपत  कम  करने  लिए

 जारी  किए गए  हैं  तथा  इस  बात  पर  जोर  दिया  गया  है  कि  इन  अनुदेशों  का  एक  विशेष  तारीख  तक
 पालन  किया  .

 यदि  तो  इन  अनुदेशों  का  ब्योरा  क्या  है  तथा  ये  किस  तारीख  से  लागू किए

 उन  मंत्रालयों/विभागों  का  अलग-अलग  ब्यौरा  क्या  है  जो  पैट्रोल  की  अधिकतम/न्यूनतम
 खपत  कर  रहे  और

 क्‍या  सरकार  गत
 दो

 वर्षो  के  दौरान  प्रत्येक  मंत्रालय  द्वारा  उपयोग  किए  गए  पैट्रोल  का
 महीनेवार  ब्यौरा  तथा  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  वहन  की  गई  खर्च  की  कुल  राशि  के  सम्बन्ध  में  एक
 विवरण  पटल  पर  रखेग्री  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्र  जनादंन  :  और  वर्ष
 1978-79  के  दोरान  वाहनों  द्वारा  की  गई  पेट्रोल  की  खपत  का  स्टाफ  कारों  से  हित  गैर-प्रचलनात्मक
 बाहनों  के  लिए  66-2/3%  और  क्षेत्रीय  कार्यालयों  में  प्रचलनात्मक  वाहनों  के  लिए  85  74  तक  पैट्रोल की  खपत  सीमित  करने  के  लिए  सभी  मंत्रालयों  और  सरकारी  विभागों  को  22  1979  को
 कार  द्वारा  आदेश  जारी  किए  गए  मंत्रियों  और  उनके  वैयक्तिक  स्टाफ  द्वारा  प्रयुक्त  कारों  के  मामले
 में  भी  इससे  पहले  निर्धारित  प्रति  तिमाही  900  लीटर  की  खपत  को  घटाकर  प्रति  तिमाही  750  लीदर

 कर  विया  गया

 १6६
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 और  सूचना  केन्द्र  के

 पास  उपलब्ध  नहीं  है  ओर  न  ही  उसे  वथोचित-समय  में

 एकत्र  कर  सकना  सम्भव

 ]

 हथक  रघा  यस्त्नों  तथा  भ्रन्य  वस्त्रों  का  उत्पादन  झोर  निर्यात

 3790.  श्रीमतो  ऊषा  चोघरी  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  हथकरघा  सिले-धिलाए  तेयार  किए  गए  ओर  फैब्रिक्सਂ

 का  कुल  उत्पाद  कितना

 (a)  उनके  प्रमुख  उत्पादन  केन्द्रों  के  नाम  क्‍या

 वर्ष  1985  में  हृषकरघा  वस्त्रों  का  कितनी  मात्रा  में  और  कितने  मूल्य  का  निर्यात  किया

 और

 भारतीय  हथकरघा  वस्त्रों  का  निर्यात  किन-किन  देशों  को  किया  गया  तथा  प्रत्येक  देश
 को  कितनी  मात्रा  कितने  मूल्य  के  और  किन-किन  उत्पादों  का  निर्यात  किया  गया  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  खुशोद  झालम  :  हथकरा  क्षेत्र  में

 सिलाए  तैयार  व्त्रों  तथा  फेब्रिक्स  के  उत्पादन  के  आंकड़े  अलग  से  उपलब्ध,नहीं
 वर्ष  1984-85  5  में  हथकरघा  कपड़े  का  कुल  उत्पादन  अन्तिमतोर  पर  अनुमानतः  3514  मिलियन
 मीटर

 महत्वपूर्ण  हथकरघा  उत्पादन  केन्द्र  आन्ध्र

 उत्तर  कर्नाटक  मध्य  प्रदेश  उत्तरी  पूर्वी  राज्यों  बादि  में  स्थित

 1985  में  हथकरघा  निर्यातों  का  मूल्य  258.80  करोड़,रु०  है  सभी  उत्पादों

 के  लिए  मात्रा  की  इकाइयां  एक  सी  न  होने  के  कारण  कुल  मात्रा  देना  सम्भव  नहीं

 हथकरघा  उत्पादों  के  प्रमुख  आयातकों  और  निर्यातों  का  मूल्य  दर्शाने  वाली  सूची
 विवरण  के  रूप  में  संलग्न  है  |

 विवरण

 1985  के  दोरान  भारत  से  हथकरघा  कपड़े  तथा  तैयार  बक्त्रों  के  प्रमुख  आयातक

 का  बा

 a

 वि  र० )

 अमरीका  2

 सं०रा०  अमरीका
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 1  2

 यू०आ०  समुदाय  36.26

 जापान  20.99

 आस्ट्रेलिया  7.27

 सिंगापुर  9.78

 सोवियत  संघ  12.99

 स्वीडन  6.72

 मलयेशिया  4.75

 हांगकांग  उपलब्ध  नहीं

 दुबई  5.85

 -  285  के  दौरान  भारत  से  हथक  रघा  परिधानों  के  प्रमुख  आयातक

 देश  मूल्य

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  6.43

 यु०आ०  समुदाय  1.75

 कनाडा  17.72

 स्वीडन  0.13

 आ्ट्रिया  0.54

 जापान  9.71

 स्रोत  :  सूती  वस्त्र  निर्यात  संवर्धन  परिषद
 और

 अपैरल  निर्यात  संवर्धन  परिषद  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  पास  जमा  पड़े  कपड़े  शोर  घागे  का  मण्डार

 3791.  श्रो  बसुदेव  ध्राचाय  :  क्या  वस्त्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  पासं  कपड़े  र  धागे  का  कुल  कितना  भण्डार  जमा  पड़ा
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 क्‍या  जमा  पड़े  भण्डार  के  कारण  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को  हानि  हो  रही  और

 इस  समस्या  से  निपटने  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय के  राज्य  सन्‍त्रो  खुशोद  भ्रालम  :  31-12-1985  की  स्थिति

 के  अनुसार  एन०टी०सी०  के  अधोन  राष्ट्रीयकृत  मिलों  का  कपड़े  तथा  याने  का  कुल  जमा  स्टाक

 निम्नोकत  प्रकार  है  :--

 ०

 स्टाक  की  सद

 वास्तविक  सासदष्ड

 कपड़ा  65.73

 तथा
 बाजार  यान  20.88

 |  86.61  8143”

 एन०टी०सी०  स्टाकों  के  उत्पादन  में  प्रयोग  होने  वाली  निधियों  पर  ब्याज  वहन
 करती

 समस्याओं  के  समाधान  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किये  गये  हैं  :--.

 (i)  स्थानीय/देहात  में  सक्रिय  रूप  से  विषणन  तथा  थोक  विक्रेताओं  थोक
 विक्रताओं  के  लिए  लक्ष्य/प्रोत्साहन  योजना  पर  विचार

 (1)  उपभोग  केन्द्रों  में  णानं  डिपुओं  को  खोलना  ।

 (7)  डी०  जी०  एस०  एण्ड  रक्षा  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  को  संस्थागत
 बिक्रियां  बढ़ाकर  बाजारों  का  विविधकरण  करना  तंथा  निर्यात  प्रयासों को
 बढ़ाया  ।

 (९)  संकेन्द्रित  उत्पाद  प्रचार  ।

 (५)  सजावट/प्रदर्शन  में  सुधार  करना  तथा  खुदरा  प्रदर्शन  आदि  का  अनु  रक्षण  ।

 रायल  बेंक  झ्राफ  कनाडा  द्वारा  मारत  में  प्रतिनिधि  कार्यालय  खोसना

 3792.
 भो

 के०  बो०
 शंकर  गोडा  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 171



 लिखित  उत्तर  21  1986
 ल्कलज्ज  बजन्‍जेओन-+-ज-+  जन  अल  जानने  अव्नन»»  |  +

 क्‍या  यह  सच  है  कि  रायल  बंके  आफ  कनाडा  ने  भारत  में  पहली  बार  अपना  प्रतिनिधि
 कार्यालय  खोला  है  ।

 यदि  तो  क्‍या  इसके  खोले  जाने  से  रायल  बेंक  आफ  कनाडा  भारत  में  अपने  कारोबार

 में  वृद्धि  करने  की  योजना  बना  रहा

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  बंक  खोलने से  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार में  किस  सीमा
 मदद

 क्‍या  रायल  बैंक  आफ  कनाडा  की  भारत
 में  विभिन्‍न  परियोजनाओं  को  ऋण  सुविधा

 देने  की  योजना  और

 यदि  तो  रायल  बेंक  आफ  कनाडा  द्वारा  किन-किन  परियोजनाओं  में  सहायता  दी

 जाएगी  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  जनादंन  :  भारतीय  रिजवं  बैंक ने  बताया

 है  कि  उसने  रायल  बैंक  आफ  कनाडा  को  नई  दिल्ली  में  अपना  प्रतिनिधि  कार्यालय  खोलने  की  अनुमति
 दे  दी  इस  कार्यालय  ने  अभी  काम  करना  आरम्भ  नहीं  किया  है  ।

 बेंक  के  प्रतिनिधि  कार्यालय  को  किसी  भी  बेंककारी  अथवा  वाणिज्यिक  गतिविधि  में
 प्रत्यक्ष  रूप  से  कार्य  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  ।

 भारत  में  विदेशी  बेंकों  की  शाघ्ाएं/कार्यालय  ओर  विदेशों  में  भारतीय  बैंकों  को
 संबंधित  देशों  के  बीच  व्यापार  को  बढ़ावा  देने  के  उद्देश्य  से  खोले  जाते  हैं  ।

 ओर  बताया  गया  है  कि  रायल  बेंक  आफ  कनाडा  ने  विश्व  में  फैली  अपनी  शाखाओं
 में  कई  भारतीय  कम्पनियों  आदि  को  सुविधाएं  प्रदान  की  हैं  ।

 टेक्सटाइल  मशीनों  का  भ्रायात

 3793.  श्री  के०  बो  ०  शंकर  गौडा  :  कया  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपः  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  टेक्सटाइल  मशीनों  का  उदार  रूप  से  आयात  करने  के  प्रस्तावों  पर  विचार
 कर  रही

 यदि  तो  क्या'के  ग  मंत्री  ने  यह  कहा  था  कि  सरकार  उन्हीं  टैक्सटाइल  मशीनों
 का  आयात  करेगी  जो  देश  में  उपलब्ध  नहीं

 क्‍या  सरकार  का  विचार  टंक्‍्सटाइल  मशोनरी  उद्योग  की  पुनर्स्थापना  और  इसके
 आाधुनिकोक रण  के  लिए  आवश्यक  सभी  साज  सामान  उपलब्ध  कराने  का  और
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 यदि  तो  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्या  कदम  उठाने  का  है  कि
 में  हयकरघा  जैसे  कमजोर  क्षेत्र  को  पूर्ण  संरक्षण  प्रदान  किया  जाये

 वस्त्र  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  खु््ञोद  श्रालम  से  इस  समय  वस्त्र

 मशीनरी  उद्योग  सूती  वस्त्र  उद्योग  द्वारा  अपेक्षित  लगभग  सभी  प्रकार  की  मशीनरी  को  पूरा  करने  की

 स्थिति  में  चल  रही  आयात  नीति  के  प्रावधानों  के  अनुसार  वस्त्र  मशीनरी  के  आयात  की

 अनुमति  केवल  वस्त्र  मशीनरी  के  आयात  की  अनुमति  होती  जो  कि  अति-आधुनिक  होती  है  तथा

 जिसके  लिए  कोई  स्वदेशी  दृष्टिकोण  नहीं  होता  आयात  नीति  की  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती

 है  तथा  इसमें  आवश्यक  संशोधन  किए  जाते  हैं  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  प्रयोक्‍ता  उद्योग

 को  कोई  हानि  न  हो  ।

 हथकरुघा  क्षेत्र  के  संरक्षण  के  उद्देश्य  स ेसरकार  ने  अनेक  कई  हथकरघा  वस्त्र  मर्दे

 इसी  क्षेत्र  में  प्री  तौर  पर  उत्पादन  के  लिए  आरक्षित  की  हैं  ।

 मारतोय  श्लाक्ष  निगम  के  सब-डिपो  समाप्त  करने  का  प्रस्ताव

 3794.  श्रो  ए०  चाल्स  :  क्‍या  साथ  धोर  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  खाद्य  निगम  के  सब-डिपो  को  समाप्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरः  क्या

 केरल  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  के  निर्माण  के  लिए  वित्तीय  वर्ष  1985-86  के
 दौरान  आवंटित  राशि  का  ब्योरा  क्‍या  है  ओर  प्रत्येक  गोदाम  के  लिए  कितनी  राशि  आवंटित  की  गई
 ओर

 ऐसे  प्रत्येक  गोदाम  के  लिए  वर्ष  1985-86  के  दोरान  कितनी  राशि  खच  की  गई  है  ?

 योजना  मंत्रालय  तया  खाद्य  श्र  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ए०  के०  :

 ओर  भारती य  खाद्य  निगम  ने  संबंधित  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  राज्य  सरकारों
 की  तरफ  से  खुदरा  वितरण  के  कार्य  कोन  करने  का  निर्णय  किया  क्‍योंकि यह्‌  सामान्य

 कार्य  नहीं  हैं  । इसके  जिन  वितरण  केन्द्रों/डिपुओं  की  इस  प्रयोजन  हेतु  आवश्यकता नहीं  है
 उन्हें  बन्द  अथवा  वापस  किया  जा  सकता  है  ।

 ओर  एक  विवरण  संलग्न
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 ~~  पं  ~  ही
 जोबन  बोसा  निगम  झौर  सामान्य  बोसा  निगम  द्वारा  ऋणों  का  ह्लाबंटन

 प्रीमती  गीता  मखर्जो  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 द्वारा  वर्ष  1984-85

 घटकर  86.30

 3795.  शरीभ

 क्‍या  यह  सच  है  कि  जीवन  बीमा  निगम  और  सामान्य  बीमा  नि

 में  90.19  करोड़  रुपए  के  ऋणों  का  आबंटन  मंजर  किया  था  जो  वर्ष  1985-86

 करोड़  रुपये  रह  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  इसके  क्या  कारण  ओर

 वर्ष  1986-87  के  लिए  प्रस्तावित  आबंटन  कितना  है  ?

 लत

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  से

 समाजोन्मुख  कार्यक्रमों  के  लिए  जीवन  बीमा  निगम  ओर  साधारण  बीमा  निगम  द्वारा  बाबंटित  रकम
 इस  प्रकार

 1984-85  —  --  —  —  339.4  करोड़  रुपये

 —  382.96  करोड़  रुपये

 उपर्युक्त  कार्यक्रमों  के लिए  वर्ष  1986-87  के  लिए  योजना  आयोग  ने  जीवन  बीमा  निगम  और

 साधारण  बीमा  निगम  से  418.16  करोड़  रुपये  का  आबंटन  किया  है  ।

 बेंक  डकंतियां

 3796,  श्री  गुरूदास  कामत  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1984  और  1985  में  कितनो  बेंक  डकंतियां  हुई  हैं  और  प्रत्येक  वर्ष  मे ंअलम-अलग
 कितनी  धनराशि  अन्तग्रंस्त

 कितने  मामलों  को  सुलझाया  गया  है  ओर  अभी  तक  कितने  मामले  लम्बित  पढ़े  मौर

 क्या  बेंकों  में  सुरक्षा  व्यवस्था  बढ़ा  दी  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  भारतीय  रिजवं  बेंक  को

 वाणिज्यिक  बैंकों  से  प्राप्त  रिपो्टों  क ेअनुसार  1984  और  1985  में
 बेंक  लूटपाट/डकेतियों  की  संख्या

 ओऔर  उनमें  अन्तग्रेस्तराशि  नीचे  दी  गई  है  :

 बेंक  लूटपाट/डकंतियों  की  श्रस्तप्रेस्त  राशि वर्ष

 1984  84  145.02

 1985  78  163.32
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 जप  जन

 वर्तमान  आंकड़े  एकत्र  करमे  को  प्रणाली  से  सुलझाए  गये  झौर  लम्बित  पड़ें  मासलों  की
 संख्या  के  सम्बन्ध  में  व्षवार  सूचना  उपलब्ध  नहीं  होंती  ।  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सूचित  किया
 है  कि  1970  से  1985  की  अवधि  में  लूटपाट/इकेतियों  के  356  मामलों  में  से  75  मममले  सुलझाए
 गये  हैं  ।

 राज्य  सरकारों  जो  मूलतः  कानून  और  व्यवस्था  बनाये  रखने  के  लिए  जिम्मेदार
 बंक  डकती/लूटपाट  की  घटनाओं  करे  रोकने  के  लिये  उचित  निरोधक  उपाय  करने  का  अनुरोध  किया
 गया  बेंकों  की  सुरक्षा-व्यवस्था  की  बारीको  से  जांच  करने  ओर  उसमें  सुधार  करने  के  लिये  देने
 के  वास्ते  सरकार  दास  उच्च  शक्ति  प्राप्त  एक  कार्यकारी  दल  का  कियः  गधा  दल

 सिफारिशों  के  बैंकों  ने  अन्य  बातों  के  प्रबन्धकों  को  सुरक्षा  पर  सलाह
 देने  के  लिये  मुख्य  सुरक्षा  अधिकारियों  की  नियुक्ति  कर  दी  मुख्य  सुरक्षा  अधिका  यों  की  सलाह  पर
 बेंकों  ने  सुरक्षा  की  दृष्टटि  स ेकमजोर  शाखाओं  का  पता  लगा  लिया  है  और  परिसर  को  सुरक्षा  को  मजबूत
 करने  ओर  सुरक्षा-गार्ड  तेनात  करने  के  लिए  विभिन्‍न  चरणों  में  कार्रवाई  कर  दी  सरकार  ने

 सरकारो  क्षेत्र  के  बंकों-के  मुख्य  सुरक्षा  अधिकारियों  की  एक  बेठक  भी  बुलायी  थी  और  उसमें  बैंक  परिसरों
 के  अन्दर  अनेक  सुरुक्षा-प्रबन्धों  को मजबूत  बनाने  की  आवश्यकता  पर  फिर  से  जोर  दिया  गया  हस

 बैठक  में  बैंकों  को  जोखिम  के  अनुसार  अपनी  शाखाओं  को  वर्गीकृत  करने  ओर  अधिक  जोखिम  वाली
 शाखाओं  में  उन्नत  सुरक्षा  प्रबन्ध  करने  की  सलाह  दी  गयी

 बंक  प्रधिकारियों  के  यहां  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  छापे

 3797.  श्री  गुरूदास  कामत  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  तीन  वर्षों  के

 दोरान  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  अधिकारियों  के  यहां  वर्ष  वार  कुल  कितने  छापे  मारे

 पित्त  जन्‍्त्रालय  में  राज्य  संत्रो  जनादंन  :  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो ने  बताया है  कि

 ब्यूरो  ने  वर्ष  1983  में  64,  1984  में  55  और  1985  में  57  बैंक  अधिकारियों  के  कार्यालयों  |घरों  की

 तलाशियां  ली

 केन्द्रीय  सहायता  के  माध्यम  से  उपमोक्‍्ता  सहका  री  भमण्डारों  का विकास

 3798.  श्रो  के०  प्रधानी  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  अन्तगगंत  शहरी  उपभोकता

 सहकारी  भंडारों  के  विकास  के  लिए  62  लाख  रुपये  की  वित्तीय  सहायता  के  लिए  प्रस्तुत  तेईस  प्रस्तावों
 की  अभी  तक  उनके  मंत्रालय  ने  मंजूरी  नहीं  दी

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
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 कया  इस  सम्बन्ध  में  आवश्यक  कार्यवाह्ी-वर्ष  1986-87  के  दौरान  कौी|जाएगी  और  इसके
 लिए  अपेक्षित  घनराशि  उपलब्ध  करायो  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  छठी  पंचवर्षीय  योजना  से  चल  रही  इन  योजनाओं
 को  स्वीकृत  करने  में  क्या  अवरोध  हैं  ?

 योजना  मन्‍्त्रालय  तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  पति  मनन्‍्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०
 :  से  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों  के  विकास

 के  लिए  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों  को  61.69  लाख  रुपये  की  वित्तीय  सहायता  देने  हेतु  उड़ीसा
 सरकार  से  प्राप्त  हुए  23  प्रस्तावों  में  से  4  प्रस्ताबों  को  अनुमोदित  किया  जा  चुका  7  उपभोक्ता

 भंडारों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्तावों  पर  सहमति  नहीं  दी  जा  क्योंकि  इन  भंडा रों  के अनाथिक  कार्यकरण

 के  कारण  उन्हें  उपयुक्त  नहीं  पाया  गया  ।  शेष  12  प्रस्तावों  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  से  आगे  और

 जैसे  संभाव्यता  व्यवसाय  परिसर  की  उपलभ्यता  तथा  लेखा-परीक्षित  लेखे  मांगे  गए  है

 जिनकी  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है|

 इन  प्रस्तावों  पर  1986-87  के  जेसे  ही  और  जब  अपेक्षित  सूचना/कागजात  प्राप्त

 विचार  किया  जाएगा  |

 खाद्ानन  के  मण्डारण  सम्यन्धो  मानदण्ड  और  मण्डारण  में  भारतीय
 खाद्य  निगम  को  होने  वाला  नुकसान

 3799.  श्री  जगसनाथ  पटनायक  ]
 \  :  क्या  खाद्य  शोर  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 श्री  श्रार०  एम०  मोये  |
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  एक  अवधि  निश्चित  की  है  जिसके  बाद  भष्डारों  में  रखा

 गया  खाद्यान्न  मानव  खपत  के  योग्य  नहीं

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अपनाई  जाने  वाली  प्रक्रिया  का  ब्यौरा  क्या

 कया  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  भण्डारण  से  नुकसान  हुआ  है

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  नुकसान  को  न्यूनतम  कर  लए  क्‍या  कदम  उठाए

 (&) क्‍या  सरकार  ने  भारतीय  खाद्य  निग्रम के  विभिन्‍न  गोदामों  में  रखे  खाद्यान्न  के  भण्डार

 की  गुणवत्ता के  जांच  के  लिए  उचित व्यवस्था  की

 गत  तोन  वर्षों  के  दोरान  प्रतिवर्ष  कितना  तथा  कितने  मूल्य  का  खाद्यान्न  मानव  खपत  के
 अयोग्य  हुआ  है  ?
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 योजना  सन्‍्त्रालय  तथा  खाद्य  भोर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय में  राज्य  मन्‍्त्रो  ए०  कें०
 :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 और  कुछ  हानियां  आदि  क॑  कारण  हुई  भंडारण  हासियों
 को  कम  करने  के  लिए  उठाए  गये  पगों  दोनों  प्राप्तिःऔर  निर्गंम  के  समय  100  प्रतिशत तौल
 बोरियों  के  भराई  वजन  में  कमी  मशीन  से  अधिक  क  रना  प्राप्ति  ओर  निगंम  केन्द्रों  पर

 स्क्‍्वाडो  द्वारा  अचानक  जांच  स्टाक  का  बेहतर  परिरक्षण  ओर  वंज्ञानिक  भंडारण  आदि
 शामिल  हैं  ।

 हां  ।  स्टाकु  का  नियमित  निरीक्षण  |करने  ओर  कीटाणु  जन्तुबाघा  को  रोकने  के  लिए

 रोग-निरोधी  और  रोगनाशक  उपचार  करने  के  लिए  डिपुओं  पर  योग्यता  प्राप्त  ग्रुण  नियंत्रण  स्टाफ

 तैनात  किया  जाता  हैं  ।  इसके  खाद्यान्नों  की  गुणवत्ता  की  जांच  करने  के  लिए  वरिष्ठ  अधिकारियों

 द्वारा  गोढामों  का  आवधिक  निरीक्षण  किया  जाता

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  मानव  उपभोग  के  लिए  अनुपयुक्त  ब्बाद्यान्नों  का  ब्योरा

 नीचे  दिया  जाता  है  :

 अवधि  अच्छी  हालत  के  खाद्याननों  की  मूल्य  स्टाक  रखने  की  औसत

 जिसमात्रा  को  क्षतिग्रस्त  हुआ  मूल्य  काटने  क ेबाद  की  तुलना  में  क्षति  की
 करार  दिया  करोड़  रुपये  में  )  प्रतिशतता

 मीटरी

 1  2  3  4

 1982-83  2-83  0.48  3.26  0.50

 1983-84  1.01  9.95  0.85

 1984-85  0.65  7.77  0.40

 सातवों  योजना  में  वनविश्राम  गृहों  का  निर्माण

 3800.  श्री  ज्ञांताराम  क्‍या  संसदोय  कार्य  ओर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 देश  में  सातवीं  पंचवर्षीय  अवधि  के  दौरान  कितने  वनविश्राभ  गृहों  का  निर्माण
 करने  का  प्रस्ताव  और
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 उनके  मंत्रालय  ने  वनविश्राम  गृहों  के  निर्माण  के  लिये  कोन  से  स्थान  चुने  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  ध्रौर  पर्यटन  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  ओर  सातवीं

 पंचवर्षीय  योजना  के  केन्द्रीय  पयंटन  विभाग  ने  वन्य  जीव  विहार  स्थल  मनास में  वन-गृह के
 निर्माण के  लिए  निधि  प्रदान  की  हैं  ।

 धांगरी  पोंग  डेम  ओर  रेणुका  विहार-स्थलों  पर  वन  गृह  निर्मित
 करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  हेतु  प्राप्त  प्रस्तावों  पर  कारंवाई  की  जा  रही

 इसके  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान
 सिमिलिपाल  ओर  बांधवगढ़  विहार  स्थलों  में  इस्ती  तरह  की  परियोजनाओं  के  लिए  भी  निध्ियों  की

 ध्यवस्था  की  जा  रही

 अन्य  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  से  भी  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  अपने  प्रस्ताव  जिन  पर

 विभाग  द्वारा  निधियों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करते  हुए  विचार  किया  जाएगा  ।

 भारत  को  विकास  योजनाझों  के  लिए  रियाय्तो  सहायता

 3801.  भ्री  महेन्द्र  सिह  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 आई०  डी०  ए०-४  के  अन्तर्गत  भारत  की  विकास  योजनाओं  ओर  कार्यक्रमों  के  लिए
 रियायती  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  अब  तक  क्या  प्रयास  किए  गए  और +  ०१

 आई०  डो०  आई०  डी०  और  आई०  डी०  के  अन्तगंत  मिलने
 बाली  सहायता  की  तुलना  में  आई०  डी०  के  अन्तगंत  सहायता  की  स्थिति  क्‍या  है  ओर  संबंधित
 सहायता  योजनाओं  के  अन्तगंत  भारत  को  दी  जाने  वाली  सहायता  का  हिस्सा  कितने  प्रतिशत  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  अस्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ
 डी०  का  आठवां  पुनर्भरण  कायंक्रम  1987  से  प्रभावी  पेरिस  प्रमुख

 दाता  देशों  के  प्रतिनिधियों  की  पहली  बंठक  होने  के  साथ  ही  1986  में  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास
 के  सम्बन्ध  में  विचार-विमर्श  आरम्भ  हो  गए  उस  बैठक  में  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  के

 आकार  के  बारे  में  किसी  निर्णय  को  सूचना  नहीं  मिली  भारत  प्रमुख  दाता  देशों  के साथ  इस  सम्बन्ध
 में  विचार-विमर्श  कर  रहा

 राजकोषीय  वर्ष  1978  से  .  980  के  सम्बन्ध  में  9  अरब  डालर  राशि  के  अन्तर्राष्ट्रीय
 विकास  संघ-9५  में  से भारत  को  367.85  करोड  डालर  को  रांशि  प्राप्त  हुई  थी  जो  40.87  प्रतिशत
 बेठती  राजकोषीय  वर्ष  1981  से  1984  के  सम्बन्ध  में  कुल  मिलाकर  12  अरब  डालर  राशि-के
 अन्तर्राष्ट्रीय विकास  में  से  भारत  को  4.245  अरब  डालर  की  राशि  प्राप्त  हुई  थी  जो  कि  कुल
 राशि को  35-38  प्रतिशत  बेठती  राजकोषीय  वर्ष  1985  से  1987  के  सम्बन्ध  में  अन्तर्राष्ट्रीय
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 विकास  संघ-शत  की  कुल  राशि  9  अरब  डालर  है  जिसमें  से  वर्ष  30  में  भारत  को  67.29  करोड़
 डालर  की  राशि  प्राप्त  हुई  चूंकि  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  30  की  तक  प्रचालन  में

 इसलिए  अभी यह  निर्धारित  नहीं  किया  जा  सकता  है  कि  तीन  वर्ष  की  अवधि  में  भारत  को

 कितना  हिस्सा  मिलेगा  ।

 ]

 दिल्‍ली  में  बंकों  में  घोखाधड़ो

 3802. श्री  राजकमार  राय  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 की  मिली  भगत  में  घोखाधड़ी  के  मामले  हुए  हैं  ओर  उसके  लिए  कितने  व्यक्ति  जिम्मेदार  पाए  गए

 उन  बड़े  बैंकों  के  नाम  कया  हैं  जिनमें  ऐसी  धोखाधड़ी  हुई  ओर

 सरकार  ने  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  संत्री  जनादंन  :  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  से  प्राप्त

 सूचना  से  पता  चलता  है  कि  वर्ष  1985-86  के  दिल्ली  में  34  बेंक  अधिकारियों/कर्म  चारियों
 की  सांठ-पांठ  से  घोखाधघड़ी  की  33  घटनाएं  हुई  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के
 जिन  बेंकों  में  धोख्ाधड़ियां  होने  की  सूचना  मिली  हैं  उनके  नाम

 निम्नानुसार  हैं  :--

 सेन्ट्रल वैंक  आफ  इंडिया

 बैंक  आफ  इंडिया

 बेंक  आफ  बड़ौदा

 केनरा  बेंक

 यूबाइटेड  बैंक  आफ  इंडिया

 सिडिफेट  बैंक

 इलाहाबाद  बेंक

 इण्डियन  बैंक

 प्रंजाब  एण्ड  सिंध  बैंक
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 इण्डियन  ओवरसीज  बेंक

 न्यू  बेंक  आफ  इंडिया

 कारपोरेशन  बेंक

 भारतीय  स्टेट  बेंक

 स्टेट  बेंक  आफ  पटियाला

 बैंकों  न ेबताया  है  कि  22  दोषी  अधिकारियों  को  निलम्बित  कर  दिया  गया  है  और  एक

 अधिकारी  की  सेवाएं  समाप्त  कर  दी  गयी  चार  अन्य  कर्मचारियों  के  विदद्ध  विभागीय  कारंवाई

 आरंभ  कर  दी  गयी  तीन  मामले  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  पुलिस  को  जांच  के  लिये  सौंप  दिये  गये  हैं  ।

 दिल्लो  में  नवविकसित  कालोनियों  में  बंक  सुविधाएं

 3803.  श्री  राज  कुमार  राय  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  महानगरों  में  मध्यम  श्रेणी  के  लोगों
 की

 कालोनियों  में  बेंक  सुविधाओं की  व्यवस्था

 करने  के  लिए  क्‍या  मानदण्ड  निर्धारित  किए  गए

 क्या  दिल्ली  की  नवस्थापित  कालोनियों  में  बैंक  सुविधाएं  प्रदान  करने  को  दृष्टि  से  वहां

 हाल  हो  में  कोई  सर्वेक्षण  कराया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  यह  सच  है  कि  वर्ष  1976  में  स्थापित  यमुना  बिहार  कालोनी  में  बेंक  सुविधा
 लब्ध  नहीं  है  जिसके  परिणामस्वरूप  इस  कालोनी  के  लोगों  को  बहुत  असुविधाएं  हो  रही  ओर

 (2)  यदि  तो  वहां  बेंक  सुविधा  कब  तक  हो  जाएगी  ?

 वित्त  मन्त्लालय  में  राज्य  सन्‍त्रो  जनादन  :  1985-90  की  अवधि  के

 लिए  चालू  शाखा  लाइसेंसिंग  नोति  के  संदर्भ  जो  सातवीं  पंचवर्षीय  आयोजना  के  साथ  समाप्त  होती
 महाग  रीय  केन्द्रों  में  शाखा  विस्तार  पर  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  सामूहिक  ओर  चयनात्मक  ढंग  से

 आबादी  ओर  आश्टिक  गतिविधियों  में  आवासीय  ओर  वाणिज्यिक  खण्डों  में  वृद्धि  आदि  को  ध्यान
 में  रखकर  विचार  किया

 ओर  1982-85  की  पूर्व  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  के  अन्तगंत  बैंक  रहित/कम  बेंक
 बाले  स्थानों  का  पता  लगाने  के  लिए  प्रमुश्व  बेंकों  के  प्रतिनिधियों  के  एक  कायं  कारी  दल  द्वारा  दिल्‍ली
 दिल्‍ली  महानगरीय  केन्द्रों  का  सर्वेक्षण  किया  गया  कार्यकारी  दल  ने  50  ऐसे  स्थानों  का  पता  लगाया

 जिनमें  32  केन्द्र  विभिन्‍न  बैंकों  को
 आवंटित  किये  गये  1985-90  की  चालू  शाखा  लाइसेंसिंग
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 न्जः

 नीति  के  अन्तगंत  हाल  ही  में  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया

 और  (  हु  )  बैंक  शाखाएं  खोलने  के  स्थानों  में  यमुना  वि  हार  का  चयन  नहीं  जया  गया
 ओर  को  पूर्व  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  के  अन्तग्रंत  यहां  पर  शाखा  खोलने  के  लिए  किसी

 बेंक  ने  आवेदन  भी  नहीं  किया  था  ।  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सूचित  किया है  कि  यमुना  विहार  में  बेंक
 शाखा  खोलने  के  लिए  इस  इलाके  के  कुछ  निवासियों  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  और  भारतीय  रिजर्व

 बैंक  खोलने के  की  चालू  शाख्ला  लाइसेंसिंग  नीति  के  संदर्भ  में  उध  स्थान  पर  बैक  शाख्रा  खोलने  के
 प्रश्न  पर  गुणवत्ता  के  आधार  पर  विचार  करेगा  ।

 ]

 छापा  मारे  गए  व्यापार  गहों  द्वारा  प्राय  कर  भ्रधिकारियों  को  घमको

 3804,  श्री  सनत  कूमार  मंडल  ]

 :
 कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डा०  बोी०  एल०  शलेश  |

 क्‍या  सरकार  ने  उन  व्यापार  गृहों  जिनको  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  और

 अन्य  करों  तथਂ  शुल्क  वापसी  सम्बन्धी  गलत  दावों  जैसे  कदाचारों  के  लिए  हाल  ही  में  ५कड़ा  गया

 अपने  बचाव  में  समाचार  पत्रों  में  दिए  गए  अनेक  वक्‍तव्यों  को  देखा  है  और  उनमें  से  कुछ  ने  अधिकारियों

 पर  मुकदमा  चलाने  तक  की  धमकी  दी  ओर

 अपने बचाव में  यदि  तो  इन  घती  लोगों  द्वारा  दी  गई  इस  प्रकार  की  कार्यवाहियों  और  दी  गई
 कियों  से  निबटने  के  लिए  स  रकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  जनादन  :  प्रश्न  में  उल्लिखित  समाचारों

 की  ओर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया

 प्राधिकारियों  द्वारा  विभिन्‍न  अधिनियमों  के  उपबन्धों  के  अनुसार  छापे  मारे  जाते
 तलाशियां  ली  जाती  हैं  ओर  सरकार  को  इत्त  प्रकार  की  कार्यवाहियां  करने  से  नहीं  रोका  जा

 तथापि  सरकार  का  यह  इरादा  नहीं  है  कि  बिचारों  की  अभिव्यक्ति  की  स्वतन्त्रता  पर  प्रतिबन्ध  लगाया
 जैसा  कि  मारतीय  संविधान  में  आश्वासन  दिया  गया  फिर  आरोपित  पार्टियों  की

 घिकता  अथवा  अन्यथा  का  निर्णय  न्‍्यायालय/उपयुकत  प्राधिकारियों  द्वारा  किया  जाएगा  और  न  कि
 समाचार  पत्रों  द्वारा  ।
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 साबंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  सुदृढ़  बनाने  और  उसका  विस्तार  करनें  के

 लिए  कार्यवाही  योजना

 3805.  श्री  शरद  दिधे  :  क्या  खान्च  श्रौर  ताथरिक  फत्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे 3

 किः

 उपभोक्ताओं  को  बिक्री  क ेलिए  भारतीय  खाद्य  निगम  से  खाद्यान्न  प्राप्त  करने  वाली
 उचित  दर  दुकानों  की  वर्तमान  संख्या  कितनी

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  सम्बन्धी  सलाहकार  परिषद  की  साक्त्कीं
 बैठक  में  सावेंजनिक  प्रणालो  के  सुदृढ़  बना  ने  और  उसका  विस्तार  करने  सम्बन्धी  कार्यवाही
 योजना  पर  विचार-विमर्श  किया

 यदि  तो  उस  कार्यवाही  योजना  में  क्या  सुझाव  दिए  गए  और

 अब  तक  कितने  सुझाव  कार्यान्वित  किए  गए  हैं  ?

 योजना  मन्‍्त्रालय  तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  म्त्रालय  में  राज्य  मन्त्र  ए०  के०

 :  इस  समय  देश  में  3,25,08  उचित  दर  की  दुकान  जों  उपभोवताओं  को

 जनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्तगंत  गेहूं  तथा  चावल  बेचती  अधिकतर  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य
 क्षेत्र  प्रशासनों  न ेराज्य  नागरिक  आपूर्ति  निगमों  अथवा  राज्य  विपणन/उपभोकता  संधों  को  अपने-अपने
 क्षेत्रों  में  स्थित  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  से  गेहूँ  तथा  चावल  उठाने  के  लिए  नामित  कर  रखा

 जो  बाद  में  इन  खाद्यास्नों  की  आपूर्ति  उचित  दर  दुकानों  को  करते  हैं  ।

 से  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  सम्बन्धी  परामशंदात्री  परिषद  की  29-10-85
 को  नई  दिल्ली  में  आयोजित  सातवीं  बेंठक  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  मजबूत  बनाने  तथा
 उसका  विस्तार  करने  हेतु  किसी  विशिष्ठ  कायंवाही  योजना  पर  विचार  नहीं  किया  गया
 राज्यों  राज्य  क्षेत्रों  पर  इन  जरूरतों  के  दारे  में  बल  दिया  गया  था  कि  वे  साव॑जनिक  वितरण  प्रणाली
 के  अन्तगंत  वास्त  विक  उपभोक्ताओं  को  सभी  आवश्यक  वस्तुएं  उपलब्ध  अपने  राज्यों/संघ
 राज्य  क्षेत्रों  में सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  मजबूत  बनाएं  तथा  उसका  विस्तार  आवश्यक

 वस्तुओं  के  वितरण  में  होने  वाली  अनियमितताओं  पर  अंकुश  उचित  दर  की  दुकानों  में  बिक्री  के

 लिए  अधिक  वस्तुएं  शामिल  करके  उनकी  आतत्मनिर्भ  रता  में  सुधार  सावंजनिक  वितरण  अणाली  के
 कार्यकरण  का  गहराई  से  अध्ययन  जिला  तथा  ब्लाक  स्तर  पर  एक  समुचित  परिवीक्षा
 प्रणाली  विकसित  करें  तथा  प्रवर्तन  कार्यवाहियों  को  कड़ा  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र

 प्रशासनों  से  यह  भी  कहा  गया  है  कि  वे  अपेक्षित  आधार-ढांचे  सम्बन्धी  सुविधाओं  का  विकास
 उचित  दर  की  विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  खोलने  तथा  अपनी  वितरण  व्यवस्था को

 लए  एक  कार्यवाही  योजना  तैयार है  शक  3
 ही

 न  स्
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 मद्रास  तथा  बंगलोर  में  जाली  झ्राय-कर  दावों  सम्बन्धी  घोटाले  का  पता  लगाना

 3806.  श्री  बी०  एस०  कृष्ण  भ्रय्यर  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल ही  में  मद्रास  तथा  बंगलोर  में  जाली  आय-कर  दावों  सम्बन्धी  घोटालों  का  पता

 लगा

 क्या  इसमें  वेतन  भोगी  कर्मचारी  तथा  सरकारी  क्षेत्र
 में  काम  करने  वाले  कमंचारी  भी

 शामिल  पाये  गये

 कितनी  राशि  का  पता  लगाया  गया  और

 दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादंन  :  से  सूचना  एकत्र  को
 जा  रहो  है  ओर  उपलब्ध  होते  ही  सदन-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 हथकरघा  कपड़े  का  निर्यात

 3807.  श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  क्‍या  वस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  भारतीय  हथकरघा  कपड़े  खरीदने  वाले  देशों  की  संख्या  कितनी

 वर्ष  1984-85,  1985-86  में  अब  तक  और  आज  तक  कितनी  राशि  के  भारतीय
 हथकरघा  कपड़े  का  निर्यात  किया

 फर्निसिंग  फेब्रिक्स  गे  र-होजरी  सामान  झोर  कपड़े  के  अन्य  घरेल  सामान  जैसी
 रागत  म॒दों  के  निर्यात  के लिए  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  और

 निर्यात  उत्पादन  के  लिए  उचित  दामों  पर  सूतन  मिलने  व  बढती  उत्पादन  लागत  में

 बुद्धि  ओर  विदेशों  में  हुई  फेशन  की  प्रवत्ति  की  समस्याओं  को  पता  लगाने  के  लिए  सरकार  का  विचार
 क्या  कदम  उठाने  का  है  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मनन्‍्त्रो  खुशोंद  प्नालम  :  ऐसे  लगभग  120  देश  हैं
 जो  कि  भारतीय  सूती  हथक  रघा  उत्पादों  का  आयात  कर  रहे

 1984-85  के  दौरान  सूती  हथकरघा  वल्त्रों  तथा  मेड  अप्स का  कुल  निर्यात  168.36

 करोड़  रुपये  का  85  से  86  के  दोरान  निर्यात  136.46  करोड़  रुपये
 के
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 (3)  देश  से  निर्यातित  हथकरघा  वस्त्र  उत्पादों  पर  नकद  मुआवजा  सहायता की  अनुमति
 होती  इन  दरों में  1-1-  984  से  उल्लेखनीय  वृद्धियां  की  गईं  जो  कि  1985

 दौरान  जारी  इन  दरों  को  31  86  तक  लागू  किया  गया
 बशत  कि  31  1986  से  पहले  इनकी  समीक्षा  की  जाए  ।

 (ii)  भायात  तथा  निर्यात  1985-88  के  अन्तर्गंत  आर०  ई०  पी०  लाइसेंस
 नीति  के  परिशिष्ठ  17  के  अधीन  दिए  जाते  हैं  जिनमें  निर्यातों  के लिए  अपेक्षित
 आवश्यक  कच्चे  माल  को  आयात  करने  की  अनुमति  सरकार  नये  उत्पादों

 तथा  नये  बाजारों  को  निर्यातों  के लिए  अतिरिक्त  सहायता  प्रदान  करती  रही

 इस  प्रयोजन  के  लिए  10  प्रतिशत  अधिक  आर०  ई०  पी०  की  अनुमति  होती  है  ।

 लैटिन  अमरीका  तथा  अफ्रीकी  बाजारों  में  निर्यात  संवर्धन  कार्यकलापों  के  लिए
 भी  अनुदानों  की  ऊंची  दरों  की अनुमति  होती  है  ।

 (४४)  सरकार  बाजार  क्रेता-बिक्रेता  अन्तर्राष्ट्रीय  मेलों  और  प्रदर्शनियों

 में  भाग  लेने  जैसे  संव्धेनात्मक  कार्यकलापों  को  प्रायोजित  करने  तथा  उनका

 वित्त  पोषण  करने  के  लिए  उदार  रूप  से  सहायता  प्रदान  करती  रही

 (iv)  सरकार  द्वारा  निर्यात-अभिमुख  उत्पादन  कार्यक्रमों
 को

 भी  संचालिय  किया  जाता
 है  ।

 इस  समय  यारने  न्‍्यायोचित  कीमतों  पर  उपलब्ध  यांने  डिपुओं  तथा  लच्छी

 यानें  बाध्यता  से  याने  की  उपलब्धता  में  सुधार  हुआ  सरकार  ने  फ्रैशन  प्रोद्योगिकी  संस्थान  की

 स्थापना  करने  के  लिए  मंजूरी  दे  दी  है

 उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से  खाद्यान्नों  की  सप्लाई

 3808.  श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  क्‍या  खाद्य  श्र  नागरिक  पूर्ति  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 सरकार  ने  दालों  के  माध्यम  से  आवश्यक  प्रोटीन  आम  आदमी  की  पहुंच  के  भीतर  लाने

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से  रियायती  दरों  पर  दालों
 की  सप्लाई  करने  का  और

 यदि  तो  आम  आदमी  को  उचित  दामों  पर  प्रोटीन  की  सप्लाई  करने  सम्बन्धी  नीति

 का  ब्योरा  कया  है  ?

 योजना  सन्त्रालय  तथा  खाद्य  झ्ोर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  ए०के०  पंजा  :

 186



 30  1507  लिखित  उत्तर

 से  सरकारी  नीति  में  मुख्य  बल  दालों  की  खेती  के  अन्तगंत  अधिक  क्षेत्र  दालों  की

 बीच  की  फसल  उगाकर  दाल  के  उन्नत  बीजों  का  वर्धनतथा  उपयोग  कर  और  कटाई  बाद  उन्नत

 प्रौद्योगिकी  अपना  कर  दालों  का  उत्पादन  बढ़ाने  १२  दिया  गया  ्

 इसके  सरकार  ने  देश  में  दालों  की  उपलब्धता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  खलेआम  लाइसेंस
 के  माध्यम  से  दालों  का आयात  करने  की  अनुमति  भी  दी  ताकि  यह  सुनिश्वित  किया  जा  सके  कि

 आम  आदमी  को  दालों  के  माध्यम  से  आवश्यक  प्रोटीन  प्राप्त  हो  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  सावंजनिक  वित-ण  प्रणाली  के  माध्यम  से  सात  आवश्यक  अर्थात
 आयातित  खाद्य  कंट्रोल  का  साफ्ट  कोक  और  मिट्टी  के  तेल  की

 प्राप्ति  और  आपूर्ति  करने  की  जिम्मेदारी  ले  रखी  सरकार  दालों  की  अधिप्राप्ति करने और
 उन्हें  उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से  वितरित  करने  की  जिम्मेदारी  लेने  की  कोई  योजना  नहीं
 राज्य  सरकारों  और  संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  को  समय-समय  पर  यह  सलाह  दी  गई

 है
 कि  वे  आम

 खपत  की  अतिरिक्त  वस्तुएं  जिन्हें  वे आवश्यक  समझें  और  जिनकी  वे  स्वयं  अधिप्राप्ति  कर  इ
 शामिल  कर  सकते  कुछ  राज्य  सरकारें  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  विभिन्‍न  बिक्री  केन्द्रों  के
 माध्यम  से  दालें  भी  वितरित  की  जा  रही  हैं  ।

 प्रयोकताग्रों  तथा  उपभोक्ताझ्रों  के  हितों  को  संरक्षण  देने  के लिए  विधान

 3809.  डा०  डी०  एन०  रेड्डी  :  क्‍या  खाद्य  शोर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  वस्तुओं  और  दी  गई  सेवाओं  का  उपयोग  करने  वालों  तथा
 उपभोक्ताओं  के  हितों  को  संरक्षण  देते  के  लिए  कर्नाठक  में  पुर:स्थापित  विधेयक  जैसा एक  विधेयक

 पुर:स्थापित  करने  का

 दि  तो  पुर:स्थापित  किए  जाने  वाले  विधेयक  की  मुख्य  बातें  क्या  और

 इसके  कब  प्रस्थापित  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 योजना  मन्त्रलव  तथा  खाद्य  और  न/गरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  ए०  के०
 :  राज्या/संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  अपनाए  जाने  के  लिए  उपभोक्ता  संरक्षण  सम्बन्धी
 जिसे  प्रस्तुत  करने  का  प्रस्ताव  के  मसांदे  कर्नाटक  में  प्रस्तुत  किए  गए  अधि  नियम  की

 बस्तुओं को  तो  शामिल  किया  गया  लेकिन  सेवाओं  को  नहीं  ।

 नमूना-कानून  के  मसोदे  में  उपभोक्ता  संरक्षण  उपभोक्ता  का  प्र  निदेशालय  तथा
 उपभोक्‍ता  विवाद  निपटान  मंत्र  को  स्थापना  करने  की  व्यवस्था  की  गई  प्रस्तावित  कार्यवाद्यी  का

 उप्रभोक्‍ता के  ढ्वितों  की  रक्षा  तथा  उनका  संवधंन  करना  और  उपभोक्ताओं  की  शिकायतों  को
 शीघ्रता से  तथा  कम  खर्च  पर  दूर  करने  के  लिए  मंव अ्रदाव  क  उपभोक्ता  संरक्षण  परिषद
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 उपंभोक्‍ता के  अधिकारों  का  संवर्धन  तथा  उनकी  रक्षा  जैसे  सुरक्षा  का  सूचित  किये
 जाने  का  चुनने  का  सुनवाई  का  अधिकार  तथा  कुछ  बिनिर्माताओं  व्यापारियों
 द्वारा  उपभोक्ताओं  का  बेईमानी  द्वारा  शोषण  किए  जाने  के  विरुद्ध  क्षतिपृति का  यह
 परिषद  उपभोवत्रताओं  को  जानकारी  तथा  शिक्षा  देने  तथा  उपभोक्ता  संरक्षण  आन्दोलन  को  विकसित
 करने  हेतु  कार्य  क्र  आरम्भ  उपभोक्ता  कार्य  निदेशालय  उपभोक्ताओं  की  शिकायतें  प्राप्त
 करने  तथा  उन  पर  कायंवाही  करने  के  लिए  कार्यकारी  अंग  के  रूप  में  कार्य  करेगा  ।  उपभोक्‍ता

 विवाद
 निपटान  मंच  उपभोक्ताओं  के  विवादों  को  शी  घ्रता  से  तथा  कम  खर्च  पर  निपटाने  के  लिए  एक

 कल्प  तंत्र ह

 नमूना  कानून  के  शीघ्र  प्रस्तुत  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 केरल  राज्य  में  प्रल्लेपी  का  पयंटन  केन्द्र  के  रूप  में
 विकास

 3810.  श्री  वक्‍कस  परूषोत्तमन  :  क्‍या  भंसदोय  पर्यटन  मन्‍्त्री यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 सरकार  का  विचार  केरल  राज्य  में  पूर्व  का  वेनिश्त  कहे  जाने  वाले  अल्लपी  का  पर्यटन
 केन्द्र के  रूप  में  विकास  करने  का  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  पर्यटकों  को  वहां  उस  समय  आमन्त्रित  करने का  है
 जब  वहां  सर्प  नोका  दोड़  बोट  आयोजित  की  जाती  है  ?

 संसदीय  कार्य  शौर  पर्यटन  मन्त्री  एच०  के०  एल०
 :  राज्य  सरकार  के

 अनुरोध  पर्यटन  विभाग  ने  10.28  लाख  रुपये  की  कुल  लागत  पर  आवास  सहित  मार्गस्थ
 सुविधाओं  का  निर्माण  करने  सम्बन्धी  एक  परियोजना  पर  पहले  ही  मंजूरी  प्रदान  कर  दी  है  और  वर्तमान
 वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  4.00  लाख  रुपये  अग्निप  के  रूप  में  रिलीज  कर  दिये  वतंमान  वित्तीय

 वर्ष  के  दौरान  2.56  लाख  रुपये  की  एक  राशि  ओनम  पव॑  मनाने  के  लिए  भी  रिलीज  की  गई

 राज्य  सरकार  ने  इस  वःषिक  पर्व  पर  एक  वृत्त-चित्र  का  निर्माण  किया  है  जिसे  यात्रा
 अभिकर्ताओं  को  भेजा  जा  रहा  है  तक  अल्लपी  में  आयोजित  की  जाने  वाली  सर्प  दौड़  की  ओर
 अधिक  परययंटकों  को  आकर्षित  किया  जा  सके  ।

 पर्यटक  यातायात  को  दक्षिण  मारत  की  श्लोर  मोड़ना

 3811. श्री  बक्कम  :  क्‍या  संसदीय  कार्य  भोर  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  क्या  प्रतिकूल  मोसम  हो  जाने  के  कारण  उत्तर  भारत  में  जब  पर्यटन  का  मौसम  नहीं  रहता  है
 तो  ऐसी  स्थिति  में  पर्ंटकों  को  दक्षिण  भारत  की  ओर  विशेषकर  केरल  की  ओर  मोड़  देने  का  कोई
 प्रस्ताव  है  ?
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 संसदोय  कार्य  झोर  पर्यटन  मन्त्रो  एच०  के०  एल०  :  भारत  सरकार  पर्यटक

 कार्यालय  केरल  सहित  भारत  के
 सभी

 राज्यों  का  वहां  वर्ष  भर  के  मौत्तम के  हालात  को  ध्यान में  रखते

 हुए  पर्यटन-संवर्धन  करते

 राष्ट्रीय  जमा  योजना  के  माध्यम  से  काले  घन  को  सफ़ेद  घन  में  बदलना

 3812.  थी  बो०  वी०  देसाई  :  क्या  विकत्ता  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मन्त्रालय  का  यह  निश्चित  विदार  है  कि  दीर्घावधि  वित्त  नीति  में  प्रस्तावित

 नई  राष्ट्रीय  जमा  योजना  से  काले  घन  को  सफेद  धन  में
 बदलने

 के  लिए  किसी  भी  प्रकार  की  सहायता
 नहीं  मिलेगी

 क्‍या  प्रस्तावित  जमा  योजना  व्यय  कर  की  ओर  प्रमुख  कदम

 यदि  तो  यह  नई  योजना  वित्तीय  स्थिति  में  सुधार  करने  में  कहां  तक  सहायक  सिद्ध
 ओर

 5.  % काले  घन  का  पता  लगाने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  जनादन  :  से  दीर्घकालिक  वित्तीय
 नीति  में  दी गई  योजना  के  प्रस्तावित  राष्ट्रीय  जमा  योजना  के  अन्तगंत  जमा  की  जाने  वालो
 राशि  कर-निर्धारिती  की  घोषित  का  एक  भाग  इस  योजना  की  अघोषित  आय  को
 वतित  करने  के  साधन  के  रूप  में  कल्पना  नहीं  की  गई  इस  योजना को  व्यय  कर  से  सम्बन्धित  समिति

 के  पास  भेजा  गया

 कर  अपवंचन  को  रोकने  के  लिए  समय-समय  पर  सभी  सम्भव  उपाय  किये  जा  रहे
 जिनमें  विधायी  और  सांस्थानिक  उपाय  शामिल

 सूती  कपड़े  का  निर्यात

 3813,  श्री  बो०  बो०  देसाई  :  क्या  बस्त्र  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  1984-85  में  सूती  कपड़ों  के  निर्यात  में  वृद्धि  होने  के  बाद  अब  अनिश्चितता  आ

 गई

 यदि
 तो  क्या  1984-85  में  सूत  सहित  सूती  कपड़ो ंका  तथा  निर्मित  कपड़ों  का

 निर्यात  मूल्य  472  करोड़  रुपये  तक  पहुंच  गया  जो  एक  रिकार्ड

 यदि  तो  क्या  1985-86  में  प्रथम  महीनों  के  दौरान  निर्यात  मूल्य  गिरकर  222
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 करोड़  रुपए  रह  गया

 क्‍या  वित्तीय  वर्ष  1986-87  के  दौरान  रुई  सूती  कपड़े  के  निर्यात  में  और  गिरावट  आने
 की  संभावना

 ()  यदि  तो  इसके  मुख्य  क्या  कारण  ओर

 1986-87  के  लिए  सूती  कपड़ों  के  निर्यात  में  वद्धि  करने  हेतु  कया  प्रयास  किये जा

 बस्त्न  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुशोंद  भ्रालम  :  से  चालू  वित्तीय  वर्ष  के

 दौरान  मिल  निर्मित तथा  बिजली  करघा  सूती  वस्त्रों  के  निर्यात  लगभग गत  वर्ष  के  स्तर  पर  ही
 1984.85 5  के  दौरान  472  करोड़  रु०  के  निर्यात  हुए  थे  और  1985-86  के  पहले  6  महीनों  में  222

 करोड़  रु०  के  निर्यात  हुए  ।

 प्रश्न नहीं  उठता  ।  -

 सूती  व्त्रों  के  निर्यात  निष्पादन  में  सुधार  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  गये  हैं

 1)  बस्त्र  उद्योग  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  सलभ  ऋण  योजना  1  उपलब्ध  है  ।

 (2)  उन
 लत्याधुनिक  वस्त्र  मशीनों  के  संबंध  में  जिनका  कि  स्वदेश  में  विनिर्माण  सही  हो

 रहा  भो०  ज०  एल०  पर  आयात  करने  की  अनुमति  दी  जाती  है  ।

 (3)  अधिक  अज  वाले  शटल  रहित  करघों  और  रोटर  कताई  मशीनों  के  आयात  की
 निर्यात  दायित्व  से  सम्बद्ध  रियायती  आयात  शुल्क  पर  दी  गई  है  ।

 (4)  84  से  वस्त्र  मदों  की  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  लिए  नकद  मुआवजा  सहायता
 सी०  की  दरों  का  अद्धंमुखी  संशोधन  कर  दिया  गया  4

 1984  से  सिलाई/एम्ब्रायडरी  धागे  भी  नकद  मुआवजा  सहायता  के  पात्र  कर  दिए  गये
 हू  नीति  1985  के  दोरान  जारी  रही  ।  नकद  मुआवजा  दरें  31  198

 तक  बढ़ा  दी  गई  किन्तु  इत्त  संबंध  में  समीक्षा  की  जाएगी  जिसे  31  1986  तक

 पूरा  किया

 (5)  100%  निर्यात  अभिमुख  एककों  सम्बन्धी  एक  योजना  चल  रही  है  जिसमें  विभिन्न
 वस्त्र म्दें  शामिल  की  गई  100%  निर्यात  अभिमश्ध  एकक  तथा  मुक्त  व्यापार
 जोनों  में  स्थापित  एकक  पूंजीमाल  के  कर-मुः  त  कच्चे  माल  तथा  संघटकों  आदि
 जैसी  विभिन्‍न  सुविधाओं के  पात्र
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 (6)  सरकार  उत्पाद  तय  क्षेत्रों  के  अनुसार  हमारे  निर्यातों  में  वृद्धि  तथा  विविधीकरण  करने
 के  उद्देश्य  से

 बाजार  अध्ययनों  क्रता-विक्रेता  अन्तर्राष्ट्रीय  मेलों/भप्रदर्शनियों
 में  भाग  लेने  जेसे  संवर्धनात्मक  कार्यकलापों  का  प्रायोजन  तथा  वित्तपोषण कर  रही

 (7)  भारत  से  वस्त्रों  के  निर्यात  संवर्धन  के  लिए  आयात  निर्यात  नीति  और  अधिक  उदार
 बना दी  गई

 नए  कृषि  तथा  तंयार  खाद्य  पदार्थ  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  की  स्थापना

 3814.  श्री  बी०  तुलसी  राम  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  एक  नए  कृषि  तथा  तैयार  खाद्य  पदार्थ  निर्यात  विकास  प्राधिकरण

 की  स्थापना  की

 यदि  तो  इस  प्राधिकरण  के  ग2न  ओर  कृत्यों  का  ब्यौरा  क्या

 इस  प्राधिकरण  द्वारा  विभिन्‍न  देशों
 को

 किन-किन  वस्तु  ओं  का  निर्यात  किया

 निर्यात  से  जनसाधारण  की  घरेलू  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  पर  कहां  तक  प्रतिकूल  प्रभाव

 और

 (&)  घरेलू  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  श्ौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  पी०  शिव  :  जी

 ओर  एक  विवरण  संलग्न

 और  निर्यातों  की  अनुमति  सरकार  द्वारा  तैयार  की  गई  निर्यात  नीति  के  अधीन

 दी  जाती  नीति  तैयार  करते  समय  घरेलू  उत्पादकों  को  यथोचित  प्रति  लाभ  सुनिश्चित  करने

 की  आवश्यकता  आदि  जैसी  विभिन्‍न  बातों  का  ध्यान  रखा  जाता

 विवरण

 कृषि  तथा  साधित  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिक रण  1985  के

 अधीन  प्राधिकरण  में  निम्नलिखित  शामिल  होंगे  :--

 1.  अध्यक्ष

 2.  भारत  सरकार  के  कृषि  विपणन  सलाहकार  ।

 3.  योजना  आयोग  का  एक  प्रतिनिधि  सदस्य  ।
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 4,  तीन  संसद  सदस्य--दो  लोक  सभा  तथा  एक  राज्य  सभा  द्वारा  चुना  गया  ।

 5.  केन्द्रीय  सरकार के  मंत्रालयों  के  कृषि  तथा  ग्रामीण

 नागरिक  नागरिक  विमानन  और  जहाजरानी  तथा  परिवहन  से  संबंधित  आठ

 प्रतिनिधि-सदस्य  ।

 6.  राज  सरकारों  और  संघ  क्षेत्रों  के  पांच  प्रतिनिधि-सदस्य  ।

 7.  सात  सदस्य  जो  निम्नोक्त  का  प्रतिनिधित्व

 1.  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  ;

 2.  राष्ट्रीय  उद्यान  बोडड  ;

 3.  राष्ट्रीय  कृषि  सहका  री  विपणन

 4.  केन्द्रीय  खाद्य  प्रौद्योगिकीय  अनुसंधान

 5.  भारतीय  पैकेजिंग  संस्थान  ;

 6.  मसाला  निर्यात  संवर्धन  भौर

 7.  काजू  निर्यात  संवर्धन  परिषद्‌  ।

 8.  12  सदस्य  जो  निम्नोकत  का  प्रतिनिधित्व

 1.  फल  एवं  सब्जी  उत्पाद

 2.  कुक्कुट  तथा  डेयरी  छत्पाद

 3.  अन्य  अनुसूचित  उत्पाद

 4.  पैकेजिंग

 9.  कृषि  तथा  साधित  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  1985  की
 अनुसूची  में  उल्लिद्वित  उत्पादों  के  कृषि  अथंशास्त्र  तथा  विपणन  क्षेत्र  में  दो  सदस्य  विशेषज्ञ
 तथा  वैज्ञानिक  ।

 प्राधिक  अधिनियम  की  अनुसूची  में  उल्लिखित  उत्पादों  के  विकास  तथा  निर्यात  संवर्धन  के
 लिए  उपाय  उपायों  में  य ेशामिल  होंगे--सर्वेक्षण  तथा  संभावता  अर  ध्ययन  आयोजित  करना ~ 4  *  व  ही
 संयुक्त  उद्यमों  में  सहभा  गिता  निर्यात  के  लिए  मानक  तथा  विनि  दंश  न  नि  र्घा  र्ति  करना ५  नि

 भेसेरि  है
 के

 क  =
 खानों  में  मांस  तथा  मांस  उत्पादों  का  प्रोसेसिंग  पेकेजिम  तथा  विपणन  में
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 निर्यात-अभिमुख  उत्पादन  का  संवर्धन  ।

 कृषि  तया  साधित  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण

 1985  (1985  का  अधीन  निम्नोकत  मदों  के  विकास  तथा  निर्यात  संवर्धन  के  लिए  उपाय
 (1)  सब्जियां  तथा  उनके  (2)  मांस  तथा  मांस  (3)  कुक्कुट  तथा  कुक्कुट

 (4)  डेयरी  (5)  मिष्ठागन  बिस्कुट  तथा  बेकरी  (6)  उत्पाद  तथा  चीनी
 उत्पाद  (7)  कोकोला  तथा  इसके  सभी  प्रकार  की  (8)  अल्कोहल  युक्त  तथा  बिना

 अल्कोहल  पेय  (9)  अनाज  (!0)  पीनटस  तथा  (11)
 चटनियां  तथा  (12)  ग्वार-गोल  (13)  पुष्पोत्पादन  तथा  पुष्प-उत्पाद  तथा  (14)

 ओऔषधियां  जडी-ब  टियां  । ्‌

 इंजीनिर्यारेग  सहायक  एककों  को  ऋण  का  वितरण

 815.  श्री  बी०  तुलसी  राम  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बतःने  की  कृपा  करेंगे  कि  : तु

 क्‍या  सरकार  देश  में  इंजीनियरिंग  सहायक  एककों  को  7  करोड़  डालर  का  ऋण  वितरित

 करने  की  शर्तों  पर  विचार  कर  रहो  है

 क्‍या  सरकार  ने  शर्तों  को  उदार  बनाने  के  लिए  यह  मामला  विश्व  बैंक  के  साथ  उठाया  है

 ताकि  एकक  ऋण  सुविधाओं  का  लाभ  उठा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है

 ऋण  प्राप्त  करने  बाले  एककों  की  संख्या  कितनी  है  और
 वे  किन-किन  ह्थानों  पर  स्थित

 हैं  तथा  आन्ध्न  प्रदेश  में  स्थित  इन  एककों  की  संख्या  कितनी  औ

 दि  आध्र  प्रदेश  में  कोई  ए  क्रक  नहीं  है  तो  उस  के  क्या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  से  ओऔद्योगिक  निर्यात
 परियोजना  के  लिए  विश्व  बंक  के  साथ  21-1-1986  को  कुल  25  कर  ड़

 अमरीकी  डालर  के  ऋण  के  लिए  ऋण  करारों  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  थे  जिनमें  से  9  करोड़  अमरीको
 डालर  भारत  सरकार  के  लिए  और  16  करोड़  भमरीकी  जिसके  लिये  भारत  सरकार  की  गारंटी

 भारतीय  ओद्योगिक  ऋण  और  निवेश  निगम  के  लिये  भारत  सरकार  को  दिये  गये  9  कर  हु
 अमरीकी  डालर  के  ऋण  में  से  7  करोड़  डालर  चार  भागीदारी  अर्थात्‌  भारतीय  स्टेट  बैंक
 आफ  पंजाब  नेशनल  बैंक  तथा  केनरा  बेक  को  लघु  इंजीनियरी  सह्टायक  फर्मों  को  उनके  विस्तार

 आधुनिकीकरण तथा  विशिष्टी  करण  प्रयासों  हेतु  दिये  गये  ऋणों  के  विदेशी  मुद्रा  भाग के  वित्तपोषण  के
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 लिए  इक्विटी  के  रूप  में  दिये  जाएंगे  ।

 वाणिज्यिक  बेंकों  द्वारा  इंजीनियरी  सहायक  फर्मों  को  दिये  जाने  वाले  ऋण  पर  15  प्रतिशत

 प्रति  वर्ष  की  दर  से  ब्याज  लगेगा  तथा  इसकी  परिपक्वता की  अवधि  3  से  10  वर्ष  की  होगी  जिसमें  से
 3  वर्ष  तक  की  रियायती  अवधि  भी  शामिल  ब्याज की  यह  दर  वाणिज्यक्र  बैंकों  द्वारा  उद्योगों को

 दिये  जाने  वाले  सावधिक  ऋणों  के  लिए  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  निर्धारित  गैर-रियायती  दर  के
 बराबर

 ओर  इस  बारे  में  कोई  राज्यवार  आबंटन  नहीं  है  और  बैंक  सभी  पात्र  उद्यमों  को

 वित्त  उपलब्ध  करवाएंगे  ।

 टेलीफोन  उद्योग  और  राष्ट्रीय  ताप  विद्यवत  निगम  के  बांडों  को
 जनता  का  समर्थन  न  मिलना

 3816.  श्रो  वी०  तुलसी  राम  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  टेलीफोन  उद्योग  और  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  के  प्रथम
 दो  बांडों  को जनता  का  समथ्थंन  नहों  मिला  है  जेसाकि  16  1986  के  इकनोमिक  टाइम्स  में

 समाचार  प्रकाशित  हुआ
 है

 यदि  तो  आम  जनता  में  बांडों  के  अलोकप्रिय  होने  के  मुख्य  कारण  क्या

 सरकार  को  इससे  कितना  घाटा  ओर

 )  सरकार  द्वारा  बांडों  को  लोक।प्रय  बनाने  अथवा  जनता  से  आवश्यकਂ  धनराशि  एकत्र
 करने  के  लिये  कुछ  अन्य  उपाय  ढुंढने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  पुजारी  )  :  ओर  भारतीय  टेलीफोन

 उद्योग  और  राष्ट्रीय  तापीय  विद्युत  निगम  के  बांड्स  के  सावंजनिक  निगम  के  प्रत्युत्तर  में  जारी  पूंजी  से

 अधिक  पूंजी  का  अभिदान  प्राप्त  हुआ  है  अतः  जनता  में  इनके  लो  प्रिय  न  होने  का  प्रश्न  ही  पैदा  नहीं

 होता  ।

 इनको  कंपनियों  द्वारा  उपर्युक्त  निरंमों  से  सरकार  को  कोई  घाटा  उठाना  नहीं  पड़ा  ।

 इन  बांडों  के  लिये  सरकार  द्वारा  जारी  मार्गनिर्देशों  में  कुछ  आकरंक  जे  से कि

 सुविधापूर्ण  हस्तान्तरणीयता  और  कर  लाभ  जैसी  सुविधाएं  पहले  से  ही  मौजूद

 सावंजनिक  क्षेत्र  को  कम्पनियों  द्वारा  जारी  बांड

 3817.  भरी  सत्येन्द्र  नारायण  सिंह  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  अनेक  सरकारो  क्षेत्र  की  कम्पनियों  द्वारा  हाल  ही  में  जारी  बांड  हस्तान्तरणीय

 क्‍या  इस्हें  पृष्ठांकन  द्वारा  भी  हस्तान्तरित  किया  जा  सकता  और

 यदि  तो  क्या  इस  मामले  में  उनके  मंत्रालय  द्वारा  जारी  अनुदेशों ओर  कम्पनी
 वियम  के  उपबन्ध  अन्तर-विरोधी  है  जेसाकि  27  1986  के  इकनोमिक  टाइम्स  में  समाचार
 प्रकाशित  हुआ  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  ओर  जी  हां  ।

 )  दूर  संचार  तथा  विद्युत  क्षेत्रों  के  सरकारी  उपक्रमों  द्वारा  बांड  जारी  करने  के  सम्बन्ध  में
 वित्त  मंत्रालय  ने  जो  मार्ग-निर्देश  जारी  किये  उनसे  केवल  इसी  बात  का  पता  चलता  है  कि  इन  बांडों
 को  पृष्ठांकन  तथा  सिपुदंगी  के  माध्यम  से  अंतरित  किये  जाने  की  सुविधा  उपलब्ध  इन  मार्ग-निर्देशों
 को  कम्पनी  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  विपरीत  मंत्रालय  द्वारा  जारो  किये  गये  निदेश  नहीं  माना  जाना

 चाहिये  ।  पृष्ठांकन  तथा  सिपुर्दंगी  के  जरिये  अंतरण  य  सुविधा  की  व्यवस्था  करने  के  सरकार  ने

 कम्पनी  अधिनियम  की  धारा  620  को  उपधारा  (2)  के  अन्तगंत  संसद  के  दोनों  सदनों  के  समक्ष

 एक  अधिसूचना  भी  उपस्थापित  की  जिक्षमें  इस  आशय  का  निदेश  विहित  किया  गया  है  कि  उपयुक्त
 अधिनियम  की  घारा  108  की  उप-धारा  (1)  के  जहां  तक  कि  इनसे  यह  अपेक्षा  की  गई  है
 कि  अंतरण  के  लिए  एक  अन्तरण-पत्र  निष्पादित  किया  जाना  चाहिये  जिस  पर  विधिवत  रूप  से  स्टाम्प
 लगा  हुआ  हो  ओर  जिस  अन्तरणकर्ता  द्वारा  या  उसकी  ओर  से  तथा  अन्तरिती  द्वारा  या  उसकी  ओर
 से  विधिवत  रूप  से  निष्पादित  किया  गया  एक  सरकारी  कम्पनी  द्वारा  जारी  किये  गये  बांडों  पर

 लाग्‌  नहीं  बशर्ते  कि  अन्तरिती  द्वारा  कम्पनी  बांडों  से  सम्बद्ध  प्रमाण-पत्र  के  साथ  और  यदि
 ऐसा  प्रमाण-पत्र  न  हों  तो  बांडों  के  आबंटन-पत्र  के  साथ  संगत  सूचना  भेज  दी  गई  जिसमें  अन्तरिती
 ने  अपना  पता  तथा  यदि  कुछ  लिख  भेजा  हो  ।

 कृषि  को  झ्राधुनतिक  तकनीकों  की  पटसन  के  किसानों  को  जानकारी  देना

 3818.  भरी  सत्येस्द्र  नारायण  सिह  :  क्या  बस्ख्न  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इंडियन  जूट  मिल्स  एसोसिएशन  द्वारा  किये  गए  प्रदर्शश  के  अनुसार  आधुनिक
 तकनीक के  प्रयोग  से  पटसन  के  उत्पादन  में  पर्याप्त  वृद्धि  की  जा  सकती

 यदि  तो  क्या  पटसन  मिलों  को  यह  कहा  जाएगा  कि  दे  इन  आधुनिक  तकनीकों  की

 जानकारी  पटसन  के  किसानों  को  देने  में  सहायता

 क्‍या  पटसन  के  किसानों  और  पटसन  मिलों  के  बीच  कोई  सहयोग  कार्यक्रम  विद्यमान
 ओर

 यदि  तो  क्या  सरकार  ऐसे  कार्यक्रमों  के  लिये  पहल  करेगी  ?
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 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुशोंद  प्रालम  :  से  हालांकि  जूट  किसानों

 ओर  जूट  मिलों  के  बीच  सहयोग  का  कोई
 विशिष्ट  कार्यक्रम  नहीं  फिर भी  भारतीय  जूट  उद्योग

 अनुसंधान  संगठन  ने  रेशे  की  क्वालिटी  को  अप-प्रेड  करने  के  लिये  एक
 तत्र  नीक  का  विकास  किया है

 और  उपज  में  सुधार  के  लिये  कतिपय  उपाय  शरू  किये

 जूट  कृषि  अनुसंघान  संस्थान  ने  रिबरनिग  के  यांत्रिक  डिकार्टिकेशन  की  भी  तकनीक  विकसित

 की  है  किस  में  कम  से  कम  पानी  में  नियंत्रित  रूप  से  गल्ाने  का  कार्य  किया  जा  सकता  है  और  कुछ  हृद
 तक  उससे  हस्त-निष्कषंण  का  काम  बच  सकता  है  ।

 कच्चे  जूट  के  उत्पादन  तथा  उत्पादकता  में  सुधार  लाने  के  लिये  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास
 मंत्रालय के  गहन  जूट  विकास  कार्येक्रम  जैसे  प्रचलित  कार्यक्रम  हाल  में  पश्चिम  बंगाल के  जिला
 24  परगना  में  गाइघाट  विकास  खण्ड  में  प०  बंगाल  ती  राज्य  सरकार  से  परामर्श  करके  कच्चे  जूट  की
 उत्पादकता  में  सुधार  लाने  के  लिए  एक  प्रायोंजिक  योजना  भी  आरम्भ  की  गई  इस  परियोजना
 को  तरित्त  व्यवस्था  पूरी  तरद  से  जूट  विनिर्माण  विकास  परिषद  द्वारा  अपनी  उपकर  निधि  से
 की  जाएगी  ओर  उसका  संचालन  राज्य  सरकार  के  सहयोग  से  भारतीय  जूट  निगम  द्वारा  किया

 मध्य  प्रदेश  में  गरीबों  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  लिए  बंक  सहायता

 3819,  कुमारी  पुष्पा  देवी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  1985-86  के  दौरान  विभिन्‍न  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  के लिए  बंक

 यदि  तो  1985-86  6  के  दौरान  विभिन्‍न  गरीबी  उन्
 मूलन  कार्यक्रमो ंक ेलिए  मध्य

 प्रदेश  में  विभिन्‍न  बैंकों  द्वारा  कमजोर  वर्गों  को  कितनी  बेंक  सहायता  दी  गई  और

 तस्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंम  :  से  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों को
 समाज  के  कमजोर  वर्गों  क्रो  दिए  जाने  वाल्ले  ऋणों  के  प्रवाह  को  बढ़ाने  क॑  लिए  कह  है ताकि

 कुल  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  के  अग्रिमों  में  और  कुल  बकाया  ऋणों  में  उनका  हिस्सा  25  प्रतिशत
 आञौ

 त  शत
 से

 कः  सटे  न्त  ब्ध  आंकडों  के र  10  प्रतिशत  से  कम  न
 है

 ।  नवीनतम  अनन्तिम  उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुसार  1984
 के

 अंत  में  मध्य  प्रदेश  में  कमजोर  वर्गों  से  सम्बन्धित  7.56  लाख  खातों  के  अधीन  सरकारी  क्षेत्र  के
 बेंको ंके  बकाया  अग्निमों  की  राशि  .09.3  2  करोड़  रुपये  यह  रकम  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा राज्य के  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  अग्रिमों  का  24.8  प्रतिशत  बैठती
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 मध्य  प्रदेश  में  बेंकों  को  शाखाएं  खोलना

 3820.  कुमारी  पुष्पा  देवो  :  क्या  बिक्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  के  विभिन्‍न  जिलों  में  भारतीय  स्टेट  बैंक  की  कितनी  शाखाएं  खोली  नई

 कया  भारतीय  स्टेट  बेंक  का  पिछड़े  राज्यों  में  अपनी  शाखाओं  का  विस्तार  करने  का  कोई
 प्रस्ताव

 यदि  तो  मध्य  प्रदेश  के  रायगढ़  ओर  अन्य  पिछड़े  जिलों  में  वर्ष  1986-87  के  दौरान
 कितने  बेंक  शाखाएं  खोले  जाने का  प्रस्ताव

 इस  प्रयोजन  के  लिए  रायगढ़  जिले  में  किन-किन  स्थानों को  चुना  गया  और

 वर्ष  1086-87  के  दोरान  मध्य  प्रदेश  के  अन्य  जिलों  में  कितनी  नई  शाखाएं  खोलने  का

 विचार है  ?

 विक्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  जनावंन  :  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने

 सूचित किया  है  कि  दिनांक  30  1985  को  मध्य  प्रदेश  के  विभिन्‍न  जिलों  में  भारतीय  स्टेट
 बेंक की  501  शाख्राएं  कार्य  कर  रही  थीं  ।

 )  1985  से  1990  तक  की  अवधि  के  लिए  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  के  अन्तगंत
 राज्य  सरकारों  को  कुछ  मानदण्डों  के  अनुसार  बेंक  कार्यालय  खोलने  के  लिए  सम्भावित  केन्द्रों  का  पता
 लगाना  होता  प्रत्येक  खण्ड  की  ग्रामीण  और  अधं-०  हरी  क्षेत्रों  की  17,000  की  जनसंख्या  के  पीछे
 एक  बेंक  शाखा  खोलने  का  प्रस्ताव  इसके  अति  रक्त  प्रत्येक  गांव  से  10  किलोमोटर  की  दूरी  के
 अन्दर-अन्दर  एक  बैंक  कार्यालय  होना  चाहिए  ।  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  भारतीय  स्टेट  बैंक  और  अन्य
 विभिन्‍न  बैंकों  को  मध्य  प्रदेश  राज्य  में  अतिरिक्त  बैंक  कार्यालय  खोलने  के  लिए  लाइसेंस  राश्य  सरकार
 से  सिफारिशें  प्राप्त  होने  और  उपर्युक्त  नीति  के  सन्दर्भ  में  दिए  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  के
 अन्तगंत  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  नये  बैंक  कार्यालय  खोलने  के  लिए  राज्यवार  या  बेंकवार  लक्ष्य
 निर्धारित  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 जल  प्रदाय  योजनाझ्रों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  जोबन  बोमा  निगम  द्वारा  नगर

 पालिकाझ्रों  को  ऋण  दिया  जाना

 3821.  श्री  भ्रजय  मशरान  :  क्या  विश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है
 कि  जीवन  बीमा  निगम  विभिन्‍न  नगर  पालिकाओं/निगमों  को  उनको

 जल  प्रदाय  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  की  गारंटी  से  ऋण  देता
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 ऐसे  ऋण  देने  की  क्या  प्रक्रिया

 मध्य  प्रदेश  के  जबलपुर  जिले  के  निगम/नगर  पालिकाओं  को  इस  प्रक्रिया  के  अन्तर्गत

 अब  तक  दिये  गये  ऋणों  का  ब्योरा  क्या  और

 क्या  सरकार  का  विचार  योजना  आबंटनों  के  अनुसार  राज्य  सरकारों  को  एक  मुश्त  ऋण
 देकर  उक्त  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  और  उन्हें  नगर  पालिक़ाओं  /  निभमों  को  ऋण  देने  और  उन्हें  ऋणों

 की  वसूली  करने  के  लिए  जिम्मेदार  बनाने  का  है  ?

 वित्त  भन्‍्त्रा लय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादेन  :  ह

 से  राज्य  सरकारों  या  राज्य-स्तर  के  जहां  कहीं  वे  गठित  हों  से  प्राप्त  सरकार
 की  तकनीकी  ओर  प्रशासनिक  रूप  से  अनुमोदित  स्कीमों  के  लिए  ऋण  के  आवेदन  पन्नों  की  भारतीय
 जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  छानबीन  की  जाती  है  तथा  ऋण  कौ  स्वीकृति  देने  से पहले  उस  स्कीम
 ओऔचित्य  ओर  वित्तीय  सक्षमता  की  जांच  कर  ली  जाती  ऋणकर्ता  द्वारा  करार  के  निष्पादन  तथा
 सम्बन्धित  राज्य  सरकार  द्वारा  गारंटी  दस्तावेज  के  विद्यमान  स्क्रीम  की  वित्तीय  और  वास्तः
 विक  प्रगति  को  देखते  योजना  आयोग  द्वारः  किये  गये  आबंटनों  के  ऋणों  की  किस्तों  में
 वितरित  किया  जाता

 पालिसी-धा  रकों  के  समग्र  हित  को  देखते  जीवन  बीमा  निगम  के  लिए  यह  आवश्यक  है
 कि  धन के  उचित  उपयोग  और  नगर  पालिकाओं  आदि  द्वारा  दिये  गये  बराबर  के  अंशदानों के
 उचित  उपयोग  को  भी  सुनिश्चित  करने  के  प्रत्येक  स्कीम  की  वास्तविक  प्रगति  पर  नजर

 रद  9  आओ  दिये  गये  ऋणों रखे  ।  जीवन  बीमा  निग्रम  द्वारा  जबलपुर  नगर  निगम  को  दिये  गये  ऋणों  को  ब्योर  इस  प्रकार

 स्कीम  का  नाम  वर्ष  राशि  टिप्पणी

 सं०

 1  2  3  4  5

 1...  जश्न  आपूर्ति  1965-66 _  40.  1979-80  से  किस्तों  में  दिया

 5  लाख  रुपये  की  अन्तिम  किस्त  चालू

 2.  जलआप
 पूर्ति  परियोजना  1978-79  265  वित्त  वर्ष  (1985-86)  में  दी

 पहला  धरण  गई
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 2  3  4  5

 3.  जल  आपूर्ति  परियोजना  1985-86.  270  उचित  किस्तों  में  जारी  किया
 द्वितीय  चरण  वर्ष )  जायेगा  ।  नगर  निगम  और  मध्य

 प्रदेश की  राज्य  सरकार  द्वारा
 श्यक  ओपचारिकताओं  को  पूरा
 करने के  पश्चात  150  लाख  रुपये
 की  पहली  किस्त  जारी  कर  दी
 जायेगी  ।

 गैर-सरकारोी  वित्तीय  संस्थाप्रों  की जमा  धनराशियों  को  विनियमित  करने  के

 लिए  भारतोय  रिजवं  बेक  के  प्नुदेश

 3822  शी  सुरेश  क्रूप  :  क्या  विश्त  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  गैर-सरकारी  वित्तोय  संस्थाओं  को  अपनी  जमा  घन  को  विनियमित  करने

 के  लिए  भारतीय  रिजव॑  बेंक  ने  अनुदेश  दिये  और

 सरकार  द्वारा  उन  संस्थाओं  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  जो भारतीय
 रिजवं  बंके  फे  मार्ग-निर्देशों  का  अनुपालन  नहीं  कर  रहे  हैं  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  जनादंन  :  ओर  कम्पनी
 नियम  1956  के  अधीन  निगमित  गैर-बेककारी  वित्तीय  कम्पनियों  द्वारा  जमाराशियां  स्वीकार  किये
 जाने  के  कार्य  पर  नियन्त्रण  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  जारी  किए  गए  निर्देशों  के  अनुसार  रखा  जाता

 इन  निर्देशों  में  ऐसी  कम्पनियों  द्वारा  जमाराशियां  स्वीकार  किये  जाने  को  विनियमित  करने  का
 प्रयास  किया  जाता  इन  निर्देशों  का  उल्लंघन  करने  पर  उनके  खिलाफ  कानूनी  कार्रवाई  की  जा
 सकती  है  ।

 अलग-अलग  फर्मों  और  व्यक्तियों  के  अन्य  गैर-निगमित  संधों  द्वारा  जमाराशियां
 स्वीक।र  किये  जाने  के  भारतीय  रिजवं  बैंक  1934  अध्याय  11[  ग  के  उपबन्धों  द्वारा
 विनियमित  किये  जाते  उक्त  अध्याय  के  उपबन्धों  के  संदर्भ  इन  गेर-निगसित  निकायों  को
 निर्धारित  संख्या  से अधिक  जम।कर्ताओं  से  जमाराशियां  स्वीकार  करने  की  मनाही  भारतीय  रिजर्व
 बेक  के  अध्याय  111  गे  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  दण्डनीय  अपराध  हैं  जिम्तमे  दो  वर्ष  तक  की  कंद  या
 अधिनियम  «  अनुसार  कैद  के  साथ  जुर्माना  भी  किया  जा  सकता  भारतोय  रिजवं  बैंक  और  राज्य
 सरकारों को  ग  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  करने  वाले  ब्यक्तियों  को  गिरफ्तार  क  रने
 भौर  अधिनियम  के  अनुसार  उन  पर  कानूनी  कारंवाई  करने  की  समवर्ती  शक्तियां  प्राप्त

 इनमें  से  कुछ  गैर-निगमित  निकायों  ने  पहले  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  में  भारतीय  रिजवं  बैंक
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 अधिनियम  के  अध्याय  ता  ग  के  उपबन्धों  की  वैधता  को  चुनौती  दी  ये  याचिकाएं  खारिज  कर

 दी  गई  थीं  उनमें  से  कुछ  याचियों  ने  उच्चतम  न्यायालय  में  अपील  दायर  की  हैं  और  मामला

 न्यायाधीन

 सोमा  उत्पादन  झ्रायकर  झादि  के  रूप  में  केरल  से  प्राप्त  घनराशि

 3823.  श्री  सुरेश  करूप  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  केन्द्रीय  सरकार  को  सी  उत्पादन
 आयकर  आदि  के  रूप  में  के  रल  से  प्राप्त  हुई  धन  राशि  का  ब्यौरा  क्या  और

 छठो  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  ने  केरल  सरकार को  कितनी  धनराशि

 आबंटित  की  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादन  :  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के

 दौरान  केन्द्रीय  सरकार  को  केरल  से  प्राप्त  सीमा  उत्पादन  शुल्क  तथा  आयकर  आदि के  ब्यौरे

 निम्नानुसार  हैं  :--

 सीसा  शुल्क  उत्पादन
 479.46  1148.24  364.91

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  केरल  सरकार  को  दी  गई  रकम
 का  ब्योरा  निम्नानुपार  है  :--

 रुपयों  _
 अप्रत्यक्ष  कर  प्रत्यक्ष  कर

 645.51  208.74

 काफी  बोडे  में  छोटे  किसानों  के  प्रतिनिधि

 3824. भ्री  सुरेश  कुरूप  :  कया  वालिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 काफी  बोडं  में  छोटे  किसानों  का  प्रतिनिधित्व करने  वाले  सदस्यों  की  संख्या  कितनी

 क्‍या  सरकार  का  काफी  बोड  में  छोटे  किसानों  के  प्रतिनिधियों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने
 का  विचार  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योर  कया  है  ?

 200
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 बाणिज्य  तथा
 खाद्य  और

 नागरिक  पृति  मन्‍्त्री  पो०  कि  :  से  काफी
 बोर्ड में  लघु  उपजकर्ताओं का  प्रेतिनिधिटव  करने  वाले  सदस्यों  कौ  संडयां  हले ही  25  19  84

 जब  बोर्ड का  पुनगंठन  किया  गया  5  से  बढ़ाकर  7  केर दी  गई  *
 ऊ

 प्रायातित  अखबा री  कागज  को  टेरिंफ  को  दर

 3825.  श्रो  सुरेंदा  कुरूप  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  आयातित  अखबारी  कागज  की  टैरिफ  की  दरों  में  निरूपण
 करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
 ़ः

 बरी  आर

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  और  अभी  हूांल में
 घारी  कागज  पर  550  रुपये  प्रति  टन  की  दर  से  सीमा  शुल्क  निर्धारित  किया  गया  फिर  भी  समाचार
 उद्योग  द्वारा  सरकार  को  दिए  गए  प्रतिवेदनों  और  अन्य  सम्बन्धित  कारकों  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 समय-समय  पर  अखबारी  कागज  पर  सीमा  शुल्क  लगाये  जानें  के  बारे  में  समीक्षा  की  जाती

 प्रगति  मेदान  में  स्थान  का  श्वावंटस

 3826.  भ्री  मूल  चन्द  डागा  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  मेला  प्राधिकरण  द्वारा  आयोजित  प्रद्न॑नियों  के  दोरान  स्थान  आवंटित

 करने  के  लिए  क्‍या  मानदंड  निर्धारित  किए  गए

 इन  स्थानों/स्टालों  के  लिए  कितना  किराया  वसूल  किया  जाता

 क्‍या  यह  सच  है  कि  प्राधिकरण  द्वारा  वसूल  किये  जाने  वाला  किराया  बहुत  अधिक  है

 इसके  कारण  प्रदर्शनी  स्टाल  वाले  अपनी  वस्तुओं  के  लिए  अधिक  मूल्य  बसून  क  रते  लत

 क्या  इस  सम्बन्ध  में
 कोई  अध्ययन  किया  गया  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  निष्कर्ष

 पर  प्रग  ति  नई  दिल्‍ली  में  कितने  सरक।री  विभागों  ने  मेला  प्राधिकरण से  स्यायी

 आधार पर  किराये  पर  स्थान  लिए  और

 ये  स्थान  किस  प्रयोजन  से  लिए
 गए  हैं

 और  उनसे
 कितना

 मासिक
 लेता है  ?  ह  प्‌  ज वाणिज्य तथा खाद्य site  नागरिक  पूर्ति सन्‍्त्री  ठ्रह़  सडक

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  सन्‍त्रो  पो०  शिव  :  (कं)/'भारितीयी
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 -

 व्यापार  मेला  प्राधिकरण  द्वारा  प्रगति  मैदान  में  आयोजित  की  जाने  वाली  प्रदर्शनियों  में  स्थान/स्टाल
 का  आबंटन  आओ  पहले  पाओ  आधारਂ  पर  किया  जाता  फर्म  की  स्थिति
 तथा  क्षमताओं  जैसी  अन्य  बातों को  भी  ध्यान  में  रखा  जाता

 विद्यमान  किराये  निम्नोक्‍त  प्रकार  हैं  :--

 छतदार  —  700  %o  प्रति  वर्ग  मीटर

 खुला  खंडला  न  250  रु०  प्रति  वर्ग

 खुला  स्थान  न्+  200  ०  प्रति  वर्ग  मीटर

 विशेषीकृत  वस्तु  मेले

 (  3)  छतदार  फ्लोर  कर्वारिग  230  रु  भ्रति  वर्ग  मीटर

 दीबार  जंसी  सुविधाओं  सहित  (ii)

 स्टाल  का  आन्तरिक  निर्माण

 करना  भाग  लेने  वालों  की

 जिम्मेदारी

 मानक  पैटर्न  पर  स्टाल  के  400  ०  प्रति  वर्ग  मीटर
 आन्तरिक  निर्माण  सहित  छतदार

 साथ  ही  पार्टीशन  दीवार

 फेशियां  फ्लोर  कवरिग

 जैसी  सुविधाओं  सहित  ।

 भारतीय  व्यापार  मेला  आधिकरण  द्वारा  भाग  लेने  वालों  से  ली  जाने  वाली  दरें  उन्हें
 प्रदान  की  जाने  वाली  सुविधाओं  को  देखते  हुए  न्‍्यायोचित  हैं  और  इसलिए  प्रदर्शंकों  द्वाना  इस  सम्बन्ध
 में  अधिक  शुल्क  लेने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अभी  तक  ऐसे  अध्ययन  की  कोई  आवश्यकता  महसूस  नहीं  हुई  है  ।

 ओर  19  राज्य  9  केन्द्रीय  मंत्रालयों  तथा  2  सरकारी  क्षेत्र  के
 वस्तु  बोर्डों  के  पास  प्रगति  मैदान  में  स्थायी  मंडप  है  और  उनके  द्वारा  इनका  उपयोग  विभिनन  क्षेत्रों  में
 भारत  की  प्रगति  दर्शाने  के  लिए  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेलों  में  भाग  लेने के  लिये  किया  जाता

 इसके  लिए  भारतीय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण  द्वारा  200  रुपये  प्रति  वर्ग  मीटर  की  दर  से  लाइसेंस
 फीस ली  जाती
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 मूल्य  अंकित  करने  सम्भन्धी  वर्तमान  प्रणाली  में  खामियां

 3827. थ्री  मूल  चन्द  डागा  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 *

 क्या  उनके  मन्‍्त्रालय  को  कपडों  पर  मूल्यांकित  करने  को  वर्तमान  प्रणाली  में  कई  खामियों

 के  बारे  में जानकारी  मिली

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  सरकार  की  जानकारी  में  ऐसे  कितने  मामले  आए  हैं  जिनमें

 मूल्य  अंकित  करने  की  वर्तमान  नीति  का  उल्लंघन  किया  गया

 कया  उल्लंघन  करने  के  मामले  बढ़  रहे  हैं  अथवा  घट  रहे

 (४)  उन  राज्यों  के  नाम  कया  हैं  जहां  :  ल्‍्लंघन  के  मामले  सबसे  अधिक

 दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई

 क्‍या  सरकार  का  विचार  आम  जनता  की  सहायता  के  लिए  वर्तमान  प्रणाली  की  पुनरीक्षा
 करने ओर  नई  नीति  अपनाने  का  और

 यदि  तो  कब  से  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  खुर्शोंद  श्रालम  :  से  वर्तमान  मृल्य
 अंकित  करने  वाली  प्रणाली  में  कतिपय  मुख्य  खामियां  हैं  जिनकी  वजह  से  उल्लंघन  के  मामलों  में

 वाही  करना  कठिन  हो  गया  नये  वस्त्र  नियन्त्रण  आदेश  व  अन्तगेंत  एक  सं  शोधित  योजना  आरम्भ

 करने के  लिए  कायंवाही  आरम्भ  कर  दी  गई

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  में  वृद्धि  क ेकारण  सिगरेटों  को  बिक्रो  में  कमो

 3828,  भ्रो  दत्ता  सामन्‍्त  :  क्‍या  वालनिल्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  1985  में  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  में  वृद्धि  होने  के  कारण  सिगरेटों  की

 बिक्री में  गिरावट  आई

 यदि  तो  बिक्री  में  कितनी  गिरावट  आई

 वर्ष  19  3,  1984  और  1985  में  देश  में  सिगरेटों  के  उपयोग  का  वर्षा  रब्यौरा  क्या
 ओर

 सिगरेटों  को  बिक्री  गिरावट  होने  के  कारण  राजस्व  का  कितना  घाटा  हुआ  :
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 वाणिज्य  क्षाद्य  ओर  नागरिक पूक्ति  सल्क़ी  पो०  झिब  शंकर  )  :  से

 कारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
 ्ि  कफ

 शाखाएं  खोलने  के  लिए  नेनोताल-अ्ल्मोड़ा  क्षेत्रीय  प्रामीण  बंक  को
 लाइसेंस  जारी  करना

 3829.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  वित्त  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1986-87  के  दौरान  शाखाएं  खोलन ेके  लिए  नैनीताल-अल्मोड़ा-क्षेत्रीय
 ग्रामीण  बैंकों  को  लाइसेंस  जारी  किया  गया

 यदि  तो  ऐसे  कितने  लाइसेंस  जारी  किए  गए  हैं  और  ये  लाइसेंस  किन-किन  स्थानों
 के  लिए  जारी  किए  गए  और

 वहां  पर  इन  शाखाओं  के  कब  तक  खोले  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 !  *  «  बिस  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  जनादंन  :  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  बत।या
 है  कि  नेनीताल-अल्मोड़ा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  को  वर्ष  1986-87  में  नई  शाखाएं  खीलने  के  लिए  अब
 तक  कोई  लाइसेंस  जारी  नहीं  व्कि  गए  हैं  ।

 लजूः
 ओर  ये  प्रश्न  हो  नहीं  उठते  ।

 स्‍  उत्तर  श्रदेश्ष  में  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  रूमਂ

 3830.  श्री  हरोश  रावत  :  कया  वस्त्र  मन्त्री  यह  ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  का  विचारे  1986-87  6-87  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  में  कुछ
 रूमਂ  खोलने  का  और

 1.  यदि  तो  कब  ओर  उन  स्थानों  के  नाम  कया  हैं  जहां  ये  शो  रूम  खोले  जायेंगे  ?

 वस्त्र  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  खुशोंद  श्लालम  :  और  पव॑तीय  क्षेत्रों  मे
 शोरूम  खोलने  पर  मांग  का  मूल्यांकन  तथा  गत  वर्ष  छोले  गए  दो  शो  रूमों के  कार्य  निष्पादन  की
 समीक्षा  करने  के  बाद ही  विचार  किया  1986-87  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  में
 हाज़  कोई शो  रूम  बोलने  का  प्रस्ताव  नहीं है  ।-

 ल्‍॥  of
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 .......  पिथौरागढ़  जिले  में  शालाएं  लोलने  के
 राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  को  लाइसेंस  जारो  करना

 3831.  श्रो  हरीश्ञ  रावत  :  क्या  खाद्य  श्लोर  नागरिक  पति  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 किः

 भारतीय  रिजवं  बँक  को  उत्तर  प्रदेश  के  पिथोरागढ़  जिले  के  विभिन्‍न  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से

 1986-87  6-87  के  दौरान  अपनी  शाखाएं  खोलने  के  लिए  कुल  कितने  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  और  इस  बारे

 में  भारतीय  रिजर्व  ब्रैंक  द्वारा  कितने  लाइसेंस  जारी  किए  गए  और

 किन  स्थानों  पर  शाखाएं  खोलने  के  लिए  लाइसेंस  जारी  कर  दिए  गए  हैं  ओर  ये  शाखाएं

 कब  तक  खोल  दी  जाएंगी  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  जनादंन  :  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सूचित
 किया  है  कि  उसे  20  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  से  किसी  भी  बंक  वर्ष  1986  में  जिला  पिथोौरागढ़

 में  शाखाएं  खोलने  के  लिए  कोई  आवेदन  प्राप्त  नही ंहुआ

 यह  प्रश्न  ही  महीं

 ie
 उत्तर  प्रदेश  को  झ्ावश्यक  वस्तुभों  की  सप्लाई

 3832.  श्री  हरीज्ञ  रावत  :  क्या  खाद्य  भोर  नागरिक  पूर्ति  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गत  छः  महीनों के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  को  चीनी  ओर  लेबी  सीमेंट  की  प्रति

 माह  कितनी  मात्रा  आक्रंठित
 व  |

 क्या  उत्तर  प्रदेश
 को  चोनी  और  लेवी  सीमेंट  के  आबंटन  में लगातार कमी  की  जा  रही

 ;  और

 गत  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 योजना  मन्त्नालय  तथा  खाद्य  प्र  नागरिक  पूर्ति  मस्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  ए०

 :  एक  विवरण  संलग्न

 _

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 विवरण

 मास  चावल  गेहूं  चीनी  लेवी  सीमेंट

 हजार  मीणटनों  मी०  टनों

 अक्तूबर  50.00  45.00  50,466*  )
 नवम्बर  50.00  45.00  50,466  ४»  2,55,500+*
 दिसम्बर  50.00  45.00  50,466*  |-

 जनवरी  50.00  45.00  50,466
 फरवरी  5000  45.00  50,466  2,5  5,500**
 मार्च  50.00  45.00  50,466

 *अक्तूबर  और  त्रेमासिक  के  महीनों  के  लिए  8067  मी०  टन  की  अतिरिक्त  मात्रा  दी

 +#लेबी  सोमेंट  केवल  त्रेमासिक  आधार  पर  आबंटित  किया  जाता

 ]

 केरल  में  खाद्य  एकक  को  स्थापना  का  प्रस्ताव

 3824.  श्री बी०
 एस०  विजयराघवन  :  क्या  खाद्य  झोर  नागरिक पूर्ति  मन्‍्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल में  मान  फूड  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  के  अधीन  खाद्य  प्रोसेसिंग  एकक  स्थापित
 करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 योजना  मस्त्रालय  तथा  खाद्य  शोर

 नागरिक पूर्ति सन्त्रालय में राज्य मन्‍्त्रो के० : प्रश्न हो नहों 2806
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 कंस्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को  महंगाई  मत्ता

 3835.  श्री  बी०  एस०  विजय  राघवन  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 वर्ष  1985  में  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  को  महंगाई  भत्ते  के  रूप  में  कुल  कितनी

 धनराशि  दीं

 कितनी  राशि  आय  कर  के  रूप  में  वापस  प्राप्त  हुई

 क्‍या  कोई  ऐसी  मांग  की  गई  है  कि  महंगाई  भत्ते  पर  कर  नहीं  लगाया  जाना

 और

 यदि  हां  तो  उस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादंन  :  वित्तीय  वषं  1985-86  के

 दौरान  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  को  महंगाई  भत्ते/अतिरिक्त  महंगाई  भत्ते/तदर्थ  महंगाई  भत्ते  के

 रूप  में  अदा  की  गई  कुल  राशि  लगभग  3040  करोड़  रुपए

 स्त्रोत  पर  कर  की  कटोती  के  प्रयोजन  के  लिए  महंगाई  भत्ते  को  भिन्‍न  मद  के  रूप  में
 माना  जाता  बल्कि  शीर्ष  के  अन्तर्गत  महंगाई  भत्ता  आय  का  भाग  बन  जाता

 और  कुछ  प्रतिवेदनों  के  प्राप्त  होने  के  कारण  सरकार  महंगाई  भत्ते/अतिरिक्त
 महंगाई  भत्ते  को  पूर्णतः  या  कर  से  मुक्त  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही

 मूल्य  वद्धित  निर्यात  प्रणाली  लागू  करना

 3826.  श्री  के०  जो०  भ्रदियोडी  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  मूल्य
 वद्धित  निर्यात  प्रणाली  लागू  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  और  वर्ष  1985  86  के  दो  रान

 1985  के  अन्त  तक  हमा  री  अथंग्यवस्था  पर  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ?  ह

 बाणिज्य  तथा  खाद्य  शोर  नागरिक  पूति  मन्त्री  पो०  शिव  शंकर  )  :  मूल्य  वरद्धित  रूप  में

 वस्तुओं  तथा  अन्य  मूल्य  वर्धित  वस्तुओं  के  निर्यात  को  विभिन्न  नीति  उपायों  द्वारा  प्रोत्साहित  किया  जा

 रहा  है  जिनमें  शामिल  है  आयात  निर्यात  शत  प्रतिशत  निर्यात  अभिमुख  एककों  तथा  निर्यात
 प्रोसेश्तिग  जोनों  से  सम्बन्धित  योजनाएं  ओर  राजकोषीय  प्रोत्साहन  ।  मूल्य  वधित  उत्पादों  के  निर्यातों  में
 धीरे-धीरे  वृद्धि  होते  की  आशा

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को  पूर्वो  क्षेत्र  की  भ्रनुषंगी  कम्पनो  द्वारा
 कपड़े  तथा  सत  की  सीधी  बिक्रो

 3837  श्री  रेणुपद  दास  :  कया  वस्त्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को  पूर्वी  क्षेत्र  की  अनुषंगी  कम्पनी  द्वारा  अपने  कपड़े  तथा  सूत

 भंडारों  को  सीधी  बिक्री  करने  का  लिया  गया  संकट  में  पड़  गया  ...  ै

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या
 भ  तू  हर

 समस्या  को  हल  करने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किये  गये  हविन्कए

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  का  विपणन  प्रणाली  में  कोई  परिवर्तन  करने  का  विचार  है  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्त्री  खुशोंद  झ्लालम  एन०डटी०  सी०

 बी०  ए०  बी०ओ०  )  कपड़े  की  त्रिक्री  इडेंटिंग  एजेन्टों  की  मार्फत  तथा  यान  की  बिक्री
 व्यापारियों  की  मार्फंत  करता  कपड़े  की  म्तीधी  बिक्री  करने  के  लिए  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया
 गया  स्‍्टाक  के  जमा  हो  जाने  के  मामले  में  विगत  में  कुछ  अवसरों  पर  सीधी  बिक्री  का
 आश्रय  लिया  गया  हाल  में  सहायक  निगम  द्वारा  यह  विनिश्चय  किया  ग्रया  है  कि  एजेन्टों  तथा
 व्यापारियों  के  साथ-साथ  सीधे  क्रेताओं  के  प्रथासों  द।रा  जमा  स्टाक  को  ऐसी  कीमतों  जो  कि
 समय-समय  पर  सहायक  बिक्री  समिति  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  कीमत  से  कम  न  समाप्त  किया
 जाये  ।  चुंकि  इस  निर्णय  को  हाल  ही  में  किया  गया  अब  तक  किसी  भी  स्थान  से  कोई  समस्या

 नहीं  बताई  गई  है  ।

 ओर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 इस  समय  एन०टी०सी०  द्वारा  विपणन  की  भ्रणाली  में  कोई  परिवतंन  किये  जाने
 का

 विचार  नहीं  है  ।  हा  कोर

 गेर-बं  किंग  कम्पनियों  द्वारा  धन  राक्षि  प्राप्त  करना

 3838,  श्री  पी०  एम०  सईद  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 रे

 क्‍या  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  वर्ष  3-84  के  दोरान  गैर-बैंकिग  कम्पनियों ओर  अनुर

 सूचित  बैंक  द्वारा  जनता  से  नियमित  नकदी  जमा  धनराशि  आकधित  करने  और  विकास  की  दर  के

 सम्बन्ध  में  तुलनात्मक  अध्ययन  किया

 यदि  हो  उक्त  अध्ययन  से  कौन-सी  मुख्य  बात  सामने  आई
 +<.,

 क्‍या  लगभग  गत  तीन  वर्षों  के
 दोरान

 गेर-बें  किंग  कम्पनियां  बैंकों  की  तुलना  में  जनता
 से  अधिक  जमा  धनराशियां  प्राप्त  कर  रही

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  ओर

 बेंक  इस  सम्बन्ध  में  पीछे  न  रह  जाये  इसके  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  गई
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 है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  भन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादंन  :  प्रश्न  का  आशय
 कम्पनी  1956  के  अधीन  निगमित  गैर-बैंककारी  कम्पनियों  द्वारा  जुटाई  गई  जमा  राशियों
 से  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  बताया  है  कि  वह  कम्पनी  1956  के  अधीन  निगमित
 जैंककारी  कम्पनियों  की  जमाराशियों  का  वा्धिक  सर्वेक्षण  करता  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  किया
 गया  अन्तिम  सर्वेक्षण  3  1984  तक  की  स्थिति  से  सम्बन्धित  है  ।

 कम्पनी  1956  के  अधीन  निगमित  गैर-बेंककारी  रूम्पनियों  की
 राशियों  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  रिजवं  बैक  द्वारा  किये  गये  सर्वेक्षण  से  पता  चलता  है  कि  ऐसी  कंपनियों
 की  जमाराशियां  31  1983  को  1977.5  करोड़  रुपये  थीं  जो  3  1984  को  बढ़कर
 2334.5  करोड़  रुपये  हो  गई  अर्थात्‌  इनमें  357  करोड़  रुपये  अर्थात्‌  18  प्रतिशत  की  बढ़ोतरी
 भारतीय  रिजवे  बैंक  ने  बताया  है  कि  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेंकों  की  जमाराशियों  बर्ष  1983  में
 17.4  प्रतिशत  थी  और  वर्ष  1984  में  17.9  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  '

 जी  1984  के  अन्त  तक  की  स्थिति  के  गैर-बेंकक्रारी  कम्पनियों
 की  कुल  जमाराशियां  प्राप्त  जमाराशियों  को  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों की  कुल
 जमाराशियों  का  केवल  3.8  प्रतिशत  हिस्सा  बंठती  है  ।

 और  (3)  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  के  चेयरमन  के  पद  पर  बार-बार  परिवतंन

 3839,  श्री  पी०  एस०  सईद  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  राज्य  व्यापार  निगम  के  चेयरमेन  के  पद  पर  पिछले  दस  वर्षों  के

 दौरान  विभिन्‍न  व्यक्तियों  की  बार-बार  नियुक्ति  की  गई

 यदि  तो  इस  पद  पर  कितनी  बार  नियुक्ति  की  गई  है  और  इसके  क्या  कारण  हैं
 और  वर्तमान  स्थिति  क्या  और

 इस  सरकारी  उपक्रम  के  का्यंकरण  पर  इसका  क्या  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  ह ैऔर  इस  पर
 सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  पति  भन्‍्त्री  पी०  शिव  :  और
 विगत  10  वर्षों  में  एस०  टी०  सी०  के  अध्यक्ष  पद  पर  रहने  वाले  व्यक्तियों  के  उनके  कार्यकाल
 श्रादि की  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  एस०टी०सी०  के  लिए एक  पूर्णकालिक  अध्यक्ष
 के  चयन  के  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  पहले ही आरम्भ  कर  दी  गई  है  ।
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 1975-76  से  1984-85  तक  के  10  वर्षों  को  अवधि  के  दौरान  कुल  कारोबार

 981.00  करोड़  रु०  से  बढ़कर  2365-53  करोड़  र०  का  ओर  कर-पूर्व  लाभ  14.5  करोड़  रु०  से

 बढ़कर  61.13  करोड़ रु०  हो  गया

 विवरण

 विगत  वर्ष  के  दौरान  एस०टी  ०सी०  के  अध्यक्ष पद  पर  निम्नलिखित  प्रत्येक  के  सामने दी  गई
 अवधि  के  लिए  रहे  :--

 क्रम  नाम  से  तक  टिप्पणो

 1  2  3  4  5

 1.  श्री  वी०  वी०  पारेख  8-6-1973  973  31-3-77  पूर्ण  कालिक

 2.  श्री  पी०  के०  कौल  31-3-77  11-8-77  अतिरिक्त

 तत्कालीन  अपर  भार

 वाणिज्य  मंत्रालय

 3.  हा०  एस०्सी०  भट्टाचारर्जी  1-8-1977  31-1-19 81  पूर्ण  कालिक

 4.  श्री  पी०  के०  कौल  1-2-1981  11-8-1981.  अतिरिक्त
 भार

 5.  श्री  आबिद  हुसेन  11-8-1981  22-5-1982...  अतिरिक्त

 तत्कालीन  भार

 वाणिज्य  मंत्रालय

 6.  श्री  पी०  के०  दास  गुप्ता  22-5-1982  27-8-1983  पूर्ण  कालिक

 7.  श्री  पी०  सी०  लूथर  27-8-19  83  1-8-1985  पूर्णकालिक
 श्री  लूथर
 4-7-85  से
 31-7-85  तक

 छुट्टी  पर  रहे  ओर
 1-8-8 5  को

 अध्यक्ष-पद
 भार  से  मुक्त  हो
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 1  2  3  4  5

 8.  श्री  एस०वी०एस०  8-7-1985  10-2-1986  श्नतिरिक्‍त

 एम०एम०टी ०सी  ०  भार

 9.  श्री  आर०  के०  डांग  10-2-1986  बने  हुए  हैं  अतिरिक्त

 अपर  भार
 वाणिज्य  सचिव

 इस  समय  इस  पद  पर  श्री  आर०  के०  डांग  हैं  और  उन्हें  यह  अतिरिक्त  कार्यभार  सोंपा

 गया  है  ।

 चुनिन्दा  भ्रफ्नोको  देझों  को  निर्यात  श्रौर  निर्यात  बढ़ाने  के  उपाय

 3840.  श्री  चिन्तामणि  जना  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1983-84  से  आज  तक  वर्ष-वार  अफ्रीकी  देशों  अर्थात्‌
 और  तन्‍्जानिया  को  कितने  मूल्य  का  सामान  निर्यात  किया

 वर्ष  1986-87  के  दोरान  कितने  मूल्य  का  सामान  निर्यात  किये  जाने  की  सम्भावना

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इन  देशों  को  सामान  के  निर्यात  में  गिरावट  आई

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ओर  इस  समस्या  पर  काबू  पाने  के  लिए  सरकार  द्वारा
 क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 (४)  कया  यह  भो  सच  है  कि  इन  देशों  में  भारत  की  बहुत  अधिक  पूंजी  रुकी  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  ओर

 इस  राशि  को  वसूल  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  श्ोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  पी०  शिव  :

 समर तक  केनिया  तथा  भी  हुए
 निर्यातों  का  मूल्य  नीचे  दिया  गया  है  :--

 भारतीय

 देश

 दिया गया

 अप्रेल-सितम्बर*

 2  3.  4

 7  3992...  35.89९  8.03
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 *#ैेगण०ण्ग््म्ममज्फ्णिफमकिि््मााण या  ण  रन  शा

 ]  2  3  4

 जाम्बिया  15.55  10.22  4.47

 कीनिया  16.78  28.37  12.01

 तनन्‍्जानिया  12.39  15.92  70.7

 +अनन्तिम

 निर्यात  कई  बातों  पर  निर्भर  करता  है  तथा  उनमें  बहुमुखी  प्रवृति की  सम्भावना

 और  नाइजीरिया  तथा  जाम्बिया  को  हुए  भारतीय  निर्यातों  में  गिरावट  आई

 भारतीय  निर्यातों  में  जो गिरावट  आई  है  वह  प्रमुख  रूप  से  इन  देशों  में  सूखा  प्राथमिक  वस्तु की
 कीमतों  में  गिरावट  ओर  विदेशी  मुद्रा  अभाव  उत्तरदायी  निर्यातों  में  सुधार  लाने  के  लिए  प्रतिनिधि

 मंडलों का  मेलों/प्रदर्श  नियों  का  आयोजन  विशेष  द्विपक्षीय  प्रबन्धों की  व्यवस्था

 जैसे  कई  उपाय  किये  जा  रहे

 ओर  भारतीय  अवरुद्ध  पूंजीनिवेश  के  ब्योरे  तत्काल  उपलब्ध  नहों

 सरकारी  तथा  वित्तोय  संस्थान  स्तरों  पर  वार्ताएं  चल  रहीं  हैं

 झफोस  को  खपत  झौर  निर्यात

 384  प्रो०  लिर्मेला  कुमारी  शवतावत  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  देश  में  राजस्थान  के  कोटा  और  चितौड़गढ़  जिलों  में  ओर  मध्य  प्रदेश

 के  मंदसौर  जिले  में  अफीम  का  सर्वाधिक  उत्पादन  होता

 क्या  जीवन  रक्षक  ओषधियों  के  निर्माण  में  अफीम  का  उपयोग  किया  जाता

 देश  में  अफीम  की  कितनी  खपत  है  तथा  इसका  निर्यात  किन-किन  देशों
 को

 किया  जाता  है

 तथा  प्रत्येक देश  को  अफीम  कया  कितना  निर्यात  किया  जाता  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  अफीम  के  लिए  अतिरिक्त  अंतर्राष्ट्रीय  बाजारों
 का  पता

 लगाने

 का

 वित्त  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनाबंन  :  हां  ।

 212



 30  1907  लिखित  उत्तर

 (@)  अफीम के  व्युत्पन्न  सामान्यतः  दर्द  से  छुटकारा  देने  और  खांसी  का  उन्मूलन  करने

 ओषधियों  के  निर्माण  में  इस्तेमाल  किए  जाते

 अल्कालायडों  आदि  के  निर्माण  के  देश  में  उपभोज्य  अफीम  की  मात्रा  अलग-अलग

 वर्ष  मे ंअलग-अलग होती  है  और  वर्ष  1984-85 के  दौरान  90*  गाढ़ेपन  पर  94  मी  ०  टन  उन  देशों

 का  जिनको  यह  निर्यात  की  जाती है  ओर  वर्ष  1984-85  5  के  दौरान  प्रत्येक  देश  को  निर्यातित
 मात्रा  निम्नानुसार  है  :  --

 देश  का  नाम  वर्ष  1984-85 5  के  दोरान

 निर्यात  की  गई  मात्रा

 (90*  सी०  पर  मी०  टन

 1.  अमरीका  382.650

 2.  सोवियत  संघ  150.000

 3.  जापान  (0.000

 4.  फ्रांस  35.000

 5.  यू०  के०  57.175

 684.825*

 )

 हां  ।

 भारतोयों  द्वारा  स्थिस  बेंकों  में  जमा  राशि

 3842.  प्रो०  निर्मला  कुमारो  शक्तावत  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  स्विस  बेकों  जमा  पूंजी  का  लगभय  20  प्रतिशत  भारतीयों  द्वारा
 जमा  कराया  गया  और

 यदि  तो  कया  सरकार  का  विचार  इस  राशि  का  भारत  में  निवेश  करने  के  उद्देश्य  से
 उन्हें  आकर्षित  करने  के  लिए  कुछ  महत्वपूर्ण  कदम  उठाने का  है  ?

 वित्त  संत्रासय  में  राज्य  मंत्रो  जनादन  :  सरकार  के  पास  कोई  सूचना

 उपलब्ध  नहीं

 218
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 उपर्युक्त  को
 देखते  हुए  यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 नारकोटिक्स  विभाग  द्वारा  प्रफोम  उत्पादकों  का  शोषण  किये  जाने  को  शिकायतें

 3843.  प्रो०  निर्मला  कमारी  शकक्‍्तावत  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरका  र|को  नारकोटिक्स  विभाग  द्वारा  अफीम  उत्पादकों  का  शोषण  किये  जाने  की

 समय-समय पर  शिकायतें  प्राप्त  होती  रही

 क्या  चितौड़गढ़  और  मन्दसौर  जिलों  के  अफीम  उत्पादकों  के  लाइसेंस  रह  कर  दिए

 गए

 यदि  तो  इसके  क्या,कारण

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कोई  अन्य  जांच  दल  गठित  करने  का  है  जिससे  कि  किसानों  का
 शोषण  रोका  जा  सके  ;  |

 अफीम  उत्पादकों  की  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार का  क्‍या  अन्य  कदम
 उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनार्दन  :  से  समय-समय  पर  अफीम

 के  काश्तकारों  से  नारकोटिक  विभाग  के  स्टाफ  के  विरुद्ध  शिकायतें  प्राप्त  होती  रहती  जिन पर
 आवश्यक  ओर  समुचित  कार्यवाही  की  जाती  है  ।  विशिष्ट  शिकायतों  की  बारीकी  से  जांच को
 जाती  है  ओर  समुचित  प्रशाघ्तनिक  ओर  अन्य  उपाय  किए  जाते  परन्तु  इस  संबंध  में  किसी
 जांच  दल  के  गठन  किए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 2.  अफीम  उपजाने  वालों  की  शिक्रायतों  को  दूर  करने  के  लिए  प्रत्येक  एकक  में  शिकायत  सेलों
 का  गठन  भी  कर  दिया  गया  है  ।

 3.  चित्तोड़गढ़  ओर  मंदप्षोर  जिलों  में  केवल  उंन  अफीम  काश्तकारों  के  लाइसेंस रह  किए  गए
 हैं  जो सरकार  द्वारा  निश्चित  न्यूनतम  अहँता  औसत  उपज  नहीं  दे  सके  अथवा  लाइसेंस  दिए  जाने  के
 लिए  सिद्धान्तों  के  अनुसार  अन्यथा  पात्र  नहीं  थे  ।

 फंजाबाद  में  भ्रवघ  के  नवाबों  के  स्मारकों  का  विकास

 3844.  श्री  निर्मल  खब्बो  :  क्या  संसदोय  कार्य  शोर  पयेटन  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे

 क्या  फ़ेजाबाद  जिले  में  अवध  के  नवाबों  के  समय  से  सम्बन्धित  स्मारकों  का  विकास  करने
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 का  कोई  प्रस्ताव  है  जिनमें  गुल।बबाड़ी  और  बहुबेगस  का  पयंटन  की  दृष्टि से  महत्वपूर्ण
 ओर

 यदि  तो  इंस  सम्बन्ध  में  उठाए  जा  रहे  कदमों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संसदीय  कार्य  झौर  पर्यटन  मंत्री  एच०  के०  एल०  ः  फैजाबाद  में  अवध  के

 नवाबों  के  स्मारकों  के  विकास  द्ेतु  राज्य  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 एकोकृत  ग्रामोण  विकास  कार्यक्रम  फे  लाभार्थियों  के  बोमा  दावों  को  निपटाने  में  विलम्ब

 3845.  श्री  दिलीप  सिह  भूरिया  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वेश  में  कितनी  बीमा  कंपनियां  सामान्य  बीमा  व्यवसाय  में  कार्यरत

 मंडल  स्तर  पर  तथा  जिला  स्तर  कार्यालय  रखने  वाली  कंपनियों  के  अलग-अलग  नाम

 क्‍या

 क्‍या  यह  सच  है  कि  श्रधिकांश  बीमा  कंपनियों  के  कार्यालय  जिला  स्तर  पर  न  होने  के
 कारण  बैंकों  के  माध्यम  से  लाभ-पग्राहियों  के  दावे  बर्षों  तक  निपटाए  नहीं  जाते

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  इसके  कारण  डी०  आर०  डी०  पी०  के  अधिकांश  लाभ-प्राहियों
 ययंक्रम  के  पूरे  लाभ  नहीं  मिल  अर्थात्‌  बैल  जंसे  पशु  के  मर  जाने  के  मामले  में  पिछले  दावों  का
 गनन

 को

 भुगत  ने  के  कारण  दूसरा  पशु  नहीं  मिल  और

 ($)  यदि  तो  उस  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 बत्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  पांच  साधारण  बीमा
 निगम  सहित )  ।

 साधारण  बीमा  नियम  की  सभी  चार  सहायक  अर्थात्‌
 तथा  इंडियाਂ  के  कार्यालय  मंडलीय  स्तर  पर  देश  भर  में  स्थित

 जिला  स्तर  पर  उपरिलिखित  सहायक  कंपनियों  में  से एक  या  अधिक  कंपनियों  के  देश  के  44  जिलों  में

 से  435  जिलों  में  कार्यालय  हैं  ।

 से  (5)  जिला  स्तर  पर  कार्यालयों  के  न  होने  से  बैंकों  के  माध्यम  से  लाभग्राहियों  के  दावों
 का  निपटान  अनिर्णीत  नहीं  रहता  है  क्योंकि  अगर  किसी  भी  स्थान  पर  किसी  कंपनी  विशेष  का  कार्यालय
 स्थित  नहीं  है  तो  उस  जिले  में  बीमा  सेवा  का  कार्य  पास  के  जिला-कार्यालय  के  माध्यम  से  किसी  अन्य
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 निरीक्षक  द्वारा  किया  जाता  इन  दावों  के  निपटान  में  देरी  होने  का  मुख्य  कारण  दावों से  सम्बन्धित

 प्त  कागजातों  का  प्राप्त  न  होना  बीमा  अपनी  ओर  से  सम्बन्धित  पक्षों  क ेसाथ  इन
 मामलों  का  निपटान  करने  की  कोशिश  में  रहती  हैं  ।

 जहां  तक  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  आर०  डी०  के  लाभग्राहियों  का
 सम्बन्ध  है  बीमा  कंपनियां  जब  दावों  का  भुगतान  बेंकों  को  करती  हैं  तो  व ेसाथ  ही  आई०आर०डी  ०पी  ०
 के  अधिकारियों  को  भी  इसकी  सूचना  दे  देती  हैं  ताकि  मरे  हुए  पशु  के  बदले  ओर  पशु  शीघ्र  लिया  जा
 सके  ।  ऐसे  दावों  के  निपटान  शीघ्र  करने  कौ  दष्टि  मल्य  निर्घारण  सम्बन्धी  पोस्ट  मार्टम
 रिपोर्ट  आदि  की  आवश्यकता  से  छुटकारा  देकर  दावों  की  निपटान  संबंधी  प्रक्रिएाओं  को  अब  सरल  बना
 दिया  गया  है  और  अब  बीमा  कंपनियां  दो  ग्रामीण  अधिकारियों  द्वारा  हस्ताक्षरित  मृत्यु  प्रमाण-पत्र  को

 ही  स्वीकार  कर  लेती

 ]

 शोमन  में  श्राभूषणों  की  प्रदर्शनो

 3846.  भी  पी०  एस०  सईद  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हस्तशिल्प  तथा  हथकरघा  निर्यात  निगम  द्वारा  1986  में  मोमन  में

 आभूषणों  की  प्रदर्शनी  आयोजित  की  गई

 प्रदर्शनी  में  कितनी  बिक्री  हुई  ओर  उस  पर  कितना  व्यय

 क्‍या  यह  सच  है  कि  प्रदर्शनी  असफल  रही  और  यदि  तो  उप्तके  मुख्य  कारण  क्या

 और

 कया  उपयुक्त  प्रदर्शनकर्ता  चुने  गए  थे  और  क्या  उन्हें  इस  बारे  में  उचित  जानकारी  थी
 हथा  उन्हें  प्रदर्शनी  से  पूर्व  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  भी  दी  गई  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  शोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  पी०  शिव  :  जी

 प्रदर्शनी  के  दोरान  कुल  बिक्रियां  रु०  की  हुई  ओर  कुल  श््च  6.74  लाख  रु०

 महाराष्ट्र  में  विद्यतणालित  करधा  एककों  का  बन्द  होना

 3847.  ओऔरी  डो०  बी०  पाटिल  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  नई  कपड़ा  नीति  के  कारण  महाराष्ट्र  में  अनेक  विद्युतचालित  करपः  एकक  बन्द  हो

 गए

 यदि  तो  1986  86  से  अब  तक  कितने  विद्युतचालित  करघा  एकक  बन्द

 हुए

 इन  विद्युतचालित  करघा  एककों  के  बन्द  हो  जाने  से  बेरोजगार  हुए  श्रमिकों  की  संख्या

 क्या  और

 इन  श्रमिकों  को  पुनः  रोजगार  दिलाने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  अथवा  करने  का

 विचार  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुझोंद  झ्ालम  :  जी

 से  प्रश्त  ही  तहीं  उठते  ।

 भारत  को  निर्यात  परामर्शो  सेवाएं

 3848.  श्री  डी०  बो०  पाटिल  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 परामर्शी  सेवाओं  के  निर्यात  के  मामले  में  विकस्तित  और  विकासशील  विशेषकर

 चीन  की  तुलना में  भारत  का  स्थान  कोन
 सा

 परामर्शी  सेवाओं  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 इस  सम  किस  प्रकार  की  परामर्शी  सेवाओं  का  निर्यात  किया  जा  रहा  है  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  श्लौर  नागरिक  पूति  मंत्री  पी०  शिव  :  पिछले  कुछ
 दशक़ों  में  भारत  ने  विविध  क्षेत्रों  में  परामर्शी  संबाएं  दने  का  अनुभव  और  क्षमताएं  प्राप्त  कर  ली  इस
 समय  विशेषीक्ृत  क्षेत्रों  में  का्यं  कर  रहे  अलग-अलग  परामर्शियों  के  अलावा  इस  क्षेत्र  में  200  से  अधिक

 परामर्शी  संगठन  कार्य  कर  रहे  हैं  जिनमें  20,000  से  अधिक  व्यवसायी  काम  कर  रहे  जबकि  अन्य
 विकसित/विकासशी  ल  देशों  की  तुलना  में  विभिनल  क्षेत्रों  मे ंभारत  की  विशेषता  का  सही-सही  अनुमान
 लगाना  संभव  नहीं  भारतीय  परामर्शी  सेवाएं  सर्वोत्त म  अन्तर्राष्ट्रीय  मानको  से  तुलनीय  हैं  ।

 भारतीय  परामर्शी  संगठनों  को  निम्नलिखित  प्रोत्साहन  तथा  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  :

 (1)  वे  परामर्शी  सेवा  जिनकी  सेवाओं  के  निर्यात  के  जरिये  वाधिक  विदेशी  मुद्रा
 आय  5  लाख  रु०  से  कम  नहीं  ्यवसाय  निविदा  दस्तावेजों  की  कमीशन की
 बोली  बन्ध  पत्रों  आदि  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  सुविधाओं  के  पात्र  हैं  ।
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 (2)  तकतीकी  प्रासशी  निर्माण  अभिकरणों  और  डिजाइन  इंजीनियरिंग  कर्मों  से

 डिजाइनों तथा  कार्यालय  ओजारों  तथा  सहायक  सामान  और  अन्य  मर्दों

 के  आयात  के  लिए  तदर्थ  भावेदन  पत्रों  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 (3)  जोखिमों  के  सम्बन्ध  में  संरक्षक  के  उद्देश्य  से  निर्यात  ऋण  तथा  गारंटी  निगम  ने  सेवा

 निर्यातों  के  विशिष्ट  सौदों  के  संरक्षक  के  लिए  नीतियां  बनाई

 (4)  बाजार  अध्ययन  विदेशी  कार्यालय  प्रचार  अभियानों  और  व्यवहायंता
 अध्ययनों  के  लिए  उत  परामर्शी  संगठनों  को  विषणन  विकास  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  जो  भारतीय

 निर्यात  संगठन  परिसंघ  के  यहां  पंजीकृत

 (5)  आयकर  अधिनियम  की  घारा  80-0  के  अधीन  परामर्शी  संगठन  कुल  आय  का  परिकलन
 करने  में  निवल  विदेशी  मुद्रा  आय  के  50%:  तक  कटौती  के  हकदार

 (6)  एकिजम  वेंक  ने  एक  योजना  शुरू  की  है  जिसके  अन्त  गंत  भारत  से  सम्पन्न  किये  जाने  वाले
 परामर्शी  कार्यों  के  सम्बन्ध  में  एकिजम  बैंक  से  आस्थगित  भुगतान  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  ।

 भारत  से  निर्यात  की  जाने  वालो  परामर्शी  सेवाओं  की  किस्मों  में  शामिल  हैं
 आधथिक  परामशं  प्रबन्धकीय  परामरं  और  वित्तीय  परामर्श  ।

 काफो  को  देश  में  बिक्नी  मोर  निर्यात

 3849.  श्री  सैयद  शहाबुद्दीन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1983,  1984  और  1985  के  दौरान  देश  में  बिक्री  के
 लिए  कितनी  मात्रा  में  काफी

 जारी  की  गई

 देश  में  बिक्री  के  लिए  जारी  की  गई  काफी  की  प्रति  इकाई  मुल्य  कितना

 इन  वर्षों  के  दौरान  औसत  निर्यात  मूल्य  कितना

 सोवियत संघ  द्वारा  कितनी  मात्रा  में  काफी  खरीदी  और

 उन  वर्षों  के  दोरान  प्रति  इकाई  निर्यात  शुल्क  कितना  था  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  श्रौर  नागरिक  पूर्ति  सन्‍्त्रो  पो०  शिव  शंकर  :  से  एक
 विवरण  संलग्न
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 विवरण

 मद  1983  1984  1985...

 1.  आन्तरिक  बिक्री  के  रिलीज को
 गयी  मात्रा  टन  में  )  62770  57824  69100

 2.  नीलामियों में  मुख्य  किस्मों
 के  लिए  प्राप्त  मध्यमान  औसत  कीमतें  ह

 मे०  टन  रु०  में )  13665  15620  17025

 बागान

 ए  आर०  चेरी बीਂ  11455  14830  14990

 रो  व०  चेरी  बीਂ  11245  16635  5

 3.  निर्यातों पर  औसत  इकाई  मूल्य
 प्राप्ति  मे०  टन  रू०  25898  23963

 4.  सोवियत रूस  को  निर्यात

 ग्रीन  काफी  टन  27000  18500  35000

 5.  कच्ची  काफी  के  समतुल्य  में  परिवर्तित

 इन्सटेंट  काफी  टन  3942.3  3237.7  2639.3

 6.  प्रचलित  प्रति  मे०  टन  निर्यात

 शुल्क  की  दरें  रु०  की  दर  से  5300  1.1.84  से  1.1.85

 6.5.84  28.4.85

 रु०  की  दर  से  5300  रु०  की  दर  से  7200

 7.5.84  से  29.4.85  तक
 8.10.84  9.6.85

 रु०  की  दर  से  6400  Go  को  दर  से  5700
 9  10.84  से  10.6.85  तक

 31.12.84  1.8.85

 रु०  की  दर  से  7200  रु०  की  दर  से  4150
 2.8.85  से

 31.12.85

 रु०  की  दर  से  3000
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 सिलोगुड़ी  में  मारतोय  रिजयं  बेंक  को  शाखा  खोलना

 3850.  श्रो  भ्रमर  राय  प्रधान  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार-जनता  को  होने  वाली
 असुविधा  को  दूर  करने  के  लिए

 गुड़ी  पश्चिम  बंगाल  में  भार  रजवं  बंक  की  एक  शाखा  खोलने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनार्दन  :  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  बताया  है
 कि  बैंक  सिलीगुड़ी

 में  खोलने  के  किसी  प्रस्ताव पर  विचार  नहीं  कर  रहा

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 भारतीय  रिजवं  बेंक  के  बैंक  का  पश्चिम  बंगाल की  राजधानी  कलकत्ता  में

 एक  कार्यालय  है  और  यह  कार्यालय  पश्चिम  बंगाल  के
 पूरे  राज्य  की  बेकिंग  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  को

 पूरा  कर  रहा  है  ।

 विदेज्ञों से  भाने  वाले  पर्यटकों  को  संख्या  में  कम्ो  भ्राना

 3851.  श्री  पी०  एम०  सईद  :  क्या  संसदोय  कार्य  झ्लोर  पर्यटन  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पिछले  वर्षों  की  तुलना  में  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  विदेशों से  आने

 वाले  पयंटकों  की  संख्या में  कमी  अ

 क्या  यह  भो  सच  है  कि  भारतीय  पयंटकों  की  संख्या  भो  कम  होती  जा  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 शज्य  स्तर  पर  पयंटन  सम्बन्धी  बुनियादी  सुविधाओं  को  बेहतर  बनाने  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठान  का  विचार  और

 भारत  में  समाज  के  कमजोर वर्गों के  लोगों  जब  भी  उन्हें समय  भ्रमण  करने
 के  लिए  प्रोत्साहन  देने  हेतु क्या  उपाय  किये गये  हैं  ?

 संसदौय  कार्य  श्लोर  पर्यटन  मन्‍्त्रो  एच०  के०  एल०  :  पिछले  तीन  वर्षों के
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 दौरान  विदेशी  पर्यटक  आगमनों  और  बंगलादेश  के  राष्ट्रिकों  को  छोड़कर )  के  ब्योरे
 निम्नलिखित  हैं  :--

 वर्ष  संख्या

 1983  884,731

 1984  8335,503

 1985  836,908

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं

 विदेशी  पर्यटक  आगमनों  में  कमी  का  मुख्य  भारत  में  वर्ष  1984  के  उत्तराड़ें  में
 और  वर्ष  1985  क ेपूर्वाद्ध  के  दोरान  क्रुछ  दुर्भाग्यपूर्ण  घटनाओं  का  प्रतिकल  मीडिया  कवरेज

 पयंटन  आधार-संरचना  का  विकास  करने  हेतु  मूल  दृष्टिकोण  केन्द्रीय  व  राज्य
 सावंजनिक  संस्थानों  और  प्राइवेट  ठ्च्यमकर्त्ताओं  के  संसाधनों  को  संघटित  करना

 स्वदेशी  पर्यटन  का  संवर्धन  करने  के  लिए  और  निम्न/माप्यम  आय  वर्ष  के  पर्यटकों की
 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  आधार-संरचना  सूजित  करने  पर  विशेष  बल  दिया  जा  रहा
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  हाल  ही  में  को  गई  एक  पहल  के  रूप  में  पर्यटक  महत्व  के  विभिन्‍न  स्थानों  पर
 यात्री  निवासों  का  निर्माण  करने  की  एक  स्कीम  आरम्भ  की  गई  राज्य  पर्यटन  निगमों  को  भी  सस्ती

 एकमुश्त  यात्राएं  आयोजित  करने  के  लिए  कहा  गया  है  और  बहुत  से  निगम  पहले  ही  ऐसी  एकमुश्त
 यात्राओं  का  परिचालन  कर  रहे  हैं  ।

 मारतोय  खाद्य  निगमों  के  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  मामले

 3852.  श्री  सो०  साधबव  क्या  खाद्य  भौर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  अधिकारियों  के  विरुद्ध  वर्ष  198  5  में  कितने  मामले  दर्ज  किये
 गये

 कितने  कर्मचारियों  को  बर्खास्त  किया  और

 इस  समय  कितने  मामले  अनिणित  पड़े  हैं  ?

 योजना  सन्‍्त्रालय  तथा  खाद्य  श्लोर  नागरिक  पृि  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  भन्‍्त्रो  ए०  के०
 :  (१)  609
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 954  (31-1-1986  को )

 भारतोय  खाद्य  निगम  में  तुला  सेतु

 3853.  श्री  सी०  साधथव  रेड्डी  :  क्या  खाद्य  झौर  नागरिक  पूर्ति  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 भारतीय  खाद्य  निगम  ने  देश  में  कितने  तुला-सेतु  लगाये

 ये  तुला-सेतु  लगाने  पर  कितनी  अनुमानित  लागत  आई

 क्‍या  सरकार  को  इनके  लगाये  जाने  से  कुछ  धनराशि की  बचत  होने  की  आशा

 यदि  तो  और

 आन्श्न  प्रदेश  में  कितने  तुला-सेतु  लगाये  गये  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  खाद्य  प्लौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  28-2-1986  तक  257  तुला-सेतु  लगाए  गए

 अब  तक  लगाए  गए  सभी  तुला-से  तुओं  का  अनुमानित  मूल्य  3  करोड़  रुपए

 और  तुला-सेतु  लगाने  से  स्टाक  का  100%  तौल  सुनिश्चित  होगा  जिसके
 स्वरूप  परिचालन  सम्बन्धी  हानियों  पर  प्रभावी  नियन्त्रण  होगा  जिससे  काफो  बचत

 इस  सम्बन्ध  में  बचत  की  मात्रा  बताना  सम्भव  नहीं  है  ।

 (2)  आमन्प्न  प्रदेश  में  ।7  तुला-सेतु  लगाए  जा  चुके  हैं  ।

 कोचोन  में  प्नन्तर्राष्ट्रीय  विपणन  केन्द्र  श्रा  रम्म  करने  का  प्रस्ताव

 3854.  श्री  पी०  ए०  एन्टनो  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय
 व्यापार  मेला  प्राधिकरण  का  कोचीन में  एक  अन्तर्राष्ट्रीय विपणन  केन्द्र

 आरम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव  ओर

 इस  विपणन  केन्द्र  के  कब  तक  खोले  जाने  की  सम्भावना है  ?

 बालिज्य  तथा  खाद्य
 श्वोर  नागरिक  पूर्ति  सन्‍्त्रो  पो०  शिव  :

 222



 30  १907  लिखित  उत्तर

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सातवीं  पंचवर्षोंय  योजना  के  दोरान  कर्नाटक  में  पर्यटन  का  विकास

 3855.  श्री  श्रीकान्त  दत्त  नरसिह  राज  बाडियर  :  क्या  संसदीय  कार्य  झौर  पर्यटन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कर्नाटक  में  पयंटन  के  विकास  के  लिए  कितनी  राशि

 निर्धारित  की  गई

 सातवीं  योजना  के  दौरान  कर्नाठक  में  कोन-कौन  सी  पर्यटन  योजनाएं  कार्यान्वित किए
 जाने  का  विचार  ओ

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ? र्ज

 संसदोय  कार्य  झोर  पर्यटन  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  सातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  में  राज्य  सेक्टर  के  अन्तगंत  पर्यटन  के  लिए  700.00  लाख  रु०  निर्घारित  किए  गए

 और  पर्यटन  का  विकास  करने  के  लिए  कार्यान्वित  की  जाने  वाली  प्रस्तावित
 स्कीमें  हैं  -  पर्यंटकं  आवास  का  सृजन  ओर  पयेटक  गृहों  की  क्षेत्रीय  पयंटक  कार्यालय
 और  सचना  केन्द्र  पर्यटक  सांख्यिकीय  कक्षों  तथा  पर्यटन  प्रशिक्षण  पंस्थानों  का  प्रचार
 सामग्री  का  प्रकाशन  तथा  प्रदर्शनियों  का  हभ्पी  का  समुद्रतट  विहार-स्थलों  का

 खेल  राजमार्गों  पर  पर्यटक  आधार-संरचनात्मक  सुविधाओं  और  मार्गस्थ  सुविधाओं
 की  एक-मुश्त  यात्राओं  का  आयोजन  और  परयंटक  परिवहन  के  लिए  स्थल  सुविधाओं का
 विकास  ।

 सीमा  शल्क  विभाग  हारा  विदेशी  मत्स्य  नोकाप्मों  का  निरीक्षण

 3856.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  पर्याप्त  सुरक्षोपाय  किए  हैं  कि  हमारी
 बन्दरगाहों  में  विदेशी  चार्टर्ड  मत्स्य  नोकाओं  का  निरीक्षण  किया  जाता

 क्‍या  विदेशी  बन्दरगाहों  के  लिए  उनकी  रवानगी  से  पहले  सीमा  शुल्क  अधिकारियों
 द्वारा  उनकी  निरीक्षण  करने  की  वतंम।न  प्रक्रिया  क्या  और

 विदेशी  नौकाओं  की  अवैध  गतिविधियां  रोकने  के  हेतु  समुचित  और  प्रभावी  सुरक्षोपाय
 करने  के  लिए  सीमा  शुल्क  विभाग  द्वारा  क्या उपाय  किये  जा  रहे  हैं  !

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो जनादंन  :  और  (@)  यह  बताया  गया  है
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 कि  कृधि  मन्त्रालय  के  एक  निर्दिष्ट  अधिकारी  द्वारा  विदेशी  मत्ध्य  नोकाओं  का  निरीक्षण  किया  जाना

 होता  पकड़ी गई  मछलियों  की  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  द्वारा जांच  की  जाती है
 तथा  उनके  द्वारा  ज'री  किये  गये  प्रमाणपत्र  के  आघार  पर  निर्यात  दस्तावेजों  में  की गई  घोषणा

 विदेशी  मत्स्य  जलयानों  के  प्रस्थान  करने  से  पूर्व  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  द्वारा  जांच  की  जाती
 किन  सीमा  शुल्क  तस्करी  की  गतिविधियों  की  रोकथाम  के  उपाय  के  रूप  में  जलयानों  की

 यादह्च्छिक  जांच  करते  हैं  ।

 उपर्युक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बेह्जियम  के  व्यापार  शिष्टमण्डल  को  याश्षा

 3857.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  याणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बेल्जियम  के  व्यापार  शिष्टमण्डल  ने  हाल  में  भारत  की  यात्रा  की

 यदि  तो  व्यापार  दल  के  साथ  किन-किन  विषयों  पर  बातचीत  और

 बातचीत  के  निष्कषं  क्या  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  भ्ोर  नागरिक  पूर्ति  सन्‍्त्री  पी०  छ्षिव  :  नहीं  ।

 और  बेल्जियम  के  विदेश  व्यापार  राज्य  म्त्री  के  नेतृस्‍््व  में  ऊर्जा  सम्बन्धी  एक
 बेल्जियम  मिशन  ने  3-7  1986  को  भारत  का  दोरा  किया  ।  मिशन  का  उद्देश्य  भारत-बैल्जियम

 सहयोग  के  सम्भव  क्षेत्रों  तथा  ऊर्जा  क्षेत्र  में  प्रौद्योगिकी  अन्तरण  के  सम्बन्ध  में  विचार-विमर्श  करने

 का

 पंजाब  में  बंकों  को  लूटना

 3858.  श्री  सोमनाथ  रथ  है
 »  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री्रकाश  वी०  पाटिल  |

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पंजाब  में  स्थित  बैंक  उग्रवादियों
 द्वारा  लूट  लिए  जाते

 यदि  तो  वर्ष  1985  से  भाज  तक  पंजाब  में  बेंकों  की विभिन्‍न  शाखाओं  में  अब  तक
 कितनी  धनराशि  लूट  ली  गई  और

 सरकार  द्वारा  इस  प्रकार  की  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  रोकने  क ेलिए  क्या  कदम  उठाए
 जारहे
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 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  जनादंन  :  ओर  भारतीय  रिजवं

 बैंक  हारा  दी  मई  सूचना  के  अनुसार  1985  से  1985  तक  की  अवधि  के  दोरान
 पंजाब  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की  शाखाओं  में  हुई  बेंक  लूटपाट/डकती  ओर  उसमें  अन्तग्रंस्त  राशि  के

 सम्बन्ध  में  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 बैंकों  में  सुरक्षा  व्यवस्था  की  बारीकी  से  समीक्षा  करने  और  उसमें  सुधार  करने  के

 सुझाव  देने  के लिए  सरकार  द्वारा  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  कार्यकारी  दल  का  गठन  किया  गया  दल
 की  रिपोर्ट  सभी  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  और  राज्य  सरकारों  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  कार्यान्वयन
 के  लिए  भेजी  गई  बंक  शाखाओं  को  अधिक  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  कार्यकारी  दल  की
 रिशों  को  चरणबद्ध  तरीके  से  कार्यान्वित  कर  रहे  इसके  अतिरिक्त  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  परकारी

 क्षेत्र  क ेसभी  बैंकों  को  अलाम॑  प्रणाली  लगाने  और  जहां  कहीं  आवश्यक  हो  वहां  उच्च  प्राथमिकता  के

 आधार  पर  सशस्त्र  सुरक्षा  गार्ड  तेनात  करने  सहित  पंजाब  में  अपनी  शाखाओं  में  सुरक्षा  प्रबन्ध  मजबूव
 करने  के  लिए  कदम  उठाने  के  लिए  कहा

 विवरण

 भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  1985  और
 1986  तक  की  अवधि  के  दोरान  पंजाब  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की

 शाखाओं  में  हुई  बैंक  लूटपाट/डकती  और  उसमें  अन्तग्रंस्त  राशि
 के  सम्बन्ध  में  सूचना

 अधिक  अल  लक सकल  वन  —

 क्रम  सं०  बैंक  और  शाखा  का  नाम  घटना  की  अन्तग्रंस्त  राशि

 तारीख  रुपये  )

 1  2  हु  3  4

 1985

 1.  स्टेट  बैंक  आफ  सिख  नेशनल  16-1-85  0.08

 एक्सटेंशन  डोवल

 2.  न्यू  बैंक  आफ  12-2-85  0.11
 जिला  जालन्धर

 3.  स्टेट  बैंक  आफ  2-5-85  0.54
 जलालडीवाल  जिला  संगरूर

 4...  इंडियन  ओवरसीज  सेंट  फ्रांसिस  11-6-85  0.10

 अमृतसर
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 6,

 7

 226

 2

 पंजाब  एण्ड  सिंघ  खिला
 जिला  अमृतसर

 पंजाब  एण्ड  सिंघ  बे
 जिला  लुधियाना

 स्टेट  बैंक  आफ  भंगोवानी
 जिला  गुरदासपुर

 इंडियन  ओवरसीज  लुधियाना
 ओद्योगिक  क्षेत्र

 ओरियन्टल  बैंक  आफ  इंढार

 तहसील  जिला  फरीदकोट

 स्टेट  बैंक  आफ
 भटिडा

 स्टेट  बैंक  आफ
 भुचकलां

 जिला  भटिण्डा

 न्यू  बैंक  आफ  तरन  तारन
 जिला  अमृतसर

 पंजाब  नेशनल  शाहपुर  गुरदासपुर

 केनरा
 बूटा  जिला  जालन्धर

 पंजाब  एण्ड  सिंध  नत्यूवाला  पश्चिम
 जिला  फरीदकोट

 अवस्तिम  )

 21  1986

 वि  4

 21-6-85  0.14

 5-7-85  0.27

 15-10-85  5-  0-  8  5  0  6-12-85  1.52  0

 0.10

 22-12-85  2.90

 22-  2-85  2.90

 5.86

 1-2-86

 8-1-86  0.37

 30-1-86  4.00

 8-2-86  0.36

 8-2-8  6  0.98

 26-2-86  0.62

 कुल 6.33
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 गेर-सरकारी
 गेर-वें

 किग  कम्पनियों  के  कार्यकरण  पर  नियन्नभण

 3859.  श्री टी०  बाल  गौड़  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  एक  करोड़  रुपये  से  अधिक  जमा  धनराशि  वाली  कितनी  गैर-सरका  गैर-बें किय
 कम्पनियां  कार्य  कर  रही

 क्‍या  सरकार  को  इन  कम्पनियों  के  बारे  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 उक्त  संस्थाओं  के  कार्यंकरण  पर  नियंत्रण  में  भारतीय  रिजरवं  बैंक  की  क्या  भूमिका  है

 क्‍या  आन्ध्र  प्रदेश  में  ऐसी  कोई  कम्पनियां  जनता  को  धोखा  दे  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  सरकार  द्वारा  नागरिकों  के  हित  की  रक्षा  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  ओर

 क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  अधिक  संसाधन  की  आवश्यकता  को  ध्यान में  रखते
 इन  संस्थाओं  के  पास  उपलब्ध  संसाधनों  का  उपयोग  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मन्त्नालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादंन  :  से  सूचना  एकत्र  की
 जा  रही  है  ओर  यथा  उपलब्ध  एवं  कानूनों  के  अन्तर्गत  अनुज्ञ  य  सूचना  सभा  पटल  पर  रख  दी

 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को  महंगाई  मत्ते  को  किशतें

 3860,  श्री  सैयद  शाहबुद्दीन  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985  के  दोरान  केन्द्रोय  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए  महंगाई  भत्ते  की  अतिरिक्त
 किश्तें  किन-किन  तारीखों  से  देय

 इन  किश्तों  की  घोषणा  करने  ओर  स्वीकृत  करने  की  तारीखें  क्‍या  और

 छस  अवधि  के  दोरान  महंगाईं  भत्ते  को  देय  तारीख  और  उसे  स्वीकृत  करने  की  तारीख
 के  बीच  जीवन  निर्वाह  सूचकांक  में  कितनी  वद्धि  हुई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  और  वित्तीय  वर्ष
 1985-86  के  दोरान  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों को  अतिरिक्त  महंगाई  भत्ते की  निम्नलिखित  किश्तें
 मंजूर  की  गई  थीं  :--
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 तारीख  जिससे  किश्तें  तारीख  जिसको  महंगाई  मत्ते  को  किश्तों  को

 1-5-1985  2-9-1985

 1-8-1985)  )
 5-1-1986

 1-11-1985  |
 15-1-198

 1-1:  1986  28-2-1986

 किश्त  की  देय  तारीख  तथा  किश्त  की  मंजूरी  की  तारीख  के  बीच  की  अवधि  के  दौरान

 निर्वाह  लागत  सूचकांक  में  वृद्धि  के  सम्बन्ध  में  ब्योरे  निम्नानुसार  हैं  :--

 उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  उस  तारोख  को  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक
 का  स्तर  जिस  पर  महंगाई  मूल्य  सूचकांक  का स्तरजब  में  वि
 भत्ता  देय  हो  गया  देय  किश्त  मंजर  को  गई

 594  (1-5-1985)  618  24  अंक

 615  (1-8-1985)  630  15  अंक

 625  (1-1  1-1985)  630  5  अंक

 630  (1-1-1986)  1986 के  महीने
 उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  अभी
 उपलब्ध  नहीं  है  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के  बंकों  को  शालाझों  स्‍्रावधिक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करना

 3861.  श्रो  सेयद  शाहबुह्दीन  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  बेकों  की  प्रत्येक  शाखा  प्राप्त  होने  वाली  आवेदनों  की
 उनको  दी  गई  मंजूरी  और  उनके  द्वारा  वितरित  की  गई  घनराशि  के  बारे  में  एक  आवधिक  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  करती

 क्या  जिला  प्रशासन  को  ऋण  दिये  जाने  की  प्रगति  पर  निगरानी  रखने  का  अधिकार
 दिया  गया  ओर

 क्‍या  जन  प्रतिनिधि  ऋण  दिए  जाने  सम्बन्धी  पर्यवेक्षण  से  सम्बद्ध रहते  हैं  ?

 वित्त  सस्त्रालय  में  राज्य  सम्त्रो  जनादंन  :  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  को
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 शाखाओं  को  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  ऋणों  के  अन्तगंत  प्राप्त  संवितरित  तथा  लम्बित

 दनों की  संख्या  की  अपने  नियन्त्रक  कार्यालयों  तथा  अग्रणी  बैंक  को  भेजनी  होती

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  और  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को  स्व-रोजगार  देने

 की  योजना  के  सम्बन्ध  में  बंकों  को  ये  आंकड़े  जिला  ग्रामीण  विकास  अभिकरणों  और  जिला

 उद्योग  केन्द्रों  को  भेजने  होते  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  को  दिए  जाने  वाले  ऋणों  की  प्रगति  पर  नजर

 रखने  के  लिए  जिला  स्तरीय  परामशंदात्री  समिति  और  इसकी  स्थायी  समिति  की  समय-समय  पर  बैठकों

 होती  हैं  ।

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  ऋणों  के  सहज  प्रवाह  को  सुनिश्चित  करने

 लिए  उपायों  की  सिफारिश  करने  के  वास्ते  राज्य  सरकारों  को  खंड  स्तर  पर  सदस्य  के  रूप  में  स्थानीय
 विधायकों  की  सलाहकार  समितियां  गठित  करने  का  परामर्श  दिया  गया  था  ।  जिला  स्तर  पर  स्थानीय

 प्रतिनिधियों  की  जिला  स्तरीय  समीक्षा  समिति  को  वाधिक  कार्य  आयोजना  के  अन्तर्गत  ऋण  प्रवाह
 की  समीक्षा  करने  का  काम  सौंपा  गया

 झ्ाविवासोी  उप-योजना  के  प्रन्तगंत  लेप्चा  को  भ्रावश्यक  बस्तुझों  को  सप्लाः

 3862.  श्रीमती  डी०  के०  मण्डारी  :  क्‍या  खाद्य  श्रोर  नागरिक  पृति  मंत्री  यह  बताने  की
 पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मन्त्रालय  को  यह  मालम  है  कि  आदिवासी  जिसके  अन्तगंत

 भूटिया  ओर  लेप्चा  समुदाय  के  आदिवासियों  को  राज  सहायता  प्राप्त  दर  पर  गेहूं  भौर  चावल  मिलता
 में  केवल  50  प्रतिशत  आदिवासी  जंनता  लाभान्वित  होती  और

 यदि  तो  अधिसूचित  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  रहने  रहने  वाले
 सियों  ओर  बिखरे  हुए  गांवों  में  रहने  वाले  अन्य  लोगों  तथा  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों
 के  लिए  क्‍या  रियायती  प्रस्ताव  हैं  ?

 योजना  भन्‍्व्रालय  तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍त्री  ए०  के  ०  :

 और  विशेष  रूप  से  राजसहायता  प्राप्त  दरों  पर  गेहूं  ओर  चावन  की  आपूर्ति  करने
 की  योजना  फिलहाल  समन्वित  आदिवासी  विकास  परियोजना  क्षेत्रों  और  आदिवासी  बहुल  राज्यों  में

 रह  रही  जनता  तक  ही  सीमित  २छी  गई  है  ।  अन्य  चल  रही  योजनाओं  के  कार्यक्षेत्र  को  बढ़ाकर  ग्रामीण
 रोजगार  कायंक्रमों  के  लिए  लागू  किया  गया  है  और  गर्भवती  महिलाओं  और  घाय  माताम्रों  के

 लिए  अनुपूरक  पोषाह्दार  कार्यक्रम  के  लिए  अतिरिक्त  समयंन  के  रूप  में  लागू  किया  गया  है  ।

 लोह  भ्रयस्क  के  निर्यात  भूल्य  में  बढ्धि

 3863.  श्रीमती  जयन्तो  पटमायक  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 लौह  अयस्क  के  निर्यात  में  मूल्य  वृद्धि

 देश  में  लोह-अयस्क  का  विक्रय  मूल्य  क्या

 (a)  जापान  और  दूसरे  देशों  को  लौह  अयस्क  का  निर्यात  किस  दर  पर  किया  जाता

 क्‍या  परिवहन  की  बढ़ती  हुई  लागत  को  ध्यान  में  रख्ते  हुए  लोह  अयस्क  के  निर्यात  मूल्य

 बढ़ाने  की  आवश्यकता  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रो  पी०  शिव  :  खनिज  तथा

 धातु  व्यापार  निगम  सम्बन्धित  क्षेत्रों  क ेआधार  पर  घरेलू  इस्पात  संयंत्रों  को  67.50  रु०  से  99.00  र०
 प्रति  डी०  एम०  टी०  कीमत  पर  लौह  अयस्क  की  सप्लाई  करता

 विभिन्न  देशों  को  भारतीय  लौह  अयस्क  की  निर्यात  कीमतें  निर्यात  किए  जाने  वाले
 अयस्क  के  आयातक  देश  में  उतरने  की  कीमत  के  अनुसार  प्रतियोगिता  भारत  में  लदान

 पत्तन  आदि  के  आघार  पर  अलग-अलग  होती  जापान  को  निर्यात  के  लिए  1985-86  के  लिए
 एम०एमण०टी  ०सी०  की  कीमतें  बंलाडीला  फाइन्स  के  लिए  26.23  अमरीकी  सेंट  और  बैलाडीला  लम्प्स

 के  लिए  30.73  अमरीकी  सैंट  प्रति  डो०  एल  ०  टी०  एफ०  ई०एफ०शभ्रो०  बी०  के  प्रति  एक  प्रतिशत

 जापान  तथा  अन्य  देशों  को  निर्यात  के  लिए  सभी  अन्य  ग्रेडों  और  क्षेत्रों  के  लौह  अयस्क  की  कीमतें

 आमतोर  पर  अन्य  सभी  सम्बन्धित  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उपरोक्त  कीमतों  से  निकाली  जाती

 ओर  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  लोह  अयस्क  को  सप्लाई  मांग  से

 कहीं  अधिक  जिसके  परिणामस्वरूप  कड़ी  प्रतियोगिता  है  और  मंदी  की  कीमतें  हैं  अन्तर्राष्ट्रीय
 _  में  प्रतियोगिता  करने  के  लिए  हमारी  कोमतें  ब्राजील  तथा  आस्ट्रेलिया  जैसे  अन्य  प्रमुख

 दकों  द्वारा  गई  कीमतों  के  अनुरूप  होनी  चाहिए  ।

 नयी  नकद  प्रतिपति  सहायता  योजना

 3864.  श्रीमती  जयस्ती  पटनायक  :  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  निर्यात  के  लिए  एक  नई  नकद  प्रतिपूर्ति  सहायता  योजना  आरम्भ  करने

 का  निर्णय  किया

 (@)  यदि  तो  यह  योजवा  कब  आरम्भ  की

 उपयुक्त  योजना के  अस्तगंत  किन-किन  प्रमुख  उत्पाद  समूहों  को  शामिल  किए  जाने  की

 सम्भावना  ओर
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 नई  योजना  की  मुख्य  विशेषता क्या  है  ?

 वाणिज्य  त्या  खाद्य  झ्लोर  नागरिक  पृति  मन्‍्त्री  पी०  शिव  :

 1986

 नकद  मुआवजा  सहायता  की  नई  योजना  के  अधीन  कवर  किये  जाने  वाले  प्रमुख
 समूह  ये  होंगे

 ।  इंजी  नियरी  रसायन  तथा  सम्बद्ध  प्लास्टिक  का  साधित  खाद्य

 समुद्री  कृषि  चमड़े  का  जूट  का  खेल  का  हस्तशिल्प  की
 बस्त्र

 नकद  मुआवजा  सहायता  की  नई  योजना  की  मुख्य  विशेषताएं  निम्नोक्त  प्रकार
 8  (७

 (1)  ओद्योगिक  उत्पादों  के  सम्बन्ध  बिना  लौटाए  गए  अप्रत्यक्ष  करों  की  पुनः
 नकद  मुआवजा  सहायता  दरों  को  निर्धारित  करने  के  लिए  मुख्य  घटक  बनी

 कराधान  की  प्रपाती  संरचना  को  भी  ध्यान  में  रखा

 (2)  उत्पाद|/विपणन  विकास  के  लिए  मुआवजा  क्रमबद्ध  कार्यक्रम
 के

 आधार  पर  केवल  बहुत
 ही  चयनात्मक  ढंग  से  किया

 (3)  फल  तथा  सब्जियों  जैसी  कृषिगत  मदों  के  सम्बन्ध  में  जो  कि  खराब  हो  जाती  भारत
 के  भीतर  परिवहन  की  लागत  के  लिए  मुआवजे  के  एक  विशेष  तत्व  की  व्यवस्था

 की  जाएगी  ।

 (4)  हस्तशिल्प  की  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  श्रम  द्वारा  मूल्यवर्धन  नकद  मुआवजा  सहायता  की
 दरें  निर्धारित  करने  के  सम्बन्ध  में  एक  मुख्य  घटक  समझा  जाएगा  ।

 (5)  नकद  मुआवजा  सहायता  देने  के  सम्बन्ध  में  मूल्यवधेन  के  25  प्रतिशत  से  अधिक  की

 अनुमति  न  दिए  अर्थात  आर०  ई०  पी०  हकदारी  कम  करके  एफ०  ओ०  बी०

 प्राप्ति  निर्यातकों  के  लिए  आयात  नीति  के  का  प्रतिबन्ध  जारी

 रहेगा  ।

 (6)  भारत के  भीतर  कतिपय  श्रेणियों  की  सप्लाइयों  पर  नकद  मुआवजा  सहायता  देने
 की  बर्तमान  जिसमें  उन्हें  माने  गए  निर्यातों  के  रूप  मे ंलिया  जाता  जारी
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 जिला  उद्योग  संधाल  परगना  द्वारा  स्वयं  रोजगार  योजना  के  अंतगंत

 वित्तोय  सहायता  के  लिए  भेजे  गए  प्ावेदन  पत्र

 3865.  श्री  सलाउद्दीन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  1985  तक  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  जिला  उद्योग  संघाल  परगना

 बिहार  द्वारा  स्वयं  रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  इस  जिले  में  बैंकों  की
 प्रत्येक  शाखा  के  कितने  मामले  भेजे  गए  ;

 31  1985  तक  इस  प्रकार  की  सहायता  कितने  व्यक्तियों  को  दी  गई  तथा
 कितने  व्यक्तियों  को  नहीं  दी  ओर

 सभी  लोगों  को  सहायता  कब  तक  दे  दी  जाएगी  ओर  इस  बारे  में  ब्योरा  क्या  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादंन  :  और  शिक्षित  बेरोजगार
 युवकों  को  स्व-रोजगार  देने  की  योजना  के  अन्तगंत  संधाल  परगना  जिले  के  जिला  उद्योग  केन्द्र  ने  वर्ष
 1983-84  और  1984-85  में  बैंकों  को  क्रशः  2031  और  1517  आवेदनों  की  सिफारिश  की  थी  ।

 इनमें  से  बेंकों  द्वारा  वर्ष  1983-84  और  1984-85  में  491  और  598  आवेदन  मंजूर  किए
 गए  वर्ष  1985-86  के  सम्बन्ध  में  अभी  सूचना  प्राप्त  नहीं

 स्व-रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  बैंक  केवल  उतने  मामले  मंजुर  कर  सकते  हैं  जितने
 मामलों  का  लक्ष्य  उन्हें  सॉपा  गया  संशोधित  प्रक्रिया  के  अनुप्तार  जिला  उद्योग  केन्द्रों  स ेयह  कहा
 गया  है  कि  वे  योजना  के  अधीन  बँक  शाखाओं  के  लिए  निर्धारित  कुल  लक्ष्य  से  10  प्रतिशत  से  अधिक
 आवेदन  मंजूर  न  बैंक  शाखाओं  को  आवेदन  प्राप्ति  की  तारीख  से  14  दिन  के  अन्दर-अन्दर  ऋण
 प्रस्तावों  को  निपटाना  होता  सहायता  जारी  करने  का  समय  ऋण  को  राशि  से  प्राप्त  की
 जाने  वाली  परिसम्पत्तियों  पर  लगने  वाले  समय  और  कायंचालन  पूंजी  की  चरणबद्ध  जरूरतों  पर  निर्भर
 करती

 ]

 दंगों  झ्ोर  उपद्रव  पोड़ितों  को  बेंकों  द्वारा  सहायता

 3866.  श्री  संयद  शाहबुद्दीत  :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  दंगों  ओर  उपद्रवों  के  पीड़ितों  को  राहत देने  ओर  उन्हें
 रास  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  बैंकों  को  दिशा-निर्देश  जारी किए

 यदि  तो  चालू  योजवाओं  का  संक्षिप्त  ब्योरा  क्या  शोर
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 न्‍>न्‍ममनमन«नन्‍ककनननतीी"े नर

 1984-85  और  1985-86  के  दौरान  इस  प्रकार के  पीड़ितों को  ऋण  के  रूप  में  कुल
 कितनी  राशि  मंजूर  की  गई  है  ओर  उसका  राज्यवार  तथा  जिलावार  ब्यौरा  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  और  हां  ।

 दंगों  और  उपद्रवों  से  पीड़ित  व्यक्तियों  को  जो  महत्वपूर्ण  सुविधाएं  प्रदान  की  गई  हैं  वे  संक्षेप  में

 (1)  अत्यावश्यक  घरेलू  सामान  को  बदलने  के  लिए  प्रति  परिवार  5000/-  रुपये  तक  का

 (2)

 ऋण  मंजूर  किया  जा  सकता  है  ।  इस  ऋण  पर  12.5  प्रतिशत  वाषिक  की  दर  से  ब्याज
 लिया  जाता  है  यह  3  से  5  वर्ष  की  अंवधि  में  चुकाना  होता

 हानि  के  अनुमान  के  आधार  पर  मकानों  की  मरम्मत  या  उन्हें  फिर  से  बनाने  लिए
 अग्रिम  मंजूर  किए  इन  अग्रिमों  पर  12.5  अभ्रतिशत  की  रियायती  दर  से  ब्याज
 लिया

 (3)  जिन  ट्रक  और  परिवहन  चालकों  के  वाहन  उपद्रवों  में  नष्ट/क्षतिग्रस्त  हो  गए  थे  उन्हें

 (4)

 (5)

 (७)

 12.5  प्रतिशत  की  रियायती  ब्याज  दर  पर  ऋण  दिए

 उन  खुदरा  व्यापारियों  को  भी  ऋण  दिये  जाएंगे  जिनकी  दुकानें  नष्ट  हो  गई  हैं  ताकि  वे
 अपना  कारोबार  जारी  रख  सके  या  फिर  से  शुरू  कर  इन  ऋणों  की  अधिकतम
 सीमा  5  लाख  रुपये  हैं  ओर  इन  पर  12.5  प्रतिशत  की  रियायती  दर  पर  ब्याज  दिलाया

 क्षतिग्रस्त  लघु  एककों  को  5  लाख  रुपये  तक  की  अधिकतम  सीमा  के  नये  अग्रिम  दिये

 जाएंगे  और  इन  पर  12.5  प्रतिशत  की  रियायती  दर  पर  ब्याज  लिया  ये

 ऋण  3  से  5  वर्ष  की  अवधि  में  चुकाने  होंगे  ।

 25  हजार  रुपये  तक  के  ऋणों  के  लिए  माजिन  राशि  की  शर्त  नहीं  होगी  ।  25  हजार
 रुपये  से  अधिक  के  अग्रिमों  के  मामले  सरकार  द्वारा  दिये  गये  अनुदान/आध्िक
 यता  की  राशि  को  माजिन  राशि  मान  लिया  जाएगा  ।  जिन  मामलों  में  सरकार  द्वारा

 कोई  अनुदान|आर्थिक  सहायता  नहीं  दी  गई  उनमें  ऋणकर्ता  द्वारा  नियमित  भाधार

 पर  आमदनी  शुरू  होने  के  बाद  धीरे-धीरे  माजिन  मनी  एकत्र  की

 1985  और  दिसम्बर  1985  के  अन्त  की  स्थिति  के  अनुसार  राज्यवार

 आंकड़े  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।
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 विवरण

 दंगा  पीड़ितों  को  मंजूर  की  गई  राशि  का  राज्यवार  विवरण

 लाख

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  1985  के  अन्त  1985  के  अन्त  में

 :  कुल  स्वीकृत  कुल  स्वीकृत  राशि

 गुजरात  4.09  ना

 दिल्ली  2962.04  3404.98

 हिमाचल  प्रदेश  29.88  45.27

 पंजाब  न  39.00

 पश्चिम  बंगाल  115.64*  52.94**

 राजस्थान  4.35  8.18

 मध्य  प्रदेश  613.50  732.75

 उत्तर  प्रदेश  759.32  829.61

 बिहार
 162.13  255.21

 महाराष्ट्र  138.67%**  60,88+%%%

 तमिलनाडु  9.74  न

 जम्मू  कश्मीर
 न  18.68

 *
 बैंकों  की  सूचना  के  अनुसार

 +*
 9  बेकों  को  सूचना  के  अनुसार

 ++*
 8  बेंकों  की  सूचना  के  अनुसार

 कक  के  के  कुछ  बैंकों  को  सूचना  के  अनुसार

 आंकड़े  शनन्तिम हैं

 स्रोठ  :  भारतीय  रिजवं  बेंक
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 सिल्क  क्षेत्रों  का विकास  पु

 3867.  डा०  टो०  कल्पना  देवी  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत के  सिल्क  निर्माता  संघ  से  सरकार  को
 सिल्क  क्षेत्रों  के विकास

 के  लिए  सुझाव  प्राप्त  हुए  हैं

 यदि  तो  उद  पर  प्रकार  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  गई  है/निर्णय  लिया  जा  रहा
 ओर

 क्‍या  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  विचार  भारी  अप्रयुक्त  क्षमता  का

 प्रयोग  करके  सिल्क  में  सुधार  करने  का  है  जिससे  लोगों  को  अधिक  दशा  में  सुधार  किया  जा  सके
 ?

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 हां  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  श्रमिकों  को  छटनी

 3865.  डा०  डो०  एन०  रेह्टी  :  क्‍या  खाद्य  शोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  जी

 कया  सरकार  ने  गैर  योजना  व्यय  बचत  के  उपाय  के  रूप  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के
 6465  श्रमिकों  की  छटनी  करने  का  निर्णय  किया  जेसाकि  3  1986  के  टाइम्सਂ
 में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 क्‍या  यह  आंकड़े  स्वयं  भारतीय  खाद्य  निगम  के  प्रबन्धकों  द्वारा  विस्तृत  अध्ययन  करने
 के  बाद  दिए

 क्‍या  सरकार  ने  ऐसा  ही  अध्ययन  अपने  मंत्रालय  तथा  अधीनस्थ  कार्यालयों  के  लिए  भी

 किया  ओर

 यदि  तो  गैर  योजना  व्यय  की  अधिकतम  बचत  के  लिए  कया  कार्यवाही  करने  का

 विचार  है  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  खाद्य  प्रोर  नागरिक  पृर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  क े०  :
 ओर  सरकार ने  प्रमुख  बन्दरगाहों पर  कार्यरत  भारतीय  खाद्य  निगम  के  केवल  विभागीय

 श्रमिकों  की छटनी  करते  को  स्वीकृति  दो  है  क्‍योंकि  भारतीय  खाद्य  निगम के  आयात  ओर  निर्यात
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 विषयक  परिचालनों  में  काफी  कमी  हो  गई  इससे  लगभग  23  करोड़  रुपये  प्रति  वर्ष  की  बचत  होगी
 जिसे  भारती

 य  खाद्य  निगम  इन  श्रमिकों  के  बेकार  मजदूरी  का  भुगतान  करने  पर  व्यय  कर  रहा

 हां  ।

 ब्यय में  कमी  लाने  की  दृष्टि  से  दोनों  विभागों  अर्थात्‌  खाद्य  विभाग  भौर  नाधरिक  पूत्ति
 विभाग  के  लगभग  200  पदों  को  त्यागने  के  बारे  में  पता  लगाया  गया

 होरों  के  व्यापार  पर  छापों  का  प्रभाव

 3869.  ढा०  डो०  एन०  रेड्डी  :  क्‍या  धित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  आय-कर  अधिकारियों  द्वारा  हाल  में  मारे  गए  छापों  से  हीरों का
 व्यापार  जो  इस  समय  पनप  रहा  है  और  जिससे  काफी  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होती  है  और  कामगारों  को
 रोजगार  मिलता  बन्द  हो  सकता

 यदि  तो  यदि  कोई  सुधारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  या  किए  जाने  का  विचार  तो
 वे  क्या

 क्‍्य T)  क्‍या  इस  व्यवसाय  में  बही-खातों  के  मामले  में  करद्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोडं  के  मार्ग  निदेशों
 का  पालन  हो  रहा  ओर

 कया  खाते  रखने  की  नी  रसता  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  का  विचार  कम्प्यूटरों  का

 इस्तेमाल  आरम्भ  करने  का  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जनादंन  :  किए  गए  लेखा-बाह्य  लेन-देन
 के  संबंध  में  विशिष्ट  सूचना  प्र)प्त  होने  पर  हीरे  के  व्यापारियों  के  मामले  में  आयकर  विभाग  द्वारा
 तलाशियां  लो  गई  हैं  ओर  आयोजित  स्रोतों  से  प्राप्त  केवल  लेखा-बाह्य  हीरे  ही  पकड़े  गये  तदनुसार
 आयकर  की  तलाशियों  से  द्वीरे  के  वास्तविक  व्यापार  ५२  कुप्रभाव  पड़ने  की  कोई  सम्भावना  नहीं

 (@)  प्रश्न  ही  नहीं

 यह  बता  पाना  सम्भव  नहीं  है  कि  लेखा-पुस्तक  रखने  के  संबंध  में  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड

 द्वारा  जारी  म।गं  दर्शी  सिद्धान्तों  का  हीरे  के  व्यापारियों  द्वारा  पालन  किया  जा  रहा  है  या  नहीं  ।  परन्तु
 विभाय  केबल  उन  मामलों  में  अभिग्रहण  कारंगाई  कर  रहा  टै  जहां  इन  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  के

 अनुसार  लेखा-पुस्तके  नहीं  रखी  गई  हैं  और/अथवा  जहां  पकड़े  गये  स्टाक  को  लेखा-पुस्तकों  में  दर्शाया

 नही  गया

 लेखा-पुस्तकें  रखने  की  नी  रसता  को  दूर  करने  क ेलिए  आयकर  विभाग  चरणबद्ध  तरीके
 से  कम्प्यूटरों का  इस्तेमाल  आरम्भ  कर  रहा  का
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 मशीनों  के  बोमा  दायों  को  बही  मल्य  से  प्रधिक  दो  गई  घनराशि  पर  ध्ाय-कर  लगाना

 3870.  भ्रो  प्रानन्द  षाहक  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मशीनों  के  बही  मूल्य  से अधिक  धनराशि  के  बोमा  दावों  बे  भुगतान  के  मामले  में
 आयकर  निर्धारण  के  लिए  उस्च  अतिरिक्त  धनराशि  को  प्लाय  में  शामिल  किया  जाता

 क्‍या  खरीद  मूल्य  से  अधिक  धनराशि  के  बीमा  दावों  के  भगतान  के  मामले  में  उस
 अतिरिक्त  घनराशि  पर  आय-कर  देय  होता  है  अथवा  पूंजी  अभिलाभ  कर  देय  होता  और

 प्योर  मोहन  मीकिन्स  कूल  क्राउन्स  ओर  सी०  जे०  क्राउन्स  के  मामले  में  खरीद
 मुल्य  से  कितनी  अधिक  धनराशि  के  बीमा  दाधे  किए  गए  ?

 वित्त  मंत्रालय  में
 राज्य

 मंत्री  अनादंन  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा
 रही  है  और  उपलब्ध  होते  ही  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 विकासशील  भौर  विकसित  देशों  के  बारे  में  विश्व  बंक  को  नीति

 3871.  डा०  सुधोर  राय  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्या  विश्व  बेंक  कम  विकसित  देशों  को  मुक्त  व्यापार  की  नीति  का  अनुसरण  करने

 की  सलाह  देता  रहा

 क्‍या  विश्व  बंक  अमरीका  आदि  जैसे  विकप्तित  देशों  को  कोई  सलाह  देता  जो  वास्तव
 में  कठोर  प्रतिबंधात्मक  ब्यापार  नीतियों  का  अनुसरण  करते

 क्‍या  भारत  ने  त्रिश्व  बंक  को  विकासशील  और  विकसित  देशों  के  बारे  में  समान  नीति
 अपनाने  की  सलाह  दी  है  अथवा  देने  का  विचार  किया  ओर

 क्‍या  आयात  के  एक  पक्षीय  उदारीकरण  की  भारत  की  नीति  का  देश  के  प्रतिकूल  व्यापार

 संतुलन  में  योगदान  रहा  है  और  कितना  योगदान  रहा  ?

 वाणिज्य  तथा  खाध्य  शोर  नागरिक  धूर्ति  मंत्री  पो०  शिव  :  से  जहां
 तक  भारत  का  संबंध  विश्व  बंक  के  साथ  कायंवाही  बंक  के  कराव  अनुच्छेदों  ओर  भारतं  की

 राष्ट्रीय  आधथिक  नीतियों  तथा  प्राथमिकताओं  के  ढांचे  के  भीतर  हमें  सम  नीति  निर्धारणों  के  बारे
 में  जानकारी  नहीं  है  जो  बंक  अन्य  देशों  के  सम्बन्ध  में  कर  रहा  हो  ।

 गत  चार  वित्तीय  वर्षों  क ेदौरान  और  1985  शक  व्यापार  घाटे  अगले  पृष्ठ  पर
 दिये  जा  रहे  हैं  :--
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 आयात  नीति  समग्र  विदेशी  मुद्रा  स्थिति  और  अर्थ-व्यवस्था  की  आवश्थक्ताओं  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  बनाई  जाती  व्यापार  घाटे  का  मुख्य
 कारण

 पैट्रोलियम  तथा  पैट्रोलियम  उवं
 खाद्य  तेलों  लोहा  तथा  इस्पात  और  चीनी  जैसी  बल्क  मद्दों  का आयात

 शोध  कार्य  के  लिए  बिड़ला  प्रौद्योगिको  मेस  रांची  को  झायकर  में  छूट

 3872.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या यह  सच  है  कि  ओरियेन्ट  पेपर  ब्रजराज  नगर  ओरियेन्ट  पेपर
 अम्बालाई  हिन्दुस्तान  उत्तर  पाड़ा  को  शोध  कार्य  पर

 खच  की  जा  श्ही  घन्न-राशि  पर  आयकर  में  छुट  मिल  रही

 कया  बिड़ला  प्रौद्योगिकों  रांची  को  शोध  कार्य  के  नाम  पर  आयकर  में  छूट  दी
 गई

 क्‍या  बिड़ला  प्रोद्योगिकी  मेसरा  ने  अपने  वाधिक  बजट  में  नतो  इस  संबंध  में

 व्यय  की  गई  राशि  का  उल्लेख  किया  और  न  ही  उन्होंने  ऐसा  कोई  शोध  कार्य  किया

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  संबंधित  शोध  कार्य  हा  पूर्ण  ब्योरा  देते  हुए  आयकर

 में  छूट  देने  के  मामलों  १  संबंध  में  कोई  उच्च  स्तरीय  जांच  कराने  करा  और

 (8)  यदि  तो  कब  तक  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  से  सूचना  एकन्र  की  जा

 रही  है  और  उपलब्ध  होते  ही  सदन-पटल  पर  रश्व  दी

 838
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 1984-55  4-85  भर  1985-86  में  पर्यटन  के  विकास  के  लिए  नई  परियोजनाएं

 3873.  श्री  सी०  पी०  ठाकुर  :  क्‍या  संसदीय  कार्य  झोर  परयंटन  मंत्रो यह  बताने  की  कृपा
 करगे कि  :

 पर्यटन  के  विकास  के  लिए  वर्ष  1984-85  के  दौरान  कोन-कौन  सी  नई  परियोजनायें
 प्रारम्भ की  गईं  और  1985-86  में  कौन-कौन  सी  प्रारंभ  की  और

 कया  बिहार  सरकार  से  प्राप्त  कोई  परियोजना  इस  सूची  में  शामिल  की  गई  है  ?

 संसदीय  कार्य  झोर  परयंटन  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  ओर  राज्य
 और  प्राइवेट  सेक्टर  के  मिले-जुले  प्रयासों  को  शामिल  करते  ५यंटन  सुविधाओं  का  विकास  करना
 एक  सतत  प्रक्रिया  परियोजना  की  राशियों  की  उपलब्धता  ओर  परस्पर
 मिकता  के  आधार  पर  मूल्यांकन  करने  के  पश्चात  ही  परियोजनाओं  को  द्वाथ  में  लेता  है  ।  1984-85
 के  दोरान  विभाग  ने  45  कंन्द्रीय  स्कीमों  के  लिए  राशियां  स्लीज  की  जिनमें  तीन  परियोजनाएं
 बिहार  के  अन्तगंत  1985-86  के  दौरान  विभाग  ने  अब  तक  65  परियोजनाएं  प्रारम्भ  की हैं
 जिनमें  से  दो  परियोजनाएं  बिहार  में

 न्यायालयों  में  उत्पाद-शुल्क  श्रौर  सीमा  शुल्क  सम्बन्धो  श्रनिर्णोत  मामले

 3874.  भरी  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सीमा  शुल्क  के  छापों  तथा  जांच  के  परिणामस्वरूप  बड़ी  संख्या  में  मामलों  में  सजा

 हो  जाती  है  परन्तु  दूसरी  ओर  आथकर  के  छापे  निरथंक  सिद्ध  होते  हैं  क्योंकि  इनसे  प्रायः  मुक  दमेबाजी

 शुरू  हो  जाती  है  ओर  इस  बात  के  ठोस  सबूत  के  अभाव  में  कि  संदिग्ध  व्यक्तित  ने  जानबूकझ्ष  कर  सरकार

 को  धोखा  देने  की  कोशिश  की  न्यायालय  आपराधिक  दोष  सिद्धि  के  विरुद्ध  फैसला दे  देते

 यदि  तो  सरकार  का  इस  स्थिति  से  किस  प्रकार  निबटने  का  विचार

 केन्द्रीय  उत्पाद  सीमा  शुल्क  आदि  के  कितने  मामले  न्याया  लयों  में  अटके

 पड़े  हैं  ओर  कब  से  अटके  पड़े  हैं  तथा  उन्हें  शीत्र  निपटान  करने  के  कया  कार्रवाई की  गई
 और

 तया  विशेष  आयकर  न्यायालय  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  से  (७)  जहां  तक  संभव
 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  जिसे  सभा-पटल  पर  रख  दिया

 239
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 झायात  झौर  र्या  त  के  संयक्त  मुख्य  नियंत्रक  के  कार्यालय  के  प्रधिकारियों
 के  भ्रावासों  पर  छापे

 3875.  श्री  बनवारी  लाल  प्रोहित  :  क्‍या  वाष्यिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  बम्बई  में  आयात  ओर  निर्यात  के  संयुक्त  मुख्य  नियंत्रक  के
 कार्यालय  के  अधिकारियों  के  आवासीय  परिसरों  पर  हाल  ही  में  छापे  मारे  हैं  जेसा  कि  दिनांक  20

 1986  के  समाचार  पत्रों  में  समाचार  प्रकाशित  हुए

 यदि  तो  उन  अधिका  रियों  का  ब्यौरा  क्या  जिनके  परिसरों  पर  छापे  मारे  गये  और
 छापे के  दोरान  पकड़े  गये  आपत्तिजनक  दस्तावेजों  और  सावधि  जमा  रसीदों  का  पूर्ण  ब्यौरा  क्‍या

 और

 सरकार  का  विचार  हस  संबंध  में  भरायात  और  निर्यात  के  मुख्य  नियंत्रक  के  कार्यालय  के

 जधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 वाजिम्य  तथा  खाद्य  झोर  नागरिक  पूति  संत्रो  पो०  शिव  :  जी  हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  इन  मामलों  को  जांच  चल  रही

 240
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 हरियाणा  में  प्राटा  सिलों  को  स्थापना

 3876.  थी  घिरंजो  साल  दार्मा  :  क्‍या  खाद्य  श्लोर  गायरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 हरियाणा  में  आठा  मिलों  की  स्थापना  के  लिए  1985  तक  कितने  अवेदन

 पत्र  प्राप्त  और

 उन  आवेदन-पत्रों  पर  क्या  का्यंवाही  की  गई  है  ।

 योजना  मंत्रालय  तथा  खाद्य  झर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  क्म्य  मंत्रों  ए०  के०  :

 और  1980  से  केन्द्रीय  सरकार  की  सामान्य  नीति  नई  रोलर  फ्लोर  मिलों

 स्थापित  करने  की  अनुमति  न  देने  की  रही  देश  में  गेहूं  की  वर्तमान  सुगम  उपलब्धता  को

 ध्यान  में  रखते  उपर्यक्त  नीति  की  समीक्षा  को  गई  है  ओर  राज्यों/संघ  शासित  भ्रदेशों  में  30
 मीटरी  टन  प्रतिदित  तक  की  क्षमता  के  सीमित  संख्या  में  नए  यूनिट  स्थापित  करने  की  इजाजत  देने  का
 निर्णय  किया  गया  राज्य  सरकार  को  ससाह  दौ  गई  है  कि  वे  इस  सम्बन्ध  में  अनुमति  प्रदान  करने
 के  लिए  उद्यमियों  से  आवेबन  पत्र  प्राप्त  करें  और  उन  पर  आगे  विचार  करने  के  लिए  उन्हें  30-4-19  86

 से  पूर्व  केन्द्रीय  सरकार  को  भेज  दें  हरियाणा  में  नए  यूनिट  स्थापित  करने  के  लिए  26-12-1985  से

 पूर्व  प्राप्त  हुए  अनुरोधों  को  उस्त  समय  लागू  नीति  के  अनुसार  अस्वीकार  कर  दिया  गया  अब
 प्राप्त  हो  रहे  आवेदन-पत्रों  पर  30  1986  के  पश्चात्‌  विचार  किया

 है

 राज्यों  भौर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को चावल  पर  दो  गई  राज  सहायता

 3877.  भी  ब्रज  मोहन  महंती  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 वर्ष  1985-86  के  दोरान  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  चावन्न  क ेवितरण

 के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रत्येक  राज्य  ओर  संघ  राज्य  क्षेत्र  को चावल  पर  कितनी  राशि  की  राज

 सहायता  दी  -

 आन्भ्न  प्रदेश  में  2  रुपए  प्रति  कि०  ग्रा०  की  दर  पर  बेचे  गए  चावल  पर  केन्द्रीय  सरकार

 कितनी  राजसहायता  दी  ओर  राज्य  ने  कितना  अंशदान

 कया  सरकार  ने  आन्‍्भ्र  प्रदेश  में  2  रुपए  प्रति  कि०  ग्राम  की  दर  पर  चावल  की  बिक्री  की

 राज  सहायता  प्राप्त  योजना  की  जांच  की  है  और  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 क्‍या  2  रुपए  प्रति  कि०ग्रा०  की  दर  पर  चावल  बेचने  की  आन्भ्र  प्रदेश  की  योजना  सभा

 पटल  पर  रख  दी  आएगी  ?
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 योजना  मंत्रालय  खाद्य  भौर  नागरिक  पृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :

 (%)  ओर  एक  विवरण  संलग्त  है  जिसमे  1985-86  के  दोरान  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के

 लिए  केन्द्रीय  पूल  से  चावल  के  उठान  और  उस  पर  दी  गई  उपभोक्‍ता  राजसहायता  को  राशि
 का  ब्यौरा  दिया  गया

 शआन्श्र  प्रदेश  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  1985-86  में  2.00.  रुपये  प्रति  किलोग्राम की
 दर  पर  बेचे  गए  चावल  पर  उनकी  राजसहायता  176.64  करोड़  रुपए  के  आसपास

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 c
 विवरण

 1985-86  1985  से  जनवरी  1986)  के  दोरान  केन्द्रीय  पूल  से  चावल  के

 उठान  और  उस  पर  दी  गई  राजसहायता  की  राशि

 राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  का  उठाई  गई  मात्रा*  राजसहायता*
 टन  रुपये  में )

 का  ]
 ्््््््ः

 2.  3

 आन्श्र  प्रदेश  8,62,000  68

 असम  2,65,000  21

 बिहार  21,000  2
 ,

 गुजरात  91,000  7

 हरियाणा  8,000.  1

 हिमाचल  प्रदेश  35,000  3

 जम्मू  तथा  कश्मीर  79,000  6

 कर्नाटक  3,54,000  28

 केरल  11,98,000  94

 मध्य  प्रदेश  1,8  2,000  14

 महाराष्ट्र  3,24,000  26
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 ते  7  या  -  धपपायतययययय तप  पतथिपि/यपए८पपएइधईखमपैप/प/:भ8भ।प;]]_२__  जम  2  उतन्‍न्‍न्‍न-ममझन  -

 1  2  3

 मणिपुर  21,000  2

 मेघालय  74,000  6

 नागाल॑ण्ड  40,000  3

 उड़ीसा  61,000  5

 पंजाब  2,000  0.2

 राजस्थान  6,000  0.5

 सिक्किम  25,000  2

 तमिलनाडु  3,77.000  30

 त्रिपुरा  76,000  6

 उत्तर  प्रदेश  ,46,000  ।2

 पश्चिमी  बंगाल  6,02,000  47

 अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीपसम ह  7,000

 चण्डीगढ़  3,000  0.2

 अरुणाचल  प्रदेश  33,000  3

 दादर  तथा  नगर  हवेली  300  0.02

 दिल्ली  1,71,000  10

 दमन  और  दीव  30,000  2

 मिजोरम  50,000  4

 पांडिचेरी  8,  00  1

 *आंकड़े  अनन्तिम  ओर  अनुमानित  हैं  ।

 झारभ  प्रदेश  के  खाद्यान्नों  पर  राज-सहायता

 3878.  श्री  श्री राममूति  मद्टम  :  क्या  शाद्य  शोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  आन्ध्र  प्रदेश  को  खाद्यान्नों  पर  सहायता  के  रूप  में  लगभग  एक
 सो  करोड़  रुपए  दिए

 (@)  यदि  तो  राजसहायता  की  उक्त  घनराशि  का  ब्यौरा  कया  है  जैसाकि  उन्होंने  हाल  ही
 में  हैदराबाद  में  बताया  -

 आमन्ध्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा  कुल  मिलाकर  कितनी  साड़ियां  और  धोतियाँ  सप्लाई  की  गईं
 और  केन्द्र  कितनी  राजसहायता  दे  रहा  और

 आन्ध्र  प्रदेश  में  2  रुपए  प्रति  किलोग्राम  की  दर  से  चावल  के  वितरण  पर  ऐसी

 सहायता  के  आंकड़े  क्या  हैं  ?

 योजना  मन्त्रालय  तथा  खाद्य  शोर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  ए०  के०
 :  ओर  पंचांग  वर्ष  1985  के  आन्ध्न  प्रदेश  द्वारा  अपनी  सार्वजनिक  वितरण

 प्रणाली  और  अन्य  योजनाओं  के  माध्यम  से  वितरित  करने  के  लिए  केन्द्रीय  पूल  से  केन्द्रीय  निगेम  मूल्यों
 पर  9.78  लाख  मीटरी  टन  चावल  और  3.75  लाख  मीटरी  टन  गेहूं  का  उठान  किया  गया  था  ।  चावल

 पर  लगभग  77  करोड़  रुपये  और  गेहूं  पर  लगभग  25.5  करोड़  रुपये  की  केन्द्रीय  राजसहायता

 ओर  ये  राज्य  सरकार  की  योजनाएं

 सम्पत्ति  को  बिक्नो  के  प्रयोजन  के  लिए  झ्रायकर  छूट  सीमा  बढ़ाने  का  प्रस्ताव

 3879.  डा०  के०  जी०  झ्रदियोडो  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  तक  के  मूल्य  की  भू-सम्पत्ति  के  विक्रेता की  बिक्री

 नामे  के  पंजीयन  के  लिए  पंजीयन  प्राधिकारी  की  आयकर  समाशोधन  प्रमाणपत्र  प्रस्तुत  नहीं  करना

 पड़ता

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  पंजीयन  प्राधिकारी  को  आयकर  समाशोधघन  भ्रमाण-पत्र

 प्रस्तुत  क्रने  से  बचने  और  स्टाम्प  फीस  और  पंजीकरण  शुल्क  से  बचने  के  लिए  सम्पत्ति  का  बिक्री  मूल्य
 से  कम  दिखाया  जाता  यद्यपि  वास्तविक  बिक्री  इससे  बहुत  अधिक  मूल्य  पर  की

 जाती

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  की  सीमा  को  बढ़ा कर  कम  से

 कम  एक  लाख  रुपए  करने  का  और

 यदि  तो  स्टाम्प  फीस  ओर  पंजीकरण  शुल्क  की  चोरी  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाने  का  विचार  है  ?

 ६46



 की

 30  1907  लिखित  उत्तर

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाइन  :  हां  ।

 आयकर  विभाग  के  पाप्त  अनुभवाश्चित  साक्ष्य  के  रूप  में  ऐसी  कोई  सामग्रों  उपलब्ध  नहीं
 जिससे  आयकर  अधिनियम  की  घारा  230  क  के  अन्तगंत  प्रमाणपत्र  की  आवश्यकता  और  स्टाम्प ड़

 शुल्क  तथा  रजिस्ट्रीकरण  फीस  के  अपवंचन  के  बीच  कोई  सम्बन्ध  सिद्ध  किया  जा  फिर  छोटे
 अचल  सम्पत्ति  धारकों  को  सम्भावित  कठिनाई  से  बचाने  के  लिए  तथा  कार्यभार  का  प्रबन्ध  प्रभावी  रूप
 से  करने  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  रजिस्ट्रोकर्ता  प्राधिकारियों  के  समक्ष  आयकर  अदायगो  प्रमाणपत्र

 प्रस्तुत  करने  के  लिए  एक  निर्धारिप्त  सीमा

 आयकर  अधिनियम  की  धारा  230  क  के  अन्तर्गत  विद्यमान  सीमा  को  बढ़ाने  के  प्रस्ताव
 पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 भू-सम्पत्ति  की  बिक्री  से  संबंधित  लिखतों  पर  स्ट।|म्प  शुल्क  सांविधान  की  सातवीं

 अनुसूची  की  राज्य  की  प्रविष्टि  63  के  अन्तबंत  राज्य  का  विषय  स्टाम्प  शुल्क  से  प्राप्त  होने
 वाला  राजस्व  राज्यों  को  सौंपा  गया  जो  उसे  वसूल  करते  हैं  तथा  ऐसे  शुल्क  से  ह  ने  वाली  अ  य  को
 अपने  पाप्त  रखते  भारतीय  रजिस्ट्रीकरण  1908,  राज्य  सरकारों  द्वारा  भी  लागू  किया

 जाता  यह  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  का  कार्य  है  कि  वह  स्टाम्प  शुल्क  तथा  रजिस्ट्रेशन  फीस  के
 अपवंचन  को  रोकने  के  संबंध  में  उपचा री  कारंवाई  करे  ।

 भारतोय  खाद्य  निगम  के  साध्यम  से  चावल  खरीदने  को  भ्नुमति  देने

 के  लिए  आझ्ान्न्न  प्रदेश  सरकार  का  भप्रनु रोष

 3880.  भी  ई०  प्रय्यप्पु  रेड्डी  :  क्या  खाद्य  भ्लोर  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  को  कुपा  करेगे

 क्‍या  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  भारतीय  खाद्य  निगम  के  माध्यम से
 27  लाख  टन  चावल  खरीदने  तथा  22  लाख  टन  चावल  राज्य  सरकार  को  राज्य  की  आवश्यकतबों

 को  पूरा  करने  के  विशेष  रूप  से  गरीत्री  की  रेखा  से  नीचे  के  लोगों  को  राजसहायता  प्राप्त  दर  पर

 चावल  सप्लाई  क  रने  हेतु  प्रयोग  करने  की  अनुमति  देसे  का  अनुरोध  किया

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उक्त  अस्ताव  को  सहमति  प्रश्न  कर  दी  ओर

 यदि  तो  उक्त  प्रस्तावों  को  सहमति  प्रदान  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  खाद्य  शोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  ए०  के०
 :

 जी,नहीं  ।
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 वर्तमान  के  संदर्भ  चावल  की  खपत  करने  वाले  राज्य  में  इतनी  भारी  मात्रा

 में  वसूली  करना  क्षेत्र  की  खाद्य  अर्थव्यवस्था  के  लिए  प्रेरक  नहीं  होगा  ।

 सिक्‍कों  को  जमाखोरो  करने  वालों  के  विरुद्ध  सख्त  कार्यवाही

 3881.  श्री  घी०  वी०  देसाई  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  सिक्कों  की  जमाखोरी  करने  वाले  के  विरुद
 सख्त  कार्यवाही  करने  को  कहा

 यदि  तो  क्या  उन्होंने  मुख्य  मंत्रियों  को  भेजे  गए  एक  पत्र  में  कहा  है  कि  सिक्कों  की

 उपलब्धता  बढ़ाने  के  लिए  उनका  आयात  करने  सहित  पर्याप्त  कदम  उठाये  गये  और

 यदि  तो  उन्होंने  अपने  पत्र  में  क्या  अन्य  मुद्दे  उठाये  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादन  :

 हा

 पत्र  में  छठाए  गए  अन्य  मुद्दे  ये  थे  :--

 सिक्‍कों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के लिए  उठाए  गए  कदम  जैसे  कि  टकसालों  में
 प्रोत्साहन  योजनाएं  आरंभ  काम  के  घण्टों  में  कलकत्ता  टकसाल  आदि  में
 दूसरी  पारी  का  आरंभ  आदि  और  ।

 (Hi)  उत्तर  प्रदेश  में  नई  टकसाल  की  स्थापना  के  लिए  उठाए  जा  रहे

 /

 सिथेटिक  यान  उद्योग  को  राहुत

 3882.  श्रीसी०  जंगा  रेड्डी  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  भसिंथेटिक  याने  उद्योग  को  133  करोड़  रु०  को  राहत  दी
 थी  परन्तु  यह  राहत  उपभोक्ताओं  तक  नहीं  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्‍या  है  ?

 बस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुशोंद  प्रालम  :  ओर  1985
 में  बर्त्र  उद्योग  को  दी  गई  राहतों  के  सम्बन्ध  सुलभ  कपड़ा  योजना  के  अन्तगंत  कम  कीमत  वाला
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 कपड़ा  बनाने  वाली  एन०  टी०  सी०  मिलों  ने  शुल्क  रियायतों  के  लाभों  को  उपभोक्ताओं  तक  पहुंचाया

 शुल्क  राहतों  से  कतिपय  वस्त्र  मदों  की  कीमतों पर  भी  प्रभाव  पड़ा  है  और  1985-86 के  दौरान

 बस्त्रों  की  कीमत  स्थिति  आम  तौर  पर  सन्तोषजनक  रही  कतिपय  क्षेत्रों  में  लाभों  को  पूर्ण
 रूप  से  उपभोक्ताओं  तक  न  पहुंचाए  जाने  की  सूचना  मिली

 [  प्रनुवाद ]

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :
 यह  बहुत  महत्वपूर्ण  मामला  इसे  मैंने  आज

 अखबार  में  देखा  है  ओर  मैंने  एक  नोटिस  भी  भेजा  सदन में  आपके  द्वारा  की  गई  एक  निरापद
 टिप्पणी पर  प्रेस  ने  बहुत  तीव्र  प्रतिक्रिया  व्यक्त  की  है  ।

 प्रो०  मधु  वष्डबर्ते  )  :  मेरा एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  यह  सदन  सर्वोच्च

 श्री  के०  पी०  उन्‍्नोकृष्णन  :  मैंने  नोटिस  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे मिल  गया  है  ।

 मष्याह्

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  ?

 प्रो०  मधु  दष्डवते  :  मैं  इस  बारे  में  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठा  रहा

 प्रो०  के०  कं०  तिवारी  :  मुझे  निवेदन  कर  लेने  उसके  बाद  आप  उसे  उठा  सकते

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  अपना  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाने  से  पर्व  उन्हें  अपनी  बात  कह
 लेने  दीजिए  ।

 प्रो०  के०  क०  तिवारी  :  अध्यक्ष  हर  कोई  प्रैस  की  स्वतंत्रता  का  सम्मान  करता  है

 किस्तु  सदन की  )

 ओर  के०  पी०  उन्नोकृष्णन  :  क्या  उन्होंने  कोई  नोटिस  दिया  है  ?

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  मैंने  नोटिस  दिया
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 प्रध्यक्ष  महोदय  :  हो  सकता  है  ।  लेकिन  उ्नीकृष्णन जी  का  नोटिस  मैंने  देखा  प्रो०

 क्या  आपने  भी  नोटिस  दिया  है  ?

 )

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  आपने  पहले  मेरा  नाम  पुकारा

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  नोटिस  दिया  वह  मुझे  मिला  उन्हें  पूछने  दीजिए  ।

 ) रे

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पूछ  रहा  था  कि  क्या  आपने  भी  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  का

 नोटिस  दिया

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  नियमों  और  संविधान  के  अन्तगंत  आपकी  टिप्पणी  को  चुनौती  नहीं
 दी  जा  )

 श्री  के०  पी०  उन्नोकृष्णन  :  मैंने  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  का  नोटिस  दिया

 प्रध्यक्ष  महोदय
 :  लगता  है  उन्होंने  भी  दिया  मैं  आपकी  बात  सुनूंगा  ।

 )

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न

 झध्यक्ष  महोदय  :  आपका  व्यवस्था  का  क्या  प्रश्न  है  ?

 प्रो०  भषु  दष्डव्ते  :  उन्हें  समाप्त  कर  लेने  उसके  बाद  मैं  ध्यवस्था  का  प्रश्न

 )

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  मेरा  निवेदन  है  कि  सदन  के  नियमों  तथा  संविधान  के  आपके
 द्वारा  की  गई  टिप्पणी  की  सदन  के  बाहर  चर्चा  नहीं  की  जा  सकती  ।  उसे  विवाद  का  विषय  नहीं  बनाया
 जा  सकता  ।  हम  सब  प्रेस  का  सम्मान  करते  हैं  लेकिन  अध्यक्ष  महोदय  को  हंसी  का  पात्र  बनाने  और
 उनकी  निदा  करने  सम्बन्धी  प्रश्न  पर  हमेशा  के  लिए  निर्णय  कर  दिया  जाना

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  आपने  अपनी  बात  कह  दी  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  मैंने  आपकी  बात  सुन  ली  मैंने  सुन  लिया
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 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  ठीक  हर  बात  को  एक  हृद  होठो  अब  आपने  बात  पूरी  कर  ली

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  आपने  मेरे  लिए  क्‍या  सीमा  निर्धारित  की  है  ?

 भ्रष्यक्ष  महोदय
 :  आपने  अपनी  बात  कह  दी

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  मैं  इस  पर  आपका  निर्णय  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  ।

 )

 प्रो०  सघु  दण्डवर्ते  :  मैं  सदन  की  कार्यवाही  के  बारे  में  ब्यवस्था  का  प्रश्न  उठा  रहा  मेरा
 ब्यवस्था  का  प्रश्न  यह  है:*  पास  कोल  और  शकधर  लिखित  पुस्तक  हैं  ओर  मैं  आपको  याद  दिलाना

 चाहता  हूं***

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  इसपर  इससे  बेहतर  किताबें  है  ।

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  जब  आप  लिखेंगे  तो  हम  उसका  उल्लेख  कर

 17-3-1960  60  को  लोक  सभा  में  एक  विनि्णय  दिया  गया  था  कि  जहां  तक  अध्यक्ष  महोदय  द्वारा
 दिये  जाने  वाले  बिनिर्णयों  का  संबंध  उन  पर  प्रैस  या  सावं  जनिक  तौर  पर  विवाद  खड़ा  नहीं  किय
 जा  सकता  |  आज  प्रेस  ने  सूचित  किया  है  कि  आप  सौभाग्य  से  प्रेस  ऐसोसिएशन  के  प्रतिनिधियों  को
 स्पष्ट  कर  चुके  हैं  कि  आपका  उनके  साथ  कोई  विद्वेंष  नहीं  आपने  यह  कहा  है  और  इसके
 परिणामस्वरूप  प्रेस  ने  यह  स्पष्टीकरण  प्रकाशित  किया  मेरा  तक॑  है  कि  अध्यक्ष  के  कार्यों  बोर

 शक्तियों  के  संबंध  में  लिए  गए  विनिर्णयों  के  अनुसार  जहां  तक  स्पथ्टी  करण  का  संबंध
 करण  सदन  के  बाहर  नहीं  दिए  जाने  चाहिए  वे  सदन  के  अंग  होने  चाहिए  ।  इसलिए  मेरी  मांग  है  कि  पूर्व
 दष्टांत  की  अपेक्षा  के  अन  रूप  आपको  इस  सदन  में  स्थिति  स्पष्ट  १रनी  चाहिए  और  अ

 करण  लोक  सभा  के  अभिलेखों  का  अनिवायं  अंग  बन  आपने  निर्णय  सदन  में  दिया  था  इसलिए
 स्पष्टीकरण  भी  सदन  में  दिया  जाना  स्पष्टीकरण  अध्यक्ष  के  कक्ष  में  नहीं  बल्कि  सदस्यों के
 इस  कक्ष  में  दिया  जाना  यह  मेरी  मांग  है  ।

 मैं  आपका  विनिर्णय  चाहता  हूं  ।

 »  भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अपना  विनिर्णय  दूंगा  ।

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  कक्ष  सदन  का  एक  अंग  होता  )

 प्रो०  सधु  दण्डबव्ते  :  कृपया  स्पष्ट  करिये कि  आपका कक्ष  इस  कक्ष  का  प्रतिस्थापक  नहीं हो
 सकता
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 नस  चकत++  —  जाया
 शओ  के०  पो०  उस्नोकृष्णन  :  मैंने  एक  नोटिस  दिया  है***

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  जो  मुझे  मिल  गया  है  ।

 थ्रो  के०  पी  ०  उन्‍्नोकृष्णन  :  दिल्ली  प्रेस  ऐसोसिएशन  के  अध्यक्ष  श्री  अनन्त  सचिव
 श्री  सुभाष  तथा  कार्यकारिणी  के  अन्य  सदस्यों  के  खिलाफ  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  के  लिए  **

 जिन्होंने  सम्भवतः  कल  एक  असाधारण  संकल्प  पारित  किया  है  और  इस  संकल्प  ने  आपके  पद  का  न
 केवल  मजाक  उड़ाया  है  और  उसको  बेइज्जत  किया  है  बल्कि  इसने  हमारे  संविघानात्मक  प्रजातंत्र  के
 आधार  को  चुनोती  दी  मुझे  हैरानी  है  कि कुछ  परिचालित  किया  गया  मुझे  नहीं  यह
 लोक  सभा  सचिवालय  द्वारा  प्रेस  को  एक  ऐसा  प्रलेख  है  जिसके  लेखक  का  पता  जिस  पर  हस्ताक्षर
 नहीं  इसका  स्पष्टीकरण  भी  आ  गया  हुआ  यह  कि  लोक  सभा  सचिवालय  के  नाम  से  इस  संकल्प

 का  एक  परिचालित  किया  गया

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।

 थ्रो  के०  पो०  उन्‍्नोीकृष्णन  :  इस  प्रलेख  पर  नहीं  हैं  ।  मुद्दा  यह  यह  असाधारण
 परिस्थिति  है  क्योंकि  यह  प्रलेख  '**

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।

 श्री  के०  पी०  उन्नीकृष्णन  :  अगर  यह  सही  है  तो  जो  इसके  लिए  उत्तरदायी  है  उससे
 करण  मांगा  जाना  मैंने  आपको  अलग  से  लिखा  है  ।  अच्छा  होगा  यदि  आप  इन  प्रश्नों  को  स्पष्ट

 इस  तरह  का  बिना  हस्ताक्षर  का  दस्तावेज  जोकि  प्रेस  को  परिचालित  कर  दिया

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  मेरा  एक  ब्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।

 श्री के  ०  पो०  उन्‍्नोकृष्णन  :  मैं  इसे  पढ़ेंगा  ।

 प्रो०  के०  के  ०  तिबारी  :  *-'**'के  लिए  यह  नितांत  सही

 भरी  के०  पी०  उन्नोक्ृष्णन  :  यह  रहा  प्रलेख  ।  मैं  इसे  पढ़ता  हूं  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  आपने  क्योंकि  नियमों  के  अन्तगंत  टिप्पणियां  की  हैं  ***

 झध्यक्ष  महोदय  :  अब  मेरी  बात  सुनिए ।
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 ओर  के०  पो०  उस्नोकृष्णन  :  इसे  करने  का  यह  कोई  तरीका  नहीं

 प्रो०  के०  के०  तिबारो  :  आपने  नियमों  के  अन्तगगंत  टिप्पणियां  की  इसलिए  आपकी

 जिम्मेदारी  नहीं  बनती  कि  आप  किसी  को  स्पष्टीकरण  भले  हो  वह  प्रेस या कोई  और  ।

 प्रो०  मधु  दण्डबते
 :  यह  गलत  जगह  पर  सही  स्पष्टीकरण  यह  स्पष्टीकरण  यहां  दिया

 जाना  चाहिए

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मेरी  बात  आप  मेरी  बात  कुछ  नहीं
 कोई  स्पष्टीकरण  नहीं  किया  गया  है  ।  कोई  नहीं  ।

 )

 श्री  के०  पो०  उन्‍्नीकृष्णन  :  किसने  इसे  जारी

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपकी  बात  श्वुन  ली  मैंने  आय  दोनों  की  बात  सुनी  आप
 मेरी  बात  भी  मैंने  आप  दोनों  की  बात  सुनो  है  प्रो०  साहब  की  भी  बात  सुनी  है  !

 प्रो०  मधु  दण्डवर्ते  :  मैंने  पूर्व  दृष्टांत  उद्धत  किया  है

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इसे  नोट  कर  लिया  है  !

 हँसा  कि  आप  जानते  हैं  कि  अध्यक्ष  होने  के  मेरे  पास  प्रत्येक  व्यक्ति  आ  सकता  है  और

 जब  कोई  माननीय  सदस्य  या  जनता  या  प्रेस  के  लोग  भो  मेरे  पास  आते  हैं  तो  मुझे  उनसे  मिलना  पड़ता
 है  और  मझे  मलना  भी  चाहिए  ।  ज॑सा  कि  प्रो०  रंगा  ने  कहा  यह  उसका  एक  अंग  यहां यह
 चेम्बर  परन्तु  यह  आपके  चैम्बर  का  एक  अभिन्न  अंग

 मघु  दंडबते  :  हम  आपके  चंम्बर  में  व्यवस्था का  प्रश्न नहीं  उठा  हमें  इसे  यहां
 उठाना  है  )  प्रो०  रंगा  आपको  गलत  समझकर  आपके  चंम्बर  में  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाने
 के  लिए  पहुंच  जाएंगे  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  यही  मैंने  कह  प्रो ०  चंम्बर  यही

 )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  यही  मैंने  स्पष्ट  किया  यही  मैंने  कहा  है  ।

 प्रो०  सधु  बंडवते  :  हम  आपके  कक्ष  में  चाय  पी  सकते  क्या  हम  इस  कक्ष  में  भी  पी  सकते
 है  ?  हम  नहीं  पी  सकते  ।

 झो  के०  पो०  उन्‍्नोकृष्णन  :  कुछ  मर्यादाएं  बनी  हुई
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 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  यही  मैंने  कह्दा  हे  ।  मैं  इस  विषय  पर  आपसे  असहमत  नहीं  हूं  ।  क्या  मैं  था  ?

 मैं  नहीं  था  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  प्रो०  रंगा  को  एक  गलतफहमी हो  गई  वह  संविधान  सभा  के  एक

 संस्थापक  सदस्य  उन्हें  इसे  गलत  नहीं  समझना  चाहिए ।

 संसदोय  कार्य  झोर  पर्यटन  मन्त्री  एच०  के०  एल०  :  अध्यक्ष  महोदय  अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये | मैंने भी भगत को बोलने की
 अनुमति

 )

 अध्यक्ष  महोदय
 :  कृपया  बैठ  जाइये  ।  मैंने  भी भगत  को  बोलने  की  अनुमति  दे  दी

 प्रो०  सधु  दंडवते  :  आपका  व्यवस्था  का  कौन-सा  प्रश्न  है  ?

 श्री  एच०  के०  एल०  मगत  :  आपने  जो  कहा  है  मैं  उसकी  बात  कर  रहा  मैं

 आपके  माध्यम  से  सभा  के  सभी  माननीय  सदस्यों  से  एक  विनम्र  निवेदन  कर  रहा  आपने सभा  में
 कुछ  कहा  ओर  आपने  अपना  निर्णय  दे  दिया  ओर  आपके  निर्णय  को  निश्चित  ही  चुनौती  नहीं  दी  जा

 परन्तु  प्रेस  के  दिमाग  में  कुछ  भावनाओं  का  विकास  उन्होंने  आपके  ध्यान  में  उन्हें
 आपके  प्रेस  से मिलने  तथा  उनको  बात  सुनने  तथा  उनसे  बात  करने  ओर  उनसे  जो  आप  कहना

 चाहते  हैं  कहने  में  मुझे  कोई  खराबी  नजर  नहीं  आती  ।  यह  एक  अच्छी  बात  कृपया
 मेरी  बात  सुनिये  ।  मेरी  बात  में  व्यवधान  न  डालें  |  मैंने  अपके  भाषण  में  व्यवधान  नहीं  डाला  ।

 श्री  के०  पी०  उन्‍्नीकृष्णन  :  यह  सप्ता  के  बाहर  हुआ  है  ।

 श्री  एच०  के०  एल०  भगत
 ;  थोड़ा  इन्तजार  आप  वाद-विवाद  कर  सकते  मुझे

 अपनी  बात  कहने  का  पूरा  हक  )

 भ्रष्यक्ष  :  उत्तेजित  मत  होईये  ।  कोई  बात  नहीं  है

 श्रो  एच०  के०  एल०  भगत  :  यह  बिल्कुल  ठीक  बात  उनसे  मिलने  कोई  खराब  बात
 नहीं  मेरी  बात  में  व्यवधान  मुझे  आपसे  यह  आशा  नहीं  मैंने  आपके
 भाषण  में  व्यवधान  नहीं  मुझे  उत्तेजित  मत  करिये  |

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  उत्तेजित  मत  होइये  ।

 भरी  एज०  के०  एल०  मगत  :  जो  मैं  कह  रहा  गोया  मामला  पहले  ही  साफ  हो  चुका  है  ।  मैं
 नहीं  समझता  कि  कोई  और  सफाई  देने  की  आवश्यकता  यह  आवश्यक  नहीं  अध्यक्ष
 मपने  कक्ष  में  किसो  से  भो  मिलने  के  लिए  स्वतन्त्रत  )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  बात  सुनिये  ।  मैं  खड़ा  हो  गया  हूं  ।

 )
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 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  व्यवधान  डालने  की  कोशिश  क्‍यों  कर  रहे  हैं  ?  कोई  समस्या  नहीं
 हम  कोई  नई  बात  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  हम  कोई  समस्या  उत्पन्न  नहीं  करना  चाहते  बल्कि-समस्या  .

 को  हल  करना  चाहते हैं  ।  :

 अध्यक्ष  महोदय
 :  मन्षे  हेल  करने  दीजिए  ||  कोई  समस्या  नहीं  है  ।

 ओर  सोमनाथ  चटर्जी  :  आपने  अपनी  भावनाओं  को  व्यक्त  करने  को  कृपा  की  इसे

 वाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  क्रया  जा  ये  ।

 भरी  दिनेश  गोस्वामी  :  स्पष्टीकरण को  कायंवाहो  वृत्तांत  में शामिल किया  जाये  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  इधर  ध्यान  मैं  कुछ  कह  रहा

 रहे  आप  अनावश्यक  ही  व्यवधान  क्यों  डाल  रहे  हैं  ?  आप  बेठ  क्यों  नहीं  जाते  ?

 श्री  एच०  के०  एल०  मगत  :  जो  विवाद  समाप्त  हो  गया है  वह  इसे  फिर से  उठाने  का  प्रयत्न

 कर  रहे  कोई  विवाद  नहीं

 च्रष्श्वा  महोदय  :  यह  ठीक

 प्रो०  मधु  वंडवते  :  आप  नाराज  क्‍यों  हो  रहे  हैं  ?  अन्यथा  आप  तो  बहुत्त  ही  मधुर  व्यक्ति  हैं  ।

 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  अच्छी  नियत  के  साथ  उठाया  गया  था  ।  प्रत्येक  बात  सभा में  कही
 गई  है  और  आपके  बीच  में  बोलने  मैंने  कहा  था  प्रेस  हममें  से  एक  मेरे  दिमाग  में  किसी  भी

 समय  इसे  बदनाम  करने  की  बात  नहीं  थी  ।  बिलकुल  कोई  बात  नहीं  यह  मामलः  समाप्त  हो  जाना

 चाहिए  परन्तु  यह  एक  प्रश्न  कभी-कभी  व्यक्ति  शान्तिपूर्ण  वातावरण  में  अध्ययन  नहीं
 जैसा  कि  भगत  जो  कह  रहे  उत्तेजित  करने  का  प्रयास  न  करें  ।'  यह  हम  सभी  मनुष्य
 हैं।हम  समय  के  साथ  बह  जाते  कुछ  भी  नहीं  प्रेस  और  हमें  --  साथ-साथ  काम  करना

 हम  हमेशा  ऐसे  ही  करते  रहे  हैं  ।

 न  )

 ग्रध्यक्ष  महोदय  :  व्यवधान  मत  कई  बार  कितनी  ही  बातें  कही  गई  हैं  ओर  हमने  हर
 बात  को  अनदेखा  किया  कोई  भी  प्रएन  नहीं  परन्तु  जब  लोग  मेरे  पास  आते  हैं  तो  स्वाभाविक

 ही  मुझे  उनसे  मिलना  पड़ता  ये  माननीय  सदस्य  हमारे  अभिन्‍न  अंग  हैं  और  जब  उन्हें कुछ  कहना

 होता है  तो  वे  आते  हैं  और  मुझे  उतको  बात  सुननी  चाहिए  ओर  उनसे बात  करके हर  बात  को  स्पष्ट कक  जा

 करता  इसमें  कोई  गलत  बात  नहीं
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 प्रो०  मधु  दंडबते
 :  जो  कुछ  आपने  स्पष्टी क  रण  किया  कृपया  उसे  यहां  स्पष्ट  कीजिए  ।  इसे

 कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  किया  जो  फायदा  प्रेस के  मित्रों  को  हुआ  हमें  भी  वह  फायदा

 होना

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  जो  कुछ  था  उसे  पहले  ही  स्पष्ट  कर  दिया  गया

 श्री  के०  पी०  उन्‍्नीकृष्णन  :  वे  आपके  अधिकार  को  चुनोती  दै  रहे  आपका  अपना  परम
 अधिकार  है  ।  आप  इस  सभा  के  अधिकारों  का  भी  प्रतिनिधित्व  करते

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  उनन्‍नी  जी  यही  मैं  कह  रहा  आपकी  सर्वोच्चता  तथा  सभा  की  सर्वोच्चता
 को  कभो  भी  चुनोती  नहीं  दी  जा  आप  सर्वोच्च  हैं  ओर  आपकी  सर्वोच्चता  को  बरकरार
 रखना  इसे  बरकरार  रखना  मेरा  काय  मैं  इसे  कायम  मैं  सिर्फ  कह  रहा  हूं  कि
 हम  अपनी  परिस्थिति  में  अपने  को  उच्च  एवं  स्तर  पर  कायम  रखने  के  लिए  अपनी  पूरी  कोशिश
 कर  रहे  हमारे  दिल  में  किसी  के  प्रति  कोई  वेर-भाव  नहीं  किसी  भी  प्रकार  का
 हम  सिर्फ  कतिपय  तथ्यों  को  देखते  हैं  और  अगर  उनको  उचित  दृष्टि  से  न  लिया  जाये  तो  उन्हें  स्पष्ट
 किया  जा  सकता  है  ।

 श्री  सुरेश  कुरूप  :  वे  आपको  धोँस  दे  रहे

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  घोंस  देते  की  कोई  बात  नहीं  है  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवर्ते  :  मुझे  एक  बात  कहनी  हमें  प्रसन्‍नता  है  कि  आपने  यह  सही  दृष्टिकोण
 लिया  इसे  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  किया  जाए  अर्थात्‌  कल  के  निर्णय  में  केवल  श्री  जितेन्द्र

 प्रसाद  के  मामले  का  जिक्र  था  और  प्रैस  पर  कोई  आम  आक्षेप  नहीं  किया  गया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  पहले  ही  कार्यवाही  वत्तांत  में  सम्मिलित

 श्रो०  मधु  दण्डव्ते  :  यह  कायंवाहो  वृत्तांत  में  नहीं  है  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  अगर  आप  उसे  पढ़ेंगे  तो आपको  यहू

 प्रो०  मधु  दण्डवर्ते  :  मैंने  इसे  पढ़ा  है  ओर  मैं  कहता  हूं  कि  जो  आपने  प्रेस  को  स्पष्ट  किया  था
 उसे  यहां  भी  स्पष्ट  किया  जाये  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय
 :

 मेरे  विनिर्णय  में  सब  कुछ  आप  इसे  पढ़ें  और  आपको  यह  मुझे
 इसे  स्पष्ट  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 झो  के०  पी०  उस्मोकृष्णन  :  दस्तावेज  का  क्‍या  हुआ  ?

 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  कोई  प्रश्न  नहीं  मेरे  कार्यालय  के  किसी  व्यक्ति  ने  कोई  दस्तावेज
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 “3  SSSSSSSSSSsSsS—

 एक  माननीय  सदस्य  :
 हम  संतुष्ट  हैं  ।

 प्रो०  सधु  दण्डवर्ते  :  क्‍या  हम  यह  माने  कि  चेम्बर  में  दिया  गया  स्पष्टीकरण
 सरकारी  तोर  पर  दिया  गया  स्पष्टीकरण  है  ?  ह

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :
 मैंने  यद्टां  जो  कुछ  कहा  उसे  कार्यवाही  वृत्तांत  में  शामिल  किया  गया

 मैंने  जो  कुछ  कहा  वह  मेरा
 रिका्ड

 ब्रध्यक्ष  महोवय  :  श्री  एस०  जयपाल  रेह्डी  ।

 झरीमती  गोता  मुखर्जो  :  आप  मुझे  भी  बोलने  की  अनुमति  दी

 अभी न  जीन

 भ०्प०

 सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 ]

 इंडियन  इंस्टीट्यूट  भ्राक  अस्जई  के  वर्ष  तथा  झोवरसोज

 कंस्ट्रक्शन  काऊंसिल  प्राफ  बम्यई  के  वर्ष  1984-85  के  वाषिक
 प्रतिवेदन  तथा  उनके  कार्यकरण  की  सरकार  हारा  समीक्षा  तथा

 वर्ष  1986-87  को  वाणिज्य  मंत्रालय  की  प्ननुदानों  को
 ब्योरेवार  सांगें

 वाणिज्य  धोर  खाद्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रो  पो०  शिव  शंकर  )  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  इंडियन  इंस्टीच्यूट  आफ  बम्बई  के  वर्ष  1984-85  के  वाधिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संधकरण  )  तथा  लेखापरीक्षित

 लेखे  ।

 इंडियन  इंस्टीच्यूट  आफ  बम्बई  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  .

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  |  '

 में  रसे  देखिए  संख्या  एल०  टी ०--2306/86 ]
 _

 भ्श्‌
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 पी०  शिव  शंकर  ]

 (2)  ओवरसीज  कंस्ट्रक्शन  काउंसिल  आफ  बम्बई  के  वर्ष  1984-85  के

 वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा
 परीक्षित  लेखे  ।

 ओवरसीज  कंस्ट्रक्शन  काउंसिल  आफ  बम्बई  के  वर्ष  1984-85 5  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 संस्करण  )  ।

 (3)  उपयुक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विशम्ब के  कारणों
 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  ]

 (4)  वर्ष  1986-87  की  वाणिज्य  मन्त्रालय  की  अ्नुदानों  की  ब्योरेवार  मांगों  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 [  प्रन्धालय  में  रखी  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०---2308/8  6  ]

 शो  एस०  जयपाल  रेड्डी  )  :  चूंकि  हम  रामस्वरूप  मामले  के  बारे  में  चर्चा
 करने में  असफल  रहे  इस  कारण  बहुत-सी  समस्याएं  पैदा  हो  रही  जिनका  अभी-अभी  सभा  में
 जिक्र  किया  गया

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  यही  बात  कह्टी  जा  रही  इसकी  अनुमति  नहीं  यह  असंगत

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  भाप  इसकी  अनुमति  क्यों  नहीं  दे  रहे  हैं

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कहा  है  कि  मैं  असहाय  मैं  ऐसा  नहीं  कर  सकता  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  आप  ऐसा  क्‍यों  नहीं  कर  सकते  ?

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  क्‍योंकि  यह  मामला  न्यायालय  में  विचाराधीन  मैं  कुछ  स्पष्टीकरण  नहीं
 कर  रहा  यह  मेरा  विनिर्णय  है  ।

 श्री  सुरेश  कुरूप  :  आप  इस  बारे  में  क्‍यों  नहीं  बताएंगे  ?

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  कई  बार  बता  चुका  आप  बार-बार यही  बात  पूछते  मैं

 ऐसा  नहीं  कर  यह  सज्जन  जो  कुछ  भी  उसे  कायंवाही  वृत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया

 में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  के  एव  मानवीय  सब्स्य  ऑदातपण  गे इस  सभा  के  एक  माननीय
 न

 चोबे
 अनिश्चित  काल  के  लिए  भूख  हड़ताल  पर जाया  १७४

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  इस  ब्रात  का  ध्यान  रखना  आप  कृपया  श्रो  चौबे  का  ध्यान

 वह  मेरे  अच्छे  दोस्त  हैं  ।

 श्रीमती  गोता  मुखर्जो  :  मेरा  आपसे  अनु  रोध  हैं  कि आप  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  के  समक्ष

 यह  मामले  रखें  ताकि  इस  हड़ताल  का  मामला  समाप्त  किया  जा  सके  '**

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  ।  यह  विषय  कार्यंसूची  में  शामिल  नहीं  मामला

 भरी  सोमनाथ  चटर्जो  :  वह  बहुत  महत्वपूर्ण  मामला  हैँ

 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  ठीक  में  इस  बारे  में  पहले  ही  बता  चुका  हूं  ।

 राष्ट्रीय  हथकरघा  विकास  निगम  लखनऊ  के  वर्ष  के
 कार्यक रण  को  सरकार  द्वारा  समोक्षा  तथा  वा्िक  प्रतिवेदन

 बस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  खुशींद  भ्रालम  :  मैं  कम्पनी  की
 घारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 राष्ट्रीय  हथकरघा  विकास  निगम  लखनऊ  के  वर्ष  1984-85  के
 _.  क्षरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 राष्ट्रीय  विकास  निगम  लखनऊ  का  वर्ष  1984-85 5  का  वाधिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्र--महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 [  प्रंधालय  में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०---2309/86 ]

 झी  शरत  देव  :  आप  समाचार  के  मामले  के  बारे  में  पहले  ही  अपना  विनिर्णय  दे

 थुके  हैं
 जी

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  यदि  कुछ  और  पूछना  चाहते  हैं  तो  मुझ ेलिखित  में  दीजिए  ।

 श्री  द्वरत देव  :  मैं  एक  बात  और  कहना  चाहता  हूं'**

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आपका  व्यवस्था  का  प्रश्न  क्या  है  ?

 भी  शरत  देव  :  आपने  जो  भी  टिप्पणियां दी  हैं'**
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 खंभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  2  1986

 लि  भ्यह्‌  असंगत  है  इसकी  अनुमति  नहीं

 )  *

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  जीवन  बीसा  निगम  भ्रधिनियम  के  अन्तगंत
 जीवन  बोमा  निगम  के  भ्रधीन  ग्रधिसचनाभ्रों  को  संभा-पटल  पर

 रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों  के  दो  विवरण  तथा  राष्ट्रीय
 कृषि  भ्रौर  ग्रामोण  विकास  थक  का  वाधिक  झावि

 वित्त  सन्‍्त्राएਂ  में  राज्य  मन्‍्त्रो  जनादंन  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर
 रखता  हूं  :--

 (1)  केन्द्रीदउत्पाद-शुल्क  1944  के  अन्तगंत  जारी  की  गई  अधिसूचना  संख्या

 सा०्का०नि०  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो  11  .
 1986  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिसका
 आशय  पैकेज  चाय  की  इंस्टेंट  चाय  और  इंस्टेंट  कॉफी  के  सम्बन्ध  में  इस
 शर्तं  के  अध्यधीन  उत्पाद-शल्क  की  प्रभावी  दरें  प्रदान  करना  है  कि  खुली

 शत  oa  «०  वि
 शु  लक चाय  अथवा  संसाधित  जिनसे  ये  तेयार  की  जाती  पर  उत्पाद-शुल्क  पहले  हो

 अदा  कर  दिया  गया  हो  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टी०  -2310/86  ]

 (2)  जीवन  बीमा  निगम  1956  की  धारा  48  की
 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रे

 सा०का०नि०  (302),  जो  ।8  1986  के

 प्रक्काशित  हुए  थे  तथा  जिनमें  12  अप्रैल

 प्रकाशित  अधिसूचना  संख्या  सा०्का०नि०  357( ०  ३57

 हुआ  है  ।

 भारत के  राजपत्र में
 ,  के  भारत  के  राजपत्र  में

 का
 शुद्धि-पत्र  दिया

 सा०का०नि०  303  जो  18  1986  के  भारत  के  राजपत्र
 प्रकाशित हुए  थे  तथा  जिनमें  12  1985  के  भ

 प्रकाशित  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  794  का  शुद्धि-पनत्र  दिया

 (3)  उपयुक्त  (2)  में  उल्लिब्वित  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के
 कारणों  को  दशाने  वाले  दो  तथा  अंग्रेजी  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो ०---2311/86 |

 *कार्यवाही  बुन्ंत  मे  सम्मिलित  नहीं  किया
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 30  फाल्मुन  1907  सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति  की  अनुमति

 (4)  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  193)  की  धारा  48  की
 घारा  (5)  के  अन्तगंत  राष्ट्रीय कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  के  वर्ष  1984-85 5  के
 वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरी
 लेखे  ।  है

 में  रखे  गए।देखिए  संख्या  एल०  टी०  --

 भ०प०

 विधेयक  पर  झनुमति

 मोटर  याम  विधेयक

 ]

 महासचिव  :  मैं  चालू  सत्र  के  दोरान  संसद  की  दोनों  सभाओं  द्वारा  पारित  तथा  राष्ट्रपति  की

 अनुमति  प्राप्त  मोटर  यान  1986  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  को  झ्नुपस्थिति  को  झनुर्मात

 ]

 अध्यक्ष  महोदय
 :  सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  करी  अनुपस्थिति  की  अनुमति  देने  सम्बन्धी  समिति

 ने  सभा  में  20  1986  को  स्खे  गए  अपने  तीसरे  प्रतिवेदन  में  यह  सिफारिश  की  है  कि

 सदस्यों  को  उनके  नाम  के  आगे  वर्शायी  गई  अवधि  के  लिए  सभा  को  बंठकों  से  अनुपस्थित
 रहने  को  अनुमति  दी  जाए  :--

 (1)  श्रीमती  इंदुमती  से  2!  1985  ।

 (2)  श्रीमती  वं  जयन्तीमाला  बाली  —  18  नवम्बर  से  20  1985  ।

 (3)  श्री  चरण  फरवरी  से  18  1986  ।

 (4)  डा०  जी०  एस०  फरवरी  से  ।4  1986

 (5)  श्री  बी०बी०  20  फरवरी  से  !  8  1986

 (6)  श्री  भरत  कुमार  एस०  मार्च  से  31  1986  सत्र  )
 ।
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 लोक  लेखा  समिति  2  1986

 (7)  श्री  बी०  बी०  फरवरी  से
 24  1986

 क्या  सभा  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिश को  मानने  की  अनुमति  देती  है  ?

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  जी  हां  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  दी  जाती  सदस्यों  को  तदूनुसार  सूचना  दे  दी  जाएगी  ।

 12.17

 लोक  लेखा  समिति

 प्रतिवेदन  झौर  प्रतिवेदन

 ]

 श्रो  ई०  श्रग्यप्प्‌  रेड्डी  :  मैं  लोक  लेखा  समिति  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदन
 तथा  अंग्रेजी  संस्करण  प्रस्तुत  करता  हूं  :--

 (1)  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  द्वारा  संग्रह  की  गई  राशि  के  प्रेषण  में  हुए  विलम्ब के  बारे  में
 भारत  के  नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक  के  वर्ष  198  -82  के  प्रतिवेदन संघ  सरकार

 )  के  पेरा  33  के  बारे  में  प्रतिवेदन  ।

 (2)  मध्य  रेलवे--दिवा  और  बसई  रोड  स्टेशनों  के  ब्रीच  बड़ी  लाइन  के  निर्माण  तथा

 पूर्वोत्तर  रेलवे--समस्तीपुर  से  दरभंगा  तक  लाइन  का  गेज  बदलने  के  बारे  में  समिति
 के  2।  वें  प्रतिवेदन  लोक  सभा  पर  की  गई  कायंवाही  के  बारे  में
 प्रतिवेदन  ।

 )

 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  श्री  यह  असंगत  कृपया  बेठ

 )
 श्रध्यक्ष  महोदय  :  व्यवस्था का  कोई  प्रश्न  नहीं

 झो  झरत  देव
 :

 मैं  रामस्वरूप  के  मामले  के  बारे  में  कुछ  नहीं  बता  रहा  मैं



 30  1907  ॥  नियग  377  के  अधीन  मामले

 उड़ीसा  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  चेम्बर  में  आ  सकते  हैं  और  मुझे  बता  सकते  हैं  !  यहां  उड़ीसा के  बारे

 में  नहीं
 **

 )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  यह  चाहूंगा  कि  अगर  आप  चाहें  तो  आप  अपना  प्रस्ताव  वापस  यह
 राज्य  का  विषय

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  यहां  उड़ीसा  सरकार  नहीं  इसकी  यहां  चर्चा  नहीं  हो  इसकी
 चर्चा  उस  सभा में  की  जा  सकती

 अब  नियम  377  के  अधीन  मामले  ।

 +  अनन  नियम 377 के  अननन-«-«ः+  रम«न-«-म

 म०  प०

 नियम  377  के  श्रधोन  मामले

 मध्य  प्रदेश  में  मह।राजपुर  स्टेशन  से  मांडला  जिले तक  रेल  लाइन  बिछाने  को
 झावश्यकता

 ओर  मोहनलाल  भिकरास  :  अध्यक्ष  नियम  377  के  अधीन  लोक  महत्व  का

 निम्नलिशित  विषय  मैं  प्रस्तुत  करना  चाहता  हूं  :

 मध्य  प्रान्त  का  मंडला  आवागमन  की  दृष्टि  से  अस्यंत्र  पिछड़ा  उसमें  एक  भी  राज
 मार्ग  नहीं  ब्रिटिश  शासन  काल  में  नैनपुर  से  जो  दक्षिणी  पूर्वी  छोटी  लाइन  का  प्रमुख  जंक्शन
 मंडला  फोर्ट  तक  रलवे  लाइन  लाने  का  प्रावधान  किन्तु  अन्तिम  स्टेशन  मंडला  फोर्ट  पर  न बनाकर
 नमंदा  नदी  के  उस  ओर  महाराजपुर  में  बनाया  गया  जो  सभी  दृष्टि  से  अनुपयुक्त  है  ।  इस  बाबत
 मैंने  आवेदन  भी  किया  था  कि  इस  रेलवे  लाइन  को  महाराजपुर  से  आगे  मंडला  फोर्ट  तक  किया  जावे
 जैसाकि  रिकार्ड  में  ह ैऔर  टिकटें  आदि  आज  भी  मंडला  फोर्ट  के  नाम  से  बनाई  जाती  हैं  पर  उसका  सर्वे
 नमंदा  नदी  के  उस  पार  तक  ही  क्रिया  गया  उसमें  सबसे  महत्वपूर्ण  स्थान  नमंदा  नदी पर  पुल  बनाने

 का  उसे  छोड़  दिया  गया  है  ।
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 नियम  377  के  अधीन  मामले  21  1986  986

 मोहनलाल  भिकराम ]  ल्‍

 अंग्रेजों  ने अपने  कार्यकाल  में  इसे  जानबूझ  कर  छोड़  दिया  यह  बात  तो  समझ  में

 आती  है  क्योंकि  वे  विदेशी  उनको  यहां  राज्य  करना  था  ।  जनहित  और  जनसेवा  से  उन्हें  कोई
 नहीं  था  पर  अब  अपनी  सरकार  जो  पिछड़े  एवं  अविकसित  जिलों  के  विकास  के  लिए  कृतसंकल्पित

 वह  भी  विगत  38  वर्षों  से  इस  दिशा  में  सक्रिय  नहीं  जान  पड़ती  है  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  माननीय  रेल  मंत्री  जी  इस  ओर  विशेष  ध्यान  देते  हुए  महाराजपुर
 स्टेशन  से  मंडला  फोर्ट  तक  रेलवे  लाइन  जो  5  किलोमीटर  प्रायमिकता  के  आघार  पर  बनवाने  की
 कृपा  यह  जनहित  में  नितांत  आवश्यक

 राजस्थान  के  चुरू  जिले  के  सूखा-पोड़ित  लोगों  को  पर्याप्त  राहुत  देने  को  प्रावश्यकता

 श्री  नरेन्द्र  ब॒ढ़ानिया  मैं  नियम  377  के  अन्तर्गत  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  चुरू  जो
 राजस्थान  का  रेगिस्तानी  जिला  है  उसकी  तरफ  केन्द्रीय  सरकार  का  ध्य।न  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 पिछले  10  वर्षों  में  आठ  वर्ष  अकाल  पड़ने  से  किसान  टूट  चुका  पानी  व  चारे  के  अभाव  में

 पशुधन  नष्ट  होता  जा  रहा  है  ।  कमजोर  वर्ग  की  क्रय  शक्ति  टूट  गई  राशन  की  दूकानें  अपनी  भूमिका
 निर्णायक  रूप  से  नहीं  निभा  रही  जिले  की  जनसंख्या  पन्द्रह  लाख  के  करीब  वहां  केवल  अठारह्‌
 हजार  लोगों  को  अकाल  राहत  काय  करने  का  अवसर  मिल  रहा  है  जो  बहुत  ही  कम  सरकार से  मैं
 अपील  कहूंगा  कि  कम  से  कम  एक  लाख  गरीब  लोगों  को  अकाल  राहत  काये  उपलब्ध  कराया

 इसके  लिए  आवश्यक  है  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  सड़कों  का  निर्माण  कार्य  कराये  जावें  जिससे

 पिछड़े  क्षेत्र  मे ंआवागमन  की  सुविधा  हो  सकेगी  ।  पीने  का  पानी  बिलकुल  नहीं  इसके  अभाव  में  लोग
 अपने  पशुघन  को  लेकर  गांव  छोड़कर  दूसरी  जगह  पलायन  कर  रहे  न्यूनतम  आवश्यक  कायंत्रम  के
 अन्तगंत  अधिक  धनराशि  उपलब्ध  कराई  मेरे  क्षेत्र  में  ज्यादा  ट्यूबबेल  तैयार  करवाए  जा

 इसके  लिए  ट्यूवबेल  खोदने  की  मशीन  उपलब्ध  कराई  जावे  ।

 खलोलाबाद  स्थित  झ्रानन्‍्द  शुगर  मिल्स  का  प्रबन्ध  सरकार  द्वारा  हाथ  में  लेने  की
 झावश्यकता

 डा०  चस्द्र  शेखर  त़िपाठी  :  अध्यक्ष  इस  समय  सम्पूर्ण  देश  में  इस  तरह  की  सूचनाएं
 प्राप्त  हो  रही  हैं  कि  बहुत  से  उद्योग  बन्द  होने  की  स्थिति  में  हैं अथवा  उनका  ज्यादा  दिन  तक  चलाया
 जाना  सम्भव  नहीं  है  या  कुछ  उद्योग  पूर्णरूपेण  बन्द  हो  गए  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  ओर  से
 बीमार  उद्योगों  पर  दृष्टि  रखने  के  उनके  सुधार  के  लिए  अथवा  उनके  सुचारू  रूप  से  संचालन  के
 लिए  एक  विधेयक  सदन  में  विचाराधीन  है  ओर  जिसके  पास  हो  जाने  के  बावजूद  कुछ  समस्याएं  ऐसी  हैं
 जिनका  निदान  सम्भव  प्रतीत  नहीं  होता  इसी  परिप्रेक्ष्य  में  मै ंशासन  का  ध्यान  उत्तर  प्रदेश  के  बस्ती
 जनपद  के  खलीलाबाद  स्थित  आनन्द  शुगर  मिल  को  ओर  ले  जाना  चाहता  इस  मिल  को
 पत्तियों  द्वारा  मिल  न  चलाये  जाने  की  असमथंता  के  आधार  पर  बन्द  कर  देने  को  घोषणा  का  धमाक्षार
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 निश्चित  रूप  से  दुःखद  है  ।  मिल  के  बन्द  हो  जाने  से  एक  ओर  हजारों  मजदू  रों  की  रोजी-रोटी  छिन

 उनके  बच्चे  भुखमरी  के  शिकार  हो  दूसरी  ओर  वह  गरीब  जिन्होंने  अपने  शरोर

 का  रक्‍त  सुखाकर  गन्ने  का  उत्पादन  किया  उनके  लाखों  रुपए  के  बकाये  का  भुगतान  का  कोई  आसार
 न॑  दिखने  के  कारण  सम्पूर्ण  क्षेत्र  में  व्यापक  असंतोष  फैल  गया

 मैं  उद्योग  मन्त्री  जी  से  निवेदन  करता  हूं  कि  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  की  बेरोजगारी

 तथा  मिल  में  कार्य रत  मजदूरों  और  कर्मचारियों  की  जीविका  के  एक-मात्र  साधन  को  दुष्टिगत  रखते
 हुए  जनहित  में  उक्त  मिल  के  अधिग्रहण  की  मांग  करता  हूं  ।

 प्रत्येक  जिला  भ्रस्पताल  में  झ्ायुवें  दिक  विभाग  खोलने  और  श्रायुर्वे टिक  डाक्टरों  को

 एलोपंथिक  डाक्टरों  के  समान  वेतन  भ्रन्य  सुविधाएं  देने  को  भ्रावश्यकता

 डा०  प्रमात  कुमार  मिश्रा  :  अध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  अधीन  सरकार  का

 ध्यान  आयवेंद  चिकित्सा  प्रणाली  तथा  आयर्वेदिक  चिकित्सकों  की  दयनीय  अवस्था  की  ओर  आकर्षित

 करना  चाहता  हूं  :

 आयुर्वेद  प्राचीनतम  पूर्ण  वैज्ञानिक  विज्ञान  है  तथा  जंसा  कि  हमारे  युवा  श्रधानमंत्री  चाहते  हैं
 कि  हमारी  घरोहर  सुरक्षित  आयुर्वेदिक  चिकित्सा  पद्धति  हमारी  प्रचारी  घरोहर  है  और  विश्व  की
 सबसे  पुरानी  चिकित्सा  पद्धति  परम्तु  न  तो  सही  ढंग  के  आयुर्वेदिक  अस्पताल  खोले  जाते  हैं  ओर  न
 सही  मान्यताएं  सुविधाएं  आयुर्वेदिक  चिकित्सक  को  दी  जाती  हैं  ।

 पराकाष्ठा  यहां  तक  है  कि  आज  भी  म०  प्र०  में  आयुर्वेदिक  चिकित्सक  जनपद  औषधालयों में
 300.00  २०  प्रतिमाह  के  वेतन  में  15-15  सालों  से  कायरत  बावजूद  इसके  कि  वहां  चिकित्सालय

 भवन  भी  नहीं  न  सिर्फ  घरोहर  वरन्‌  मानवता  पर  भी  यह  कल
 क

 सरकार  से  अनुरोध  है  कि  हर  जिला  अस्पताल  में  आयुर्वेद  का  एक  विभाग  खोला

 आयुर्वेदिक  चिकित्सकों  को  वही  मान्यतायें  तथा  वेतन  ओर  सुविधाएं  दी  जायें  जो  ऐलोपैथी
 वालों  को  दी  जाती  जिससे  उनकी  आर्थिक  स्थिति  में  सुधार  हो  और  हजारों  लोगों  को  जो  गांवों  में

 रहते  हैं  उनकी  मनचाही  चिकित्सा  प्रणाली  का  काम  मिल  शहरवालों  का  भी  आकर्षण

 आयुर्वेद  की  ओर  बढ़  रहा  क्योंकि  यह  पद्धति  ही  ऐसी  है  जिसका  नुकसान  रोगी  को  नहीं  होता  ।

 मेरी  मांग  है  कि सरकार  शासकीय  स्तर  पर  इसका  प्रचार-प्रसार  विदेशों  में  भी  करे  जिससे

 हमारी  संस्कृति  क  ज्ञान  अन्य  देशवालों  को  हो  ओर  संपूर्ण  विश्व  के  मानव  समाज  हजारों  साल  प्राचीन
 वेज्ञानिक  चिकित्सा  पद्धति  का  लाभ  उठा  सके  ।
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 ]

 सायिन्वर  क्षेत्र  को  बस्वई  टेलोफोन  निगम  में  सम्सिलित  करने  को  पझ्ावश्यकता

 प्री  एस  ०  जी०  घोलप  :  पिछले  50  वर्षो  से  टेलीफोन  प्रयोजनों  के  लिए
 भागिन्दर  क्षेत्र  बम्वई  के  सकिल  का  हिस्सा  था  लेकिन  हाल  ही  में  नई  बम्बई  टेलीफोन  नियम  का  गठन
 करते  समय  भायिन्दर  क्षेत्र  को  बम्बई  टेलीफोन  निगम के  क्षेत्राधिकार  से  निकाल  दिया  गया  है  श्रवक्त
 नई  बम्बई  और  मंबरा  जैसे  नए  क्षेत्रों  को  इसमें  शामिल  किया  यया  है  इस  प्रकार  भायिन्दर  क्षेत्र-के

 लोगों के  प्रति  यह  अन्याय  का.स्पष्ट  मामला  है  और  इसलिए  वे  विरोध  कर  रहे  अनुरोध  है  कि

 सरकार  इस  मामले  की  ओर  दुरन्तਂ  ध्यान  दे  ओर  भायिन्दर  क्षेत्र  को  बम्बई  नियम  में  तुरन्त  शामिल

 कियाज  ये  ।

 मारतीय  खाद्य  निगम  के  समर्थन  मल्य  पर  सरसों  खरोदने  का  विदेश  .  देते  की
 पझ्ावश्यकता

 श्री  बो  रबल  :  अध्यक्ष  गत  वर्ष  सरसों  का  भाव  500  रुपए  प्रति  क्विंटल  था  जो  अब

 घटकर  300  रुपए  से  315  रुपए  प्रति  क्विंटल  तक  रह  गया  किसान  ने  अच्छा  मंहगी  स्नफरे

 व  मंहगी  खाद  लगाकर  अथक  परिश्रम  से  सरसों  की  फसल  पैदा  परन्तु  उसे  अपनी  लागत  एवं
 परिश्रम  का  कोई  फल  नहीं  मिल  रहा  है  ।  बाजार  में  सरसों  की फसल  आ  चुकी  यदि  सरकार  ने  इस
 भोर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  तो  किसान  की  आदविक  स्थिति  पर  प्रह्यार  होगा  ।

 क्रतः  मेरा  केन्द्रीय  सरकार  के  कृषि  मन्‍्त्री  जी  से  आग्रहपूवंक  निवेदन  है  कि  सरसों  के  भाव  जो
 400  रुपये  प्रति  क्विंटल  निर्धारित  किए  गए  हैं  जबकि  बाजार  में  वह  आज  लागत  से  कम  रुपये  के  भाव
 पर  बिक  रहो  किसानों  को  अपनी  फसल  का  लाभ  रूप  से  मिल  इसके  लिए  सरकार  को
 समर्थन  मूल्य  में  खरीदने  का  अतिशीघ्र  प्रबन्ध  करना  किसान  देश  की  रीढ़  की  हड्डी  इस
 बात  पर  सदन  में  चर्चा  होनी  चाहिए  ।  इसी  प्रकार  तारामीरा  व  तोरिये  का  भी  भाव  गिरवा  जा  रहा

 सरकार  एफ़०  सी  ”  आई०  को  सुचारू  रूप  से  खरीदने  के  आदेश  प्रसारित  करे  ताकि  किसानों  को
 अपनी  फसल  एवं  मेहनत  की  कमाई  का  उचित  लाभ  समय  पर  मिल  सके  ।

 [  झनुवाद  ]

 गंगटोक  में  एक  हवाई  पट्टी  का  निर्माण  करने  को  झ्ावश्यकता

 ओमती  डो०  के०  भंडारो  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए कि  सिक्किम की
 देश  के  अन्य  भागों  से  जोड़ने  वाले  मुख्य  राष्ट्रीय  मार्ग  पर  भूस्खलन  के  कारण  सड़क  यातायात  में

 बार-बार  रुकावट  आती  सिक्किम  को  देश  के  बाकी  भागों  के  साथ  विमान  सेवा  से  जोड़ने  का  महत्व
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 ओर  भी  बढ़  जाता  है  विशेष  रूप  से  वर्षा के मौसम के  दौरान  ऐसा  होता  है  क्योंकि  इस  क्षेत्र  में  भारी

 बर्षा  होती  कभी-कभी  लगातार  कई  दिनों  तक  बाधा  पड़ी  रहती  है  जिससे  राज्य के  लोगों

 को  बहुत  कठिनाइयां  आती  अनिवाय  वस्तुओं  के  मूल्य  न  केवल  आम  लोगों  क  पहुंच  के  बाहर्र
 हो  जाते  हैं  बल्कि  किसी  आपतकालीन  मांग  से  निपटने  के  लिए  जोग  राज्य  से  भी  बाहर  नहीं  जा

 सकते  ।

 इस  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राज्य  की  राजधानी  गंगटोक  को  पश्चिम  बंगाल  में  सिली

 गुड़ी  के  स्थान  पर  बागडोगरा  हवाई  अड्डे  से  वायुद्वृत  सेवा  द्वारा  जोड़ना  अनिवार्य  ह  उल्लेख

 किया  जा  सकता  है  कि  एक  उपयुक्त  हवाई  पट्टी  के लिए  नागर  विमानन  विभाग  ने  सर्वेक्षण  किया  था  ।

 इस  प्रकार  के  एक  क्षेत्र  का  भी  पता  लगाया  गया  था  परन्तु  वहां  समतल  करने  की  आवश्यकता  भी
 जिस  पर  पर्याप्त  खर्चा  आता  था  ।  राज्य  सरकार  ने  सीमित  वित्तीय  संसाधनों  के कारण  नागर  विमानन
 विभाग  को  खर्चा  उठाने  का  अनुरोध  किया  ।  केन्द्र  क ेसाथ  फिर  श्रे  मामला  उठाया  गया  अनुरोध
 कि  सिक्किम  के  हित  में  बल्कि  देश  के  व्यापक  हित  में  भी  शीघ्र  ही  गंगटोक  में  एक  हवाई  पट्टी  का

 निर्माण  किया  जाए  ।

 )  देश  विशेष  रूप  से  दिल्‍ली  बन्द  के  दिनों  में  पर्याप्त  परिवहन  सुविधाएं  उपलब्ध
 कराने  हेतु  श्रावश्यक  उपाय  करने  की  मांग

 *शरी  हरिहर  सोरन  :  सामान्यतः  देश  में  और  विशेष  रूप  से  दिल्‍ली  आयो*
 जिंत  किये  जाने  की  संख्या  दिन-प्र  तिदिन  बढ़  रही  बार-बार  बन्द  से  लोगों  के  देनिक  जीवन  पर
 सौधा  प्रभाव  पड़ता  है  बंद  का  बहाना  करके  व्यापारियों  का  एक  वर्ग  अल्प  समय  के  लिए  दुकानें  थोलंते
 हैं  और  अनिषोये  वस्तुओं  को  ऊंची  कीमत  पर  बेचते  अन्य  व्यापारी  जो  इस  श्रेणी  के  अन्तर्गत  नहीं
 आते  वेਂ  अपमी  दुकानों  को  इस'डर  से  नहीं  खोलते  हैं  कि  बंद  के  आयोजक  उनकी  दुकानों  में  क्षति

 पहुँचाएंगे  ।

 सबसे  ज्यादा  नुकसान  कमंचारियों  के  वर्ग  को  होता  विभिन्‍न  कार्यालयों  और  वाणिज्यिक
 काम्पलेक्सों  में  काम  करने  वाले  कमचारियों  परिवहन  की  पर्याप्त  सुविधाओं  के  अभाव  में  कई
 समस्याओं  का  सामना  करना  पड़ता  बिल्ली  परिवहन  निगम  की  बर्से  रुक  जाने  से  कुछ  निजी  बस
 मालिक  अपनी  बसें  चलाते  हैं  ओर  सामान्य  किराये  की  अपेक्षा  बहुत  अधिक  किराया  लेते  स्कटर
 वाले  भी  यात्रियों  से  बहुत  अधिक  किराया  लेते  इसके  अलावा  सभी  कमंचारी  इतना  अधिक  किराया
 खर्च  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 इसको  ध्यान  में  रखते  हुए  बंद  के  दिनों  में  कर्मचारियों  को  परिवहन  की  पर्याप्त  सुविधाएं
 उपलब्ध  कराना  आवश्यक  है  ।  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  को  अपनी  बसों  को  संख्या  में

 बृद्धि  करनी  चाहिए
 ताकि  बंद  के  कारण  यात्रियों  को  तकलीफ  न  सरकार  को  कुछ  कदम  तुरन्त  उठाने  चाहिए  भोर

 तनन-न+ल-नन+त+त+ननयननननकन  न  न  न  न  न  न  न  न  न  श  ॥%?  तु  -  तथ  न्नननाएाएषप  ऑ  ़  क्‍क्‍

 उड़िया  में  दिएं  गए  वक्तश्य  के  अंग्रेजी  अनुवाद का  हिन्दी



 अनुदानों  की  मांगें  1986-87  6-१7  )  2  1986  .

 इस  प्रकार  यात्रियों  को  सभा  प्रकार  की  कठिनाइयों  से  बचाने  के  लिए  सहायता  करनी

 विभिन्‍न  राज्यों  में  सरकारी  भवनों  के  उचित  भ्रनु  रक्षण  के  लिए  योजना  व्यय  के  बंतगंत
 घमराजि  शभ्रावंटित  करने  को  भ्रायश्यकता

 डा०  ए  कलानिधि  :  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  आरम्भ  होने  से  केन्द्र  और
 राज्य  सरकारों  ओर  भा  रत  में  उनके  उपक्रमों  ने कई  योजनाओं  को  कार्यान्वित  किया  है  जिसमें  से

 फैक्ट्री  शेंड  आदि  के  निर्माण  पर  लगभग  40  प्रतिशत  खर्च  किया  गया  ये  इमारतें  और  कारखाने

 हमारे  देश  की  सम्पत्ति  परन्त्‌  उनके  अनुरक्षण  पर  व्यय  को  गे  र-योजना  व्यय  कहा  जाता  है  और  इस
 प्रयोजन  के  लिए  अलग से  पर्याप्त  धनराध्वि  का  प्रावधान  नहीं  किया  जाता  ।  इससे  इन  इमारतों  के  भू-भाग
 पर  गलियारों  में  तथा  बीच  पें  अन्य  स्थानों  पर  जंगली  पेड़-पौधे  उग  जाते  वहां  हर  साल  सफेदी

 नहीं  की  जाती  है  और  समय-समय  पर  रंग-रोगन  नहों  किया  जाता  फिर  भी  विभिन्न  सरकारों

 द्वारा  कुछ  मानक  अपनाये  जा  रहे  परन्तु  इस  तक॑  के  आधार  पर  उन्हें  धन  नह्ढीं  दिया  जाता  कि  उन्हे
 मैर-योजना  व्यय  से  कम  करना  होगा  ।  इस  इमारतों  की  हालत  खराब  होने  दी  जाती  है  जिससे

 बहुत  नुकसान  होता  केन्द्रीय  सरकार  योजना  आयोग  तथा  वित्त  आयोग  को  योजना  के  लिए  रखी  गई
 निधि  में  से  अर्थात  विभिन्‍न  राज्यों  में  पंचवर्षीय  योजना  निधि  में  से  तथा  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  निर्मित

 इमारतों  के  रखरखाव  के  लिए  घतराशि  आबंटित  की  जानी  चाहिए  ताकि  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग
 ह्वारा  निर्धारित  मानदंड  के  अनुसार  इन  इमारतों  का  रखरखाव  किया  जा  सके  ।  इस  तथ्य  के  देखते

 हुए  कि  पी०  एम०  आई०  सी०  सी०  एच०  आई०  एच०  आई०  यू०  ढी०
 डी०  पी०  ए०  आर०  एल०  ई०  एन०  एम०  ई०  एच०  ए०  डी०  आर०  एच०

 आर०  डब्ल्यू०  एस०  जैसी  योजनाओं  को  योजना  आयोग  तथा  केन्द्रीय  सरकार द्वारा  निरन्तर
 घनराशि  नही ंदी  जाती  ।  इस  तरह  की  धनराशि  का  आबंटन  योजना  व्यय  के  रूप  में  समझा  जाएगा

 12.  30  म०  प०

 झनुदानों  को  1986-87

 विदेश  सम्त्रालय

 [  प्रमुवाद  ]

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  मांग  संझ्या  29,  जोकि  विदेश  मंत्रालय  से  संबंधित  है  पर  चर्चा
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 करेगी  ओर  इसे  मतदान के  लिए  रखा  इस  काये के  लिए 6  घंटे  का  समय  निश्चित  किया

 गया  ऊ

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :--

 काय॑  सूची  के  स्तम्भ  2  में  विदेश  मंत्रालय  रे  संबंधित  भांग  संख्या  29  के  सामने

 दिखाये  गये  मांग  शीर्षों  के  संबंध  में  31  1987  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  संदाय के

 दौरान  होने  वाले  खर्चो  की  अदायगी  करने  हेतु  आवश्यक  राशियों  को  पूरा  करने के  लिए
 सूची  के  स्तम्भ  4  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  और  पूंजी  लेखा  संबंधी  राशियों  से  अनधिक
 संबंधित  राशियां  भारत  की  संचय  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जाएं  1”

 लोक  सभा  को  स्वीकृति  के  लिए  प्रस्तुत  वर्ष  ,986-87  के  लिए  विदेश  सन्त्रालय
 से  सम्बन्धित  श्नुदानों  को  मांगें

 मांग
 मांग  13  को  सदन  सदन  की  स्वीकृति  के  लिए  प्रस्तुत

 संख्या  नाम  द्वारा  स्वीकृत  लेखानुदान  लिए  अनुदान  की  मांग  की  राशि
 की  राशि

 1  2  3  4

 राजस्व  पूंजी  राजस्व  पूंजी
 रुपये  रुपये  रुपये  रुपये

 29  विदेश  मंत्रालय  -  9,45,84,000  23,41,67,000  1,97,29,17,000  42,13,33,000

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  सदन  में  उपस्थित  जिन  माननीय  सदस्यों  के  अनुदानों  की  मांगों  सम्बन्धी
 कटौती  प्रस्ताव  परिचालित  किए  जा  चुके  वे यदि  अपने  कटोती  श्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  चाहते

 15  मिनट  के  भीतर  सभा  पटल  पर  परचियां  भेज  दें  जिनमे  उन  कटोती  प्रस्तावों  की  संख्याएं

 हों  जिन्हें  वे  प्रस्तुत  करना  चाहते  केवल  उन्हीं  कटोती  प्रस्तावों  को  प्रस्तुतकिया  गया  माना

 जाएगा  ।

 इस  प्रकार  प्रस्तुत  किये  गये  कटोती  प्रस्तावों  की  क्रम  संख्याओं  को  दर्शाने  वाली  एक  सूची
 तुरन्त  सूच  पर  लगा  दी  जाएगी  ।  यदि  किसी  सदस्य  को  इस  सूची

 में  कोई  गलती  मिले  तो  उसे
 उसकी  सूचना  अविलम्ब  सभा  पटल  पर  कायंरत  अधिकारी  को  देनी  चाहिए  ।

 अब  श्री  आनन्द  गजपति  राजू बोल  सकते
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 ओ  झानन्द  गजपति  :  अध्यक्ष  भारत  की  संचित  निधि  में  से  विदेश
 लय  को  आबंटित  धन  दिये  जाने  का  मैं  समर्थन  करता  हम  इसका  समर्थन  करते  हैं  लेकिन  कुछ हट
 मामलों  में  हम  कुछ  सुझावों  के  रूप  में  अपने  विचारों  का  उल्लेख  करना  चाहने  हैं  ।

 हमारी  प्राचीन  सभ्यता  है  और  विश्व  के  मामलों  में  तथा  विश्व  में  अपना  उचित  स्थान

 प्राप्त  करने  के  लिए  भी  महत्वपूर्ण  भूमिका  करना  हमारे  लिए  अनिवाय॑  विदेश  नीति  के  संबंध
 में  आमतोर  पर  मतेकक्‍्य  है

 -  एक  राष्ट्रीप  मतेक्‍्य  --  विभिन्‍न  दलों  के  बीच  और  इस  मतेवय  में  भाग  लेने
 में  हुम  अपने  कत्तंव्य  से  पीछे  नहीं  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  बात  से  शुरू  किया  जाए  कि  विषय

 हुत  व्यापक  है  और  हम  उन  सभी  मुद्दों  पर  विचार  करना  चाहते  हैं  जिसकी  आवश्यकता  है  तथापि  हम
 कभी-कभी  असफल  होते  हैं  और  यदि  कोई  गलती  हो  तो  हमें  उसके  लिए  माफ  किया

 12.34  स०  प०

 (  श्रो  बक्‍कस  पुरुषोत्तमन  पीठासोन  हुए  ]

 कभी-कभी  छोटे  देश  विशेषकर  हमारे  पड़ोसी  देश  तथा  तटीय  देश  यह  समझते  हैं  कि  भारत
 इन  पर  अपना  आधिपत्य  जमाना  चाहता  इसका  विरोध  करना  होगा  क्योंकि  भारत  अपने  आकार  के
 कारण  अपना  आधिपत्य  स्थापित  करने  का  रवैया  नहीं  अपनाता  और  इसको  अनेक  मंचों  पर  और
 स्थितियों  में  पूर्ण रूप  से  स्पष्ट  किया  जाना  चाहिए  ।

 इसके  अलावा  शांति  के  लिए  समतावादी  समाज  की  स्थापना  हेतु  हमारी  कल्पनाओं  ओर
 आकांक्षाओं  की  क्षकषक  हमारी  विदेश  नीति  में  भी मिलनी  इस  समय  यह  बताना  उचित  है  कि

 निर्गुट  आन्दोलन  में  हमारी  भूमिका  का  भी  बहुत  महत्व  कुछ  दिन  पहले  एक  माननीय  सदस्य  ने

 निर्गुट  आन्दोलन  की  प्रासंगिकता  के  बारे  में  कहा  था  और  उन  के  बारे  में  भी  उल्लेख  किया  था
 जिसका  हम  अपने  कार्य  निष्पादन  को  बेहतर  बना  सकते  हैं  तथा  समतावादी  समाज  की  स्थापना  में

 अपना  अधिक  योगदान  देने  के  लिए  उपयोग  कर  सकते

 संसार  में  कहीं  भो  गुटनिरपेक्ष  आन्दोलन  की  कोई  तुलना  नहीं  हमें  गुटनिरपेक्ष
 आन्दोलन  का  आध्िक  दृष्टिकोण  से  भी  उपयोग  या  प्रयोग  करने  का  प्रयत्न  करना  चाहिए  जिससे  हमें
 अच्छी  परियोजनाएं  प्राप्त  हों  ओर  विकास  की  नीति  शुरू  की

 नसाऊ  में  हाल  में  हुए  गुटनिरपेक्ष  आन्दोलन  के  सम्मेलन  से  इस  दिशा  में  एक  संकेत  मिला  है
 कि  अन्तर्राष्ट्रीय  मंच  में  मादशंवाद  में  व्यावहारिकता  को  ल/या  गया  इस  समय  हमने  यह  बः  ने
 को  कोशिश  करने  का  फायदा  उठाया  है  कि  रंगभेद  स#५+  किया  जाना  चाहिए  और  एक  अन्त  र्राष्ट्रीय
 सिकाय  के  सामने  ऐसे  तथ्यों  को  रखने  में  भारत  ने  एक  प्रमुख  भूमिका  निभाई

 ढाका में  हल  का  सम्मेलन  भी  एक  अन्तदंशंन  था  जिसमें  बाइबिल  के  विचार  अर्थात्‌
 अपने  पड़ोसी  या  पड़ौसियों  को  प्यार  करोਂ  की  झलक  मिलती  यह  एक  ठोस  उपलब्धि  है  कि  एक
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 पति  एप  —  क  =

 सचिवालय  स्थापित  कर  दिया  गया  है  और  कुछ  ऐसी  चीज  हैं  जिसकी  हम  सबको  प्रशंसा  करनो

 चाहिए  |  तो  यहां  कुछ  निराशाजनक  क्षेत्र  रह  जाते  हैं  जिनकी  ओर  ध्यान  देने  और  परिश्रम  करने
 की  आवश्यकता  तीसरी  दुनिया  के  देशों  की  समस्या  अब  भी  लगातार  बनी  हुई  यहां

 दक्षिण  में  सहयोग  पर्याप्त  रूप  में  नहीं  हुआ  उत्तर-दक्षिण  सहयोग  अभी  भी  ऐसी  स्थिति  में  नहीं
 पहंचा  है  कि  उसकी  गति  स्वाभाविक  हो  सके  आर  हम  सरकार  से  यह  देखने  के  लिए  कुछ  और  कदम

 बड़ाते  के  लिए  अनुरोध  करेंगे  कि  यह  देश  एक  सार्थक  स्तर  पर  लाया

 उपनिवेशवाद  ने  नव-उपनिवेशवाद  को  रास्ता  दे  दिया  है  और  तोसरी  दुनिया  ने

 द्राता  राष्ट्रों  की  भूमिका  ले  ली  शताब्दी  और  शताब्दी  के  आरम्भ  में

 तीसरी  दुनिया  के  देश  ऋणी  देश  थे  और  आज  ऊंची  ब्याज  दर  ओर  पश्चिमी  देशों  की  संरक्षणवादी

 प्रवत्तियों  को  ध्यान  में  रखते  तीसरी  दुनिया  ने  ऋणदाता  राष्ट्रों  की  भूमिका  अपना  ली  इसमें

 पेटिन  अमरीका  और  अफ्रीकी-एशियाई  देश  आते  हैं  जिनमें  पूर्वी  यूरोप  से  सम्बन्धित  देश

 अमरीका  के  संधीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  निर्धारित  की  गई  ऊंची  ब्याज  दरें  तीसरी  दुनिया  से  धन

 क्ोਂ  ले  ₹ही  हैं  ओर  स्थिति  को  ढोक  किया  जाना  चाहिए  ।

 प्रो०  जो०  जी०  स्वैल  :  हमारा  एक  कजंदार  देश  क्या  आप  यह  स्पष्ट  बता

 सकते  हैं  कि  यह  केसे  एक  ऋणदाता  देश  है  ।

 श्री  आनन्द  गजपति  राज  :  मैं  स्पष्ट  करता  पश्चिमी  देशों  में  ब्याज  क्री  दरें  इतनी  ऊंची
 और  ये  संघीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  निर्धारित  की  जाती  है  जब  भी  वे  ब्याज  की  दर  एक  श्रतिशत  बढ़ाते

 तीसरी  दुनिया  के.देशों  का ऋण  अरबों  डालर  तक  बढ़  जाता  इससे  मेरे  कहने  का  यह  अर्थ  है  कि

 हम  एक  ऋणदाता  राष्ट्र  हैं  ।

 ऋण  का  जाल  सन्निकट  है  और  भारत  को  इसे  टालने  की  स्थिति  में  होना  चाहिए  ।

 बहुरेशा  समझोता  भिस्सन्‍्देह  एक  प्रसिगामी  कदभ  बहुरेशा  समझोते  में  परिवर्तन  अवश्य
 कषना  उपहिए  ताकि  निर्यात  पश्चिमी  देशों  को  जाये  ।  वे  अपने  बाजार  हमारी  कीमत  पर  सुर्धक्षत
 रुख  रहे  हैं  और  हम  भी  इसी  परिधि  में  आते  यह  एक  मद्ानगरीय  देश  है  जो  इस  परिधि  के  देशों
 से  फायदा  उठा  स्हा  इस  तरह  की  स्थिति  समाणष्त  को  जानी  चाहिए  ताकि  न  केक्ल  इस  वेश  में

 फ्रख्तु  बाहर  के  देशों  में  भी  धर्रधिक  समताबाद  आये  ।

 इसके  अलावा  पिछले  30-40  वर्षों  में  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  सबसे  नीचे  आ  गया  मैं  माबता
 हूं  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  में  आज  जो  मंदी  आई  है  वह  पहले  कभ्नी  नहीं  बड़ी  मंदी  के  का
 व्यापार  बहुल-नीचे  आ  घया  यह  एक  प्रतिमामी  कदम  है  ओर  इसका  निस्सन्देह  क्कासब्नील

 विज्लेफकर  हुप्तारे  देश  पर  अभाव  मैं  कुछ  ऐसे  तथ्य  प्रस्तुत  करूंग्रा  जो  कि  हमारे  ध्यान में  भाए

 पश्चिमी  देशों
 ने  उन्नति

 के
 दशकों  की  बात  कही  उन्होंने  कहा  था  कि  सस्हवां बोर  आ्यां
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 भ्रानन्द  गणपति  राज  ]

 दशक  उन्नति  के  दशक  हैं  परन्तु  यह  कभी  नहीं  हुआ  ।  अफ्रीकी  महाद्वीप  में  उप-सहारा  अफ्रीक  और

 दूसरी  जगहों  पर  लगभग  अकाल  जैसी  परिस्थितियां  इन  चीजों  को  सुधारने  में  हमें  भी  भूमिका
 अदा  करनी  है  क्योंकि  गुटनि  रपेक्ष  आन्दोलन  में  हमारी  प्रतिष्ठित  भूमिका  है  ।

 सेदाओं  के  लिए  संरक्षण  हटाने  की  पश्चिमी  देशों  की  कोशिश  का  जो  कि  वे  गाट  ए०
 टी०  में  इस  साल  करना  चाहते  डटकर  विरोध  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि  हम  इस  देश  में

 बहुत  सी  रोजगार  सम्भावनाओं  को  हाथ  से  निकल  जाने  देंगे  और  इस  देश  में  हमें  जो  काम  मिला  हुआ
 है  वह  भी  घट  विकासशील  देशों  के  साथ  मिलकर  हमें  बातचीत  करमी  चाहिए  ताकि

 पश्चिमी  देशों  द्वारा  चलाया  गया  इस  प्रकार  का  अभियान  रुक  सके  ।

 जी०  एन०  पी०  का  एक  प्रतिशत  उन्होंने  तीसरी  दुनिया  के  देशों  की  उन्‍नति  पर  खर्च  करने  का

 आश्वासन  दिया  लेकिन  प्रतिशता  0.5  से  आगे  बिल्कुल  भी  नहीं  बढ़ी  इसलिए  अगर

 आपका  विभाग  किसी  न  किसी  प्रकार  यह  सुनिश्चित  कर  सके  कि  इसे  बढ़ाकर  एक  प्रतिशत  पर  ले  आया
 तो  इस  प्रक्रिया  में  हमें  लाभ  हो  सकता  है  ।

 हम  गरीब  रहते  हैं  मतलब  यह  नहीं  कि  हम  पूर्णतः  गरीब  हैं  परन्तु  कुछ  सीमा  तक
 क्योंकि  हम  गरीब  इसलिए  इस  प्रक/र  की  स्थिति  को  बदला  जाना  यदि  विकसित  देश
 विकासशील  देशों  को  सहयोग  नहीं  तो  कम  से  कम  विकासशील  देशों  को  परस्पर  सहयोग  करना

 चाहिए  और  किसी  तक  पहुंचना  जो  एक  आम  सचिवालय  आपने  ढाका  में  बनाया  है
 वेह  अब  आटोमोबाइल  या  अन्य  विभिन्‍न  प्रकार  की  परियोजनाएं  बना  सकता  है  जिनसे  कि  इस  देश  में
 रोजगार  के  अवसर  उत्पन्न  करने  में  सहायता  मिल  सकती  है  ।

 आजकल  नौंवें  दशक  में  भारत  और  चीन  को  सम्भावित  बाजार  समझा  जाता  है  जैसे  कि  सातवें
 आर  आठव  दशक  में  लेटिन  अमेरिका  को  समझा  जाता  इसलिए  पश्चिमी  देशों  द्वारा  समेकित
 आन्दोलन  होना  चाहिए  यह  देखने  के  लिए  कि  इस  देश  में  विशेषतया  हमारे  देश  में  क्रय  शक्ति  बढ़े  क्योंकि
 धनवान  घनवान  के  साथ  व्यापार  करेगा  और  धनवान  निधंन  के  साथ  व्यापार  करना  जरूरी  नहीं
 समझता  बल्कि  वह  निर्घन  से  फायदा  उठाने  की  कोशिश  करता  यह  समानता  के  भाधार
 पर  होना  यह  मैं  इसलिए  कह  रहा  हूं  कि  बहुत  सी  संविदाएं  की  जा  रही  हैं  ओर  बहुत  सी

 संविदाएं  क्रियान्वित  हो  रही  इससे  भारत  का  लाभ  होना  चाहिए  क्‍योंकि  आज  वह  पहले  से  अधिक
 ठोस  आधार  पर  खड़ा  है  ।

 ब्रांट  कमीक्तन  की  रिपोर्ट  खत्ते  में  डाल  दी  गई  है  ओर  यदि  इसका  पुनरावलोकन  किसी  भी

 अन्तर्राष्ट्रीय  मंच  पर  किया  जाए  तो  यह  निश्चय  ही  हमारी  चिकास  सम्भावनाओं  को

 लिए  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सिद्धान्तवादिता  के  स्थान  पर  कुछ  सीमा  तक  उपयोगिताबाद  अपनाया

 जाना  चाहिए  ताकि  हमारे  हितों  की  भी  सुरक्षा  हो  और  जो  भूमिका  हम  अदा '  करें  ।  दूसरे  देशों  द्वारा
 उसकी  अधिक  सराहना  हो  ।
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 इस  क्षेत्र  की  शान्ति  के  लिए  हिन्द  महासागर  अधिक  सम्भावित  खतरा  होता  रहा  है  ।  यू०  एस  ०

 जहाजी  बेड़े  के  हाल  ही  में  कराची  आगमन  को  लेकर  भी  इस  सदन  में  गरमजोशी  हुई  अगर  इस
 तरह  की  बातें  हुईं  तो  हिन्द  महासागर  क्षेत्र  का  और  अधिक  सैन्यीकरण  होगा  और  तब  हमारे  लिए
 समस्याएं  पंदा  हो  जाएंगी  ।  हमारा  रक्षा  व्यय  बढ़  रहा  है  जो  और  अधिक  बढ़  जाएगा  और  इस  तरह

 हमारे  लिए  समस्याएं  उत्पन्न  होंगी  ।

 इस  उप-महाद्वीप  में  हथियारों  की  होड़  में  भी  कोई  कमी  नहीं  आई  इसे  रोकने  के  लिए  भी

 कुछ  करना  श्रीलंका  में  जातीय  समस्या  का  सैनिक  समाधान  निकालने  की  कोशिश  की  जा

 रही  लेकिन  इस  जातीय  समस्या  से  निपटना  है  ओर  उत्तरी  व  पूर्वी  राज्यों  को  शक्ति  का  हस्तांतरण

 होना  चाहिए  जो  उस  देश  के  एकात्मक  संविधान  के  केवल  अनुरूप  ही  नहीं  हो  अपितु  कुछ  और  छूट  भी

 दी  जाएं  और  हमें  सैनिक  समाधान  का  जी-जान  से  विरोध  करना

 इसके  बाद  चीन  के  साथ  हमारे  मतभेदों  को  समाप्त  करने  की  कोशिश  भी  सफल  नहीं  हुई  है
 और  अगर  हम  इन्हें  समाप्त  कर  सकें  तो  निश्वय  ही  समय  समय  पर  दो  सांस्कृतिक  देशों  की  व्यापार

 में  ओर  समय-समय  पर  होने  वाले  आदान-प्रदांन  के  मामलों  में  आपस  में  संतुष्टि  हो सके  ।  सोवियत

 संघ  के  साथ  हमारे  सम्बन्ध  ओर  अधिक  सुदृढ़  होने  सोवियत  संघ  एक  विश्वसनीय  मित्र

 इस  देश  के  विकास  में  उनके  योगदान  का  हम  एहसास  करते  हैं  ओर  इसे  हमें  और  परिपक्व  करना

 चाहिए  जिससे  इन  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापारिक  सम्बन्ध  प्रतिप्रक  आधार  पर  हो  लेटिनਂ
 अमरीकी  सहयोग  भी  आवश्यक  क्योंकि  हमने  लैटिन  अमेरिकी  राष्ट्रों  में  इतनी  रुचि  नहीं  ली
 अगर  हम  रुचि  लें  तो  हमारा  निर्यात  भी  बढ़  सकता  रोजगार  के  अवसरों  में  बढ़ोतरी  हो  सकती

 है  भोर  हमारी  स्पिति  अच्छी  हो  इसके  अतिरिक्त  हम  एशियाई  देशों  की  उपेक्षा  नहीं  कर
 क्‍योंकि  हमें  पूर्व  की  ओर  भी  देखना  है  जहां  से  सूय॑  उदय  होता  है  ओर  उनके  साथ  आर्थिक

 सहयोग  भी  आवश्यक  है  ।

 खाड़ी  के  और  अफ्रीकी  एशियाई  देशों  के  साथ  सशबन्धों  को  स्थिर  बनाने  के  लिए  हमें  मर
 अधिक  ध्यान  देने  की आवश्यकता  इसके  अलावा  पश्चिमी  गुट  जोकि  बुद्धिवाद  और  आधुनिकीकरण
 का  उद्गम  रहा  है  की  भी  उपेक्षा  नहीं  की  जा  सकी  हमें  उनके  साथ  भी  सम्बन्ध  स्थापित  करने  हैं  ।
 हमें  अधिक  से  अधिक  तकनीकी  जानकारी  प्राप्त  करने  की  कोशिश  करनी  चाहिए  जो  आधुनिकता  के
 आधार  पर  हमारे  देश  को  विकसित  करने  में  लागदायक  होगी  ।  संयुक्त  राष्ट्रसंध  और  अन्तर्राष्ट्रीय
 संस्थाओं  ने  विशेष  रूप  से  वस्तुओं  की  कीमतों  में  स्थिरता  लाने  और  पश्चिमी  देशों  को  हमारे  द्वारा
 निर्यात  किये  जाने  वाले  कच्चे  माल  के  मामले  में  अपनी  जो  भूमिका  निश्चाई  उसको  हम  भुला  नहीं
 सकते  ।  वे  इस  देश  में  मूल्य  वधित  होनी  चाहिए  और  एक  शक्तिशाली  मण्डी  होने  के  नाते  आने  वाले
 दशकों  में  हमें  लाभ  उठाना  इसलिए  मैं  एक  सुझाव  के  रूप  में  कहता  क्योंकि  विदेश  नीति

 मूल  रूप  से  राष्ट्रीय  सहमति  है  और  यहां  हमें  सरकार  की  नहीं  करनी  है  लेकिन  कुछ  बातों
 का  सुझाव  देना  है  जिससे  हमारा  देश  भली  प्रकार  से  विकास  कर  इसलिए  सभापति
 आपके  माध्यम  से  मैं  माननीय  मंत्री  से  अपील  करता  हूं  कि  हमें  समतावादी  समाज  बनाने  का  प्रयास
 करना  चाहिए  जिसमें  कमजोर  के  लोगों  कृषक  समुदाय  के  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेलोगों और  जिन
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 लोगों को  विशेषाधिकार  प्राप्त  नहीं  इन  सबका  न  केवल  राष्ट्रीय  स्तर  पर  लेकिन  अम्तराष्ट्रीय
 स्तर  पर  भी  विकास  किया  जाना  चाहिए  ।  तभी  निश्चय  ही  भारत  के  लोगों  की  आकांक्षायें  पूरी  होंगी  ।

 धन्यवाद  ।

 श्री  विनेश  सिह  :  सभापति  सदन  बढ़ते  हुए  खतरों  जिनमें  हम

 रह  रहे  हैं  अवगत  जिन  कारणों  से  द्वितीय  युद्ध  हुआ  उनसे  तो  संकीर्ण  राष्ट्रवाद  की  अपेक्षा

 वाद  अधिक  आता  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  द्वारा  जो  विभिन्‍न  कदम  उठाए  गए  यह  उनका  ही  परिणाम

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  भिन्‍न  भिन्‍न  अंगों  के  साथ  अस्तित्व  में  आया  ओर  दूसरों  ने  प्रयत्न  किये  कि

 घिन्‍न-भिन्‍न  देशों  के  हितों  का  विश्व  भर  में  ध्यान  रखा  इसमें  कमी  भा  रही
 संयक्‍त  राष्ट्र  संघ  ने  स्वयं  ही  अपना  आकर्षण  प्रभाव  खो  है  और  इसके  संगठनों  को  अब  आधिक

 कठिसाई  का  सामना  करना  पड  रहा  जो  राष्ट्र  इन  संस्थाओं  की  सहायता  करने  की  क्षमता  रखते

 है  ओर  एक  विश्व  दृष्टिकोण  प्रदान  करते  वे  अब  पीछे  हट  रहे  क्योंकि  वे  महसूस  करते  हैं  कि

 उनके  संकीर्ण  राष्ट्रवाद  के  उद्देश्य  की  पूर्ति  विश्व  संस्थाओं  से  बाहर  अच्छी  तरह  से  हो  सकती

 लेकिन  एक  चीज  कायम  रही  है  ओर  वह  है  यद्यपि  विश्व  संस्थायें  कार्य  नहीं  कर  रही
 क्षेत्रीय  संस्थाएं  कार्य  कर  रही  यूरोपियन  अफ्रीकी  राज्य  संघ--ये  सब  दूसरी  क्षेत्रीय

 संस्थाओं  के  साथ  मिलकर  अभी  भी  अस्तित्व  में  वे  संस्थाएं  अब  भी  उनके  लिए  महत्वपूर्ण  हैं  जो  यहू

 महसूस  करते  हैं  कि
 उनके  राष्ट्रीय  हितों  की  रक्षा  उनकी  अपेक्षा  देशों

 के
 एक  समूह  में  बेहतर  ढंग  से

 क्षेत्रीय  हितों  से
 विश्वभर  में  इस  बारे  में  राय  नहीं  बन  पायी  और  इसी  कारण

 हम  देख  रहे  हैं  कि  दुनियां  में  संघर्ष  जोर  पकड़  रहा  पिछले  दिनों  एक  समाचार  पत्र  में  मैंने  एक
 रोचक  लेख  पढ़ा  जिसमें  बढ़ते  हुए  संघर्ष  के  बारे  में  प्रकाश  डाला  गया  यह  17  1985  के

 गाजियन  में  छपा  इसमें  जो  कहा  गया  है  उसे  मैं  उद्धृत  करता  हूं  :

 में  तीन  व्यक्तियों  में  स ेएक  व्यक्ति  निरक्षर  है  और  चार  में  से  एक  भूखा
 एक  व्यक्ति  को  12  बार  मारने  के  लिए  काफी  मात्रा  में  परमाणु  हथियार  विद्यमान  होने  के

 बावजूद  सेना  पर  5  ट्रिलियन  डालर  प्रति  वर्ष  खर्च  पहुंच  गया  40  वर्ष  की  हथियारों  की
 होड़  ने  उसे  4  ट्रिलियन  अमरीकी  डालर  के  बीच  खच  करना  पड़ा  11  मेगाटन  के  मुकाबले
 में  60,000  मेगाटन  विस्फोटक  परमाणु  ऊर्जा  का  उत्पादन  किया  जिसमें  द्वितीय  विश्व

 युद्ध  वियतनाम  और  कोरिया  में  0  लाख  लोगों  को  मारा

 लेकिन  इससे  अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  में  कोई  सद्भाव  का  वातावरण  नहीं  बना  इसके
 विपरीत  राष्ट्रों  क ेआन्तरिक  मामलों  में  हस्तक्षेप  बढ़  रहा  उदाहरण  के  तौर  पर  नि  कारागुजा  को

 ही  संवेधानिक  रूप  से  स्थापित  सरकार  को  विश्व  की  एक  बड़ी  शक्ति  द्वारा  प्म्तकः
 जा  रहा  इसका  कारण  यह  नहीं  है  कि  वह  सरकार  अपने  पड़ोसियों  के  लिए  कोई  कठिनाई  पैदा  कर

 रही  इसलिए  नहीं  कि  वह  सरकार  अन्तर्राष्ट्रीय  मानदण्डों  का  उल्लंघन  करती  लेकिन  इसम्रिए
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 क्योंकि  इसकी  विचारधारा  महाशक्ति  की  विचारधारा  के  अनरूप  नहीं  चिता  की  बात  विश्व
 सहयोग  पर  आधारित  एक  नयी  व्यवस्था  बनाना  नहीं  है  लेकिन  रोचक  बात  यह  है  कि.एक  देश

 का  हित  और  उससे  भी  बढ़कर  एक  देश  की  विचारधारा  का  भली  प्रकार  पालन  यदि  दूसरे  देशों

 को  अस्तित्व  में  रहना  है  तो  उन्हें  उस  देश  की  विचारधारा  के  अनुरूप  चलना  है  ।

 लेकिन  मुझे  यह  अवश्य  कहना  चाहिए  कि  इस  बात  का  श्रेय  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  लोगों

 की  जाता  है  कि  वे  इस  प्रकार  के  कार्य  को  रोकने  के  लिए  वे  उनकी  सरकार  का  साथ  दे  रहे  हैं  ओर  मैं

 समझता  हूं  कि  हमें  अभी  भी  आशा  है  कि  सरकारों  के  कार्यों  के  बावजूद  दुनियां  में  लोग  शान्ति  और

 आपसी  सहयोग  के  लिए  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यह  द्वितीय  विश्व  युद्ध  के  बाद  की  सबसे  बड़ी  उपलब्धि

 है  अर्थात्‌  ये लोग  जाग  गये  हैं  ओर  अब  का्यंवाही  कर  रहे  चाहे  य ेलोग  वियतनाम  की  स्थिति  में

 अमरीका  के  लोग  हों  या  चाहे  अब  ये  लोग  फिलिपीन  के  हों  !  वे  अपनी  सरकारों  की  गलत  नीतियों  या

 तानाशाही  के  विरुद्ध  विद्रोह  की  आवाज  उठा  रहे  हैं  ।

 लेकिन  हमें  सावधान  रहना  चाहिए  ।  यह  केवल  निका  रागुआ  का  ही  प्रश्न  नहीं  ऐसी  स्थिति
 किसी  भी  जगह  हो  सकती  है  ।

 वास्तव  में  यह्‌  अफ्रीका  और  एशिया  में  अवश्य  हो  सकती  है  और  इसलिए  हमें  अपने  हितों  और
 स्वतंत्रता  की  रक्षा  करने  क ेलिए  ओर  अधिक  सजग  रहना  होगा  ।

 न (। हाल  ही
 में

 हमने  अपने  समुद्री  तटों  के  बहुत  पास  बड़ी  नौसेना  शक्ति  को  देखा  कल  विदेश
 इसके  विरुद्ध  एक  कड़ा  वक्तव्य  दिया  ओर  हम  इसका  स्वागत  करते  लेकिन  ये  ऐसे  खतरे  हैं

 जिनको हम  नहीं  कर  सकते  ।  हम  इन  खतरों  के  विरुद्ध  क्या  करते

 श्री  प्रमल  दत्त  :  वक्तव्य  देते  हैं  ।

 श्रो  दिनेश  सिह  :  यह  हमारे  दल  की  नीति  नहीं  यह  अब  माननीय  सदस्य  के  दल  की  नीति

 न््फ

 थी  सोमनाथ  चटर्जो  :  हम  इसका  अनुमोदन  नहीं  करते  हैं  ।

 श्री  भ्रभल  दत्त  :  हम  यह  कहते  हैं  कि  सरकार  ने  वक्तव्य  देमे  के  अलावा  कया  किया  है  ?

 श्री  विनेश  सिह  :  बहुत  अच्छा  ।  समस्या  पर  एक  वार्तालाए  आरम्भ  करने  के  लिए  6

 अहाद्वीपों  के  देशों  को  इकट्ठा  करके  सरकार  ने  बहुत  प्रशंसनीय  कदम  उठाया  माननीय  सदस्य  इस
 बात्त  त ेसहमत  हींगे  कि  उनका  दल  भी  इस  बात  का  समर्थन  करता  है  !

 श्री  संफुद्दीन  चौधरी  :  सभी  अच्छी  बातों  का  हम  समर्थन  करते

 ओ  दिनेश  सिंह  :  आपका  बहुत  घन्यवाद  ।  हम  देशों  की  स्वतंत्रता  में  उनकी  प्रभुसत्ता और  उनके

 क्पभी  सीमाओों  के  भीतर  अपनी  मर्जी  के  अनुसार  सर्वोत्तम  ढंग से  रहने  के  अधिकार  के  समन  में
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 सकारात्मक  कार्यताही  करते  रहे  मैं  राजन॑तिक  »र  सैनिक  खतरों  के  बारे  में  बातचीत  कर  चुका

 हूँ  परन्तु  आथिक  खतरे  भी  हैं  जो  अधकाधिक  स्प७्ट  होते  जा  रहे  हैं  ।

 जहां  तक  विश्व  बेंक  का  सम्बन्ध  विश्व  बेंक  देश  के  विकास  हेतु  सहायता  देने  के  लिए  आगे
 आता  जैसे  ही  विश्व  बंक  से  ऋण  ले  लिया  जाता  है  वे  उदारीकरण  के  लिए  कहते  हैं  जिसका
 अभिप्राय  है  कि  अधिक  मुक्त  रूप  से  आयात  करने  दिया  जब  चीजें  आयात  होती  हैं  तो  इनके

 लिए  भुगतान  करना  पड़ता  इनके  लिए  ९स  प्रकार  भुगतान  किया  जाये  ?  इनका  निर्यात  द्वारा

 भुगतान  करना  पड़ता  तब  वे  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  लगाते  सीमा  शुल्क  अवरोध  ओर  दूसरे
 परिमात्रात्मक  अवरोध  पैदा  करते  परिणामस्वरूप  विकासशील  देश  निर्यात  करने  और  अपने  कर्ज
 का  भुगतान  करने  में  असमर्थ  होते  तब  ओर  ऋण  लिए  जाते  हैं  और  ऐसी  स्थिति  हो  जाती  है  कि
 देश  को  अपनी  मुद्रा  का  अवमूल्यन  करने  को  कहा  जाता  है  जैसे  ही  वे  अपनी  मुद्रा  का  अवमूल्यन
 करते  हैं  कच्चा  जो  उन्नत  देशों  को  भेजा  जाता  है  वह  और  श्स्ता  हो  जाता  है  ओर  उनका

 विकसित  देशों  से आयात  किया  जाने  वाला  सामान  महंगा  हो  जाता  तब  वे  ऋण  के  फंदे  में  फंस
 जाते  हैं  जिपे  मैं  मोत  का  फन्‍दा  कहना  सोभाग्य  से  हमारे  एक  विदेश  मंत्री  हैं  जो  आथिक

 मंत्रालयों  व  योजना  आयोग  में  आथिक  मामलों  से  भी  भलीभांति  पा  रचित  हैं  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  बहुत  अच्छा  हम  स्वीकार  करते  हैं  ।

 शओ  विनेश  सिह  :  आपका  दोबारा  घन्यवाद  ।  इसलिए  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि  वे  हमें  मुद्रा
 अवमूल्यन  या  मोत  के  जाल  में  नहीं  जानै  देंगे  जिनकी  देश  में  चर्चा  हो  रही  है  और  मैं  सोचता  हूं  कि  वह्‌
 इसे  अच्छी  तरह  जानते  हैं  ।

 एक  माननोय  सदस्य  :  वह  क्‍या  कर  सकते  हैं  ?  वह  एक  गरीब  आदमी  हैं  ।

 श्री  दिनेश  सिह  :  वह  उस  आशय  से  गरीब  आदमी  नहीं  हैं  जिस  प्रकार  आप  उन्हें ऐसा  कहते

 हैं  ।

 श्री  जयपाल  रेड्डी  :  वह  अपने  वित्त  मंत्री  को  नहीं  बता  वह  यह  नहीं
 जानते  कि  वह  क्‍या

 श्री  दिनेश  सिंह  :  जहां  तक  हमारा  सम्बन्ध  मैं  सोचता  हूं  इस  सरकार  की  एक  सबसे

 पूर्ण  उपलब्धि  एक  पुराने  सपने  को  साकार  करना  है  ।  द  क्षण-एशियाई-क्षेत्रीय  सहयोग  संघ  की  स्थापना
 में  सहायता  करन  का

 1.00  म०  Go.

 साक॑  पर  मैं  इतना  ज्यादा  जोर  इसोलिए  दे  हूं  क्योंकि  संसार  में  यही  एक  ऐसा  क्षेत्र
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 जिसमें  क्षेत्रीय  सहयोग  के
 लाभ  नहीं  थे  और  जैसा  मैंने  शुरू  में  कहा

 है
 हम  विश्व-स्त  रीय  संगठनों

 को  बढ़ावा देने  के  लिए  किसी  भी  समझौते  ;  रहे  फिर
 भी  कम  से  कम क्षेत्रीय

 स्‍तर  पर  हम  संगठन  विकसित  कर  पाए  हैं  और  इसीलिए  एक  क्षेत्रीय  संगठन  की  जिसके  सदस्य

 हम  भी  किसी  भी  समय  की  एक  सबसे  बड़ी  ऐतिहासिक  उपलब्धि  विशेषतया  इस  सरकार  की

 परत  च  मर  अमर  ४

 उपलब्धि  मानी  जा  सकती  है  और  मैं  एक  बार  फिर  प्रधान  मंत्री  और  सभी  अन्य  लोगों  जो  साक॑

 की  स्थापना  में  सम्मिलित  बधाई  देना  चाहूंगा  ।

 लेकिन  श्रीमान  मैं  जब  भी  हमें  इस  मामले  पर  चर्चा  करने  का  अवसर  मिला तो  मैंने  पूर्व
 अवसरों  पर  भी  जो  कहा  उसे  मैं  दोहराना  चाहंगा  कि  यहां  प्रत्यक्षतः  इन  सदस्य  देशों  में  सहयोग  का

 सम्भावित  आधार  विशेष  रूप  से  भारते  औਂ  पाकिस्तान  हे  बीच  और  भी  अधिक  है  जो  इस  संगठन

 के  दो  सबसे  बड़े  देश  हैं  ओर  इसीलिए  हमें  णकिस्तान  के  साथ  अपने  सम्बन्धों  पर  सबसे  अधिक  ध्यान

 देना  यह  एक  कठिन  स्थिति  है  क्योंकि  सम्बन्ध  दोनों  पर  निर्भर  करते  ॥र  यदि  उन  दोनों
 में  से  एक  उतना  उत्सुक  नहीं  है  जितना  कि  दूसरा  तो  प्रगा  धीमी  रहेगी  ।  परन्तु  यदि  दूसरा  विरोधी

 दृष्टिकोण  अपनाता  है  तो  यह  और  भी  कठिन  हो  जाता  मैं  यह  तो  नहीं  कहूंगा  कि  पाकिस्तान
 के  लोग  भारत  के  साथ  सहयोग  +े  विरुद्ध  यह  मेरा  अनुभव  मुझे  पाकिस्तान  के  कुछ  मित्रों  से

 बात  करने  का  अवसर  वहां  के  लोग  भारत  के  साथ  घनिष्ठ  सम्बन्ध  रखना  चाहले  हैं  जैसे  कि
 भारत  के  लोग  ।

 प्रो०  एर०  जी०  रंगा  :  हमें  अभी  भी  यही  उम्मीद  है  ।

 श्री  दिनेश  सिह
 :  यह  हमारी  उम्मीद  नहीं  है  अपितु  वास्तविकता  अधिक  महत्वपूर्ण  बात

 यह  है  कि  सरकार  सहयोग  दे  ।

 यहीं  पर  कठिनाई  पैदा  होती  अतः  मैं  पाकिस्तान  के  जिम्मेदार  व्यक्तियो ंसे निवेदन  करता
 हैँ  कि  वे  भारत  से  सहयोग  के  बारे  में  सोचें  ।  पाकिस्तान  के  साथ  हमारे  सम्बन्ध  उतार-चढ़ाव  की  स्थिति
 में  उनमें  उतार  की  स्थिति  अधिक  और  चढ़ाव  की  कम  रही  आज  भी  के  बाद  और
 प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  तथा  राष्ट्रपति  जिया  की  दिल्‍ली  में  हुई  बंठक  के  वाद  दोनों  सरकारों  के
 बीच  बेहतर  मेल-मिलाप  को  आशा  करते  हैं  ।  आशा  यह  थी  कि  सम्बन्ध  सुधरेंगे  परन्तु  नहीं  सुधरे  समझा
 जा  सकता  है  कि  राष्ट्रपति  जिया  का  पाकिस्तान  परिवर्तन  के  दोर  से  गुजर  रहा  है  और  लोकतंत्रीय
 प्रणाली  की  ओर  अग्रसर  है  और  मुझे  उम्मीद  है  कि  सरकार  )

 श्री  संग्यद  शाहबुह्दीन  :  पाकिस्तान  में  असामान्य  बात  है  ?

 श्री  दिनेश  सिंह  :  नहीं  मेरा  अभिप्राय  है  इस  समय  कम  मंत्रीपूर्ण  सम्बन्ध  एक  अस्थायी
 असामान्यता  है  ।

 मैंने  सोचा  कि  अन्ततः  पाकिस्तान  तरक्की  इसके  अधिक  अवसर  क्या  आप  ऐसा  नहीं
 समझते  हैं  ?
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 श्री  संय्यद  शाहबहोन  :  यह  ठीक

 श्री  दिनेश  सिह  :  मैं  पाकिस्तान  के  साथ  सम्बन्धों  को  अधिक  महत्व  देता  हूं  परन्तु  हमारी
 कठिनाई  है  कि  पाकिस्तान  और  भारत  के  बीच  समझ  बूम्  की  कंमी  हमारे  रक्षा  व्यय  पर  ही  ध्यान

 दें
 ।
 ऐसा  इसलिए  है  कि  पाकिस्तान  को  भारी  मात्रा  में  रियायती  दर  पर  शस्त्र  मिले  हैं  तथा  हमें

 तदानुसार  व्यय  करना  ऐसा  इसलिए  भी  है  कि  पाकिस्तान  रक्षा  की  अपनो  संकल्पना  के  कारण  इस
 क्षेत्र  में  ग्राहक-राज्य  का  दायित्व  निभा  रहा  हमने  देखा  कि  न  केवल  अमरीकी  नो  सेना  ने  वहां  की

 यात्रा  की  है  अपितु  अमरीकी  विदेश  मंत्री  श्री  शुल्ज  ने  अपने  वक्तब्यों  में  कहा  है  कि  आपात  स्थिति  पैदा

 होने  पर  वे  पाकिस्तान  को  अपने  रक्षा  प्रयास  के  भीतर  गिनते  जिए  देश  से  हम  घनिष्ठ  सम्बग्धों  को

 भ्पेक्षा  करते  हैं  उसके  ग्राहक-राज्य  बनने  के  कारण  हमारे  लिए  समस्याएं  पंदा  होंगी  और  स्वयं

 पाकिस्तान  के  लिए  भो  समस्याएं  पैदा  और  मुझे  विश्वास  है  कि  अधिकांश  पाकिस्तानी  जनता

 उस  गठजोड़  से  पृथक  होकर  पूर्ण  स्वतंत्र  नीति  अपनाना  चाहेगो  जो  दूरस्थ  देशों  के  सिद्धान्तों  ओर  सुरक्षा
 आदि  के  विचारों  से  नियन्त्रित  नहीं  होगी  ।  अतः  के  बड़े  भागीदार  के  पाकिस्तान  की  तुलना
 में  बड़ा  देश  होने  के  नाते  हमारा  यह  कत्तंव्य  है  कि  हम  पाकिस्तान  से  सम्बन्ध  सुदृढ़  करने  के  लिए  सभी
 प्रयास  करें  और  ऐसे  उपाय  करें  कि  पाकिस्तान  की  जनता  के  साथ  सम्पर्क  कायम  किया  जा  सफे  तथा

 दोनों  देशों  की  जनता  के  बीच  संबंध  बनाने  के  लिए  प्रयास  करें  ताकि  हम  प्रेम-भाव  और  सहयोग  से  रह
 सके  ।

 के  मामले  मुझे  श्री  लंका  की  आअकल  की  घटनाओं  पर  अत्यन्त  छेद  वहां  हो
 रहा  नरसंहार  सबके  लिए  अत्यन्त  दुःख  ओर  चिन्ता  का  विषय  भारत  सरकार  ने  भरसक  प्रयास
 किया  है  ताकि  समस्या  का  समाधान  हो  सके  ।

 श्री  के०  पी०  उन्‍नीकृष्णन  :  जरूरत  से  ज्यादा  ।

 भरी  दिनेश  सिह  :  मित्र  कहते  हैं  जरूरत  से  ज्यादा  ।  मैं  इसपर  झुछ  नहीं  कहना  चाहुंगा  ।  फ्रू्जु
 ऐसा  समझा  जा  रहा  है  कि  जो  सहायता  हम  देते  रहे  है ंउसका  उपयोग  सेनिक  बल  को  सुदृढ़  करने  के

 लिए  किया  गया  है  तथा  वे  राजनीतिक  सम्राधान  के  स्थान  पर  सेनिक  समाधान  की  बात  करना  चाहते

 परन्तु  यह  अत्यन्त  खेद  की  बात  यह  बात  स्वयं  श्री  लंका  के  राष्ट्रपति  ने  कही  सबंबिदित  है
 कि  पहले  पुलिस  का  इस्तेमाल  किया  गया  फिर  सेना  फिर  नौ  सेना  का  तथा  अब  वायु  सेना  द्वारा

 ्रपनी  जनता  पर  बमबारी  की  जा  रही  इस  मामले  को  हमें  गम्भीरता  से  लेना  मैं  दूसरे
 देशों  के  आंतरिक  मामलों  में  हस्तक्षेप  करने  का  समर्थन  नहीं  करता  हूं  विशेष  रूप  से  पड़ौसी  ओर  मित्र

 देशों  के  आन्तरिक  मामलों  में  परन्तु  मैं  समझता  हूं  कि  हमें  श्री  लंका  के  प्रति  अधिक  दुढ़  रुख  अपनाना

 चाहिए  तथा  उनपर  जोर  देना  चाहिए  कि  वे  राजतीतिक  समाधान  की  करें  सेनिक  नहीं  ।

 समापति  महोदय  :  आपको  कितना  समय  ओर  चाहिए  ।

 झओ  दिनेश सिह  :  यदि  यह  पहली  घंटी  का  संकेत  है  तो  मैं  दो  मिनट  में  समाप्त कर

 bys
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 एएनननननननशणणएणएएन  नी  कक  हम fata मंत्रालय की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं तो मैं यह याद कराना चाहता -

 हम  थिदेश  मंत्रालय  की  मांगों  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  तो  मैं  यह  याद  कराना  चाहता  हूं  कि  दो
 मामले  ऐसे  हैं  जिनकी  ओर  उन्हें  व्यक्तिगत  रूप  से  ध्यान  देना  एक  बात  तो  यह  है  कि  हमें
 अधिक  दृढ़  नी  तियां  तैयार  करनी  चाहिए  और  अपने  मिशनों  को  भेजनी  चाहिए  क्ोंकि  मैंने  देखा  है  कि

 ई  मिशन  अपने  कार  से  पूरी  तरह  परिचित  नहीं  है  उन्हें  मंत्रालय  से  प्राप्त  पत्रों  के  उत्तर  देने  तथा
 राजनयिक  समारोहों  में  भाग  लेने  के  अतिरिक्त  कुछ-.पता  नहीं  अतः  किसो  क्षेत्र  में  बेहतर  समन्वय
 और  उनके  कत्तंव्य  संबंधी  अधिक  विशिष्ट  सश्झ  बूझ  से  हमारी  विदेश  नीति  तैयार  करने  में  काफ़ी

 सहायता  विदेशी  दूतावासों  के  लिए  व्यक्तियों  का  चयन  उनकी  सुविधाओं  तथा  जल--वायु
 के  आधार  पर  नहीं  किया  जाना  मैं  समझता  हूं  कि  एक  तरह  की  क्षेत्र  विशेषज्ञता  आबश्यक  है
 तथा  यह  तभी  संभव  है  यदि  हम  दी  जा  रही  सुविधाओं  को  बढ़ायें  ताकि  लोगों  को  क्षेत्र  विशेषज्ञता  प्राप्त
 करने  एक  लम्बे  समय  तक  समस्या  को  समझने  में  प्रोत्साहन  बजाए  इसके  कि  वे  एक  भाग  से
 विश्व  के  दुसरे  नितान्त  भिन्न  भाग  में  स्थानान्दरित  किये  उन्हें  एक  भाषा  सीखने  को  कहा  जाता

 है  तथा  मजे  की  बात  यह  है  कि  उन्हें  सीखी  गई  भाषा  वाला  देश  फिर  कभी  नहीं  इन
 छोटी-छोटी  बातों  पर  कुछ  अधिक  ध्यान  देने  से काफी  लाभ  होगा  ।

 इस  अवसर  पर  मैं  सरकार  को  उनके  द्वारा  किये  गये  रचनात्मक  कार्य  के  लिए  बधाई  देता

 जिसका  कि  मैंने  पहले  उल्लेख  किया  अर्थात  तथा  हमारी  विदेश  नीति  का  संचालन  जिससे  हमें
 पर्याप्त  लाभ  पहुंचा  न  केवल  भारत  में  ही  अपितु  अंतर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  भी  ।  सारे  विश्व  में  हमारे
 देश  को  प्रतिष्ठा  है  तथा  हमारे  प्रधान  मंत्री  को  काफी  लोकप्रियता  तबा  समर्थन  मिलता  विदेश  मंत्री
 द्वारा  कार्यभार  संभाले  जाने  के  बाद  यह  पहला  बजट  पेश  हुआ  है

 ।  मैं  उन्हें  बधाई  देता  हू ंतथा  उनकी
 सफलता  की  कामना  करता  घन्यवाद

 थी  जो  ०  जी०  स्वेल  :  सभार्पात  )

 करी  सोमनाथ  चटर्जों  )  :  विदेश  मंत्री  के  बाद  राजदूत  ।

 श्रो  जो०  जो०  पिछले  एक  महीने  से  जब  से  हम  सत्र  में  है  विशेश  मंत्री  को  कुछ  विदेशों

 उनके  सभा  में  दिये  गये  वक्‍तव्यों  की  आलोचना  की  गई  है  ।  परन्तु  मैं  समझता  हू  यह  परिस्थिति

 हमें  चोरी-छिपे  कारंवाई  करने  की  जरूरत  नहीं  न  ही  हमें  नुक्तचीनी  या  टालमटोल  करने

 की  जरूरत  न  ही  हमें  गोल  बात  कहने  की  जरूरत  नही  हमें  भावुकतापूर्ण  होने  की  जरूरत

 तथा  मैं  समझता  हूं  कि समय  आ  गधा  है  कि  हमें  अपने  महान  देश  की  टुकड़ों  में  बंटे  होने  की  छवि  को

 करना  तथा  उन  देशों  के  मंसूबरों  को  दूर  करना  है  जो  हमारा  उपद्यास  करने  की  चेष्टा  करते
 तथा  हमा  को  भट्टो  बनाना  चाहते था

 मैं  समझता  हूं  हम  ऐसी  स्थिति  में  हैं  कि  जिस  पर  कोई  भी  आक्रमण  कर  सकता  हे  हस  क्षेत्र  में

 भारी  अशान्ति  फंल  सकती  विदेश  मंत्री  तथा  त्रिद्वात  सदस्य  मेरे  साथ  सहमत  होंगे  कि  कई  बार

 गत  अनुमान  लगाने  के  कारण  युद्ध  हुए  तथा  अब  भी  परमाणु
 युद्ध

 हो  सकता  यह  उच्ति |
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 है  कि  हम  अपनी  बात  कहें  कि  किस  सीमा  तक  हम  जा  सकते  हैं  और  किस  सीमा  तक  नहीं  ताकि  गलत

 चाहे  वे  पाकिस्तान  के  बारे  में  थे  अथवा  श्रीलंका  के  बारे  में  ।  उन्होंने  अपने  दायित्व  को  निभाया  है
 तथा  मैं  उन्हें  बधाई  देता  हूं  ।

 इन  घटनाओं  के  कारण  हमारा  मुख्य  ध्यान  श्रीलंका  और  पाकिस्तान  की  ओर  जंसा  कि
 भ्री  दिनेश  सिह  ने  कहा  है  कि भारत  ओर  पाकिस्तान  की  जनता  में  सदभावना  है--उन  पर  यह  बात
 स्पष्ट  कर  देनी  चाहिए  कि  हमारी  उनके  प्रति  कोई  दुर्भावना  नहीं  है  हमें  पाकिस्तान  की  एक  इन्च  भी

 भूमि  नहीं  चाहिए  तथा  उनके  आंतरिक  मापले  में  हमारा  कोई  हित  नहीं  है  हम  पाकिस्तान  अथवा  उसके
 किसी  भाग  को  क्यों  चाहेंगे  ?  इसका  कोई  औचित्य  नहीं  जब  हम  कहते  हैं  कि  हमें  पाकिस्तान  की
 स्थिरता  एवं  समृद्धि  में  गहरी  दिलचस्पी  तो  यह  हमारी  हार्दिक  इच्छा  को  व्यक्त  करता  इसमें
 कोई  सन्देह  नहीं  होना  चाहिए  ।  यदि  आज  हमारे  तथा  पा  किस्तान  के  शासकों  के  बीच  कोई  मतभेद
 जिनकी  ओर  मेरे  मित्र  श्री  दिनेश  सिंह  ने  उल्लेख  किया  है  -  तो  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  सब  हमारे
 पैदा  किये  हुए  नहीं  शान्ति  एवं  अनाक्रमण  संधि  के  अन्तगंत  भेदभाव  मिटाकर  सद्भावना  स्थापित
 करने  का  स्वागत  करते  राष्ट्रपति  जिया  के  सावंजनिक  भाषणों  का  हम  स्वागत  करते  परन्तु
 हम  चाहते  हैं  कि  इन  वक्‍तव्यों  को  ठोस  व्यवहारिक  रूप  दिया  जाना  चाहिए  |  हम  उनके  शिमला  समझौते
 के  बारे  में  व्यक्त  भावनाओं के  बारे  में  सन्तुष्टि  चाहते  शिमला  ८  मझौता  अपने  आप  में  अनाक्रमण
 संधि  उसके  साथ  ही  वे  काश्मीर  के  प्रश्न  को  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  जैसे  अन्तर्राष्ट्रीय  संगठन  में  ले  जाने
 की  बात  कहते  हम  उनसे  जानना  चाहेंगे  कि  उनका  वास्तविक  उद्देश्य  क्या  पाकिस्तान  में
 निकतम  शस्त्रों  क ेलाये  जाने  जिनका  उपयोग  अफगानिस्तान  जैसे  पवंतीय  क्षेत्र  में  नहीं  किया  जा

 बया  उद्देश्य  हम  उनसे  इस  बात  का  भी  सन्‍्तोषजनक  उत्तर  चाहते  हैं  कि  वे  यूरेनियम
 समृद्ध  करने  की  सुविधाओं  का  क्‍या  कर  रहे  हैं  जबकि  उनके  देश  में  कोई  आणविक  संयंत्र  नहीं  इस
 इंधन  को  और  कहां  इस्तेमाल  किया  जा  सकता  हग  उनसे  यह  भी  जानना  चाहते  हैं  कि  अगर
 अफगानिस्तान  उनकी  समस्या  है  और  इस  कारण  अगर  वे  जान-बूझकर  एक  महाशक्त  का  ग्राहक  राज्य
 बन  गये  हैं  तो तब  भारत  की  सीमा  के  साथ  भारी  सेनिक  जमाव  क्‍यों  गया  ?  हम  इस  बारे  में
 संतुष्टि  चाहेंगे  कि जब  हम  पारस्परिक  विवादों  का  द्विपक्षीय  आधार  पर  निपटाने  की  बात  करते  हैं  फिर
 वे  विदेशी  अड्डों  को समाप्त  न  करने  का  आग्रह  क्‍यों  करते  जेसा  कि  सर्वविदित  है  पाकिस्तान  अपने
 आप  निर्णय  लेने  की  स्थिति  में  नहीं  उसे  एक  बड़ी  शक्ति  के  हितों  का  ध्यान  रखना  पड़ता  है  तो  क्या
 इससे  द्विपक्षीय  समझोते  हो  सकते  जब  हम  कहते  हैं  कि  द्विपक्षीय  वार्ताओं  में  तीसरे  देश  के  हस्तक्षेप
 से  समस्याओं  का  समाधान  नहीं  होगा  तो  हम  चाहते  हैं  कि  अगर  वे  सच्चे  उनके  शान्ति  प्रयास  सच्चे
 हैं  तो  उन्होंने  अपने  देश  में  विदेशी  अड्डों  को  हटाये  जाने  से  इन्कार  क्यों  नहीं  किया  ?  विदेश  मंत्री  ने कल
 एक  भौर  निराशाजनक  बात  की  ओर  संकेत  किया  ।  जब  अमरीकी  सातवां  बेड़ा  पाकिस्तान  में
 पाकिस्तान  के  दो  नो-सेनिक  पोत  कोलम्बो  गये  क्या  यह  एक  संयोग  ही  था  अथवा  पाकिस्तान  और
 श्रीलंका  के  बोच  कोई  गठजोड़  है  ?  ये  भारत  को  उनके  हितों'को  नुकसान  पहुंचाने  के  सम्बन्धों बन्धां
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 के  अतिरिक्त  और  किस  प्रकार  के  सम्बन्ध  हो  सकते  इसके  अतिरिक्त  और  कोई  सम्बन्ध  नहीं  हो

 सकते  ।  इन  दोनों  के  बीच  और  कुछ  एक  समान  नहीं  एक  उत्तर  में  है  मौर  दूसरा  दक्षिण  औ

 इसलिए  जहां  यह  अच्छी  बात  है  कि  हमें  पाकिस्तान  के  साथ  हमारी  समस्या  के  निपटाने  के  प्रयत्न

 तो  करने  चाहिए  वहां  हमें  ये नहीं  समझना  चाहिए  कि  यह  बहुत  आसान  यदि  ऐसी  ही  बात  है  जंस

 कि  विदेश  मंत्री  जी  ने  सदन  में  आकर  बताया  है  कि  हमारे  प्रधान  मंत्री  की  पाकिस्तान  यात्रा  के  बारे  में

 हब  तक  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  जायेगा  जब  तक  अन्य  समस्याएं  न  सुलझा  ली  जाएं  तो  मैं

 इसकी  सराहना  करता  हूं  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  ओर  कहता  हूं  कि  जब  तक  ये  समस्याएं  न  सुलझा
 ली  जाएं  तब  तक  हमारे  प्रधान  मंत्री  और  पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  के बीच  शिखर  वार्ता  से  केवल

 झूठी  आशाएं  ओर  गलत  अनुमान  उत्यन्न  जहां  तक  पाकिरतात  का  सम्बन्ध  मुझे  इतना  हं

 कहना

 प्रो०  म॒  दंडवर्त  :  झूठी  आशा  किन्तु  अच्छी

 श्री  जी०  जी०  स्वेल  :  श्रीलंका  के  बारे  में  मैं  सरकार  को  यहां  पर  उपस्थित  अपने  अन्य
 साथियों  ओर  श्री  जी०  एस०  ढिल्लों  को  बधाई  देना  चाहता  हुं

 जो  किसी  समय  मेरे  साथी ये  वह
 अध्यक्ष  की  कुर्सी  पर  बैठा  करते  थे  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  जब  वह  वहां  से  हटे  तो  आप  बेठने  लगे  थे  ।

 भरी  जी०  जी०  स्वैल  :  मैं  उन्‍हें  श्रीलंका  में  मानव  अधिकारों  के  उल्लंघन  के  सम्बन्ध में  जेनेवा
 में  मानव  अधिकार  आयोग  के  समझ  स्पष्ट  बात  कहने  पर  बधाई  देता  यह  न  केवल  हमारी  बल्कि

 पूरे  विश्व  की  राय  वास्तव  में  हम  इस  सम्बन्ध  में  बहुत  देर  तक  चुप  रहे
 सारा  विश्व  श्रीलंका

 में  मानव  अधिकारों  के  उल्लंघन  के  बारे  में  कह  रहा  बहुत  से  देशों  ने आव।ज  उठाई  अनेक

 अन्तर्राष्ट्रीय  संगठनों  ने  भी  इसके  बरे  में  कहा  हमने  ऐसा  तभी  किया  है  जब  हमने  देखा  कि  स्थिति

 बदतर  होती  जा  रही

 मैं  अपने  देश  के  बहुत  से  लोगों  के  संदेह  को  व्यक्त  करना  चाहता  हम  श्रीलंका  के

 राष्ट्रपति  श्री  जयव् ने  दुविधा  की  स्थिति  को  समझ  नहीं  कभी  तो  वे  सेना  की  मदद  से  इस
 समस्या  को  समाप्त  करने  की  डींग  हृकिते  हैं  और  अगले  ही  पल  वह  राजनीतिक  हल  के  पक्ष  में  बात
 करते  हमें  उनका  यह  रवेया  समझ  में  नहीं  मेरे  विचार  में  हम  उनसे  यह  अनुरोध  करें  कि

 वहू  इस  सदन  के  सदस्यों  को  मूर्ख  न  समझें  ओर  यह  न  समझे  कि  शेष  विश्व  उनकी  चालाकी  को  नहीं
 समझ  पाया  मैं  श्रीलंका  के  नेताओं  की  ईमानदारी  को  मानने  के  लिए  तैयार  हूं  क्योंकि  उनके  देश
 जैसी  स्थिति  विश्व  के  किसी  देश  में  नहीं  हो  सतती  ।  किन्तु  मुझे  इस  बारे  में  सन्देह  है  कि  क्‍या  श्रीलंका
 के  नेता  गास्तव  में  इस  स्थिति  में  हैं  कि  वे  अपने  आप  निर्णय  ले  आपने  अपनी  रिपोर्ट  में
 श्रीलंका  में  विश्व  अन्य  देशों  की  आसूचना  एजेंसियों  की  उपस्थिति  का  जिक्र  किया  अपने

 भू-सामरिक  हितों  हतों  को  बढ़ाने  के  लिए  हिन्द  महःसागर  और  त्रिकोमाली  छाड़ी  तथा  अन्य  स्थानों  पर

 अन्य  देशों  द्वारा  बट्ढे  बनाये  जाने  का  भी  जिक्र  किया  इससे  सन्देह  उत्पस्त  होता  है  कि  क्या  श्रीलंका  के
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 नेता  वास्तव में  इस  संबंध  में  स्वयं  निर्णय  ले  सकते  अब  हम  उस  स्थिति  में  पहुंच  चुके  इसलिए

 यह  भारत  के  लिए  सीधी  धमकी  है  ।

 यदि  आप  नक्शे  में  देखें  तो  श्रीलंका  बिल्कुल  हमारी  सीमा  के  साथ  लगता  हुआ
 आप  वहां  पर  किसी  प्रकार  की  गड़बड़ी  बर्दाश्त  नहीं  कर  सकते  ।  इसलिए  यदि  कोई  मुझ  पर  प्रहार
 करने  का  प्रयत्न  करता  है  तो  मुझे  उसे  चेतावनी  दे  देनी  चाहिए  ।

 प्रो०  सच  दण्डवर्ते  :  मेरे  विचार  में  किसी  पर  अनुचित त  आघात  करने  की  कोई  आवश्यकता
 न नही ं।8। ट

 श्री  जो०  जी०  स्वेल  :  मैं  केवल  अतने  उरुमूल  का  बचाव  करूंगा  और  इस  कोशिश  में  दूसरे
 का  चेहरा  बिगड़े  तो  यह  एक  अलग  बात  भेरे  विचार  में  अब***

 श्री  के०  पो०  उनन्‍्लीकृष्णन  :  उनके  पास  ब्लंक-बेल्ट  का  खिताव

 श्री  जी०  जी०  इससे  पहले  कि  ऐसा  हो  हमें  कुछ  करना  यह  आवश्यक

 नहीं  कि  इसके  बारे  में  सदन  में  कुछ  कहा  जाये  अथवा  समाचा  र-पत्रों  में  कुछ  छापा  जब  हमें  ऐसा
 लगे  कि  भारत  के  हितों  को  नुकसान  पहुंच  रहा  है--तब  यह  समस्‍या  केवल  श्रीलंका  की  समस्या  नहीं

 रह  जाती  ।  हम  इस  देश  में  रह  रहे  550  लाख  तमिलों  में  खलबली  नहीं  मचाना  चाहते  ।  श्रीलंका  को
 अपनी  समस्या  सुलझाने  का  पूरा-पूरा  अधिकार  है  किन्तु  हमारे  सामने  कोई  समस्या  या  खतरा  उत्पन्न

 करने  का  कोई  अधिकार  नहीं  है  ।  हमें  ऐसा  होने  से  रोकने  के  लिए  कदम  उठाने  चाहिएं  ।  हमें  यह  संदेश

 न  केवल  बल्कि  श्रीलंका  के  सभी  मित्र  देशों  तक  पहुंचाना

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यदि  अन्त  में  ऐसा  होता  है  तो  विश्व  में  किसी  को  हमारी  आलोचना

 करने  का  अधिकार  नहीं  होगा  ।  यदि  राष्ट्रपति  रीगन  ने  अपने  संद्धान्तिक  हिठों  को  कुछ  खतरा  पहुंचने
 के  कारण  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  से  हजारों  मल  दूर  स्थित  ग्रेनेडा  में  हस्तक्षेप  करना  अपना  कतंव्य

 और  अगर  वह  आज  यह  सोचता  है  कि  उन्हें  अमेरिका  से  हजारों  मील  दूर  बसे  निकारागुआ  में

 अपने  सैद्धान्तिक  हितों  को  खतरा  पहुंचने  के  का  ण  हस्तक्षेप  करना  तो  यदि  हम  अपने  राष्ट्रीय
 हितों  की  रक्षा  करना  चाहें  तो  क्या  वह  वहां  भी  हस्तक्षेप  करेगा  ।

 किन्तु  इतना  सब  कहने  के  बाद  मैं  विदेश  मंत्री  से  कुछ  कठिन  प्रश्न  पूछना  चाहता  मुझे  पूरा
 कि ०५ #

 भी  के०  पी०  उन्‍्नोकृष्णन  :  कृपया  ध्यान

 झरो  जो०  जो०  स्वेल  :  अपनी  सरकार को  बधाई  देना  और  समथंन  देना  मेरा  क॒तंव्य  है  किन्तु
 इसके  साथ-साथ कुछ  ऐसी  बातें  बताना भी  मेरा  कर्तव्य है  जिससे हम  बेहतर ढंग  से  कर  सकते
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 गा

 क्‍यों  नहों
 ?

 मुझे  पूरां
 विश्वास

 है  कि  मेरे  प्रश्न  सुनने  के  बाद
 आपके

 पास  उनका  कोई
 जवाब  नहीं  होगा  ।

 प्रो०  सधु  दन्डवर्ते  :  आपकी  भविष्यवाणी  बड़ी  निमंम  है  ।

 श्री  जी०  जी०  स्वेल  :  मैं  आपको  यह  बात  रिकार्ड  में  दर्ज  हो  रही  मैं  कह  रहा

 हूँ  कि  आपके  पास  कोई  जवाब  नहीं  होगा  क्‍योंकि  इतनी  बड़ी  रिपोर्ट  में  इन  बातों  का  कोई  जिक्र
 नहीं  आपको  इस  समस्‍या  की  जानकारी  नहीं  मुझे  आपसे  कोई  शिकायत  नहीं  आप

 मेरे  अच्छे  मित्र  मश्े  आपके  मंत्रालय  से  शिकायत  उन्हें  साथथंक  ढंग  से  सोचने  की  आदत

 नहीं  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  आप  बहुत  अच्छी  अंग्रेजी  बोलते  हैं  ।

 श्रो  जो०  जी०  स्वेल  :  उन्हें  समस्याओं  का  पूर्वानुमान  लगाना  नहीं  आता  |  मैं  आपसे  पूछता
 हूँ  ।  क्या  श्रोलंका  और  बंगलादेश  ही  हमारे  निकटस्थ  १९ोसी  है  ?  बर्मा  के  बारे  में  क्‍या  हैं  ?

 बर्ना  हमारे  निकटस्थ  पड़ोसियों  में  तीसरा  सबसे  बड़ा  देश  ऐसा  देश  जिसकी  सीमा  हमारी  सीमा
 को  छूठी  हुई  जो  भूमि  तथा  समुद्र  के  क्षेत्रफल  में  केवल  चीन  से  छोटा  पूरे  दक्षिण-पूर्वी  एशिया  में
 सबसे  बड़ा  ऐसा  देश  है  जो  प्राकृतिक  सम्पदा  से  इतना  भरपूर  है  कि  सभी  प्रकार  से  आत्म-निर्भर  हो
 सकता  है  किन्तु  फिर  भी  उस्तने  कभी  यह  नहीं  कहा  कि  वह  हमारे  देश  और  विश्व  के  अन्य  देशों  से
 मिलने  वाली  आधथिक  सहायता  की  परवाह  नहीं  करता  ।  ऐसा  देश  जो  हमारे  इतने  नजदीक  है  कि  जिसके
 साथ  बहुत  व्यापार  कर  सकते  ऐसा  देश  जिसके  सांस्कृतिक  संबंध  इतिहास  में  बहुत  पुराने  ऐसा
 देश  जिसके  द्वारा  एक  बार  हमला  किये  जाने  पर  हमारी  राजनीतिक  स्वतंत्रता  खतरे  में  पड़  गई
 ऐसा  देश  जिस्तके  कोको  का  उत्पादन  करने  वाले  टापू  हम।रे  देश  की  सीमा  से  लगते  हुए  हैं  और  अंडमान
 के  शीर्ष  पर  स्थित  ऐसा  देश  जिसके  टापुओं  को  बड़ी  आसानी  से  हमारे  विरुद्ध  सैनिक  बह्टों  में
 बदला  जा  सकता  है  ओर  जहां  का  क्षेत्रीय  पर्यावरण  अत्यन्त  आक्रामक

 हम  पाकिस्तान  के  साथ  संबंध  मेत्रीपूर्ण  न  होने  के  कारण  चिंतित  हम  दूरगामी  परिणाम

 देखने  के  आदी  नहीं  हैं  । जब  कभी  समस्‍या  होती  है  हम  फोरन  दह्वी  उसे  हल  कर  लेना  चाहते  हैं  ।

 हो  सकता  है  कि  आप  इसकी  परवाह  न  करते  हों  ।  लेकिन  अन्य  देश  करते  जापान  करता

 किन्तु  हमारी  उत्तर  दिशा  की  ओर  हमारा  पड़ोसी  देश  चीन  विशेषकर  ऐसा  करता  बर्मा  पर

 चीन  का  काफी  अधिक  प्रभाव  हम  राजनीति  में  तेज-तर्रार  देश  चीन  यदि  चाहे  तो  वह  बर्मा
 में  राजनीतिक  ढांचे  को  बदल  सकता  ऐसा  करना  तो  दूर  चीन  का  बर्मा  के  साथ  बड़ा  गहरा
 आधिक  सहयोग  है  ।  पिछले  वर्ष  चीन  के  राष्ट्रपति  में  अपनी  पहली  विदेश  यात्रा  में  पहले  बर्मा  जाने  का
 निर्भय  किया  ओर  बाद  में  आप  भलो  भांति  जानते  हैं  कि  हम  जैसे  हर  समय  विश्व  में

 घृमते
 रहने  वालों  अलय  चीन  के  नेता  केवल  तभी  यात्रा  करते  हैं  जब  उन्हें  कोई  लक्ष्य  प्राप्त  करना  होता
 है  ॥  चीन  के  राष्ट्रपति  की  बर्मा  यात्रा  के  बाद  हमने  वहां  पर  किसको  भेजा  ?  विदेश  मंत्रालय  के  राज्य
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 जो०  जो०

 मंत्री  जो  इतने  कुशल  नहीं  भेजा  ।

 चीन  ने  बर्मा  के  आथिक  विकास  में  अरबों  डालर  की  राशि  लगा  रखी  जबकि  हमने  दस

 लाख  डालर  १  ग़ी  तुल्छ  और  हास्यास्पद  पेशकश  की  जिसे  उन्होंगे  लेने  स ेइंकार  कर  दिया***

 समापति  महोत्य  :  कृपया  अपनी  बात  समाप्त

 श्री  जी०  जी०  स्वल  :  मैं  समाप्त  कर  रहा  हूं  ।

 अब  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  हमें  बर्मा  पर  चर्चा  करनी  यह  तो  केवल  इसलिए  कहा
 ताकि  आप  ओर  आपके  अधिकारी  देश  के  हित  में  इस  प्रश्न  पर.विचार

 मैं  एक  अन्य  पहुल  की  ओर  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  बिदेश  मंत्री  जानते  हैं  कि

 चीन  के  राष्ट्रपति  लगभग  सभी  दक्षिण-पूर्व  एशियाई  देशों  की  यात्रा  पर  वह  बंगलादेश  भी  गए
 और  वहां  आध्थिक  समझौता  किया  गया  ।  उसके  बाद  वह  श्रीलंका  गए  ।  हम  जानते  हैं  कि  चीन
 स्तान  को  हथियार  देता  रहा  हमें  ऐसी  भी  रिपोर्ट  मिली  हैं  कि  ईरान  ने  ईराक  के  विरुद्ध  आक्रमण
 के  पीछे  भी  चीन  का  हाथ  है  ।  इस  सबका  कया  मतलब  है  ?  इसका  मतलब  है  कि  चीन  अपने  राजनीतिक
 प्रभाव  और  चालाकी  से  भारत  को  घेर  रहा  है  उसने  न  केवल  अनेक  भामलों  में  विदेशों  में  बल्कि  हमारे
 निकट  के  पड़ोसी  देशों  में  भी  अपना  राजनीतिक  प्रभाव  रखा  हम  इस  सम्बन्त्र  में  क्या  कर  रहे

 क्या  भारत  की  यही  विदेश  नीति  होती  चाहिए  हमारे  जैसा  एक  बड़ा  देश  अपने  आप  में  खोया

 रहे  ओर  पड़ोसियों  से  झगड़ता  रहे  और  अपनी  भूमिका  के  बारे  में  कोई  उदार  अवधारणा  न  मैं
 विशेष  रूप  से  यह  प्रश्न  पूछना  चाहूंगा  ।  जंसा  कि  मैंने  मैं  चाहता  हूं  कि  आपका  मंत्रालय  हमारी
 भूमिका  के  बारे  में  कुछ  ओर  अक्लमंदी  से  सोचे  ।

 अन्त  मैं  संय॒क्त  राष्ट्र  संघ  के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहता  आप  जानते  विदेश  मंत्री  को
 लिश्चित  रूप  से  यह  जानकारी  है  कि  संयुक्त  राष्ट्र  सघ  वित्तीय  संकट  से  गुजर  रहा  कुछ  दिन  पूर्व
 संयूक्त  राष्ट्र  संघ  के  महासचिव्र  ने इस  ओर  ध्यान  आकर्षित  किया  था  कि  इस  विश्व  संस्था  को  संयुक्त
 राज्य  अपरिका  द्वारा  25  प्रतिशत  के  अपने  अशदान  के  न  किए  जाने  के  परिणामस्वरूप  विधटन  कां
 खतरा  पंदा  हो  थया

 हमने  मे  दिन  अपने  मित्र  स्वर्गीय  श्री  ओलफ  पाल्मे  की  प्रशंसा  की  ।  मुझे  उनका  संयुक्त  राष्ट्र
 संघ  में  दिया  गया  भाषणयाद  है  र२ैं  उन्हें  श्रद्धांतललि  अपित  करता  केवल  वह्ढी  एक  ऐसे
 विश्व  नेता  थे  जेन्‍्होंत  संयुक्त  राष्ट्र  के  मंच  से  यह  १  हने  का  साहस  किया  कि  अमेरिका  द्वारा  उठाए
 गए  कदम  के  परिणामस्वरूप  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  वित्त-कोष  में  हुई  कमी  को  विश्व  के  अन्य  देशों  द्वारा
 पू  2  किया  मेरे  विचार  में  यह  एक  और  सुअवसर  हम  एक  बड़े  विकासशील
 होके के  नते  ओर  विकासशील  देश  का  नेता  होने  के  नाते  इस  काम  में  पहल  करनी  चाहिए  जोर  विश्व
 जनश्नत्त  तैयार  करने  तथा  संसाधनों  को  जुटाने  के  प्रयत्न  करना  आप  जानते हैं  कि
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 यूरोपीय  समुदाय  के  देश  भी  इस  दिशा  में  प्रयत्नशील  उनके  राजदूतों  ने  वाशिगटन में  अमेरिका के

 विदेश  मंत्री  से
 इस  सम्बन्ध  में  मिलना  चाह्ा  और  उन्होंने  मिलने  से  इंकार

 कर
 दिया  ।

 इसके  बारे  में
 पूरा  विश्व  चितित  कथा  हमें  चुपचाप  बैठे  रहना  यह  एक  दुर्लभ  अवसर  है  और  मैं  विदेश
 मंत्री  से  माग्रह  कि  वह  इस  पर  विचार  करें  कि  क्‍या  हम  इस  सः  बन्ध  में  पहल  करके  कोई
 लाभकारी  भूमिका  अदा  कर  सकते

 श्री  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  :  --

 कि  विदेश  मंत्रालय  शीर्षक  के  अन्तर्गत  सांग  में  100  रुपये  कम  किये

 में  तमिलों  को  आयोजित  विनाश  से  बचाने  के  लिए  पहल  करने'का  1]  )

 विदेश  मंत्रालय  शीर्षक  के  प्रन्तगंत  सांग  में  आवश्यकता  रुपये  कम  किये

 के  साथ  सम्बन्धों  को  सामान्य  बनाने  की  आवश्यकता  ।  ]

 विवेश  मंत्राजय  शीर्षक  के  अन्तगंत  सांग  में  के  रुपय  कस  किये  जाएं

 द्वारा  आतंकवादियों  को  दिए  जा  रहे  प्रशिक्षण  के  सम्बन्ध  में  कड़ा  विरोध

 व्यक्त  करने  में  असफलता  ।  ]

 विदेश्ञ  मंत्रालय  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  के  रुपये  कम  किये

 खालिस्तान  की  मांग  कर  रहे  लोगों  को  शरण  न  देने  के  लिए  ब्रिटेन  को  मनवाने

 में  सरकार  की  असमर्थता  ।  |

 श्री  सेफ्होन  चोघरो  :  अध्यक्ष  आरम्भ  में  मैं  कहना  हूं  विदेश

 मामलों  के  सम्बन्ध  में  हमारे  देश  की  नीति  अर्थात्‌  शान्ति  और  बच्छे  पड़ौत्ती  सम्बन्ध

 की  नीति  पिछले  वर्षो  के  दौरान  अत्यन्त  खरी  सिद्ध  हई  है  ।  यह  भी  स्पष्ट  है  कि  समाजवादो  द॑शों  से

 हमारे  सम्बन्ध  भी  बहत  लाभदायक  तथा  उपयोगी  रहे  शांति  तथा  अन्तर्राष्टोयग  अखाड़े  के  अन्य

 व्यापक  क्षेत्रों  के  प्रश्न  में  जाने  से  मैं  अपने  से  सम्बन्धित  कुछ  मुद्दों  पर  संक्षेप  में  कहना

 हाल  ही  कुछ  समप्र  हम  अपने  पडोसी  देशों  के  साथ  आपसी  सहयोग  बढ़ाने  को  कोशिश  कर

 रहे  यद्यपि  दक्षिण  एशियाई  क्षेत्रीय  सहयोग  संगठन  क  सदस्य  देशों  के  साथ  सम्बन्ध  सुधा
 रने  की

 बहुत  कोशिश  की  जा  रही  है  लेकिन  ऐसा  लगता  है  |क'एक  लम्बे  सभय  के  द्वेष  के  बाद  चीन से  हमारे

 सम्बन्ध  काफी आशाजनक  लगते  वार्ताओं  के  कई  दोर  हो  चुके  हैं  ओर  दोनों  देशों  की  यह  इच्छा है
 कि  हमें  शान्ति  ओर  सहयोग  के

 साथ रहना मैं कि विदेश मंत्री इन सम्बन्धों में हुई प्रबंधि को विस्तुढ जानकारी
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 कराची  में  अमेरिकी  यूद्धपोत  के  प्रवेश  के  सम्बन्ध  में  कल  हमने  चर्चा  की  |  तब  कई  बातें  कहो
 गईं  ।  लेकिन  तब  मैं  कुछ  बातें  कहना  वाहूंगा  ।  यह  एक  बहुत  अच्छी  बात  है  कि  दक्षिण  एशियाई  ,
 देशों  ने  एकजुट  होने  की  कोशिश  की  शान्तिपूर्वक  रहने  का  प्रयत्न  किया  है  ओर  अपने  आथिक

 सहयोग  में  विस्तार  करने  का  प्रयास  किया  मैं  इसका  स्वागत  करता  लेकिन  असल  बात  यह  है
 कि  जब  हम  एकजुट  होने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  हमें  अपने  जल  क्षेत्र  में  जो  शा्क  मछलो  घुस  आई  है
 उसका  भी  पता  लगाना  वह  है  तीसरी  स्पष्ट  शब्दों  में  कहा  जाय  तो  वह  है  अमेरिकी
 सामज्राज्यवाद  ।

 अब  श्री  लंका  पें  क्या  हो  रहा  है  ?  श्री  जूनियस  जयवर्धने  द्वारा  सेनिक  समाघान  की  बात  किये
 जाने  से  हम  सभी  परिचित  लेकिन  इसी  बीच  वहां  नरसंहार  जारी  हमने  समस्या  का  बातचीत  के
 माध्यम  से  राजनेतिक  हल  निकालने  के  लिए  अपनी  सेवाएं  श्रस्तुत  करने  की  पेशकश  की  लेकिन

 वास्तव  में  क्या  हुआ  श्री  दिनेश  सिंह  को  इस  बात  का  मैं  पूरी  तरह  समर्थन  करता  हूं  कि  अयनी

 आक्रमण  क्षमता  को  संगठित  करने  तथा  तमिल  समुदाय  का  उन्मूलन  करने  हेतु  समय  प्राप्त  करने  के

 लिए  उन्होंने  श्री  लंका  ने  संदिग्धतापूर्ण  ढंग  से  चाल  चली  स्वायत्त  शासन  की  माँग  को  क्‍यों  नहीं
 स्वीकार  किया  जा  रहा  है  ?

 ओर  वे  करना  चाहते  हैं  ?  मुझे  नहीं  मालूम  ।  हम  इतने  लम्बे  समय  से  इधर  उधर  चक्कर  लगा

 रहे  पहले  श्री  पार्थंलारथी  ओर  अब  श्री  बी०  रमेश  भंडारी  ।  मुझे  नहीं  मालूम  कि  श्री  पांसारथी
 को  क्यों  हटा  दिया  किसी  को  भी  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  वरीयता  नहीं  दे  रहा  ।  लेकिन  क्या  यह  सच

 है  कि  श्री  लंका  सरकार  श्री  पार्थत्तारथों  को  नहीं  चाहती  थी  क्योंकि  वे  तमिल  क्‍या  वे  हमारे  ऊपर
 शर्तें  नहीं  लाद  रहे  हैं  ?  हमें  इसका  उत्तर  पाना  हम  उनकी  सहायता  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे

 श्रब  तमिलों  तथा  श्री  लंका  सरकार  के  बीच  बातचीत  होनी  देखना  है  कि  वे  क्या  कर  सकते

 कुछ  दिन  पूर्व  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  कि  उन्होंने  श्रीलंका  सरकार  से  एक  नया  पत्र  प्राप्त  किया  लेकिन
 इसको  खुले  रूप  में  चुनोती  दी  गई  है  और  ऐसा  कहा  जा  रहा  है  कि  ऐसा  कोई  पत्र  नहीं  आया  इस
 उलझनपूर्ण  स्थिति  मैं  विदेश  मंत्री  से  स्पष्टीकरण  चाहूंगा  कि  क्या  हाल  ही  सें  हमारी  सरकार  द्वारा
 श्री  लंका  में  तमिल  समस्‍या  के  समाधान  हेतु  कोई  नया  पत्र  प्राप्त  गया  )

 अब  में  पाकिस्तान  की  बात  करूंगा  ।  यहां  मैं  यह  स्पष्ट  कर  दूं  कि  अपने  पड़ोस  के  सभी  लोगों
 के  साथ  हमें  सहानुभूति  और  भ्रातृत्व  बनाये  रश्ना  है  ।  इस  बारे  में  कोई  संदेह  नहीं  जब  पाकिस्तान
 के  लोग  प्रजातंत्र  के  लिए  लड़ते  हम  उन्हें  समर्थन  जब  बंगलादेश  के  लोग  प्रजातंत्र  के  लिए  लड़ते
 हैं  तो  हम  उन्हें  समर्थन  हमारी  एक  जिम्मेदारी  लेकिन  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  जिया-ठल-हुक
 की  सरकार  को  पाकिस्तानी  लोगों  के  वास्तविक  प्रतिनिधि  के  रूप  में  हम  ले  सकते  हम  नहीं
 ले  हमें  दक्षिण  एशियाई  क्षेत्रीय  सहयोग  संगठन  के  लिए  तथा  अच्छे  पड़ोसी  स्म्बन्धों  के  लिए  अवश्य
 प्रयत्न  करना  लेकिन  हमें  इस  तथ्य  को  भी  ध्यान  में  रखना  चाहिए  कि  पाकिस्तान  में

 उल-हक  को  सरकार  को  जरा  भी  स्वतंत्रता  नहीं  यह  अमेरिकी  साम्राज्यवाद  की  पिछलग्ग
 अमेरिको  दुनियां  के  सारे  लोगों  को  भ्रम  में  डालने  की  जो  साजिश  कर  रहे  हैं  यह  उसी  का  एक
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 अंग  वे  हमारे  लोगों  के  मन  में  भी  भ्रम  पैदा  करने  का  प्रयत्न  १र  रहे  अब  पाकिस्तान

 मण  सन्धिਂ  की  बात  करता  ऐसा  लगता  है  कि  हम  बचाव  पक्ष  वाले  हमारे  देश  में  भी  ऐसे  लोग
 हैं  विश्वास  करते  हैं  कि  श्री  जिया-उल-हक  शान्तिदृत  की  भूमिका  निभा  रहे  वह  नहीं  निभा

 रहे  ।  यह  संधिਂ  क्‍या  है  ?  1949  में  हमारे  देश  ने एक  संधिਂ  की  बात  की
 1965  1968  और  1977  में  फिर  की  ।  लेकिन  पाकिस्तान  इसके  लिए  कभी  सहमत  नहीं  हुआ  ।
 शान्ति  और  मित्रता  की  हमारी  संधि  उस  संधि  का  जिसकी  हमने  पेशकश  की  क्या  हुआ  ?  यह  प्रश्नं

 हस्तक्षेप  न  करने  तथा  दूसरे  देशों  को  अड्डे  नहीं  बनाने  देने  का  !  वे  इससे  सहमत  क्‍यों  नहीं  हो
 रहे  एक  ओर  वे  कह  रहे  हैं  “'अन/क्रमण  संधि  '  और  दूसरी  ओर  वे  कश्मीर  का  मुद्दा  उठा  रहे  वे
 इसको  खुला  रखना  चाहते  वे  आणविक  संयंत्रों  का  परस्पर  निरीक्षण  करने  का  प्रस्ताव  भी  रख  रहे

 हम  सिद्धान्तों  के  आधार  पर  इससे  सहमत  नहीं  हुए  हैं  ओर  मैं  इसका  समर्थन  करता  ऐसा
 सिद्धांतों  के आधार  पर  किया  गया  क्या  सभी  आणविक  देश  ऐसा  करने  की  अनुमति  यह  केवल
 पाकिस्तान  तथा  हमारे  बीच  सम्बन्धों  का  प्रश्न  ही  नहीं  यह  अमेरिकी  साजिश  का  एक  भाग  है  कि
 वे  हमें  अस्त्रविह्लीन  बनाना  चाहते  मैं  यह  सुझाव  नहीं  दे  रहा  कि  हमारे  देश  को  आणविक  हथियारों
 का  उत्पादन  करना  ही  यह  बिल्कुल  भी  आवश्यक  नहीं  असल  बात  यह  है  कि  हम  उनके
 द्वारा  अपने  को  छले  जाने  की  अनुमति  नहीं  देंगे  ।  हमें  स्वयं  ही  पहल  करनी  चाहिए  और  अपने  लोगों  के
 सामने  स्पष्ट  करना  चाहिए  कि  हमने  कौन  सा  रुख  अपनाया  हमारे  द्वारा  अपनी  सफाई  देकर  बचाव
 करने  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  हमारा  दृष्टिकोण  सिद्धांत  के  आधार  पर  पाकिस्तान  तथा
 अमेरिका  मांग  कर  रहे  हैं  कि  दक्षिण  एशिया  को  आणविक  अस्त्रों  से  मुक्त  क्षेत्र  बनाया  अमेरिका
 क्यों  नहीं  चाहता  कि  यही  बात  यूरोप  में  भी  हो  ?  हमें  उसे  समझना  यह  तो  ऐसी  ही  बात  हुई  कि
 हजरायली  मांग  करें  कि  पश्चिम  एशिया  को  आणविक  अस्त्रों  से  मुक्त  रखा  जाये  ताकि  वे  अपना

 क्वार  जमा  सके  ओर  आणविक  स्लामथ्यं  प्राप्त  कर  यह  एक  प्रकार  का  ब्लेकमेल  हम  इसका
 समर्थन  नहीं  कर  सकते  और  हम  इस  बात के  द्वारा  भी  अपने  को  नहीं  छले  जाने

 अब  अपनी  आंतरिक  स्थिति  के  विषय  में  भी  हमें  इस  बात  का  विशेष  ध्यान  रखना  जैसा
 कि  मैंने  कहा  पाकिस्तान  अमेरिकी  साम्राज्यवाद  का  पिछलग्गू  हो  गया  वे  हमारे  देश  में  कर
 रही  शक्तियों  को  हमारे  देश  के  टुकड़े  करने  तथा  अस्थिरता  पैंदा  करने  के  लिए  उकसा  रही  मश्ले
 एक  रिपोर्ट  मिली  मैं  चाहा  हूं  मंत्री  जी  इसकी  पुष्टि  अपने  देश  में  हम  स।म्प्रदायिक  आबाला
 दहकते  हुए  देखते  हैं  और  हमें  मालूम  होना  चाहिए  कि  क्‍या  उनकी  यहां  कोई  साजिश  तो  नहीं  है  मझे
 रिपोर्ट  मिली  है  कि  सी०  आई०  ए०  में  अमेरिका  ने  विशेष  मुस्लिम  विभाग  तथा  सिख  विभाग  की
 स्थापना  की  हुई  ऐसी  रिपोर्ट  अब  यह  बात  क्‍यों  उठाई  गयी  हमारे  देश  में  वह  बाबरी
 मस्जिद  है  और  उनके  देश  में  यह  हिन्दुओं  के  मन्दिरों  पर  आक्रमण  है--वे  हर  बात  को  भड़काते  हैं  जिस
 से  कि  विधघटनकारी  कार्य  आसानी  से  किये  जा  सकें  ।

 2  1986  को  टाइम्सਂ  में  एक  समाचार  प्रकाशित  हुआ  है  कि  पाकिस्तान के
 एक  शीषं॑स्थ  कनंल  ने  पंजाब  के  बारे  में  एक  कायं  क्रम  की  रूपरेश्वा  तैयार  की  यह  सब  क्‍या  है  ?

 यह  काम  पंजाब  में  अराजकता  फैलाने  और  स्वर्ण  मंदिर  पर  अधिकार  करने  के  लिए  कया  गया
 आजकल  यह  सब  हो  रहा  उसके  अलावा  लोगों  अति  विशिष्ट  व्यक्तियों  की  हत्या
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 भिडरावाले  ज॑से  व्यक्तियों  को  ऊपर  लाना  है  और  शस्त्रों  का  प्रशिक्षण  ये  सब  बातें  योजनाबद्ध
 तरीके  से  की  जा  रही  हमें  यह  भी  पता  है  कि  अब  वे  अमरीकी  गुप्त  कार्यवाही  को  तेज  कर
 रहे  हैं  ।

 उन्होंने  अमरीका  में  न्हाइट  स्टेट  पंटागन  और  सी  ०  आई०  ए०  जैसी  विभिन्‍न

 एजेन्सियों  से  लोगों  को लेकर  एक  समिति  गठित  कर  ली  इस  समिति  का  नाम  समितिਂ
 --  इसका  नाम  अहाइट  हाउस  ऐनेक्सी  में  बने  कक्ष  के  नाम  पर  रखा  गया  इसके  लिए  5000  लाख
 डालर  का  बजट  रखा  गया  इनका  ट्देश्य  क्या  है  ?  इनका  उद्ृश्य  सोवियत  रूस  समर्थक  सरकारों
 को  नष्ट  भ्रष्ट  करने  का  है  ।  जो  राष्ट्र  अमरोका  समर्थक  नहीं  आज  वे  सोवियत  रूस.के  समर्थक  बन
 गये  उनके  विचार  से  रूस  समर्थेक  सरकारों  का  पतन  करना  उनका  अधिकार  है  ।  उन्हें  यह  अधिकार
 किसने  दिया  है  ?  उसके  प्रति  हमें  बड़ा  कड़ा  रवेया  अपनाना  मैं  इतना  अवश्य  कहूंगा  कि
 यद्यपि  मैं  सिद्धांत  रूप  से

 विभिन्‍न  विदेशी  मामलों  में  अपने  देश  के  रवेये  का  समर्थन  करता  हूं  किन्तु  इस
 मंत्रालय  के  इस  वर्ष  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  को  पढ़ने  के  बाद  मुझे  बड़ी  निराशा  हुई  इस  प्रतिवेदन  में
 भारत  अधरंकका  संबंध  के  बारे  में  कहा  गया  है  कि  :

 ओर  अमरीका  के  दृष्टिकोण  में  थोड़ा  अंतर  क्या  यह  अंतर  थोड़ा  कहा  जा  सकता
 वह  हमारे  देश  की  घेराबन्दी  करके  हमारे  देश  में  अस्थिरता  लाना  चाहता  कितु  आपने  संसद

 सदस्यों  को  यह  बात  हस  तरह  बताना  ठीक  यह  मतभेद  थोड़ा  नहीं  इससे  जनता  को  भ्रम
 यह  वास्तविकता  का  असत्य  विवरण

 हमें  विश्व  में  शांति  स्थापित  करमे  के  प्रयासों  जिनकी  हम  इतनी  चर्चा  करते  हैं  और  जिमंके
 प्रति  हमारी  इतमी  निष्ठा  है  उन्हें  निष्फल  करने  में  अमरीका  की  जो  भूमिका  है  उसे  हमें  समझना

 छह  राष्ट्रों  ने  इस  दिशा  में  बहुत  अधिक  प्रयास  किए  हैं  ।  हम  श्री  ओलोफ  पास्मे  के  प्रति
 श्रद्धांजलि  अपित  करते  वह  शांति  के  लिए  शहीद  हो  इस  सम्बन्ध  में  अमरीका  का  क्या
 प्रत्योत्तर  है  ?  उन्होंने  उसे  नामंजुर  कर  किन्तु  सोवियत  रूस  ने  उसके  पक्ष  में  मत  दिया

 राष्ट्रों  क ेआह्वान  के  प्रति  सकारात्मक  रवेया  दिखाने  के  लिए  सोवियत  रूस  ने  आज  भी  अमरीकी
 कांग्रेस  स ेअपील  की  उन्होंने  परमाणु  अस्त्रों  का  परीक्षण  स्थगित  रखने  की  एक  पक्षीय  घोषणा  की  है  ।
 यदि  उनका  यह  विचार  हो  कि  वे  इसे  जांचने  की  व्यवस्था  का  सत्यापन  नहीं  कर  सकते  इन  राष्ट्रों
 के  प्रयासों  का  सदुपययोग  इस  प्रयोजन  के  लिए  किया  जा  सक्रता  इन  राष्ट्रों  ने कहा  है  कि  वे  इन
 के  सत्यापन  के  लिए  अपनी  शक्ति  का  उपयोग  करने  को  तैयार  मेरा  विश्वास  है  कि  इन  छः  रा  ष्ट्रों
 ने  जो  पहल  की  उसके  समर्थन  में  हमें  अपने  देश  में  बहुत  ही  गहन  लोकप्रिय  अभियान  चलाना  होगा  |
 यह  अभियान  प्रशासनिक  स्तर  अथवा  मंत्रालय  स्तर  तक  ही  सीमित  नहीं  रखा  जाना  चाहिए  अपितु
 इसे  जन  आन्दोलन  के  रूप  में  भी  दिया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  संयक्‍्त  राज्य  अमरीका  की  नीति  के  जिस  एक  दूसरे  पहल  के  बारे  में  कहना
 हु  हें  बी  पे  है  ह  वह्‌

 है  लूटपाट  जनसामान्य  में  भड़काने  ओर  गुण्डागर्दो  फैलाने  को  नीति  जिसे  वे  इस  देश
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 हर  जगह  चला  रहे  इसका  सम्बन्ध  निश्चित रूप  से  उस  समाज से  है  जिसे  वे  बना  रहे  अमरीकी
 जनता  के  प्रति  जिसने  लोकतंत्र  के  लिए  संघर्ष  किया  मेरे  दिल  में  बहंत  सम्म  न  किन्तु  अब  जो  स्थिति

 उसे आपको  समझ  लेना  कि  उनकी  अथंव्यवस्था  का  रुख  सैन्य  औद्योगिक  समूहों  की,तरफ
 मुड़  गया  फेडरल  ब्यूरो  आफ  इन्वेस्टीगेशन  के  निदेशक  श्री  विलियम  बेब्सटर  ने  कहा  है  :--

 समाज  में  ऐसे  थोड़े  से  ही  व्यापार  या  उद्योग  हैं  जो  संगठित  आपराधिक  उद्यमियों  के

 प्रमाव  में  न  हों  ।''

 दुष्टिकोण  ही  आपराधिक  वृति  में  बदल  गया  है  ।

 समापति  महोदय  :  आपका  समय  समाप्त  हो  गया  है  ।

 आपके  दल  का  समय  समाप्त  हो  चुका  है  |  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  की जिये  ।

 श्री  सेफुह्दोन  चोषरी  :  मैं  उतना  समय  ले  सकता  जितना  श्री  दिनेश  सिंह  ने  लिया

 समार्फति  भहोदय  :  उनके  दल  को  चार  घंटे  मिले  किन्तु  आपको  केवल  14  मिनट

 कृपया  बो-तीन  मिनट  में  समाप्त  कीजिए  ।

 )

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  उन्हें  बोलने  दीजिए  ।  वह  समझदारी  की  बात  कर  रहे

 गण
 श्री  संफुद्दीन  चौधरी  :  अब  दक्षिण  अफ्रीका  का  मामला  वह  किस  प्रकार  जीवित

 क्योंकि  अमरीका  उसका  समर्थन  करता  राष्ट्र  मण्डलीय  राष्ट्राध्यक्षों  के संगठन  )  में  हमारी

 भूमिका  का  उल्लेख  बंटत  बढ़ा  चढ़ाकर  किया  गया  मैं  इससे  संतुष्ट  नहीं  मैं  बिल  कुल  भी  संतुष्ट
 नहीं  हूं  ।

 जब  बेंजामिन  मोलोसे  को  फांसी  दी  जा  रही  तब  हम  श्रीमती  थ्यं  चर  को  समझाने  की

 चेष्टा  कर  रहे  ये  ।  चोगम  की  क्या  भूमिका  हम  इससे  अलग  क्‍यों  नहीं  हो  जाते  ?  उपनिवेशवाद  की
 प्राचीन  स्मृति  के  सिवाए  चोगम  की  भूमिका  ही  क्‍या  है  |  इसके  अतिरिक्त  दोनों  कोरिया  के  पुनः  मिलन

 प्रयास  को  कौन  असफल  कर  रहा  है  ?  संयक्त  राज्य  अमरीका  जिसने  दक्षिण  कोरिया  के  तानाशाह  के

 साथ  गठबंधन  कर  लिया

 समापति  सहोदय  :  कृपया  समाप्त  कीजिए  ।

 श्री  सेफुह्दोन  चोधरी  :  निकारागुआ  के  बा  रे  में  एक  शब्द  कहना  संयुक्त  राज्य  अमरीका  को

 इस  पर  आक्रमण  करने  तथा  इसे  घेरने  की  उतावली  है  ।  यह  वेध  रूप  से  गठित  ग्रुट  निरपेक्ष  सरकार

 इसे  अमरीका  का  खतरा  चना  हुआ  निकाराग्रआ  की  हर  आवश्यकता  को  पूरा  करना  हमारा
 कर्तव्य
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 लीबिया  के  प्रति  हमारा  वह  साफ  रुख  नहीं  है  जो  होना  चाहिए  उसे  अमरीका से
 धमकी  मिलने  पर  हमें  तत्काल  चाहिए  था  कि  श्री  रीगन  अपना  पागलपन  बन्द  करो  ।

 विश्व  भर  के  लोग  हमें  एक  बहुत  ही  महत्त्वपूर्ण  शक्ति  के  रूप  में  देखते  वे  हमें  बहुत
 बड़ी  शक्ति  तो  नहीं  मानते  कितु  एक  ऐसी  नेतिक  शक्ति  मानते  हैं  जो  न  केवल  राजनतिक  पहलुओं
 सम्बन्धी  अन्तर्राष्ट्रीय  घटनाओं  को  प्रभावित  कर  सकती  है  अपितु  सभी  अन्य  पहलुओं  सम्बन्धी  अर्थात्‌  नई

 अन्तर्राष्ट्रीय  आ्थिक  व्यवस्था  के  लिए  तृतीय  विश्व  के  देशों  का  विकासशील  देशों  का  पारस्परिक

 सहयोग  और  ऋणग्रस्तता  के  विरुद्ध  संघर्ष  जैसे  विश्व  की  आथिक  पहलुओं  सम्बन्धी  विश्व  की  घटनाओं

 को  भी  प्रभावित  कर  सकती  है  ।  लैटिन  अमरीका  में  ऋणकश्रस्तता  के  इस  प्रश्न  ने  गंभीर  रूप  धारण  कर

 लिया  वह  इसे  अपना  ऋण  नहीं  समझते  ।  उनका  यह  कहना  है  कि  1970  में  अमरीका  ने  प्रतिभा

 पलायन  के  रूप  में  तृतीय  विश्व  के  देशों  से  4.7  बिलियन  डालर  छीन  लिए  थे  जिसके  लिए  अमरीका  ने

 उन्हें  यह  सहायता  दी  उसने  उन्हें  3.1  बिलियन  डालर  की  सहायता  दी

 अंकटाड  ने  इसके  बारे  में  आश्चरयंजनक  रहस्योद्घाटन  किया  अब  एक  शब्द
 प्रौद्योगिकी  अन्तरण  के  सम्बन्ध  में  ।  1985  में  शुल्क  ओर  रायल्टी  के  रूप  में  अमरीका  को
 विश्व  के  बाकी  देशों  द्वारा  23  बिलियन  डालर  रकम  अदा  करनी  क्या  यही  प्रौद्योगिकी  का
 अन्तरण  है  ?  इन  प्रोद्योगिकी  का  निर्माण  अमरीका  में  तीसरे  विश्व  के  उन  कुशल  व्यावसायियों  द्वारा
 किया  जा  रहा  है  जो  प्रतिभा  पलायन  के  परिणामस्वरूप  अब  अमरीका  में  पहुंच  गये  तीसरे  विश्व  के
 देशों  को  साम्राज्यवादियों  द्वारा  लूटा  जा  रहा  इनके  विरुद्ध  और  दृढ़तापूर्वक  संघर्ष  करना  कार्य  सूची
 में  शामिल  तीसरे  विश्व  के  राष्ट्रों  के  नेता  होने  के  नाते  हमें  इन  निधन  राष्ट्रों  का  दुढ़तापूर्वक  नेतृत्व
 करना  चाहिए  तंथा  उनकी  आवाज  को  बुलन्द  करना  मेरे  विचार  से  हमारे  अपने  ही  लोगों

 द्वारा  इस  दिशा  में  प्रतिरोध  नहीं  होगा  बल्कि  अपनी  विदेश  नीति  के  हर  पहलू  पर  यदि  आप  क्षोर

 दृढ़तापूर्वक  कार्यवाही  करेंगे  तो  व ेआपको  पूरा  सहयोग

 1.59  सू०  प०

 बसव  राजेश्वरी  पीठासोन  हुईं  )

 झोसती  शोला  कोल  :  सभापति  महो  मैं  विदेश  मंत्रालय  की  अनुदान  मांगों  का

 समय्थंन  करती  सर्वप्रथम  मैं  इस  तथ्य  को  उद्घाटित  करना  चाहती  हूं  कि भारत  अपनी  उसी  विदेश
 मीति का  अनु  पालन  कर  रहा  है  जिस  नीति  की  घोषणा  हमारे  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  पंडित  जवाहरलाल
 नेहरू  ने  की  थी  ।  यह  नीति  समय  की  कसौटी  पर  खरी  उतरी  हमने  देखा  है  कि  कुछ  कुछ  देशों
 के  साथ  गठबंधन  कर  लेते  हैं  और  कुछ  समय  पश्चात्‌  वे  स्वयं  अन्तर्राष्ट्रीय  मंचों  से  अपने  आपको  अलग

 कर  लेते  हैं  किन्तु  भारत  ही  एक  ऐसा  देश  है  जो  अपनी  सुदृढ़  विचारधारा  पर  अडिग  रहा  है  बोर

 अस्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  में  हमारी  गुट  निरपेक्षता  की  नीति  बराबर  घर  करती  जा  रहीं
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 ०  गा  ब्

 ——  ाणएए  कल

 गुटनिरपेक्ष देशों  की  संख्या  1961  में  25  थी  जो  बढ़कर  1979  में  92  हो  इस  समय
 निरपेक्ष  राष्ट्रों  के  ग्रुप  में  ।0  देश  गुटनिरपेक्षता  का  अर्थ यह  नहीं  कि  सदस्य  देश  मौन  बंठे  रहें

 अथवा  सबसे  अलग  रहें  अथवा  तटस्थ  इसका  एक  विशेष  कार्यक्रम  इन  देशों  ने बहुत सी  प्रमुख
 समस्याओं  में  हस्तक्षेप  किया  है  तथा  उन्हें  धुलझाया  उनका  अनुरोध  शांति  कायम  रखने का
 छोटे-छोटे  देश  अपने  विचार  प्रकट  कर  सकते  हैं  ओर  भारत  शांति  कायम  रखने  के  लिए  गुट-नि  रपेक्ष
 देशों  के  सम्मेलन  आयोजित  करता  रहता

 2.00  भ०  १०

 इन  सम्मेलनों  पर  जो  भी  घन  व्यय  होता  वह  भले  काम  के  लिए  व्यय  होता
 क्षता  की  भूमिका  का  निर्वाह  करने  तथा  गुट-निरपेक्ष  देशों  का  आन्दोलन  चलाते  रहने  के  लिए  भारत
 विश्व  के  विभिन्‍न  भागों  में  अनेक  गतिविधियों  में  भाग  लेता  जेसा  मैं  कह  चूकी  शांति  काय्यंत्रमों
 मैं  व्यय  करना  यूद्ध  कार्यक्रमों  में  व्यय  करने  से  अधिक  बुद्धिमानी  का  काम  भारत  सभी  देशों  के
 साथ  मंत्री  सम्बन्ध  रखने  को  इच्छुक  है और  यह  उसकी  मित्रता  के-ये  विचार  इस  बात  से  सुनिश्चित  हो
 जाते  हैं  कि  भारत  राष्ट्र  मंडल  का  सदस्य  बना  हुआ  जहां  पर  विभिन्‍न  देशों  से  संबंधित  समस्याओं
 पर  चर्चा  की  जा  सकती  है  ।  जबकि  कुछ  देश  राष्ट्र  मंडल  से  अलग  हो  गये  तथापि  भारत  ने  उसका
 सदस्य  बने  रहने  की  बुद्धिमानी  की  है  ।

 लन्दन  से  प्रसारित  सूचना  पर  हमें  हंसी  आती  है  ।  इस  सूचना  में  यह  कहा  गया  हैं  कि  पाकिस्तान

 के  राष्ट्रपति  जिया-उल-हक  ने  भारत  पर  यह  आरोप  लगाया  है  कि  वह  अपनी  मजबूरियों  के  कारण
 भारत-पाकिस्तान  संबंधों  को  बिगाड़  रहा  इसके  बाद  ही  दूरदर्शन  के  एक  कायंत्रम  में  उन्होंने  यह

 कहा  कि  भारत-पाकिस्तान  संबंधों  में  कोई  कमी  नहीं  आई  है  और  भविष्य  में  ये  संबंध  भोर  सुधरने  की

 संभावना  राष्ट्रपति  जिया-उल-हक  ने  काश्मीर  के  बारे  में  भी  एक  और  वक्तव्य  दिया  था  ओर  वहां
 के  अन्य  राजनीतिज्ञों  ने  भी  वही  किया  जिससे  विवाद  जनरल  जिया  ने  यह  बात  मानी  कि

 काश्मीर  का  मामला  उस  समय  तक  अलग  रखा  जाएगा  जब  तक  अन्य  समस्याएं  नहीं  सुलझ  जाती

 कुछ  प्राधिकारियों  द्वारा  यह  आवाज  उठाई  गई  कि  काश्मीर  का  मामला  संयुक्त  राष्ट्र  में  उठाया
 इसके  बाद  जनरल  जिया-उल-हक  इस  बात  पर  अड़े  रहे  कि  संयुक्त  राष्ट्र  के  संकल्प  के  अनुसार

 इस  मामले  को  सुलझाया  जाना  इस  प्रकार  यह  दोहरी  बात  है  ।  सैनिक  आक्रमण  करके

 कृत  रूप  से  कब्जा  किए  गए  क्षेत्र  को  खाली  करने  से  इंकार  करके  पाकिस्तान  ने  स्वयं  राष्ट्र  के  संकल्प
 का  उल्लंघन  किया  ।  भारत  पड़ोसी  देशों  के  साथ  अच्छे  संबंध  रक्लना  चाहता  उसने  पाकिस्तान
 #  साथ  मैत्री  समझौते  का  प्रस्ताव  भारत  के  इस  प्रस्ताव  से  कि  दोनों  में  से  कोई  भी  देश  अपने
 यहां  किसी  तीसरे  देश  को  सैनिक  अड॒ढे  बनाने  के  लिए  आमंत्रित  नहीं  करेगा  यह  स्पष्ट  हो  जांता  है  कि
 भारत  पड़ोती  देशों  के  साथ  अच्छे  सम्बन्ध  रखना  चाहता  पाकिस्तान  ने  इस  प्रस्ताव  का  स्वागत
 नहीं  किया  और  अपनी  विभिन्‍न  मजबूरियों  से  पाकिस्तान  ने  ऐसे  प्रस्ताव  को  स्वीकार  नहीं  किया  ।

 इसके  बाद  जिया-उल-हक  ने  यह  प्रस्ताव  रखा  कि  दोभों  के  परमाण  प्रतिष्ठानों  पर  आक्रमण न  किया  जाए  ओर  भारत  ने  इस  प्रस्ताव  को  तुरंत  मान  भारत  द्वारा  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकृति
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 ज्ञौला

 का

 दिए  जाने  से  सभी  प्रसन्‍न  किन्तु  पाकिस्तान  हस  प्रस्ताव पर  विचार  करने

 प्प््टु  राजोरी  ओर  हरिपुर  क्षेत्रों  में  पाकिस्तान  द्वारा  भारी  सैनिक  जमाव  बढ़ाए  जाने और
 सैनिक  गतिविधियां  तेज  किये  जाने  के  समाचार  मिल  रहे  पाकिस्तःन  को  कथनी  और  करनी में
 विरोध  दिखाई  देता  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  भारत  के  प्रति  पाकि

 स्‍्तान  की  क्‍या  विदेश  नीति  है  क्योंकि  मुझे  वह  स्पष्ट  नहीं  है  ।

 भारत  सरकार  पाकिस्तान  के  सम्बन्धों  को  सामान्य  बनाने  का  प्रयत्न  करता  रहा  है  जो

 शआधुनिकतम  अस्त्रों  के  एकत्र  किए  जाने  पर  भारत  ने  कितने  ही  अवसरों  पर  अपनी  यह  चिन्ता-व्यक्त

 की  है  कि  इस  तरह  जिन  संसाधनों  को  विकास  और  शांतिपूर्ण  कार्यों  के  लिए  सदुपयोग  किया  जा  सकता

 उन्हें  वहां  से  हटा  कर  दूसरे  कार्यो  पर  खर्च  किया  जाता  हम  इस  पर  पाकिस्तान  के

 अगर  उनसे  मालूम  किये  जा  जानने  के  उत्सुक  हैं  ।

 ह्  मारा  पड़ोसी  देश  श्रो  लंका  कठिन  समय  से  गुजर  रहा  किस  प्रकार  समस्या  को  हल  करना
 यद्यपि  यहे  उनका  अपना  काम  है  फिर  भी  हमारा  उससे  सम्बन्ध  है  और  अगर  श्रीलंका  की  समस्या

 हल  हो  जाये  तो  हमें  प्रसन्‍नता  होगी  ।  श्रीलं  जा  में  गम्भीर  स्थिति  चल॑  रही  है  और  तमिलों  की  हत्या  की
 जा  रही  शान्तिपूर्ण  हत  के  लिए  बातचीत  के  दरवाजे  खुले  रखे  जाने

 1985  में  हमारे  लिए  एक  अच्छा  मोका  था  जब

 भूटान  ओर  भारत  के  राष्ट्राध्यक्षों  की  ढाका  में  बंठक  हुई  ओर  क्षेत्रीय  सहयोग  के  लिए
 दक्षिण  एशियाई  संघ  की  स्थापना  की  गई  ।  यह  क्षेत्र  काफी  समय  से  उपेक्षित  रहा  है  तथा  ये
 विकासशील  राष्ट्र  हैं  और  उन्हें  एक  दूसरे  पर  अपने  विश्वास  को  खोये  बिना  बातचीत  करके  पता  लगाना

 चाहिए  कि  वे  कंसे  एक  दूसरे  की  सहायता  कर  सकते  हिन्द  महासागर  के  अंचल  में
 भारत  ओर  पाकिस्तान  की  सीमा  पड़तो  है  और  इन  राष्ट्रों  को लाभ  होगा  अगर  हिन्द  महासागर

 को  शान्ति  क्षेत्र  घोषित  कर  दिया  भारत  के  लिए  यह  बहुत  चिता  का  मामला  है  कि

 गार्सिया  में  एंग्लो-अमरी की  अड्डे  का  विकास  किया  जाएगा  ।

 माननोय  सदस्य  श्री  दिनेश  सिंह  ने  राष्ट्र  संघ  का  जिक्र  किया  था  और  यह  बताया  कि  यह
 किस  प्रकार  से  संकटों  से  गुजर  रहा  है  ।  हमारा  यह  विश्व  एक  छोटी  सी  जगह  है  ओर  क्या  यह  बेहतर  न

 होगा  कि  हम  एक  साथ  शाल्तिपूवक  रहें  बजाय  अलग-अलग  रहने  के  ?  युनेस्को  की  शुरूआत  संयुक्त
 राष्ट्र  की  स्थापना  के  पश्चात  हुई  शिक्षा  ओर  संस्कृति  के  क्षेत्र  जोकि  विश्व  शान्ति
 ओर  प्रगति  के  मूलाधार  युनेस्कोी  आश्चयंजनक  क!य॑  कर  २  हा  इस  अच्छे  कार  में  हमें  युनेस्‍्को
 काएक  अभिन्‍न  अंग  बने  रहना

 नुझे  अपने  दृतावासों के  सम्बन्ध में  कुछ  कहना  विदेशों में  नियुक्त  किये  जाने  वाले  हमारै
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 लोग  अपने-अपने  कारें  में  प्रशिक्षित  होते  हैं  ।  परन्तु  हम  अक्सर  देखते  हैं  कि  उन्हें  उस  भाषा  में  प्रशिक्षण  -

 नहीं  दिया  जाता  जहां  पर  उन्हें  नियुक्त  किया  जाता  है  ।  एक  बार  जब वे  वहां  चले  जाते  हैं  तो  वे  उस  भाषा
 के को  सीखने  प्रयास  करते  हैं  परन्त्‌  भाषा  सीखने  के  पश्चात  उन्हें  दसरे  दर  के  देशों  में  नि  युक्त  कर  दिया

 जाता  है  जहां  पर  उनके  द्वारा  सीखी  गई  भाषा  का  कोई-3पयोग  नहीं  किया  जा  मेरी  नजर

 में  कुछ  लोग  हैं  जिस  कारण  मैं  यह  बात  कह  रही  एक  सज्जन  थे  जिन्होंने  अपनी  बुल्गारिया  में

 नियुक्ति  के  दोरान  लगभग  3  वर्षों  तक  बुल्गारी  भाषा  सीखी  ।  परन्तु  उनका  सिंगापुर  तबादला  कर  दिया

 गया  ।  अब  सिंगापुर  में  उस  भाषा  का  क्या  उपयोग  किया  जा  सकता  है  ?  ये  सभी  बहुत  ही  छोटी  बातें

 हैं  परन्तु  हमें  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  लोगों  की  नियक्ति  करते  समय  इन्हें  ध्यान  में  रखना

 मैं  एक  बात  और  कहना  मेरे  विचार  से  हमारे  लिए  कोई  भी  दूतावास  और  कोई  राष्ट्र
 महत्व  की  दृष्टि  से  छोटा  नहीं  है  ।  संय॒क्त  राष्ट्र  में  हमारा  सत्रका  केवल  एक-एक  मत  मझे  याद  है  कि

 साइप्रस  के  एक  मंत्री  ने  यह  भावना  व्यक्त  की  थी  कि  उनका  छोटा  देश  है  और  मैंने  उत्तर  दिया  था  कि
 वे  बिल्कुल  भी  छोटे  नहों  और:हालांकि  हमें  बड़ा  कहा  जा  सकता  परन्तु  हम  सबका  एक-एक  मता

 घिकार  ही  तो  कोई  राष्ट्र  छोटा  नहीं  है  और  उन  देशों  में  जो  बड़े  नहीं  दृतावासों  को  अच्छी
 तरह  से  बन।या  जाना  चाहिए  और  उनकी  तरफ  अच्छी  तरह  से  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  और  इन

 दूतावासों  के लिए  अधिक  घन  दिया  जाना  मुझे  बोलने  का  जो  समय  दिया  गया  उसके  लिए  मैं
 आपका  बहुत-बहुत  धन्यवाद  करती  हूं  ।

 श्री  शरद  दिध  उत्तर  :  सभापति  मैं  विदेश  मंत्रालय  की  अनुदान
 मांगों  का  समर्थन  करता  ऐसा  करते  मैं  आपके  समक्ष  अपनी  विदेश  नीति  की  कतिपय

 ताएं  रखंगा  और  आपके  माध्यम  से  इसके  सम्बन्ध  में  अपने  कुछ  विचार  सभा  के  सामने  रखूंगा  ।

 यह  संतोष  का  विषय  है  कि  हमारी  विदेश  नीति  निरन्तर  मित्रता

 ओर  शान्ति  १र  आधारित  रही  द्वमारे  देश  ने  ग्रुटनिरपेक्ष  आंदोलन  के  नेता  के  रूप  में  जो  भूमिका
 अदा  की  है  वह  सुविदित  इसी  प्रकार  से  हमारे  देश  ने  निरस्त्रीकरण  और  शांति  के  लक्ष्य  को  प्राप्त

 करने  की  दिशा  में  जो  भूमिका  निभाई  है  बह  भी  प्रशंसनीय  रही  है  ।

 जहां  तक  विकासशील  देशों  का  सम्बन्ध  विश्द  शांति  ओर  निरस्त्रीकरण  उनके  लिए  बहुत

 ही  महत्वपूर्ण  प्रश्त  क्योंकि  विकास  ओर  शांति  सदेव  एक  दूसरे  के  साथ  जुड़े  हुए  हैं  ओर  विशेषकर

 परमाणु  युद्ध  न  केवल  उस  देश  को  नष्ट  कर  देगा  जिस  पर  हमला  किया  जाएगा  बल्कि  वह  सम्पूर्ण
 मानव  सभ्यता  को  समाप्ते  कर  देगा  ।  अतः  इस  दृष्टिकोण  से  निरस्त्रोकरण  ओर  शांति  के  हमारे  प्रयास
 ध्यान  देने  योग्प  हैं  और  इन  विकासशील  राष्ट्रों  तथा  तीसरे  विश्व  के  देशों  के  प्रयासों  के  बिना  दो  महान
 शक्तियों  का  यह  संयुक्त  बयान  देना  सम्भव  नहीं  था  कि  परमाणु  युद्ध  कोई  नहीं  जीत  सकता  है  ओर

 ऐसा  युद्ध  कभी  नहीं  लड़ा  जाना  हालांकि  इस  दिशा
 में

 बहुत  प्रति  अभी  करनी  है  और  मुझे
 विश्वास  है  कि  हम  इस  प्रगति  की  प्रक्रिया  में  एक  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभायेंगे  ।

 जहां  तक  क्षेत्रीय  संघ  की  स्थापना  का  सम्बन्ध  गत  वर्ष  की  स्थापना  इस  क्षेत्र  क ेलिए

 293



 अनुदानों को  1986-87  2  19  8  6

 क्षरद  हि

 एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  घटना  है  और  इस  संस्था  की  स्थापना  में  हमने  एक  महान  भूमिका  निभाई
 क्योंकि  समय  का  अभाव  मैं  अपनी  विदेश  नीति  के  सभी  पहलुओं  का  जिक्र  नहीं  परन्तु  मैं  भी
 अपने  दो  पड़ोसी  अर्थात्‌  ओर  पा  किस्तान  का  उल्लेख  करना  चाहूंगा  जैसा  कि  अन्य  सदस्यों  ने
 अपने  भाषणों  में  किया  है  ।

 जहां  तक  श्रीलंका  का  सम्बन्ध  मैं  अपने  प्रधान  मंत्री  दुढ़  और  पक्का  रुख  अपनाने
 के  लिए  बधाई  देता  उन्होंने  जब  वह  माले  में  थे  तो  स्पष्ट  तौर  पर  यह  प्रश्न  उठाया

 हमें  बताये  कि  क्‍या  वह  भारत  के  शांति  प्रयाक्षों  को  जारी  रहने  देना  चाहता  है  अथवा  जब
 श्रीलंका  के  राष्ट्राध्यक्ष  दोहरा  रुख  अपना  रहे  थे  तो  यह  बिल्कुल  जरूरी  था  कि  उनसे  स्पष्ट  रूप  से

 पूछा  जाये  कि  क्या  वे  वास्तव  में  इस  झगड़े  के  निपटाने  में  हमारा  हस्तक्षेप  चाहते

 एक  समय  पर  श्री  जयवधंने  ने  विशेष  रूप  से  कहां  था  कि  इस  समस्या  को  जो  मेरे  विचार
 से  एक  सेनिक  समस्या  है  सैनिक  तरीके  से  हल  करना  चाहता  हूं  और  ऐसा  करने  के  मैं  उसके

 नीतिक  पहलू  को  हल  करूंगा  ।”  अतः  वह  श्रीलंका  की  समस्या  पहले  सेनिक  समस्या  के  रूप  में  देखते

 ओर  उसे  सैनिक  सहायता  से  हल  करने  के  बाद  वह  उसे  राजनीतिक  समस्या  के  रूप  में  हूल  करना
 इसी  उद्देश्य  से  उन्होंने  स्पष्ट  रूप  से  कहा  था  कि  अब  अधिक  सज्जित  तथा  अधिक

 क्षित  है  ओर  मैं  उनसे  आशा  करता  हूं  कि  वे  वर्ष  के  अन्त  तक  इस  गुरिल्ला  हिंसा  को  समाप्त  कर  देंगे  ।””

 अतः  उनका  प्रमुख  जोर  श्रीलंका  की  समस्या  को  सेनिक  दृष्टि  से  हल  करने  पर  अगर  ऐसा  है  तो

 तमिलों  की  यह  ह॒त्या  लम्बी  अवधि  तक  जारी  रहने  की  सम्भावना

 जहां  तक  श्रीलंका  का  सम्बन्ध  है  हमें  अपनी  नीति  पर  पुनविचार  करना  आवश्ण्क  है  और

 उन  पर  राजनीतिक  दबाव  डालना  चाहिए  ताकि  कोलम्बो  अपनी  नीति  का  प्रभावी  रूप  से  पुनर्गठन
 करके  अपने  सैनिकों  को  अपने  देश  के  उस  भाग  में  न।गरिकों  की  निरन्तर  हत्याएं  करने  से  रोके  ।

 मेरा  सुझाव  यह  है  जैसे  कि  हमने  उनसे  स्पष्ट  रूप  से  पूछा  था  कि  क्‍या  वे  हमारा  हस्तक्षेप  चाहते  हैं

 उसी  प्रकार  साहसपूर्ण  कदम  उठाकर  उन  पर  राज़नीतिक  दबाव  डालना  भी  आवश्यक  है  जिससे

 संहार  को  रुकवा  कर  दोनों  पक्षों  को  बातचीत  के  लिए  तंयार  किया  जां  सके  ताकि  जातीय  समस्या  को

 राजनीतिक  रूप  से  हल  किया  जा  सके  और  न  कि  सैनिक  तरीके  से  ।

 जहां  तक  पाकिस्तान  का  सम्बन्ध  उसके  लिए  भी  मैं  कहूंगा  कि  हमारी  नीति  पर  थोड़ा

 पुनविचार  आवश्यक  पाक्षिस्तान  काफी  समय  से  दोहरी  बातें  कर  रहा  ओर  निरन्तर  परस्पर
 विरोधी  आधार  लेता  रहा  शायद  जिया  हमें  चलाना  चाहते  ओर  यह  महसूस  करते  हैं  कि  वह्‌
 समय-समय  पर  भिन्‍न-भिन्‍न  वक्तव्य  देकर  इस  महान  देश  को  लगातार  बेवकूफ  बनाया  जा  सकता

 सोभाग्य  हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  बहुत  ही  पक्का  और  साहसपूर्ण  आधार  अपनाया  मैं

 झता  हूं  कि  उनको  पाकिस्तान  वर्तमान  समय  स्थायी  तोर  पर  टाल  दी  गई  यहां  तक  कि

 हमारे  विदेश  मंत्री  की  यात्रा  को  भी  जो  इस  माह  करनी  थी  स्थगित  कर  दिया  गया  बह  एक  ठीक
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 तथा  पक्का  रुख  है  जिसकी  आवश्यकता  है  जबकि  हमारे  पास  पक्के  सबृत  हैं  कि  पंजाब  के  उम्रबादी
 आंदोलन  में  उस  देश  से  न  केवल  निरन्तर  हथियारों  को  भेजा  जा  रहा  है  बल्कि  प्रशिक्षण  भी  दिया  जाता

 तथा  हमारे  देश  में  समस्या  पंदा  करने  ओर  कतिफय  राज्यों  में  स्थिति  को  बिगाड़ने  के  लिए
 हतान  में  कंम्प  चल  रहे  हैं  ।

 इस  तरह  काश्मीर  में  समस्या  पैदा  की  जा  रही  और  पंजाब  में  भी  ।  यह  स्पष्ट  रूप  से  कहा  गया

 हैकिदप  देश  की  साम्प्रदायिक  समस्याओं  में  हस्तक्षेप  करना  उनका  अधिकार  अगर  स्थिति  यह  है  तो

 मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  हमें  उन्हें  बार-बार  बातचीत  के  लिए  मनाने  के  लिए  उनके  पीछे-पीछे  नहीं
 भागना  क्‍योंकि  जब  वे  द्तरफा  बातें  कर  रहे  दो  बोलियां  बोल  रहे  हैं  तो  किसी  भी  मामले

 जो  दोनों  देशों  के  सामने  तय  करना  सम्भव  नहीं  होगा  ।  17  दिसम्बर  को  पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति
 और  हमारे  देश  के  प्रधान  मंत्री  की  बंठक  से  बहत  आशायें  परन्त  तब  से  दोनों  देशों  की  समस्याओं  में

 बहुत  कम  प्रगति  हुई  दोनों  देशों  के  बीच  जो  तीन-चार  मामले  हैं  उन  पर  अपना  आधार

 कोण  छोड़े  बिना  केवल  उन  पर  चर्चा  के  लिए  बार-बार  बंठकें  करने  का  कोई  समय  तय  करने  मात्र  से

 अग्रेतर  प्रगति  नहीं  की  जा  सकती  ।  सियायिन-हिसम-चट्टान  पर  अगर  निरन्तर  हमले  किये  जाते  हैं
 ओर  अगर  उन  पर  पाकिस्तान  द्वारा  लगातार  अपना  अधिकार  दर्शाया  जाता  है  तो  जहां  तक  बहुत  से
 मामलों  का  सम्बन्ध  है  उनका  कोई  हल  नहीं  निकाला  आ  सकता  ।

 जैसः  कि  मैं  कह  रहा  था  कि  मूल  मामले  पर  अगर  पाकिस्तान  अपनी  स्वयं  की  नीति  पर  आग्रह
 करता  है  ओर  उसप्रे  एक  इंच  भी  सरकना  नहीं  चाहता  तो  दोनों  देशों  के  बीच  के  मामलों  का  कोई  हल
 नहीं  निकाला  जा  सकता  और  इस  पर  मुझे  आश्चयं  नहों  है  क्योंकि  पाकिस्तान  भौर  भारत  के  संबंधों

 की  श्रीलंका  ओर  भारत  के  संबंधों  की  समस्या  अलग-अलग  नहीं  वे  विश्व  समस्या  का

 एक  अंग  है  जिसमें  अमरीकी  साम्राज्यवाद  निश्चित  ही  एक  महान  भूमिका  अदा  कर  रहा  है  और  यह

 पूरी  तरह  से  नजर  रख  रहा  है  कि  भारत  को  उसके  पड़ोसी  राज्यों  द्वारा  इन  समस्याओं  को  हम  न

 करके  और  समस्या  उत्पन्न  करके  लगातार  परेशान  किया  जाता  रहे  ताकि  भारत  प्रगति  न  कर

 भारत  में  विकास  काये  रुक  जायें  और  यह  अपने  घन  को  देश  की  रक्षा  या  अन्य  कार्यों  पर  लगाये

 ताकि  भारत  इस  क्षेत्र  में  बहुत  शक्तिशाली  राष्ट्र  न  बन  पाये  ।

 डा०  ए०  कलामिधि  :  सभापति  आरम्भ  में  मैं  विदेश  मंत्रालय  से
 सम्बन्धित  अनुदानों  की  मांगों  पर  पहले  बोलने  का  मौका  देने  के  लिए  प्रो०  मधु  दंडवते  ओर
 श्री  शाहबुद्दीन  का  धन्यवाद  करता  हूं  ।

 विभिन्‍न  देशों  में  हमारे  दूतावासों  में  काम  करने  वाले  भारतीय  अधिकारियों  के  बारे  में  तथ्य
 को  माचनीय  मंत्री  को  बताते  हुए  मुझे  वास्तव  में  दुःख  हो  रहा  बे  दिन-प्रतिदिन  की  घटनाओं की
 सरकार  को  जानकारी  नहीं  देते  और  वे  देश-विरोधी  गतिविधियों  जो  हो  रही  उनकी  सद्ठी
 जानकारी  सरकार  को  नहीं  देते  वे  सम्बन्धित  राष्ट्राध्यक्षों  को  उनके  देशों  में  अलगाववादियों
 विशेषकर  लालिस्तानियों  भादि  को  शरण  न  देने  के  लिए  लए  जोर  नहीं  देते  हैं  ।  वह  बताते  हए  प्री  बड़ा

 295



 अनुदानों की  1986-87  2।  1986

 ए०

 दुःख  हो  रहा  है  कि  प्राकृतिक  आपदाओं  तथा  अश्य  दुर्घटनाओं  के  मामले  में  जब  भारतीयों  की  मृत्यु  हो
 जाती  है  तो  मृतक  के  सम्बन्धित  परिवारों  को  ठौक  से  जानकारी  नहीं  पहुंचाई  जाती  तथा
 मुआवजा  देने  में  बहुत  विलम्ब  किया  जाता  मैं  माननीय  मंत्री  से  इस  बात  पर  ध्यान  देने  का
 दन  करता  हूं  ।

 मैं  अपना  कत्तंव्य  पूरा  नहीं  कर  पाऊंगा  अगर  मैं  माननीय  मंत्री  की  जानकारी  में  विदेश  सचिव
 के  बारे में  तथ्य  नहीं  '****  लेख  में  जो  गत  सन्‍्डे  टाइम्स  में  छपा  श्री  ठाकुर  द्वारा  एक
 जीवन्त  सेख  लिखा  गया  है  ++  *  )

 विदेज्ञ  मंत्रो  बी०  प्रार०  :  मेरे  विचार  में  इसे  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  न
 किया  जाये  ।

 समापति  महोदया  :  कृपया  इसे  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  न  किया  जाये  ।

 डा०  ए०  कलानिधि  :  यह  एक  खुला  रहस्य

 श्री बो०  श्रार  ०  मगत  :  आप  एक  वरिष्ठ  संसद  सदस्य  जो  व्यक्ति  अपना  बच्चाव  पक्ष  पेश

 नहीं  3  र  उसका  नाम  क्‍यों  बीच  में  लाते  हैं  ?

 श्री  के०  पी०  उन्नीकृष्णन  :  वह  वाद-विवाद  के  संदर्भ  में  बोल  रहे

 सभापति  सहोदय  :  जिस  ठ्यक्ति  का  इन्होंने  उल्लेख  किया  है  वह  अपना  पक्ष  नहीं  रख
 सकते  ।  कृपया  उनके  नाम  को  हटा  दें  ।

 श्री  थी०  धार०  बगत  :  यह  तथ्य  भी  नहीं

 झो  के०  पी०  उनन्‍्नोकृष्णन  :  ठोक  आप  इससे  इन्कार  करते

 समापति  महोदय  :  इसे  कार्यवाही  वृत्तांत  से  निकाल  दिया

 डा०  ए०  कलानिधि  :  उन्होंने  कहा  है  कि  विदेश  सचिव  न'****'-श्रीलंका  के  श्रेष्ठतम
 समुद्री  तट  पर  अपने  परिवार  को  ले  गये  जबकि  तमिल  लोग  मारे  जा  रहे  थे  तथा  लोग  भांसू  बढ़ा  रहे

 क्‍या  मंत्रालय  के  लिए  उचित  है  कि  विदेश  सचिव  को  इस  प्रकार  मोज  मनाने  की  अनुमति  दी
 जाये  ?  यह  नीरो  के  कृत्य  के  तुल्य  ह ैजबकि  रोम  जल  रहा  जब  सरकारी  कमंत्रा  रियों का  आचरण
 झोभभीय  नहीं  हो  तब  क्‍या  सरकार  के  लिए  यह  उचित  है  कि  ऐसे  व्यक्तियों  को  विशिष्ट  राजदूत

 के  आदेशानुसार  कार्यवाही  वत्तांत  स ेनिकाल  दिया  शया  ।
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 जैसे  पदों पर  नियक्त  किया  मैं  आपको  बताना  चाहता  हुं  कि  तमिल  नेताओं  जंसे  ब  नरसिहम  और
 खन्द्र  हासन  को  निकाले  जाने  के  लिए  यही  लोग  जिम्मेदार  हैं--वह  स्वर्गीय  श्री  चेलबा  नायकम के  पुत्र
 हैं  जिन्हें  हम  श्रीलंका  का  गांधी  कहते  मैं  विदेश  मंत्री  से इस  पर  ध्यान  देने  का  आग्रह  करता  मुझे
 पिछले  वर्ष  अमरीका  की  विधान  सभा  में  जाने  का  अवसर  यह  खेद  का  विषय  है  कि  भवन  के

 हॉल  में  या  कहीं  भी  एक  भी  स्मृति  चिन्ह  नहीं  रखा  छोटे  से  छोटे  देश  ने  भी  अपनी  संस्कृति  और

 परम्पराओं  के  स्मारक  रखे  दुर्भाग्य  का  विषय  है  कि  भारत  अपनी  संस्कृति  कला  ओर  १२म्परा  के

 चिन्ह  भी  स्थापित  नहीं  कर  पाया  जबकि  दूतावाओं  पर  हिन्दी  की  क्रियान्विति  के  लिए  अधिक  धन  व्यय

 किया  गया  कुछ  समय  पहले  राज  भाषा  समिति  सचिव  अमरोका  गईं  तथा  बहुत  सा  धन  व्यय  किया

 तथा  हम  उस  भाषा  पर  घन  व्यय  कर  रहे  हैं  जबकि  यह  भाषा  संविधान  की  अनुसूची  में  उल्लिखित
 भाषाओं  में  से  एक  भाषा  है  ।

 कल  ध्याना  षंण  प्रस्ताव  के  दौरान  मंत्री  महोदय  ने  सूचित  किया  कि  अमरीकी  एयर
 क्राफ्ट  करियर  एन्टरप्राइज  तथा  पांच  अन्य  पोत  कराची  पहुंचे  तथा  पाकिस्तानी  पोत  कोलम्बों  पहुंचे  ।
 इसपे  भारत  के  लोग  तथा  विशेषरूप  से  तमिलनाड  के  लोग  चिन्तित  हैं  ।

 पिछले  15  महीनों  में  6000  तमिल  मारे  गये  तथा  3  लाख  लोग  लंका  छोड़कर  आप

 राजनीतिक  समाधान  करना  चाहते  पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  की  यात्रा  के  बाद  सेनिक  १  गंवा  हियां
 बढ़ा  दी  गई  हैं  तथा  ब्रिटिश  इजरायली  तथा  अमरीकी  शस्त्रों  का  अधिक  उपयोग  हो  रहा  तब  भी

 आप  कहते  हैं  कि  आप  मूक  दशक  बने  रहेंगे  तथा  आप  राजनीतिक  समाधान  चाहते

 आज  के  इण्डियन  एक्सप्रेस  में  समाचार  छपा  मुझे  उसे  उद्धुत  करने  को  अनुमति
 दी

 सेना  द्वारा  9  तमिलों  की  हत्याਂ  20  कम  से  कम  9  तमिल
 पिछले  बृहस्पतिव!र  को  श्रीलंका  सेना  द्वारा  उत्तर  बाबूनिया  नगर  से  लगभग  40  कि०मी०

 की  दूरी  नेडुन  कंनी  में  मोत  के  घाट  उतार  दिए  गए  तथा  सशस्त्र  को  बन्दी  बना  लिया
 नागरिक  समिति  ज्लोतों  ने  बताया  ।'

 इस  बारे  में  सरकारी  विवरण  श्राप्त  तहीं  हो  सका  ।

 ने  बताया  कि  सेनिक  बहुत  सी  गाड़ियों  में  जिनमें  सशस्त्र  याड़ियां  भी  सम्मिलित
 थीं  बुधवार  की  रात  को  आये  तथा  बृहस्पतिवार  को  तलाशी  अभियान  शरू

 ने  आरोप  लगाया  कि  तलाशी  का  उद्देश्य  स्थानीय  जनता  को  डरा  कर  वह  क्षेत्र
 छोड़ने  के  लिए  विवश  करना  था  ।”

 अम्पारा  जिले  में  निर्दोष  केसानों  को  मारक  २  जला  दिया  गया  तथा  परिस्थिति  अभी  भी

 भयानक  बनी  हुई  है  ओर  राष्ट्रपति  जयवद्धं ने  ने  टाइम्स”को दिए  गए  एक  साक्षात्कार  के  दोरास

 297



 अनुदानों की
 1986-87  21  1986

 =  -  कफ  जजनजनज-+  कक

 ए०  कला

 घोषणा  की  है  कि  वह  राजनीतिक  समाधान  का  सहारा  नहीं  ले  रहे  हैं  जबतक  कि  तमिल  उपग्रवादी  मार

 नहीं  दिये  जाते  और  बिल्कुल  समाप्त  नहीं  हो  जाते  ।  मैं  भारत  सरकार  के  रवंये  को  समझ  नहीं  पाया  ।
 आप  ऐसे  व्यक्ति  के  साथ  बातचीत  क्‍यों  करते  हैं  जोकि  राजर्न!तिक  समाधान  के  लि  ए  तेयार  नहीं
 जोकि  कोलम्बो  से  कान्‍डी  तक  पदयात्रा  करके  सिह॒लियों  को  तमिलों  के  विरुद्ध  उकसाने  के  लिए
 दायी  इतिहास  को  इतनी  जल्दी  भुलाया  नहीं  जा  सकता  |  हमें  इसे  याद  रखना  चाहिए  ।  मैं

 मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूं  कि  पूरी  परिस्थिति  के  तथा  क्षेत्र  की  गजनीतिक  स्थिति  की  पुनरीक्षा
 करें  ।  परन्तु  आप  अभी  भी  राजनीतिक  समाधान  की  बात  करते  मैं  मंत्री  महोदय  को  बताना  चाहता

 हूं  कि तमिलनाडु  के  एक  गतिशील  मंत्री  ने  दूरदर्शद  पर  कहा  है  श्रीलंका  द्वारा  सेनिक  शक्ति  द्वारा
 विनाश  किए  जाने  के  मुकाबले  में  भारत  राजनीतिक  समाधान  चाहता  श्री  लंका  की  स्थिति  बिगड़
 रही  है  तब  तमिलनाडु  के  युवा  मंत्री  शान्तिपूर्ण  बातचीत  की  बात  कहते  हैं  ।

 निर्दोष  महिलाओं  के  साथ  बलात्कार  हो  रहा  है  परन्तु  आप  युवकों  को  आतंकवादी

 कहते  परन्तु  आप  भूल  गये  कि  वे  आतंकवादी  क्‍यों  बने  ?  वे  अपने  अधिकारों  के  लिए  अपने  जीवन
 के  अपने  अस्तित्व  के  लिए  लड़  रहे

 दूसरी  स्थितियों  में  आप  प्रतिक्रिया  कर  रहे  हैं।आपका  मानदण्ड  क्‍या  जब  फिलस्तीन

 प्क्ति  मोचचे  का  प्रश्न  आता  है  आप  तुरन्त  उसे  मान्यता  देते  हैं  तथा  नामीबिया  के  मामले  में  आप  बढ़कर
 कार्य  करते  दक्षिण  अफ्रीका  के  मामले  में  आप  समस्या  को  समझते  हैं  ।  परन्तु  लंका  में  नरसंहार  को

 थ्राप्र  समझ  नहीं  पाते  इसके  विपरीत  आप  उनेके  नेताओं  को  देश  से  निकालते  आपके  सचिव  उनके

 लिए  अशिष्ट  भाषा  का  प्रयोग  करते  हैं  ।  ऐसी  बातें  अभी  भी  हो  रही  है  तथा  आप  उन्हें  नेता  कहने  को

 तैयार  नहीं  आप  उन्हें  उग्रवादी  कह  रहे  हैं  ।  वहां  क ेतमिल  अपने  अस्तित्व  के  लिए  संघर्ष  कर  रहे

 मुझे  विश्वास  है  कि  आप  मेरे  साथ  सहमत  होंगे  कि  दक्षिण  अफ्री  का  तथा  श्री  लंका  में  नर  संहार  में  कोई
 थैतर  नहीं

 माननीय  प्रधान  मंत्री  को  दक्षिण  अफ्रोका  की  याद  तो  आती  शायद  इसलिए  कि  उनका

 नाम  गांधी  जहां  पर  कि  महात्मा  गांधी  ने  स्वतंत्रता  संग्राम  शुरू  किया  था  तथा  वह  लगभग  सभी

 अन्तर्राष्ट्रीय  मंचों  सम्मेलनों  में  तथा  वार्ताओं  में  वह  दक्षिण  अफ्रीका  के  विरुद्ध  आ्िक  प्रतिबन्ध
 लगाने  ओर  रंगभेद  समाप्त  करने  की  बात  करते  श्री  लंका  के  जुल्म  के  बदले  उनकी  सरकार  के
 प्रथक्ता  का  कहना  है  कि  लंका  सरकार  को  भारत  में  रह  रहे  लंका  के  विस्थापितों  के  व्यय  का  5  ०९,
 वहन  करना  चाहिए  ।  हमारे  माननीय  प्रधान  मंत्री  का  कहना  है  कि  ऐसा  वातावरण  तैयार  किया  जान  |

 बाहिए  कि  श्रीलंका  के  तमिल  जिस्तापित  सम्मानपूत्रंक  श्रीलंक  लोट  हमारी  सरकार  श्रीलंका  में
 तमिलों  के  संहार  को  रोकने  के  लिए  केवल  यही  र  जनीतिक  प्रयांस  है  ।

 मंत्री पद  का  तीस  वर्ष  का  अनुभव  रखने  वाले  हमारे  मंत्री  मह्दोदय  कहेंगे कि  भारतीय  प्रतिनिधि
 मण्डल मे  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  मानव  अधिकार  अभिसमय  में  श्रीलंका  द्वारा  अल्पमत  के  लोगों  पर
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 किये  जा  रहे  अत्याचार  के  विरुद्ध  अपनी  आवाज  उठाई  तुरंत  ही  श्रीलंका  के  राष्ट्रपति  1983 के
 संधि  प्रस्तावों  के  क्रियान्वित  किए  जाने  की  बात  कहने  लगते  तीन  वर्षों  की  टालमटोल  तथा  सैनिक
 तैयारी  तथा  सभी  स्थानों  पर  सुरक्षा  सेनाओं  के  कंम्पों  की  स्थापना  के  बाद  -  श्रीलंका  के  राष्ट्रपति  तथा

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  मंत्री  अब  अमन  की  बात  करते  हैं  ।  प्रान्तीय  परिषदों  के  गठन  की  उसके  चुनावों  की  बात

 करते  उनके  प्रमुख  की  तथा  परिषद  के  चुनावों  की  बात  करते  श्रीलंका  में  लाखों  तमिलों  के  मृत
 शरीरों  पर  अखण्डता  लाई  जाएगी  ।

 जब  पर्वी  पाकिस्तान  से  लाखों  शरणार्थी  भारत  आये  तब  उस  समय  की  सरकार  ने  परे  विश्व
 के  समक्ष  राजनयिक  विरोध  किया  |  भारत  सरकार  ने  बंगला  देश  की  मुक्ति  में  सहायता  परन्तु
 वर्तमान  भारत  सरकार  तमिलनाडु  सरकार  का  विस्थापितों  के  पुनर्वास  के  लिए  40  करोड़  रुपए  देकर

 संतुष्ट  लोक  सभा  में  हमें  बताया  गया  कि  यह  एक  राष्ट्रीय  मामला  है  और  तमिलनाडु  का  ही  मामला

 नहीं  है  ।  हमारे  विदेश  सचिव  श्रीलंका  गये  तथा  श्रीलंका  में  हमारे  उच्चायुक्त  भारत  आए  तथा  उन्होंने
 भारत  सरकार  को  स्थिति  की  जानकारी  दी  ।

 हम  ऊंचे  स्वर  में  चिल्लाते  रहे  हैं  कि  हिन्द  महासागर  की  त्रिन्कोमाली  का  क्षेत्र  अमरीकी

 नौ  पैना  को  दे  दिया  गया  है  जो  हिन्द  महासागर  की  आंख  वहां  के  101  तेल  टेंकर  अमरोकी  नौ
 सेना  को  महीनों  तक  तेल  उपलब्ध  हमारी  नौ  सेना  का  पूर्व-पश्चिम  जाना  श्रीलंका  के  तट  का
 चक्कर  काटकर  जाना  वेज्ञानिक  अनुसंधान  कार्यक्रम  के  नाम  पर  अमरीकी  नौ  सेना  श्रीलंका

 के  चारों  ओर  खानें  बिछा  रही  कोलम्बों  के  निकट  अमरीका  द्वारा  सबसे  ऊंचा  ट्रांसमीशन  टावर  .

 हमारी  नौ  सेना  की  गतिविधियों  तथा  अन्य  देशों  के  फ्लीटों  के  आने  जाने  पर  देखरेख  हमारा  हि
 दक्षिणी  तट  अति  संवेदनशील  बन  गया  हमें  भूलना  नहीं  चाहिए  कि  श्रीलंका  हमारे  तट  के  निकट

 एक  दूसरा  दिआगो-गार्सिया  फिर  भी  हमारी  अन्तर्राष्ट्रीय  राजनयता  में  नेतिकता  है  ।

 मैं  मांग  करता  हूं  कि  हमें  श्रीलंका  तथा  भारत  के  मध्य  अपनी  नो  सेना  तैनात  करने  में

 संकोच  नहीं  करना  चाहिए  ।  श्रीलंका  की  नौ  सेना  द्वारा  हमारे  मछुआरों  के  जीवन  के  साथ  खिलवाड़
 करना  हम  बर्दाश्त  नहीं  कर  सकते  ।

 सेतुसमुंद्रम  नहर  परियोजना  को  एक  राष्ट्रीय  महत्व  की  परियोजना  के  रूप  में  रक्षा  मंत्रालय
 द्वारा  हाथ  में  लिया  जाना  वर्तमान  उप-राष्ट्रपति  ने  अपने  रक्षा  मंत्रीत्व  के  समय  इस
 जना  के  सामरिक  महत्व  पर  बल  दिया  यह  नहर  हमारे  दक्षिणी  तट  की  रक्षा  क्‍या  अपने
 देश  की  प्रभूसता  की  रक्षा  के  लिए  हमें  ऐसा  रक्षात्मक  उपाय  भी  नहीं  करनां  यह हमारी
 विदेश  नीति  का  अंग

 श्रीलंका  के  विरुद्ध  हमारी  आर्थिक  नाकेबन्दी  की  मांग  करनी  चाहिए  जिसकी  विचारधारा
 दक्षिण  अफ्रोका  से  भिन्‍न  नहीं  श्रीलंका  के  शाँति  सम्बन्धी  वक्‍्तब्यों  के  भुलावे  में  नहीं  आना  चाहिए  ।
 श्रीलंका  में  समग्र  तमिल  जाति  का  उन्मूलन  करने  के  बाद  वह  लंका  में  सभी  राज्य  विहीन  लोगों  का

 सफाया  कर  श्रीलंका  के  राष्ट्रपति  की  इस  घोख्ेबाजी  का  अवश्य  प्रतिकार  करने  के  लिए  वर्याष्त
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 उपाय  करने  चाहिए  ।

 अंत  में  अपने  प्रिय  नेता  डा०  कलेगनेर  एम०  करुणानिधि  द्वारा  बार  बार  किए  गये  अनुरोध  को

 दोहराते  हुए  मैं  अपने  वक्तव्य  को  विराम  देता  हूं  कि  हमें  ओलंका  के  साथ  राजनयिक  सम्बन्ध  समाप्त
 कर  देने  चाहिए  तथा  उसके  विरुद्ध  आर्थिक  प्रतिबन्ध  लगाने  यदि  उसके  बावजूद  श्रीलका  के

 राष्ट्रपति  सही  रुख  तहीं  अपनाते  तो  समस्या  का  सम;घान  अपनी  सेना  पर  छोड़  देना  चाहिए  क्योंकि

 हमने  सभी  अन्य  उपायों  का  उपयोग  कर  लिया  मैं  समझता  हूं  कि  श्रीलंका  की  जातीय  समस्या  का
 एकमात्र  समाधान  सैनिक  कार्यवाही

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 थ्रो  डाल  चन्द्र  :  आदरणीय  सभापति  विदेश  विभाग  की  जो  लगभग  62
 करोड़  रुपया  की  मांग  नं०  29  सदन  में  प्रस्तुत  हुई  उसका  मैं  समर्थन  करता  मैं  एक  बात  की
 ओर  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  विदेश  में  हिन्दी  के  प्रचार  के  लिए  सिर्फ  दस  लाख  रूपया  रखा
 मया  मैं  निवेदन  करनाचा  हूंगा  कि  हमारी  इस  राष्ट्र  भाषा  के  प्रचार  के  लिए  अधिक  से  अधिक  खर्च
 किया  जाना  चाहिए  ।  कि  हम  देखते  हैं  विदेशी  लोग  जब  भी  यहां  आते  हैं  तो  अपनी  भाषा  में  बात  करते  हैं
 ओर  जब  हिन्दुस्तान  के  लोग  वहां  जाते  हैं  तो  उन्हें  अंग्रेजी  या उनकी  भाषा  का  सहारा  लेना  पढ़ता  मैं
 इस  सदन  के  द्वारा  आपके  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं  कि  हमारी  नीति  होना  चाहिए  कि  हिन्दी  का
 प्रचार  विदेशों  मे ंअधिक  से  अधिक  हमारे  यहां  कबीर  का  दोहा  र  खड़ा  बाजार  में  मांगत  सबकी

 ना  काहू  से  ना  काहू  से  उसी  प्रकार  हमारे  देश  को  नीति  है  कि  सबसे  दोस्ती  है  और  बैर
 भो  किसी  से  नहीं  हमारे  पड़ोसी  देश  जो  हमेशा  की  तरह  दोस्ती  का  हाथ  बढ़ाए  हुए  लेकिन  हमारे
 देश  के  लिए  एक  सिरदर्द  बने  हुए  हमें  ऐसा  व्यवहार  नीति  रखना  चाहिए  कि  हमने  दोस्ती  का  हाथ
 अगर  बढ़ाया  है  ओर  वहां  से  वसा  ही  भी  बढ़ता  है  तो  अच्छी  बात  है  नहीं  तो  जैसे  को  तैसे  का  व्यवहार
 होना  चा।हए  तभी  हम  अपने  सम्मान  की  सुरक्षा  रख  सकते  हमारे  भारतोय  योगी  या  महात्मा
 जो  बाहर  जाते  वहां  हमारी  भारतीयता  का  प्रचार  करते  हैं  इतलिए  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जाना

 चाहिए  कि  जो  देश-भकत  हैं  उनको  समुचित  सम्प्रान  मिले  |  जो  भारतीय  यहां  से  जाएं  ओर  अगर

 हमारी  भारतीयता  को  किसी  तरह  की  ठेस  पहुंचाते  हैं  तो  हमें  उनको  वापिस  बुलाने  का  ध्यान  भी
 रखना  चाहिए  जिससे  हमारे  भारत  के  लिए  कोई  बदनामी  का  मोकਂ  न  अभी  जेसा  कि
 वक्‍ताओं  ने  बताया  श्रोलंका  और  पाकिस्तान  के  सम्बन्ध  में  तो  हम  किसी  दूसरे  के  नुकसान  के  लिए
 नद्दीं  बल्कि  अपना  त!कत  बढ़।ने  के  अपने  देश  को  ओर  सुरक्षित  रखने  के  लिए  अपनी  सेंन्‍्य
 ताकत  को  बढ़ान  की  आवश्यकता  चाहे  हमें  परमाणु  बम  बनाने  या  सैन्य  बल  को  बढ़ाने  की

 हो  ता  हम  पं।छ  नहा  रहना  चाहिए  ।  परमाणु  बम  दूसरों  के  नुकसान  के  लिए  नहीं  बल्कि  अपनी  शक्ति
 बढ़ान  क  लिए  दाना  चाहिए  जिससे  कि  दूसरे  लोग  हमारी  ओर  आंख  उठाकर  न  देख  एक  शेर
 की  ८  आपको  बता  देना  चाहता  हू  ।  एक  बहुत  अह्िसक  किसी  साधु  ने  उसको  उपदेश
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 दिया  था  कि  तुम्हें  इतनी  अहिसा  नहीं  करनी  चाहिए  ।  वह  मान  जब  वह  मान  गया  तो  लोग
 उसके ऊपर  पत्थर  फेंकने  जब  साधु  मिला  तो  शेर  ने  कहा  कि  लोग  हमे  पत्थर  मार  रहे

 साधु ने  कहा  कि  मैंने  खाने
 के  लिए  मना  किया  था  लेकि+  दहाड़ने  के  लिए  मना  नहीं  किया  इसी

 तरह से  हमारी  नीति  होनी  अगर  कोई  आंख  उठाकर  देखता  है  तो  उसका  मकाबला  त॑
 तरीके  से  होना  चाहिए  तभी  हमारे  सम्मान  की  सुरक्षा  हो  सकती  भा  तीय  नागरिक  जो  विदेशों  में
 जाते  हैं  उनको  बहुत  सो  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  है  और  जो  हमारे  दूतावास  हैं  वे  उनकी
 समुचित  सहांयता  नहीं  कर  पाते  उसकी  हमको  जांच  करनी  चाहिए  कि  इसके  क्‍या  कारण

 हमारे  भारतीय  जहां  कहीं  भी  जाएं  उनको  सम्मानपूर्वंक  रहना  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  समाप्स
 करता

 ओर  पी०  झ्रार०  कुमारमंगलम  :  सभापति  महोदय  सर्व  प्रथम  मैं  इस  अवसर  पर
 प्रधान  मन्‍्त्री  श्री  राजीव  गांधी  ओर  विदेश  मन्त्री  श्री  भगत  को  बधाई  देता  हूं  जिन्होंने  अन्तर्राष्ट्रोय  क्षेत्र
 में  हमारे  देश  का  सिर  ऊंचा  रखा  की  अध्यक्षता  के  दौरान  भारत  का  योगदान  ऐतिहासिक
 ही  नहीं  रहा  है  बल्कि  अनेक  मामलों  में  क्रान्तिकारी  भी  रहा  है  हमने  का  इस  हद  तक  बहुत

 ही  नहीं  देखती  है प्रभावका  री  आन्दोलन  बनाया  है  कि  दूसरी  शव्तियाँ  अब  नाम'को  ग्रम्भीरता  से  ह
 बल्कि  लोगों  के  मन  में  कुछ  डर  बढ़  गया  उनको  डर  है  गृट  निरपेक्षता  और  शान्ति  की  हमारी
 नीतियों  से  ताकत  बढ़ेगी  ओर  अन्ततः  पूरे  विश्व  को  अपने  में  लपेट  लगी  जिससे  विश्व  की  महाशविलयों
 के  प्रयासों  और  उनकी  चालों  का  अन्त  हो  जायेगा  ।  जहां  तक  निःस्त्रीकरण  और  दक्षिण  अफ्रीका  की

 रंगभेद  की  नीति  के  बारे  में  भारत  के  योगदान  का  सम्बन्ध  है  राष्ट्र  संघ  ओर  तथा  24  मंत्रियों
 के  ग्रुप  की  अप्रेल  1985  की  बंठक  यह  एक  ऐसा  योगदान  है  जिसे  इतिहास  के  पन्नों  में  लिखा  गया
 है  और  इसका  हमेशा  उल्लेख  किया  जाएगा  ।  इतना  सब  होते  हुए  भी  जहां  तक  अन्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  में

 हमारी  भूमिका  का  सम्बन्ध  कुछ  ऐसी  बात  हो  रही  जिनके  बारे  में  मैं  विदेश  मनन्‍्त्री  को  बताना

 चाहता  हूं  ।  यह  विदेशों  में  स्थित  हमारे  विभिन्‍न  दूताव|सो  के  कमंचारियों  के  संबंध  में  है  ।  मैने  विदेशों
 के  स्थित  कई  दूतावासों  का  दोरा  किया  है  '  मुझे  पता  चला  ८  कि  जिन  को  हम  स्थानीय  तौर  पर  रखते

 हैं  उन  कमंचारियों  को  बहुत  कम  वेतन  दिया  जाता  सां  विधिक  रूप  से  उन  देशों  में  इनको  जो  मजदूरी
 दी  जानी  चाहिए  उसमें  भी  कम  दी  जाती  अपनी  बात  विस्तार  में  कहने  के  लिए  मैं  यह  कहना

 चाहूंगा  कि  लगभग  सभी  बिदेशों  में  हमारे  देश  की  तरह  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  विशेषतया

 पश्चिमी  गुट  और  यूरोपियन  गुटों  में  ।  जब  हम  विदेशों  में  जाते  हैं  तो  अनेक  कमंचा  जो  स्थानीय

 रूप  से  प्रोटोफ्रोल  आदि  के  रूप  में  रखे  जाते  हैं  संसद  सदस्यों  तथा  दूसरे
 विशिष्ट  ब्यक्तियों  से  मिलते  वे  हमें  बताते  हैं  कि  उन्हें  दूसरे  दुृतावासों  में  काम  कर  रहे  कम  च।रियों

 की  अपेक्षा  बहुत  कम  वेतन  मिलता  यह  सुनकर  हमारा  सिर  शर्म  से  शुक  जाता  है  जब  हमें  मालूम

 होता  है  कि  दूतावासों  में  कर्मचारियों  के  संविधान  के  अनुसार  जो  वेतन  मिलना  चाहिए
 ग्रीन

 मिल  पाता  और  उन  7  विभिन्‍न  संविधियों  के  अंतर्गत  अन्य  सेवा  शर्तें  भी  नहीं  होती  हैं

 विदेश  मंत्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  इस  मामले  की  जांच  यह  केवल  दूतावासों  पर  ही  नहीं
 अच्छी  परम्परा  नहीं  है  कि  इन  विदेशी

 ढंग  से  अयोग  करना  ठोक  नहीं  है  ।  यह

 ९
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 नमन

 पो०  भार०  कुसारमंगलम्‌

 सचहै  कि  हम  विदेश  सेवा  में  लगे  हुए  नियमित  कर्मचारियों[को  पर्याप्त  वेतन  नहीं  यह  बहुत  दुःख
 की  बात  है  कि  हमारी  विदेश  सेवा  के  कुछ  कर्मचारी  जो  विदेशों  में  तैनात  दूसरे  दूतावासों  से  प्राप्त

 निमन्त्रणों  का  स्वागत  करते  हैं  और  भोजन  का  अथथं  केवल  भोजन  से  नहीं  बल्कि  मदिरा  से  भो

 यह  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  हम  उन  की  भली  प्रश्भर  देखरेख  नहीं  कर  सकते  हैं  जिन  लोगों  ने

 अन्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  में  हमारे  राष्ट्रीय  हित  के  लिए  बहुत्त  अधिक  योगदान  किया  अन्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्र

 में  हमारी  प्रगति  एक  ही  रात  में  नहीं  हुई  ह ैऔर  न  ही  यह्‌  कमंचारियों  के  प्रयत्नों  के  बिना  हुई  है  और

 मैं  यह  नहीं  कहता  कि  दूसरे  दतावासों  की  तरह  ही  उनके  साथ  व्यवहार  क्‍यों  नहीं  किया  जब

 आप  उनको  तुलना  करते  हैं  तब  उनकी  तुलना  भारत  में  सरकारी  सेवा  में  लगे  हुए  लोगों  के  साथ  न

 क्योंकि  भारत  में  सहन  का  खर्चा  निश्चित  रूप  से  पश्चिमी  देशों  की  तुलना  में  कम  कोई

 भी  मनध्य  उनके  वी  ०सी  ० आर०  टेलिविज  इत्यादि  को  देखकर  अन्दाजा  लगा  सकते  हैं  कि  वे  अच्छा  ही
 कर  रहे  हैं  लेकिन  वास्तव  में  बात  यह  है  कि  जव  वे  भारत  में  वापस  आते  हैं  तो  वे  वी०  सी  ०  आर०

 विजन  फ्रिज  के  अलावा  क्‍या  लाते  क्‍या  वे  वास्तव  में  बचन  के  रूप  में  विदेशी  मुद्रा  अपने  साथ  लाते

 अगर  कोई  उत्तर  जानना  चाहता  तो  उसका  उत्तर  नहीं  वे  लोग  भाग्यशाली  हैं  जिनकी

 मिशनों  में  नियुक्ति  होती  है  विशेषतया  यू०  एन०  मिशनों  वह  धन  की  बचत  कर  सकते  लेकिन

 जो  व्यक्ति  दूतावासों  में  काम  करते  हैं  उनकी  बचत  बहुत  कम  है  जिससे  उनकी  आवश्यकताएं  ही  पूरी  हो
 पाती  मैं  विदेश  मंत्रालय  से  विदेशों  में  कार्य  कर  रहे  भारतीय  विशेषरूप  से  जो
 विदेश  सेवा  में  हैं  ओर  जो  विदेश  सेवा  में  नहीं  हैं  की  समस्याओं  को  देखने  के  लिए  कहूंगा  ।  मुझे
 विश्वास  है  कि  कई  संसद  सदस्य  जो  विदेश  गए  मुझ  से  सहमत  होंगे  कि  विशेष  रूप  से  निचले  स्तर
 के  कमंचारी  जसे  चालक  प्रोटोकोल  आदि  अपनी  शिकायतें  संसद  सदस्यों  को  बताते  हैं  ।

 दूसरा  महत्त्वपूर्ण  पहलू  मैं  तीसरी  और  चौथी  श्रे  के  कर्मचारियों  को  विदेशों  में  तैनात

 किए  जाने  के  बारे  में  बता  रहा  मैं  प्रथम  श्रेणी  की  बात  नहीं  करता  हूं  क्योंकि  यह  तो  प्रथम  श्रेणी  की
 भारतीय  विदेश  सेवा  परन्तु  मेरा  मतलव  ता  भारतीय  विदेश  सेवा  से  है  ।  इसमें  बहुत
 पक्षपात  किया  जाता  उचित  नियमों  का  पालन  नहीं  किया  जाता  इस  संबंध  में  चक्रानुक्रम  प्रणाली
 अपनायी  नहीं  जा  रही  है  जोकि  अपनायी  जानी  चाहिए  ।

 सेकिन  वास्तव  में  हो  यह  रहा  है  कि  यदि  कोई  आई०  एफ०  एस०  का  कोई  सदस्य  विशेष
 नौकरशाही  के  नजदीक  है  चाहे  मंत्री  के  नजदीक  न  वह  काफी  लम्बे  समय  तक  और  यदि  सम्भव

 हुआ  तो  पूर्ण  सेवा-काल  विदेश  में  गुजा-ने  की  व्यवस्था  ऋर  लेता  जबकि  दूसरे  विदेश  मंत्रालय  में
 केवल  कल  बनकर  नकारात्मक  मनोवृति  से  फाइलें  धकेलते  रहते  हैं  और  यह  शिकायत  तब  तक  जारी
 रहेगी  जब  तक  कोई  चक्रीय  प्रणालो  कार्यकुशलता  के  लिए  नहीं  लाई  जाती  ।

 कि

 सभ्नापति  मैं  श्रीलंका  के  विषय  में  कहना  चाहूंगा  जोकि  मेरे  बहुत  से  साथियों  द्वारा  मेरा

 विषय  समझा  जाता  है  ।  प्रायः  यह्‌  आरोप  लगाया  जाता  है  तमिलनाडु  से  आने  वाले  संसद  सदस्य
 केबल  भ्ीलका  के  बारे में  बोलते  लेकिन  मेरे  विचार  में  अब  बाकी  देश के  और  अधिक
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 संसद  सदस्य  श्रीलंका  के  विषय  में  अपनी  आवाज  उठा  रहे  हैं  ओर  यह  जानकर  खुशी  होती  है  कि  सारा

 देश  श्रीलंका  सरकार  के  कार्य  करने  के  ढंग  से  चितित  और  हैरान  तथा  आतंकित  सभापति

 मझे  यकीन  है  कि  माननीय  विदेश  मंत्री  को  याद  होगा  कि  पिछले  वर्ष  जब  मैंने  इसी  विषय पर  हुए
 वाद-विवाद  में  भाग  लिया  था  तो  मैंने  कहा  था  कि  श्री  लंफ़ा  के  तत्कालीन  राष्ट्रपति  और  श्रीलंका  के

 बतंमान  राष्ट्रपति  को  व्यंग्य  से  झूठ  बोलने  को  प्रवत्ति  है  और  मैं  सोचता  हूं  कि  हाल  ही  में  गुजरा  बक्त

 मेरे  कथन  को  ठीक  सिद्ध  कर  उस  पस्षमय  मैंने  यह  कहा  था  जो  रिकाडं  में  दर्ज  कि  यह  वही

 राष्ट्रपति  हैं  जिसने  प्रसिद्ध  कैंडी  अभियान  का  नेतृत्व  किया  था  और  यहां  तक  कि  उस  सम  झौते  को  भी

 तोड़  दिया  था  जो  यदि  लागू  हो  जाता  तो  शायद  जातीय  समस्या  कभी  पैदा  न  होती  ।

 अब  यह  वही  राष्ट्रपति  हैं  जो  कह  रहे  हैं  मैं  द्विपक्षीय  और  बातचीत  करूंगा

 ओर  मैं  मामले  को  निपटा  लुंगा  ।”  वह  हमारे  प्रधा  मंत्रीन  से  बातचीत  करने  आये  लेकिन  अंत  में  उन्होंने
 वापिस  र  कहा  कि  राजनैतिक  अनुभव  भारतीय  प्रधान  मंत्री  की  उम्र  से  ज्यादा

 अहंकार  से  यह  कहा  कि  प्रधान  मंत्री  मुझे  नहीं  बता  सकते  कि  मुझे  क्या  करना

 उन्होंने  यह  कहा  और  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि एक  तरफ  वह  ऐसा  कहते  हैं  और  दूसरी  ओर  शांति  का

 लाभ  उठाते  दए  तोपव।ले  जंहाजों  ओर  अन्य  सभी  प्रकार  के  हथियारों  का  प्रयोग  करते

 उन्होंने  युद्धविराम  लड़ाई  बन्द  करने  के  लिए  नहीं  किया  अथवा  समझौते  क॑  लिए  नहीं  किया  ।

 वह  इस  पर  केवल  इसलिए  सहमत  हुए  ताकि  वह  अपने  आपको  अच्छी  तरह  शस्त्र  सज्जित  कर  सकें

 और  दूर्भाग्यणाली  तमिलों  पर  जो  केवल  समानता  की  मांग  कर  रहे  इज्जत  से  रहने  के

 अ्रधिकार  की  मांग  कर  रहे  जो  द्वितीय  श्रेणी  के  नागरिक  या  कुत्तों  जैसा  व्यवहार  न  किए  जाने  की
 मांग  कर  रहे  को  कुचलने  के  लिए  प्रहार  कर

 सभापति  एक  बहुत  दुर्भाग्यपूर्ण  घटना  घटी  तोप  जहाजों  और
 निक  उपकरणों  का  प्रयोग  सैनिकों  के  लिए  नहीं  अपितु  असैनिक  नागरिकों  के  नरसंहार  के  लिए  हो  रहा

 घरों  में  रहने  वाले  लोगों  को  अचानक  अपनी  झोपड़ियों  के  चारों  ओर  आग  मिली  क्योंकि  सिहली
 अंगरक्षकों  ने  उन  पर  आधुनिक  बमों  की  वर्षा  कर  दी  वास्तविक  स्थिति  यह  सभापति

 हम  दिन-रात  बेइज्जती  सहन  करके  चुप  क्‍यों  रह  रहे  कभी-कभी  व्यक्तिगत  होर  पर  भी  ।  एक
 ओर  हमारी  बेइज्जती  होतो  है  भोर  दूसरी  ओर  हम  अपना  हाथ  फंलाते  हैं  ओर  कहते  हैं  कि  अच्छा

 हम  मध्यस्थ  बनने  के  लिए  तेयार  आजकल  श्रीलंका  सरकार  वास्तव  में  हम  पर  ताना  मार  रही
 है  ओर  बिना  बोले  हमें  कह  रही  है  कि  आपकी  मध्यस्थला  की  आवश्यकता  नहीं  हम
 अब  भी  कंसे  चुप  रह  सकते  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  हमें  अपनी  सेना  भेजनी
 इसकी  जरूरत  नहीं  आवश्यकता  इस  बात  की  है  इस  जवान  उमग्रवादियों  को  अपने  हितों  के
 लिए  लड़ने  दिया  हम  सेनिक  सामग्रो  के  रूप  में  सहायता  क्री  मांग  भी  नहीं  कर  रहे
 वे  जानते  हैं  कि  इसे  कंसे  पाना  है  ओर  वे  इसे  स्वयं  पा  भारत  सरकार  को  कम  से  कम  नैतिक
 समर्थन  देना  ठीक  बंगला  देश  के  लिए  तो  हम  दुनिया  के  चारों  तरफ  हमा
 प्रधान  मंत्री  ने  दुनिया  के  एक  शहर  से  दूसरे  एक  राजधानी  से  दूसरी  राजधानी  तक  उड़ान
 भरी  और  हमने  जोर  देकर  यह  कहा  कि  देश  में  नरसंहार  हो  रहा  अब  हम  कम  से  कम
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 सदन  में  भी  क्‍यों  नहीं  कह  सकते  कि  श्रीलंका  में  नरसंहार  हो  रहा  अब  पूरे  संसार  में  जाने  की

 आवश्यकता  केवल  जनेवः  में  अपितु  दुनिया  की  प्रत्येक  राजधानी  में  जाने  की  और  कम  से  कम

 यह  कहने  की  आवश्यकता  है  कि  श्रीलंका  सरकार  का  व्यवहार  निदनीय  वे  मानवीय  अधिकारों  के

 प्रत्लेक  मानदण्ड  का  उल्लंघन  कर  रहे  वे  मानव-जीवन  को  दिया  जाने  वाला  कम  से  कम  सम्मान

 भी  नहीं  दे  रहे  हैं  मानवीय-शान  की  बात  तो  छोड़िए  वह  तो  गौण

 सभापति  यह  समय  भारत  सरकार  के  लिए  यह  कहने  का  नहीं  है  कि  हम  सेना  भेजेंगे

 अपितु  राजनैतिक  समाघान  पर  जोर  देने  का  ये  केवल  तमिलनाडु  के  लोग  या  भारत  के  लोग  ही

 नहीं  अपितु  पूरी  दुनिया  के  लोग  अनुभव  करते  हैं  कि  शान्तिपूर्ण  स्थायी  समझोदे  का  एकमात्र  तरीका

 बातचीत  द्वारा  समझौता  करना  लेकिन  जव  कत्ल  हो  रहे  हैं  तो  क्या  हम  चुप  रहेंगे  ?  क्या  दुनिया  के

 लोग  हमारा  साथ  देंगे  और  कहेंगे  कि  श्रीलंका  में  तमिलों  के  एक  गाल  पर  थप्पड़  मारा  जा  रहा

 हैतो  उन्हें  दूसरा  गाल  भी  आगे  कर  देना  चाहिए  क्योंकि  वे  ईसा-मसीह  के  बच्चे  हैं  ?  क्या  हमारे  पास

 यही  उत्तर  है  ?  या  हम  यह  कहने  जा  रहे  हैं  कि  नहीं  हम  आपका  समर्थन  हमारे

 पास  जो  विश्व  शक्ति  है  उससे  हमें  कम  से  कम  इस  नरसंहार  को  तो  रोकना  सभापति

 मैं  भारत  सरकार  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  श्रीलंका  में  जो  कुछ  हो  रहा  है  उसकी  वास्तविक

 स्थिति  विश्व  के  सम्मुख  रखने  के  लिए  एक  औपचारिक  सरकारी  नीति  बनानी  चाहिए  जिससे  विश्व

 को  यह  पता  चले  कि  तमिलों  की  वहां  हत्या  की  जा  रही  संनिक्रों  की  किसी  फोजी  फार्मिकों  की

 आतंकवादियों  की  नहीं--लेकिन  मागरिकों  की  जान  ली  जा  रही  वह  बदनसीब
 औरत  है  जिस  पर  वहां  बलात्कार  किया  जा  रहा  वह  छोटा  बच्चा  है  जिसकी  वहां  हत्या  की  जा

 रही  वह  बच्चा  नवयुवक  नहीं  जिसका  वहां  कत्ल  किया  जा  रहा  श्रीलंका  में  मारे  जाने  के

 लिए  युवक  ही  कितने  शेष  रह  गए

 सभापति  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करते  हुए  श्रीलंका  की  वर्तमान  स्थिति  के  बारे  में
 श्रीलंका  की  सरकार  अभी  भी  बन्दूक  का  सहारा  नहीं  छोड़  रही  है  और  कह  रही  है  कि

 आपके  लिए  प्रान्तीय  परिषद  आदि  बनाएंगेਂ  और  फिर  उन्होंने  समाचारपत्रों  में  तथाकथित  गुप्त
 छीत  होने  ओर  गुप्त  समझोते  होने  की  खबर  दे  दी  यह  हाल  ही  की  बात  है  कि  उन्होंने  यह  रवंया
 अपनाना  शुरू  कर  दिया  है  और  न  सिफं  श्रीलंका  या  दक्षिण  एशियाई  समाचारपत्रों  बल्कि  भारतीय  प्रेस
 में  भी  किसी  तरह  अपना  स्थान  बना  लिया  वे  भारतीय  समाचारपत्रों  में  भी  अपने  समाचार  जो
 सत्य  नहीं  होते  छपवा  लेते  मैं  भारत  सरकार  से  कहना  चाहूंगा  कि  वह  भारतीय  समाचारपत्रों  को
 पूरी  तरह  से  अवगत  रखें  कि  उन्हें  कया  करना  हमें  कुछ  भी  छिपाना  नहीं  हम  वास्तब  में
 चाहते  हैं  कि  श्रीलंका  में  शान्ति  हो  ।  हम  श्रीलंका  को  भारत  का  अंग  बनाना  नहीं  हम  चाहते
 हैं  कि  श्रीलंका  की  आर्थिक  उन्नति  हो  ।  हमारा  पड़ोसी  देश  अगर  हो  जहां  संस्कृति  तथा
 विकास  तो  उस  पर  हमें  गर्व  होगा  ।  लेकिन  हम  ऐसी  स्थिति  में  विक्षुब्ध  अनुभव  करेंगे  जब  हमारे
 उस  पड़ोसी  देश  में  दिन-रात  हत्याएं  हो  रही

 वास्तव  में  भूमि  समझौता  नीति  को  श्रीलंका  में  तमिलों  के  विरुद्ध  एक  दूसरे  हथियार  के  रुप  में
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 प्रयुक्त  किया  जा  रहा  तमिलों  को  बांधकर  पुराने  परम्परागत  घरों  से  बाहर  निकाल  तथाकथित

 शरणार्थी  शिविरों  में में  भेज
 दिया

 जाता  ये  शिविर  केवल  जंगल  है  जहां  कोई  छत  नहीं  तमिलों

 की
 शिकायत  है  कि  उन्हें  वहां  अधिक  संख्या  में  इकट्ठे  गोली  से  मार  दिया

 जाता है  और  इकटूठे ही

 Sea  दफना  दिया  जात  ते
 स  समय  अभी  कर  रहे  हैं

 वह  बात  शायद  हिटलर  ने  भी

 नहीं  जानता  कि  उन्होंने  कहाँ  से  यह  शिक्षा  प्राप्त  की  है  !
 रा  रर-जर्ख-उछउछउझउ्ररः

 मैं  निश्चय  ही  समझता  हूं  कि  इस  समस्या  का  हल  इतना  आसान  नहीं  ऐसा  नहीं  कहा  जा

 तकता  कि  सेना  को  श्रीलंका  में  घस  जाने  के  लिए  कह  कर  समस्या  का  समाधान  हों  जाएगा  ।”

 ऐसा  नहीं  ऐसे  प्रयास  के  उन्नठ  परिणाम  भी  इसीलिए  कोई  आंख  मूंद  कर  ऐसी

 नहीं  कह  रहा  लेकिन  यह  तो  अवश्य  कहा  जा  रहा  है  कि  भारत  सरकार  अधिके  देर
 तकसोती  न

 मो

 उसे  अपनी  आंखें  खोलनी  अ्रलंका  का  राष्ट्रपति  और  श्रीलंका  क्री  सरकार  आरे  साथ  चाल
 चल  रहे  वे  हमें  बतायेंगे  कि  वे  स्वयं  ही  बंटे  हुए  वे  कहेंगे  कि  आन्तरिक  सुरक्षा  मन्त्री  वास्तव
 उम्र  प्रतिक्रियावादी  जबकि  राष्ट्रपति  शान्ति  चाहने  वाले  क्रान्तिकारी  व्यक्ति  वे  एक

 शक
 चट्टे-बट्टे  सबके  एक  जैसे  विचार  यह  कोई  नई  बात  नहीं  है  ।  पिछले  तीस  वर्षों

 ०७७
 नरीका

 अपनाते  आ  रहे  हैं  ।
 ः

 रा

 मैं  यह  कहते  हुए  समाप्त  करता  हूं  कि  हमर  श्रीलंका  को  मनमानी  न  करने  दें  पास जाकर बतायें कि श्रीलंका में क्या हो रहा है, तो निश्चय ही श्रीलंका के लोगों  3

 को  अपना  साहस  दिखाना  सम्पूर्ण  विश्व  में  भारत  का  सम्मान  अगर  ह

 पास  जाकर  बतायें  कि  श्रीलंका  में  क्या  हो  रहा  तो  निश्चय  ही  श्रीलंका  के  लोगों  राइत
 शान्ति  दिलाने  में  कामयाब  जिसकी  उन्हें  जरूरत  है  ।

 कक

 ः

 सेयद  शाहबुद्दीत  :  सभापति  हमारे  सामने  घट  रही

 दुःखद  गाथा  पिछले  वर्ष  हमारे  कूटनी तिक  प्रयत्नों  की  विफलता  का  प्रमाण  यदि  यह  हो ति  केवल

 श्रीलंका  में  होती  तो  मैं  सरकार  को  क्षमा  कर  लेकिन  हमारे  चारों  ओर  ऐसी  ही  घटन  यें  हो  रही

 अफगानिस्तान  में  विदेशी  आधिपत्य  निरन्तर  बना  हुआ  नेपाल  सामंतवादी  व्यवस्थ  के  अधीन

 कराह  रहा  है  ।  पाकिस्तान  और  बंगलादेश  प्रजातांत्रिक  व्यवस्था  से  वंचित  बर्मा  में  भा

 रा

 ०

 के  लोगों  के  साथ  ब्रा  व्यवहार  किया  जा  रहा  है  हिन्द  महासागर  में  प्रतिदिन  बड़े  पमाने

 करण  किया  जा  रहा  है  और  वहां  बड़  राष्ट्रों  के  बीच  वैमनस्थ  आणविक  शस्त्रों  की  होड़

 जा  रहा  ईरान  और  ईराक  में  आज  भी  लड़ाई  जारी  यह  हमारे  देश  के  समीप  ही  हो
 रहा  है हम

 हमारे  सुरक्षा  वातावरण  की  दृष्टि  से  इस  चिन्ताजनक  दृश्य  को  हम  विवश  देख  रहे  हैं  हम
 असहा

 इस  घटनाक्रम  पर  अपना  कोई  प्रभाव  डालने  की  स्थिति  में  दिखाई  नहीं  देते

 दाम

 ..  ऐसा  प्र  होता  है  कि  गत  एक  वर्ष  में  भारतीय  कूटनीति  को  एक  विशेष  शैर्ल शैली  दी  गईं  उसमें

 एक  विशेष  स्तर  उभरा  है  जो  सर्वेधा  असंगतत है
 जो

 4 कटनीति अदेले  पुष्प  और  शशि  ही  नहीं  वह

 काकटेल पार्टी और शानदार रात्रि भोग तक ही समाप्त नहीं हो जाती । वह गम्भीरतापूर्वक विचार कर अनुमान लगाना ऐसे विश्व में जिसमें सिद्धांतों के बल पर नहीं बल्कि शवित के इशारे पे असंगत्त ६ 3035
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 हम  देखते  हैं  कि  हमारे  व्यवहार  में  अस्थिरता  आरम्भ  में  शुभेच्छा  किन्तु  उसके  बाद  निराशा
 चक्र  शूरू  हो  जाता  बड़ी-बड़ी  खबरें  छपती  हैं  लेकिन  हमारी  घोषणाओं  में  असंगति  होती

 मामूली-सी  बातों  को  कभी-कभी  इतना  बढ़ा-चढ़ाकर  कहा  जाता  है  कि  उससे  हमारी  दूर  दुष्टि  और

 दूरस्थ  क्षितिज  घूमिल  हो  जाता  हमारी  नीति  में  सहसा  परिवतंन  हो  जाता  है  और  उसमें  अस्थिरतां
 आ  जाती  है  और  इस  तरह  पडोसी  देशों  से  हमारे  विवाद  पैदा  हो  जाने  की  दुःखद  स्थिति  हमें  भुगतनी
 पड़ती  है  ।

 भारत  ऐतिहासिक  देश  कत्रिम  राज्य  नहीं  +  मैं  न  तो  युद्ध  की  बात  करना  चाहता  हूं  ओर  न  ही
 शांतिदूत  बनना  चाहता  परन्तु  मैं  विश्व  क ेइस  भाग  की  जिसे  दक्षिण  एशिया  कहा  जाता  स्पष्ट
 नियति  में  विश्वास  रखता  दक्षिण  एशिया  एक  ओर  हिमालय  की  बर्फीली  चोटियों  से  घिरा  हुआ  है
 तो  दूसरी  ओर  हिन्द  महासागर  का  नीला  पानी  हिलोरे  ले  रहा  हमारी  एक  मंजिल  है  जिस  तक  हमें

 पहुंचना  इस  भाग  में  हमारी  महत्वपूर्ण  स्थिति  यहां  हमारा  बड़ा  प्रभावशाली  अस्तित्व  कोई
 भी  देश  हमारी  उपेक्षा  नहीं  कर  हमें  अपने  देश  के  अककार  का  कोई  पश्चाताप  नहीं  किसी  की
 बात  मानने  के  लिए  हम  बाध्य  नहीं  इस  क्षेत्र  में  तदनुरूप  हमारा  बड़ा  उत्तरदायित्व  जिसे  हम
 आकर्षक  शब्दों  दिखावे  या  शैली  से  पूरा  नहीं  कर  सकते  ।  मेरा  आरोप  है  कि  गत  एक  वर्ष  से  हमारी

 कूटनीति  में  प्रदर्शन  अधिक  और  सार  तत्व  कम  रहा  हमें  इस  नीति  को  त्यागना  विदेश

 मंत्री  से यह  मेरी  अपील

 हमें  आवेशपूर्ण  बात  नहीं  करनी  चाहिए  ।  हमें  सहृदयता  भर  समझाने-बुझाने  की  नोति  अपनानी
 क्रोध  उचित  नहीं  सोहादें  की  आवश्यकता  हमें  बदले  की  भावना  से  काम  न  कर  शांति

 और  नज्जता  से  काम  करना

 मैं  देखता  हूं  कि  न  केवल  राजनीतिक  वातावरण  अपितु  आधथिक  वातावरण  भी  पूरी  तरह
 निराशाजनक  पिछले  एक  वर्ष  में  हमने  कया  प्राप्त  किया  है  रिपोर्ट  में  भी विफलतःओं  को  स्वीकार

 किया  गया  इसमें  माना  गया  है  कि  विदेशी  ऋण  की  शर्तें  सख्त  होती  जा  रही  यह  कहा  गया  है
 कि  विदेशी_मदद  कम  डो  रही  है।इसमें  कहा  गया  है  कि  वास्तव  में  अन्तर्राष्ट्रीय  आ्थिक  वार्ताओं  में  हमने
 कोई  प्रगति  नहीं  की  व्यापार  की  शर्तें  हम/रे  अधिकाधिक  विरुद्ध  होती  जा  रही  है  यदि  हम
 घारों  के  शीर्षक  देखें  तो शिल्प  विधि  की  उपलब्धता  यदि  कठिन  नहीं  है  तो  भी  जब  हम  वास्तव  में  बार्ता

 करते  हैं  हम  देखते  हैं  कि  शर्त  कठोर  से  कठोर  होती  जा  रही  निजी  स्रोतों  से  विकाप्त  पंजी  में  हमारा
 भाग  कम  से  कम  हो  रहा  आई०  डी०  ए०  में  हमारा  भाग  40%  से  घटकर  2  2%;  रह  गया

 हमें  अपनी  भर्थव्यवस्था  को  उदार  तथा  ऐसी  नीतियां  अपनाने  के  लिए  कक्ष जा  रह  है
 जो  विकासशील  देशों  के  लिए  उपयुक्त  हों  ।
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 कभी-कभी  मैं  राजनयिकों  पर  चेयरमंन  माओ  जंसी  हंसी  बिखेरी  जाती  देखता  राष्ट्रपति
 रीगन  हमारे  प्रधान  मंत्री  को  पत्र  लिखते  उन्होंने  हमारे  पत्र  की  पावती  दी  जिसे  हम  इस  प्रकार
 दिखाते  फिरते  हैं  जंसे  हमारे  राजनीतिक  प्रयास  सफल  हों  गए  हैं  और  विश्व  इस  समय  प  रमाणु
 करण  के  कगार  पर  है  तथा  इसमें  हमारे  प्रयास  सफल  हो  रहे  मैं  इसमें  कुछ  आशा  की  झलक
 पाता  श्री  दिनेश  सिंह  ने  बताया  कि  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  ने  अस्तित्व  बना  लिया  है

 यह  एक  प्रकार  से  अपोषित  बच्चे  के  रूप  में  है  जो  अभी  घुटने  के  बल  चलने  में  भी  समय  है  चलने  की  तो

 बात  ही  कया  है  ?  मैं  समझता  हूं  कि  भारतीय  कूटनीति  के  लिए  इस  समस्या  को  छुलझाना  अधिक

 महत्व  रखता  राष्ट्रों  के आंतरिक  झगड़ों  के  कारण  आगे  नहीं  बढ़  रहा  ।  सभी  राष्ट्र  इस  ओर

 ध्यान  नहीं  दे  रहे  हैं  ।

 कुछ  समय  पूर्व  मैंने  बताया  था  कि  हमारा  ऐतिहासिक  दायित्व  परन्तु  दीघंकालीन  हितों  के

 संबंध  में  हमारी  संकल्पना  भारत  बहुत  बड़ा  देश  है  जिसकी  उपेक्षा  नहीं  की  जा  हमें
 दक्षिण  एशिया  में  इस  वातावरण  के  साथ  झूझना  हमें  समस्या  की  तह  तक  पहुंचना  पड़ोसियों  में
 अविश्वास  की  भावना  क्‍यों  पाई  जाती  हमें  यह  नहीं  सोचना  चाहिए  क्ि  विश्व  हमारा  शत्रु  हमें
 कुछ  गोर  करने  की  आवश्यकता  है  जिसमें  हम  विफल  हुए  कया  हम  वे  सभी  कुछ  कर  रहे  हैं  जो
 मार्क  की  भावना  के  अनुसार  हमें  करना  मुझे  भय  है  कि  बात  ऐसी  नहीं  क्या  हमने  अपने

 पड़ौसियों  को  स्पष्ट  रूप  से  जिता  दिया  है  कि  दीघंकालीन  आधार  पर  उनके  साथ  व्यापार  में  सहयोग
 तथा  बाहरी  खतरों  के  विरुद्ध  उप-महाद्वीप  की  साझी  सुरक्षा  व्यवस्था  करने  को  तैयार  हैं  ?  क्‍या  हमने
 अपने  पड़ोसियों  को  आश्वासन  दिया  है  कि  जिस  प्रकार  हम  तकनीकी  दृष्टि  से  विकसित  हैं  हम  अपनी

 शिल्प्र  विधि  से  उन्हें  लाभान्वित  करने  को  तंयार  हैं  ?  क्या  हम  कह  सकते  हैं  कि  आत्म-निर्भरता  की
 कामना  करते  हुए  हम  अपने  सभी  पड़ोसियों  की  क्षमता  बढ़ाने  को  उत्सुक  हमें  इन  छोटे  राष्ट्रों  को

 यह  विश्वास  दिलाना  चाहिए  कि  भारत  उनका  हितंषी  है  और  उन्हें  भारत  पर  विश्वास  करना

 चाहिए  और  उनकी  प्रभुसत्ता  को  भारत  से  कोई  खतरा  नहीं  हो  सकता  सहयोग  का  अर्थ  अधीनता

 नहीं  है  ।

 समापति  सहोदय  :  आप  कितना  समय  ओर  लेंगे  ?  क्रपया  समाप्त  करने  को  चेष्टा
 3.30  बजे  हमें  ग ंर-सरकारी  विधेयक  को  लेना  है  ।

 संग्यद  शाहबुद्दीन  :  मैं  तीन  मिनट  और  मैं  मानता  हूं  कि  समय  की  कप्ती  है  और  मैं

 मुख्य  बातें  कहने  की  चेष्टा  कर  रहा  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  दक्षिण  एशिया  के  राष्ट्र  परस्पर
 रिचित  नहीं  थोड़े  बहुत  मतभेदों  के  होते  हुए  भी  हम  परस्पर  भाई-भाई  हम  एक  ही  परिवार  के
 सदस्य  हमारे  दुःख-सुख  साझे  एक  संयुक्त  परिवार  के  कर्त्ता  के  रूप  में  हमें  उनको  नेतृत्व  देना  है

 पैर  उनकी  उन्नति  करनी  एक  संयुक्त  परिवार  का  कर्त्ता  परिवार  को  सुख  देने  लिए  अपने  सुखों  का

 बलिदान  करता

 एक  साननीय  सदस्य  :  हिन्दू  संयुक्त  परिवार  ।

 संध्यद  क्ाह4दरेन  :  यह  हिन्दू  संयुक्त  परिवार  यदि  हमारे  राजनयिक  संबंधों  में  हिन्दू
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 परम्पराएं  लागू  हों  तो  मूझे  बहुत
 खुशी  होगी  जरूरत  के  समण  हम  मौजूद  रहते  अद  समय  आ  गया

 है  कि  हम  दक्षिण  एशिया  पर  अपना  दृष्टिकोण  तैयार  करें  दक्षिण-एशिया  को  सोवियत

 चीन  इत्यादि  बड़ी  शक्तियों  का  सामता  करना  पड़ता  मैं  कोई  अपवाद  की  बात  नहीं कर  रहा  ।

 राजनीति  में  कोई  स्थाई  मित्र  अथवा  स्थाई  शत्र  नहीं  होते  ।  व ेहमारी  कठिनाइयों  से  लाभ
 के  क्र  हर  आयात प्रयास  क  ?  ते  पड़ौसी  देशों  के  साथ  अच्छे  पंबंध  बना  कर  एक  हो  कर  ही  हम  उन्हें  दूर  रख  र

 हैँ  ।

 हम  गुट-निरपेक्षता  की  बात  करते  गुट-निरपेक्षता  से  राष्ट्रीय  हिल  बढ़ने  चाहिए  ।  परन्तु
 णुट-निरपेक्षता  की  पूरी  संकल्पना  ही  भ्रामक  बन  गई  है  ।  यह  समाप्त  होती  जा  रही  ग्राहक  राष्ट्र
 भी  अपने  को  गूट-निरपेक्ष  कहते  पूरी  तरह  संबद्ध  राष्ट्र  भी  अपने  को  गुट-निरपेक्ष  देश  कहते  हैं
 इसीलिए  गुट-नि  रपेक्ष  आन्दोलन  प्रभावी  नहीं  हो  रहा  यह  इतना  व्यापक  बन  गया  है  कि  सही  रूप
 से  अच्छे  ओर  बरे  की  पहचान  नहीं  की  जा  आप  किसी  भी  विशेष  दिशा  में  निश्चित  दबाव

 नहीं  ढाल  इसीलिए  इसकी  आवाज  समाप्त  हो  गई  है  ।  हाल  हो  में  जब  एक  गट-निरपेक्ष
 राष्ट्र  को  एक  महान  शक्ति  से  खतरे  का  सामना  करना  पड़  रहा  था  तो  हम  जो  इस  आन्दोलन  के
 सभापति  चूप  रहे  ।

 नये  युग  का  प्रारम्भ  हो  गया  हमारे  उद्देश्यों  और  नीतियों  का  फिर  से  मूल्यांकन  किया  जाना
 पार्टी  समाप्त  हो  यह  :00  दिन  तक  चलती  रही  ।  अब  हमें  कठोर  श्रम  करना  चाहिए  ।

 उड़ान  समाप्त  हो  गई  विमान  को  गिरा  दिया  गया  है  ।  अब  हमें  घरती  पर  आकर  वास्तविकता  का
 सामना  करना  चाहिए  ।  मेरे  लिये  केवल  एक  ही  विकल्प  बचा  है  ओर  वह  दक्षिण  एशिया  में  क्षेत्रीय
 योग को  बढ़ावा  हमें  इस  कार्य  को  आगे  बढ़ाना  नेतृत्व  प्रदान  करना  चाहिए  |  यह
 ऐतिहासिक  कार्य  हमें  पहल  करने  से  बचना  नहीं  चाहिए  क्षेत्रीय  सहयोग  को  बढ़ावा  देना

 एक  बार  फिर  सरकार  को  चेतावनी  देता  हुं  कि  अलिदान  की  भावना  को  हमारे
 सहणोग  और  अच्छे  पड़ोसी  संबंधों  का  कोई  विकल्प  नहीं  दूसरा  विकल्प

 परमाणु  युद्ध  तथा  इस  क्षेत्र  क ेसभी  लोगो  का  विनाश  ।  इस  दुःस्वप्न  की  कल्पना  भी  नहीं  की  जा

 अगर  हमे  परमाणु  संकट  को  टालना  यदि  हम  दोस्तो  और  सहयोग  का  वातावरण  बनाना

 है  तो  केवल  हम  अपने  संसाधनों  पर  ही  निर्भर  नहों  करे  सकते  ।  जेसाकि  मैंने  कहा  है  हम  प्रतिदिन  या
 प्रत्येक  घटना  को  आधार  बना  कर  अपनी  राजनयिक  गतिविधियां  या  प्रक्रिया  नहों  चला  सकते  ।

 हमें  एक  दी  घंकाल  न  नीति  विकसित  करनी  हमें  शा

 एक  बहुपर्क्ष॑य  दीघंकालीन  नीति  त॑यार  करनी
 जेसाकि  हम  पाकिस्तान  के  साथ  करना  चाहते

 साक॑  में  समग  रूप  से  क्षेत्र  की  आर्थिक  परियोजना  की  प्रक्रिया के  लिए  हल  करनी  जिससे  समग्र
 रूप  से  इस  क्षेत्र  के नैसगिक  विकास के  का  में  पर्याप्त  सहायता  मिलेगी  और  प्रत्येक  देश  अपने  क्षेत्र  की

 ॒त्रता  और  सहयोग  की
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 आधिक  आवश्यकताओं  की  वित्त-पूर्ति  में  कुछ  भूमिका  निभा  साक  में  हमें  उच्च  शिक्षा  संस्थानों
 के  सभी  द्वार  खोल  देने  मुझे  सन्देह  है

 कि  हमारा  सारा  सहयोग--सारे  तीसरे  विश्व  के  साथ
 आवयथिक  सहयोग  मात्र  3  करोड़  रु०  ही  है--मैं  ने  विदेश  मंत्रालय  का  बजट  देखा  है  ।  विकासशील  देशों

 को  तकनीकी  सहयोग  देने  में  हमारा  स्थान  अग्रणी  है  और  अपने  ही  क्षेत्र  में  भूटान  और  नेपाल  के
 यह  सहयोग  मात्र  3  करोड़  र०  ही  मान  लीजिए  बंगलादेश  अगर  अपना  एक  द्वीप  किसी

 एक  महाशक्ति  को  दे  दे  और  कहें--ठीक  हम  एक  प्रभुसत्ता-मम्पन्न  राष्ट्र  हमने  यह  किया

 आप  इसका  जो  मर्जी  तब  इस  चाल  को  बचाने  के  लिए  अपनी  प्रभुप्तत्ता  को  बचाने  के  लिए  हमें
 अरबों-खरबों  रुपये  खर्च  करने  पड़  सकते  फिर  अपने  पड़ोश्वी  देशों  क ेसाथ  हमारा  तकनीक

 रवेया  काफी  संकुचित  है  ।

 मेरे  अन्य  सुझाव  ये  हैं  ।  हमें  प्राथमिकता  की  प्रणाली  स्थापित  करनी  चाहिए  जिससे
 दक्षिण  एशिया  में  एक  साझा  बाजार  स्थापित  किया  जा  सके  ।  हमने  अपने  उप-महाद्वीप  में  जो नकली

 सीमाएं  लगाई  हुई  हैं  उन  सबको  एक  तरफ  हमें  संस्कृति  और  मानव-म्‌ ल्‍यों  को  अपनाना

 हमें  बिश्व  के  सभी  मामलों  चाहे  वे  राजनैतिक  हो  या  के  प्रति  एक-समान  नीति  बनाने
 के  लिए  सभी  पड़ौसी  देशों  क ेसाथ  बिचार-विमश्श  करने  की  आदत  डालनी  चाहिए  ।

 अब  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करना  चाहता  हं--क्योंकि  मैं  भी  एक  दफा  विदेश  मंत्रालय  में
 कार्य  कर  चका  हूं  -  उनके  ध्यान  में  कुछ  संस्थागत  मामले  लाना  चाहता  भगवान  के  लिए  विदेश
 कार्यालय  में  आदेश  देने  वालों  में  तालमेल  होना  आज  हमारे  मित्र  ओर  शत्रु  राष्ट्रों  को  यही
 पता  नहीं  है  कि  वास्तव  में  विदेश  मंत्री  कौन  विदेश  सचित्र  कौन  कोन  नीति  निर्धारित  कर  रहा

 नति  निर्धारण  में  तालमेल  होना  चाहिए  ।  विभिन्‍न  स्तरों  पर  हमें  अलग-अलग  विचारों  वाले
 व्यक्ति  नहीं  भेजने  हमें  अपनी  राष्ट्रीय  नीतियों  पर  लगातार  चलते  रहना  चाहिए  !

 दूसरे  विदेश  सेवा  के  बारे  में  उत्साह  भंग  हो  चुका  जिस  सेवा  में  कार्य  करने  का  मुझे  भी
 वसर  मिल  चुका  यवा  लोगों  में  यह  लोक  प्रिय  नहीं  इसे  और  आकर्षक  बनाने  के  लिए  आपको

 कुछ-न-वुछ  करना  क्‍योंकि  भारत  के  भविष्य  के  महान  भारत  के  लिए  जो  न  केवल  एक
 क्षेत्रीय  शक्ति  होगा  बल्कि  विश्व  की  घटनाओं  में  अच्छी  भूमिका  निभा  उस  बारे  में  अपनी
 इच्छाओं  ओर  आशाओं  को  वास्तविकता  और  कार्य  रूप  में  बदलने  का  हमारे  पास  यहो  साधन

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के०  भ्रार०  :  समापति  माननीय
 हमारी  विदेश  नीति  का  जोरदार  समर्थन  करने  के  मैं  सभा  के  सदस्यों  के  प्रति  आभार

 व्यक्त  करता  हूं  ।  मैं  इसे  जोरदार  समर्थन  मेरे  पुराने  सहयोगी  और  माननीय  सदस्य

 श्री  शहाबुद्दीन  द्वारा  सख्त  विरोध  के  बावजूद  सभा  में  आज  हमारी  विदेश  नीति  का  जोरदार  समर्थन
 किया  गया'**

 झो  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  वह  अब  भी  हमारे  सहयोगी
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 जज  जन

 श्री  के०  झ्रार०  नारायणन  :  मैं  उन्हें  मित्र

 भारत  की  विदेश  नोति  का  वास्तविक  उद्देश्य  हमारे  राष्ट्रीय  हितों  की  रक्षा  करना  लेकिन
 जैस।कि  पंडित  नेहरू  ने  कहा  है  कभी-कभी  हमें  अपने  राष्ट्रीय  हितों  को  बिश्व  शांति  और  बिश्व
 सहयोग  के  संदर्भ  में  भी  देखना  पड़ता  इस  बारे  में  कई  मुश्किलों  का  सामना  करना  पढ़ता  वस्तुतः

 एक  ऐसी  विदेश  नीति  का  अनुसरण  करना  बहुत  ही  कठिन  कार  है  जिससे  राष्ट्रीय  हितों  को  रक्षा  करने

 के  साथ-साथ  पूरे  विश्व  के  हितों  पर  भी  ध्यान  दिया  इसमें  कई  मुश्किलों  का  सामना  करना

 पड़ता  इनमें  से  कुछ  का  श्री  शाहबुद्दीन  ने  भी  जिक्र  किया  ज॑ंसे  पड़ोसियों  क ेसाथ  आने  वाले

 कुछ  पड़ीसियों  के  साथ  समस्याओं  का  समाधान  अपने  राष्ट्रीय  दित  गौर  अपने  उद्देश्यों  को

 सामने  रखते  हुए  ।

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  भारतीय  विदेश  नीति  असफल  नहीं  रही  बल्कि  मुश्किल
 रष्ट्रीय  स्थिति  ओर  बहुत  ही  विषम  भौगोलिक  स्थिति  में  गुजरते  हुए  भी  सफल  रही  श्री  शहाबुद्दीन
 ने  हथियारों  की  विभिन्न  झगड़ों  और  हमें  कम  होती  जा  रही  सहायता  का  जिक्र  किया  उन्होंने
 बहुत  ही  देशभक्तिपूर्ण  ओर  वाग्पितापूर्ण  ढंग  से  भारत  की  स्पष्ट  नियति  का  उल्लेख  किया  यह  एक
 गलत  अथं  में  प्रयोग  होने  वाला  मुहावरा  अतः  मैं  इसका  प्रयोग  नहीं  करूंगा  ।

 उन्होंने  भारत  की  भड़कोली  कूटनीति  की  आलोचना  की  मैं  समझता  हूं  कि  उन्होंने  ह
 बतेरान  भूमिका  का  इतना  तीव्र  विरोध  किया  है  कि  यह  भारत  की  कूटनीति  का  भड़कीला  आप्रेशन
 ज॑सा  हो  गया  मैं  समझता  हूं  कि  हमें  महत्वाकांक्षी  और  निर्भीक  होने  के  सा4-साथ  थोड़ा  अधिक
 विनम्र  भी  होना  चाहिए  !  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  हम  हथिया  रों  की  होड़  को  कम  नहीं  कर  पाये

 हम  बिगड़  रही  अन्तर्राष्ट्रीय  आथिक  स्थिति  पर  प्रभाव  नहीं  डाल  पाए  हैं  |  हम  उत्तर  से  दक्षिण  के  देशों
 के  लिए  अधिक  सहायता  पाने  में  भी  असफल  रहे  आज  की  अत्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  में  यह  जटिल

 स्याएं  हैं  ।

 महत्वपूर्ण  यह  है  कि  हम  विशेष  रूप  से  गुटनिरपेक्ष  देशों  के  साथ  और  विकासशील  देशों  के

 साथ  मिलकर  गुट-निरपेक्षता  का  झंडा  ऊंचा  करने  में  सफल  रहे  हैं  ओर  हमने  निशस्त्रोकरण  करने
 शोर  न्‍्यायोचित  आर्थिक  व्यवस्था  बनाने  के  लिए  बड़ी  शक्तिथों  द्वारा  निरन्तर  डाले  जा  रहे  दबाव  को

 टालने  की  कोशिश  की  भारत  जंसे  जहां  इसकी  अपनी  कई  समस्थाएं  हैं  ओर  इसे  कई  समस्याएं
 घेरे  हुए  मैं  समझता  हूं  हमने  अपनी  ओर  से  पूरी  कोशिश  की  ओर  इसीलिए  विश्व  में  इसका  ऊंचा
 स्थान  उन्होंने  दबाव  को  बात  कही  है  ।  ठीक  एक  अम  रोकी  राष्ट्रपति  ने  एक  बार  कहा
 था  कि  बात  नम्रतापू्वंक  करो  ओर  साथ  में  बड़ी  छड़ी  रखो  ।”  मैं  समझता  हूं  कि  हम  ऐसा  नहीं  करना

 में  समझता  हूं  कि  हमारे  आस-पास  जो  उत्तेजक  स्थितियां  उनमें  हमारे  प्रधान  हमारे
 राष्ट्र  न  इन  समस्याओं  से  निपटने  के  लिए  काफी  आत्मसंयम  और  बुद्धिमत्ता  का  परिचय  दिया

 श्रीलंका  में  जो  कुछ  हो  रहा  मैं  उसका  संक्षेप  में  उल्लेख  करना  चाहता  इसमें  कोई  शक

 नहीं कि  यह  भारत  के  लिए  काफी  कष्टप्रद  यद्यपि  यह  श्रीलंका  का  आंतरिक  मामला  फिर  भी

 इसमें हम  अन्तग्रेस्त  हैं  और  इससे  यह  क्षेत्र  भी  जुड़ा  हुआ  हमने  दुढ़ता  से  बातचीत की  पिछले
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 दिनों  विदेश  मंत्री  ने  सभा  में  श्रीलंका  में  हो  रही  हिसा  और  ह॒त्थाओं  को  तत्काल  रोकने  के  लिए  तुरन्त
 कदम  उठाने  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया  और  यही  तथ्य  है  जो  हमें  इस  समस्या  को  निपटान  के

 लिए  पूरी  राजनीतिक  सूझबसझ  दर्शाने  क ेलिए  मजब्र  करता  है|

 न  ---  कि

 हमें  डर  है  कि  अगर  श्रीलंका  में  हिसा  और  हत्याएं  जारी  रहती  है  तो  यह  न  केबल  तमिलों के  लिए
 श्रासदी  होगी  बल्कि  श्रीलंका  के  लिए  यह  और  भी  अधिक  त्रासदी  यह  समस्या  निश्चित  रूप  से
 राजनीतिक  ढंग  से  हल  की  जा  सकती  अगर  मैं  यह  कह  रहा  हूं  क्योंकि  हम  श्रीलंका  से  बुद्ध  के
 विचारों  को  ध्यान  में  रखकर  बातचीत  कर  रहे  हैं  ।  यह  स्थिति  अहिंसा  से  ही  हल  की  जा  सकती
 अमभ्यथा  वहां  यह  समस्या  उलझ  जिसे  हल  करना  मुश्किल  हो  जाएगा  ।

 डा०  ए०  कलानिधि  :  राष्ट्रपति  जयवधंने  राजनीतिक  हल  की  बजाय

 सैनिक  हल  चाहते  हमारा  राजनीतिक  हल  के  बारे  में  बात  करने  का  क्‍या  लाभ  है  ?
 =

 श्री  के०  ग्रार०  नारायणन  :  श्रीलंका  द्वारा  अन्य  वक्‍तव्य  भी  दिये  गये  मुझे  इस  बात  में
 कोई  शक  नहीं  कि  श्रीलंका  के  नेतागण  और  खुद  वहां  की  जनता  यह  अनुभव  करेगी  कि  यह्‌
 उनके  अपने  संकीर्ण  हित  में  ही  है  कि  वे  राजनीतिक  रास्ते  शान्तिपूण  ढंग  से  अपने  लोगों  से  बातचीत

 और  अपने  लोगों  के  साथ  एक  सर्व॑मान्य  हल  निकाल  आखिरकार  तमिल  भी  उनकी  अपमी

 जनसंख्या  ही  है'**

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  आशा  के  विपरीत  आप  ऐसा  सोच  रहे

 श्री  के०  झार०  नारायणन  :  हम  आशा  के  विपरीत  ऐसी  आशा  नहीं  लगाए  हुए  स्थिति

 की  कुछ  मजबरियां  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  कि  निभाने  के  लिए  हमारी  कोई  भूमिका  ही  नहीं  हमें
 अपनी  भूमिका  निभानी  है  और  हम  इसे  निभा  रहे  हम  यह  भूमिका  अधीरता  से  नहीं  निभा  रहे
 बल्कि  सोच-समझकर  निभा  रहे  हमें  आशा  है  कि  श्रीलंका  में  शान्ति  और  सदभाव  पैदा  होगा  ।  और
 जब  ऐसा  होगा  और  सौहार्दपूर्ण  वातावरण  और  समझौते  के  आसार  पैदा  होंगे  तो  हम  अपना  सहयोग
 देने  को  हर  वक्‍त  तैयार

 डा०  ए०  कलानिधि  :  मुझे  डर  है  कि  वहां  सारी  तमिल-जाति  समाप्त  कर  दी  हो

 जाएगी  ।

 क्री  के०  श्रार०  नारायणन  :  मैं  नहीं  समझता  कि  वहां  ये  सारे  लोग  मारे  मुझे
 विश्वास  है  कि  कितनी  भी  हिंसा  बहादुर  तमित्रों  का  विनाश  नहीं  किग्रा  जा

 मुझे  इसमें
 विश्वांस  मुझे  श्रीलंका  के  लोगों  में  विश्वास  मुझे  श्रीलंका  के  तमिल  लोः  गें  में  गिश्वास  मुझे
 आशा  है  कि  बाकी  विश्व  के  सहयोग  से  उनकी  अवश्य  जीत  होगी  ।  और  भारत  भी  चुप  नहीं  बैठा  हुआ

 हम  अन्य  लोगों  ओर  अन्य  देशों  से  बातचीत  कर  रहे  हम  इसका  ढिंढोरा  नहीं  पीट  बल्कि
 प्रभावी  ढंग  से  अन्य  राष्ट्रों  स  बातचीत  कर  रहे  हैं  ओर  उन्हें  श्रीलंका  में  व्याप्त  स्थिति  प ेअवगत  करा

 रहे  हैं  ताकि  इसका  हल  निकल  सके  ।

 ढाग
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 डा०  ए०  कलानिधि  :  क्‍या  आप  समझते  हैं कि  आपने  उन्हें  समय  दिया  है  ताकि  वे

 घुनिक  हथियार  ले  सकें  ?

 श्री  के०  ग्रार०  नारायणन  ४  मैं  श्रीलंका  के  बारे  में  केवल  यह  बात  कहना  चाहता  अगर

 भारत  जैसा  महान्‌  राष्ट्र  इस  समस्या  के  प्रति  भावुक  होकर  और  धैर्य  खोकर  कार्य  कर ेतो इसका  फल

 अच्छा  नहीं

 हमने  पाकिस्तान  के  प्रति  संयम  की  नीति  बरती  स्वतंत्रता  के  पश्चात्‌  हम  पाकिस्तान  के

 साथ  रहते  रहे  हैं  और  हम  उसी  के  साथ  रहेंगे  ।  मुझे  आशा  है  कि  दोस्ती  और  सहयोग  के  रास्ते  में  आते
 वाली  कई  कठिनाइयों  के  बावजूद  भविष्य  में  भी  हम  पाकिस्तान  के  साथ  सौहार्दपूर्ण  ढंग  से  रह
 पायेंगे  ।

 मैं  कुछ  बातें  व्यापक  रूप  में  कहना  चाहता  क्‍योंकि  भारत  का  राष्ट्रीय  उप-महाद्वीप
 और  क्षेत्र  में  भारत  की  स्थिति  विश्व  में  हमारी  भूमिका  से  जुड़ी  हुई  हमारी  अपनी  अपने
 विकास  से  हमारी  ताकत  और  शक्ति  बनती  लेकिन  यह  तो  विश्व  नीति  है  जो  बदले  में  हमारी  दृढ़ता
 और  एकता  का  समर्थन  करती

 प्रारम्भ  से  ही  हमने  गुट-निरपेक्ष  नीति  को  अपनाया  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  गुट-निरपेक्ष
 नीति  कोई  मंच  नहीं  न  ही  यह  कोई  भावुकतापूर्ण  एवं  नाजुक  नीति  है  परन्तु  भारत  एवं  अन्य  नये
 राष्ट्रों  की  आजादी  के  लिए  यह  एक  प्रभावी  नीति  प्रारम्भ  से  ही हम  यह  महसूस  करते  आ

 रहे  हैं
 कि  अगर  हमें  अपनी  स्वतंत्रता  की  रक्षा  करनी  है  और  विश्व  में  भारत  ने  अपनी  पूरी  प्रतिष्ठा  प्राप्त
 करनी  है  तो  विश्व  में  न्याय  एवं  समानता  को  स्थापना  होनी  यही  कारण  है  कि
 जवाहरलाल  नेहरू  के  समय  से  हम  ग्रुट-निरपेक्ष  तथा  सौहादंपूर्वक  इकट्ठे  रहने  ॥  नीति  का
 अनुसरण  कर  रहे

 शस्त्रों  की  होड़  का  मसला  पिछले  काफी  समय  से  हमारा  ध्यान  आकर्षित  किए  हुए  विशेष
 रूप  में  पिछले  एक  या  डेढ़  वर्ष  से हमारी  विदेश  नीति  के  कार्यकलापों  में  यह  अत्यन्त  प्रभावी  मसला
 रहा  है  ।

 पांच  महाद्वीपों  तीसरी  दुनिया  के  पांच  नेताओं  के  साथ  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  का  आह्वान
 न  सिर्फ  छः  देशों  में  शान्ति  स्थापित  करने  के  लिए  सशक्त  अभिव्यक्ति  अपितु  सम्पूर्ण  विश्व  में
 शान्ति  स्थापित  करने  का  प्रयास  हमने  महसूस  किया  है  कि  आणविक  निरस्त्रीकरण  के  लिए
 अमरीका  तथा  अन्य  सरकारों  के  साथ  हमें  राजनयिक  माध्यमों  से  काम  करना  है  और  सबसे  महत्वपूर्ण
 बात  है  कि  सम्पूर्ण  विश्व  में  जजसहमति  या  जनजआगृति  पैदा  करनी  तथा  महाशक्तियों  पर  दबाव
 डालना  शस्त्रों  की  निरन्तर  होड़  को  नियन्त्रित  करना  हमारा  एक  मुख्य  उद्देश्य  रहा  इसीलिए
 इस  विषय  को  हमने  गुट-निरपेक्ष  एवं  अन्तर्राष्ट्रीय  मंचों  पर  विशेष  महत्व  दिया  है  ।

 समापति  सहोदय  :  इस  समय  3.30  बजे  मंत्री  जी  कुछ  मि  नट  का  समय  अभी  ओर
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 उसके  बाद  हम  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  को  मेरा  विश्वास  है  कि  सदन  इसका  अनुमोदन
 '

 ह

 कई  साननीय  सदस्य  :  हां  ।

 समापति  महोदय  :  मंत्री  जी  अपना  भाषण  जारी

 श्री  के०  भ्रार०  नारायणन  :  हमारी  विदेश  नीति  का  प्रारम्भ  से  ही  एक  ओर  उद्देश्य  भी  रहा
 है  और  वह  यह  है  कि  उपनिवेशवाद  का  विरोध  करना  तथा  इस  क्षेत्र  आज  की  दुनिया  में  पुरातन
 उपनिवेशवाद  समाप्त  हो  चुका  है  परन्तु  नया  उपनिवेशवाद  बढ़ता  जा  रहा

 दक्षिण  अफ्रीका  तथा  नामीबिया  जैसे  स्थानों  पर  उपनिवेशवाद  की  अखिरी  छाप  जातिवाद

 तथा  पुरातन  उपनिवेशवाद  के  रूप  में  मौजूद  हमने  संयुक्त  राष्ट्र  तथा  गुट-निरपेक्ष  आन्दोलन  के

 माध्यम  से  प्रभाव  डालने  की  कोशिश  की  है  तथा  हमने  संयुक्त  राष्ट्र  द्वारा  दक्षिण  अफ्रीका  में  जातिवादी

 सरकार  के  अन्याय  पर  ध्यान  केन्द्रित  करवा  के  संयुक्त  राष्ट्र  को  सक्रिय  करने  में  सफलता  प्राप्त  की

 राष्ट्र  मंडल  मंच  द्वारा  दक्षिण  अफ्रीका  की  समस्या  पर  ध्यान  दिया  जाना  जोकि  विश्व  में  आजकल

 प्रमुख  मसला  यह  भी  हमारी  एक  विशेष  उपलब्धि  चाहे  व्यक्तियों  के  दलਂ  को

 सफलता  मिलेया  न  इसने  एक  नई  पहल  की  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  के  कहने  पंर  दक्षिण

 अफ्रीका  तथा  जातिवाद  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्र  मंडल  ने  नये  तरीके  से  अगुआई  की  है  ।

 समय  की  कमी  के  कारण  मैं  संक्षिप्त  में  हमारी  विदेशी  नीति  के  एक  और  पहलू  को
 मैं  जिसमें  दक्षिण-दक्षिण  वार्ता  विकासशील  देशों  के  बीच  वार्ता  तथा
 दक्षिण-दक्षिण  सहयोग  की  चूंकि  उत्तर-दक्षिण  सहयोग  या
 वार्ता  में  गतिरोध  है  ।  हम  विकसित  और  विकासएऐ्टील  देशों  के  बीच  उस  गत्याव  रोध  को  दूर  करने
 की  भरसक  कोशिश  कर  रहे  लेकिन  हम  मात्र  इसी  बात  की  प्रतीक्षा  में  नहीं  हमने  विकासशील
 देशों  में  सक्रिय  सहयोग  बढ़ाने  की  दिशा  में  भी  कार्य  किया  है  ।  और  ऐसा  तीसरे  विश्व  के  देशों  के  बीच

 आशिक  सहयोग  को  बढ़ावा  दिया  है  और  आध्िक  संगठनों  के  साथ  सहयोग  किया  हाल ही  में  मैं
 अफ्रीका  गया  मैंने  देखा  है  कि  वहां  के  लोग  भारतीय  प्रोद्योगिकी  को  अपनाने  के  लिए  बहुत  उत्सुक
 हैं  और  वह  हम  से  आध्थिक  क्षेत्र  में  भी सहयोग  करना  चाहते  मेरे  विचार  में  अपनी  विदेश  नीति  के
 इस  पहलू  द्वारा  हमने  विकासशील  देशों  में  सहयोग  को  दिशा  को  एक  नया  आयाम  दिया  है  ।

 सभापति  अब  मैं  अपने  देश  के  सम्बन्ध  में  तथा  हाल  ही  में  हुए  दक्षिण  एशियाई  क्षेत्रीय

 सहयोग  संघ  सम्मेलन  के  सम्बन्ध  जिसके  बारे  में  मेरे  मित्र  श्री  शहाबुद्दीन  तथा  अन्य  कई  माननीय
 सदस्यों  ने  भी  उल्लेख  किया  दो  शब्द  कह  कर  अपना  भाषण  समाप्त  दक्षिण  एशियाई  क्षेत्र
 में  व्याप्त  विभिन्‍न  मतभेदों  और  संधर्षों  के  बावजूद  भी  उपरोक्त  संस्था  का  प्रादुर्भाव
 होना  कोई  कम  महत्वपूर्ण  बात  नहीं  इन  समस्याओं  ओर  संघधर्षों  के  कारण  जो  सहयोग  कौ
 भावना  पहले  वबी  पड़ी  थी  अब  वह  मुखरित  हो  गई  है  और  यह  सहयोग  स्वाभाविक  तरीके  से  हुआ

 सहयोग के  लिए  किसी  को  बाध्य  नहीं  क्रिया  जा  सकता  यह  बुद-ब-खुद  पनपता  ओर  दक्षिण
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 के०  झार०  नारायणन  ]

 नि  असझ  अइअस्‍इिचोचि्स्न्लो

 एशिया  में  यह  इसी  त  रह  पनपा  है  और  इसका  श्रेय  दक्षिण  एशियाई  नेताओं  की  सूझबूझ  को  दिया  जा

 सकता  हम  इस  सहयोग  को  बढ़ावा  दे  रहे  हैं  लेकिन  हमें  दक्षिण  एशिया  की  वास्तविक  स्थिति  को

 महेनजर  रखना  चाहिए  ओर  यदि  हमने  इस  संबंध  में  बेसब्री  दिखाई  तो  हो  सकता  है  सहयोगरूपी  यह

 शिश्‌  ठीक  तरह  से  घुटनों  के  बल  सरक  नहीं  पाये  और  न  ही  ठीक  त  रह  से  उसका  विकास  हो  पायेगा  ।
 अतः  सभापति  मैं  इन  शब्दों  क ेसाथ  कि  भारत  ने  अपनी  अन्तर्राष्ट्रीय  और  राष्ट्रीय  विकट

 परिस्थितियों  के  बावजूद  सूझबृश्न  द्वारा  राष्ट्रीय  हितों  की  रक्षा  करते  हुए  सभी  सृजनात्मक  एवं
 रचनात्मक  शक्तियों  का  सदुपयोग  करके  शान्ति  कायम  करने  की  दिशा  में  तथा  मेल-मिलाप  कराने  को

 दिशा  में  एक  बहुत  मद्ित्वपूर्ण  भूमिका  अदा  की  है  ।

 3.35  भ०  प०

 गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति

 चोदहयां  प्रतिवेदन

 ]

 श्री  राम  प्यारे  सुमन  :  मैं  प्रस्तुत  करता  हुं  :  -

 यह  सभा  19  1986  को  सपा  में  पेश  किये  गये  गैर-सरकारी  सदस्यों  के
 विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति  के  प्रतिवेदन  से  सहमत

 समापति  भहोदय  :  प्रश्न  यह

 यह  सभा  19  1986  को  सभा  में  पेश  किये  गये  गैर-सरकारी  सदस्यों  के
 विधेयकों तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति  के  प्रतिवेदन  से  सहमत

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुझा

 8.36  स०  प०

 रेल  सम्पत्ति  विरुद्ध  संशोधन  विधेयक*

 9  में

 ]
 प्रौ०  मधु  दंडवते

 :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  रेल  सम्पत्ति  विरुद्ध

 “  ऋल्कूछ
 आउपऊाक  उपठछढक  लक

 के  ल्वक्षल  सकल  जाय
 3
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 1966  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 समापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :  --

 रेल  सम्पत्ति  विरुद्ध  1966  में  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुझा

 प्रो०  सधु  दंडबते  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता

 नी न  बणणन

 3.363  म०्प०

 संविधान  विषेयक*

 झनुच्छेद  394  क  का  अंत:स्थापन )

 श्री  नरेश  चन्द्र  अतुबंदों  :  सभापति  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के

 धान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 ]

 समापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने

 की  अनुमति दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुप्ना

 भरी  नरेश  चस्द्र चतुर्वेदी  :  सभापति  मैं  भारत  के  संविधान में  ओर  संशोधन  करने  वाले
 विधेषक  अनुच्छेद  394  क  का  को  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 *दि०  21-3-1986  के  भारत  के  असाधारण  भाग  11,  खण्ड  2  प्रकाशित  ।



 संविधान  विधेयक  21  1986

 _  _
 धपपतैू”णए।/|ए/एणः-/ण,

 3.37  भ०  प०

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  का

 संविधान  विधेयक

 अनुच्छेद  क  का  भ्रन्त:स्थापन,  [-

 ]

 समापति  महोदय  :  7  1986  को  श्री  जी०  एम०  बनातवाला  द्वारा  पेश  किये  गये

 निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  सदन  और  आगे  चर्चा  अर्थात  :--

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 अब  श्री  मूल  चन्द  डागा  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते

 श्री  मल  चन्द  डागा  :  सभापति  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  में  हमारी

 कार  ने  बड़ी  मजबती  के  साथ  ओर  दुढ़  संकल्प  के  साथ  यह  निर्णय  लिया  है  कि  हम  इस  देश  से  गरीबी

 का  उन्मूलन  कर  यदि  आप  इस  बात  को  समप्नझने
 का

 प्रयत्न  मैं  इसके  सपोर्ट  में  आपके  सामने

 कु  गंकड़े  रखना  चाहता  हूं'*ਂ
 *'  हमारी  सरकार  ने  1989-90  तक  देश  में  25  प्वाइंट

 तक  गरोबी  कम  करने  का  लक्ष्य  रहा  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  यह  प्रतिशत  40  था  और  वर्ष

 1984-85  5  में  गरीबों  की  कुल  संख्या  27  करोड़  30  लाख  जबकि  1989-90  तक  यह  संख्या

 घट  कर  21  करोड़  10  लाख  रह  जाने  का  अनुमान  गरीबी  दूर  करने  का  प्रयास  श्र  मीण

 क्षेत्रों  में  किया  जाएगा  ओर  हमारे  देश  के  प्रधान  मंत्री  ने  एक  उद्घाटन  के  समय  यह  कहा  था  कि

 सातवी  पंचवर्षीय  योजना  का  मूल  उद्देश्य  गरीबी  के  विरुद्ध  पुरी  शक्ति  ओर  संकल्प  के  साथ  लड़ाई

 छेड़नी  है  और  हमें  इस  संकल्प  को  पूरा  करना

 मैं  यह  बतलाना  चाहता  हूं  कि  हम  लोग  इस  दिशा  में  कितना-कितना  रुपया  किस-किस  क्षेत्र  में
 खर्च  करने  जा  रहे  सातवीं  योजना  अभी  जो  बजट  पेश  हुआ  उसके  आई०  आर०

 डी०  पी०  के  कार्यक्रम  पर  जहां  हमने  पिछले  साल  1,239  करोड़  रुपये  खर्च  किए  अब  हम  उसमें

 बुद्धि
 क<के  1,851  करोड़  रुपये  ख  इसके  अलावा  नेशनल  रूरल  एम्पलायमेंट  प्रोग्राम  के  लिए

 पिछले  साल  के  230  करोड़  रुपये  के  व्यय  के  मुकाबले  इस  बार  443  करोड़  रुपये  खर्च  करने  जा

 रहे  हैं  ।  यह  होगा  हमारे  एन०  आर०  ई०  पी०  आर०  एल०  ई०  जी०  पी०  में  कुल  6033  रुपये
 हम  लोग  खचे  जबकि  पिछले  साल  इसमें  हमारा  खर्चा  4  हजार  करोड़  रुपये  का  ही  रहा  इन
 स्‍्कीमों  क  अलावा  हमने  यह  निर्णय  लिया  ६  कि  रूरल  हाउस  निर्माण  के  लिए  125  करोड़  रुपये



 संविधान  )  विधेयक
 जञ+  न्‍प्एयएययय  कम  —_______——
 किए  जाएंगे  जिसमें  से  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  एवं  शे  ड्यूल्ड  ट्राइब्स  के  लिए  मकान  बनाने  के  लिए  ऋण  भी  दिया

 जाएगा  ।  इसके  अलावा  गवनेमेंट  ने  पब्लिक  अण्ड  रटेकिग्स  में  काफी  बडी  घनराशि  रखी  है  ।  इसके  अलावा

 सल्‍्फ  एम्प्लॉयमेंट  स्कीम  के  अन्तगंत  हम  लोगों  मै  निर्णय  लिया  है  कि  पढ़ें-लिखे  बेरोजगारों  को  अपना
 काम  चलाने  के  लिए  ऋण  दिया  जाएगा  जिसके  अन्तर्गत  करोड़ों  रुपयों  का  प्रावधान  किया  गया  इसके
 अतिरिक्त  ट्राइसम  स्कीम  के  अन्तगंत  भी  विकास  के  कायं  क्रम  चालू  बनातवाला  साहब  आप  जानते

 हैं  भारत  के  लोग  पुरुषायं  में  विश्वास  करते  मेहनत  में  विश्वास  करते  इतनी  योजनाओं  के  चलते

 जहां  अरबों  रुपया  आई०  आर०  एन०  आर०  ई०  आई०  आर०  सैल्फ

 मेंट  और  ट्राइसम  तथा  डी०  पी०  ए०  पी०  के  प्रोग्रामों  में  रच  किया  जा  रहा  है  वहां  आप  और  चाहते
 क्या  जो  आपने  अपने  बिल  में  पेश  किया  है  उसके  द्वारा  क्या  आप  यह  चाहते  हैं  कि  उनको  घर  बंठे

 भत्ता  दिया  जाए  जिससे  वे  निठल्ले  और  बेकार  द्वो  आप  देखिए  हमारी  सरकार  ओल्ड  ऐज  पेंशन

 दे  रही  गांवों  में  वृद्धों  को  घर  बेठे  पेंशन  दे  रही  अगर  आपके  यहां  के  लोग  काम  करने  वाले
 वे

 चाहते  हैं  कि हम  काम  करके  अपनी  सोसायटी  को  तो  इतने  सारे  कार्यक्रम  इस  देश  के  अन्दर

 चल  रहे  उनके  माध्यम  से  वे  अपनी  सोसायटी  को  बना  सकते  हमारे  कल्याणकारी  राज्य  की
 सातवीं  योजना  में  इस  प्रकार  के  कामों  को  करने  वालों  के  लिए  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  बजट  को  आबंटित
 किया  उसके  बाद  भी  आपकी  ओर  से  इस  प्रकार  का  बिल  आता  है  कि  घर  बेठ  हुए  लोगों

 *  |

 अलाउंस  तो  आपका  यह  निर्णय  ठीक  नहीं  है  ।

 मैंने  एक  प्रश्न  किया  उसके  अन्तगंत  मुझे  जबाब  देते  हुए  कहा  गया  और  फिगसे  बंतंलाई  गईं
 वे  इस  प्रकार  थीं

 “31  1985  को  रोजगार  केन्द्र  के रजिस्टरों  की  स्थिति  के  बारे  में  उपलब्ध
 जानकारी  के  अनुसार  रोजगार  की  इच्छुक  शिक्षित  स्कूली  शिक्षा  तथा  अधिक  शिक्षा

 महिलाओं  की  संख्या  25.25  लाख  थी  जिनमें  से  सभी  अनिवायं  रूप  से  बेरोजगार

 नहीं  भी  हो  सकतीं  |ਂ

 उन्होंने  कहा  था  कि  इतनी  पढ़ी-लिखी  महिलाएं  बेकार  हैं  :--

 ]

 उत्तर  31  1984  की  स्थिति  के  अनुसार  दिया  गया

 ]

 उसके  लिए  भी  उन्होंने  कहा  कि  इनके  विकास  के  लिए  भी  एक  प्रोग्राम  रखा  गया  इस
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 मूल  चन्द  ढागा ]

 प्रकार  से  देश के  अन्दर  इतने  कार्यक्रम  चलने  के  बाद  भी  ओर  ये  सब  कायंक्रम  एक  प्लान  के  अनुसार
 चलते  हम  लोगों  ने  एक  प्लान  सोच  लिया  है  ओर  उसी  के  अनुसार  हम  लोग  विकास  करना  चाहते

 फिर  भी  आप  इस  प्रकार  का  बिल  लाते  हैं  कि  बंठे  हुए  लोगों  को  भत्ता  दिया  तो  यह  बात

 ठीक  नहीं  है  ।

 आज  पढ़ें-लिखे  केरल  में  भूमि  को  उपजाऊ  बनाने  के  लिए  काम  करते  भूमि
 में  काम  करने  में  कोई  बुराई  नहीं  है,भोर  हमारे  पृज्य  राष्ट्रपिता  महात्मा  गांधी  ने  श्रम  को  बहुत  इज्जत
 दी  जो  मेहनत  क  रता  उसको  बहुत  ऊंचा  दर्जा  दिया  गया  है  )  **खासकर  यू  ०  पी०

 के  जो  लोग  हैं  वे  जानते  वे  गंगा  के किनारे  बेठकर  भजन  ओर  कीतंन  करते  कोई  भजन  गाने  वाला

 तो  कोई  ह्वाथ  देखने  वाला  हिमाचल  प्रदेश  के  अन्दर  भी  लोग  जन्तर-मन्तर  करके  लूटने  वाले  हैं
 लेकिन  राजस्थान  का  आदमी  बहुत  बहादुर  वह  बहादुरी  से काम  करता  मजदूरी  और  मेहनत

 करता  वह  जमीन  से  लड़ना  जानता  हम  इस  प्रकार  के  कानून  को  नहीं  देखना  चाहते  ।

 कारी  राज्य  में  हमारा  ध्येय  यह  है  कि  हम  लोग  गरीबों  के  लिए  कम्युनिटी  एस्सेट्स  पैदा  करना  चाहते

 हम  खेतिहर  मजदूरों  को  काम  देना  चाहते  हैं  ।

 हमारे  यहां  मजबूरी  को  मजदूर  नहीं  मिलते  आपके  बिहार  में  लोग  आलसी  हैं  जो  कि  कत्था

 चना  खाते  हैं  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  राजस्थान  की  खूबियां  बता

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :  मैं  क्या  हल्दी  घाटी  का  इतिहास  बता  रहा  है  ।  मुझे  कहते  हुए

 शर्म  आएगी  ।  राजस्थान  तुम्हारी  रक्षा  करने  वालों  का  देश  वह  बीरगाथाओं  का  देश  जिस  पर

 भारत  गव॑  करता  राजस्थान  ने  राणा  प्रताप  ज॑से  वीर  पैदा  किये  हल्दीघाटी  के  युद्ध  में  हमा  री

 विजय  हुई  है  ।

 आज  मारवाड़ी  सारे  हिन्दुस्तान  में  फेल  गए  उन्होंने  अपने  आप  को  देश  के  हर  टुकड़े  के  साथ

 जोड़  दिया  है  ।

 सभापति  आप  देखिये  कि  आपके  बंगलौर  में  भी  कितने  राजस्थानी  वह  अपनी

 मजदरी  करते  मेहनत  करना  जानते  कौनसी  जगह  है  जहां  प्रवासी  राजस्थानी  नहीं  गए  सारी

 भाषाओं  को  और  एकता  को  कायम  करने  में  राजस्थानियों  ने  बहुत  बड़ी  भूमिका  अदा  की

 स्थानी  तमिल  और  मलयालम  भी  जानते  बोल  सकते  वह  अन्तर्भाषीय हैं और  अब

 अन्तर्जातीय  विवाह  भी  करने  लग  गये  वह  असम  में  भी  रहने  लग  गए  राजस्थान  के  प्रति  आपका

 कादरभाव  बढ़ना  वहां  के  गुणों  की  प्रशंसा  होनी  चाहिए  ।

 मैं कहना चाहता था कि जो लोग बिल लाये
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 ]

 समापति  महोदया  :  कृपया  अध्यक्षपीठ को  सम्बोधित

 श्री मूल  चन्द  डागा  :  अनुल्छेद  41,  42  ओर  43  राज्य  के  नीति  निदेशक तत्वों  में  आते हैं  ।

 अनुच्छेद  4  इस  प्रकार

 अपनी  आधिक  सामर्थ्य  और  विकास  की  सीमाओं के  भीतर  काम  पाने  शिक्षा
 पाने  के  तथा  बीमारी  ओर  अंगहानि  तथा  अन्य  अनहं  अभाव  की  दशाओं  में
 सावंजनिक  सहायता  पाने  अधिकार  को  प्राप्त  कराने  का  कार्यंसाधक  उपबन्ध  करेगा  ।”;

 पूरी  बात  संविधान  के  अनुच्छेद  41  में  आ  जाती

 ध्जु

 आटटिकल  4  के  नीचे  समाज  कल्याण  विभाग  की  बात  सरकार  के  समाज  कल्याण  विभाग
 में  विकलांगों  के लिए  निर्णय  लिया  है  कि  2  परसेंट  उन  लोगों  को  सविस  दी  आज  विकलांग

 लोग  सरकारी  नौकरी  में  काम  करते  यह  मेनडेटरी  प्रावीजन  बना  दिया  गया है  कि  गवरन्मेंट  के

 विभागों  में  विकलांगों  को  काम  दिया  जो  वृद्ध  उनको  पैंशन  दी  जाये  और  जो  कोढ़  से  पीड़ित
 उनको  सहप्यता  दी  जाये  |  कल  ही  हमारी  मंत्री  महोदया  उत्तर  दे  रही  थीं  :--

 ]

 42,  राज्य  काम  की  न्याय  और  मानवोचित  दशाओं  को  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  तथा  प्रसूति  सहायता  के  लिए  उपबन्ध  करेगा  ।”

 परसों  श्रम  मंत्रालय  की  अनुदान  मांगों  पर  बहस  चल  रही  थी  तो  मंत्री  जी  ने  कहा  था  कि
 श्रमिकों  को  सब  प्रकार  की  सुविधाएं  उपलब्ध  की  उन्हें  छुट्टियां  दी  उनके  बच्चों  की

 और  खेल-कूद  को  सारी  व्यवस्था  की  जाएगी  और  ठंडे  पानी  की  व्यवस्था  की  जाएगी  ।  गवनेमेंट

 का  इरादा  है  कि  बंधुआ  मजदूरी  को  बिल्कुल  समाप्त  किया  इस  प्रकार  के  जो  हमारे  सिद्धांत
 उन  पर  ही  हम  आज  चल  रहे  हमारे  कदम  इसी  प्रकार  आगे  बढ़ते  चले  इस  प्रकार  का
 बिल  लाने  से  लोग  आलसी  ओर  निकम्मे  पुरुषार्थ  से  ही भाग्य  बनता  भगवान  ने  काम  करने
 के  लिए  जो  हाथ-पैर  दिये  उन  हाथ-पैरों  स ेकाम  करना  चाहिए  ।  गीता  ओर  कुरान  दोनों  में  यह
 लिखा  है  कि  इंसान  को  काम  करना  किसी  के  आगे  हाथ  फैलाना  अच्छा  नहीं  होता

 फाइनांस  बिल  पर  वित्त  मंत्री  जी  के  नये  प्रयोजल  आये  आशा  है  बनातवाला  जी  उस  पर

 गोर  बनातवाला  जी  एक  बहुत  बड़े  विद्वान  इस  कारण  इस  बिल  को  बहादुरी से  वापस
 ले
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 ]

 झी  थो०  एस०  कृष्ण  भ्रय्यर  :  मैं  अपने  वरिष्ठ  साथी  श्री

 बनातवाला  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 भारतीय  संविधान  के  नीति  निदेशक  तत्वों  में  ऐसे  कई  अनुच्छेद  हैं  जो  राज्य  द्वारा
 कार्यान्वित  किये  जाने  किन्तु  दुर्भाग्यवश  हम  उनमें  से  कई  क्रियान्वित  नहीं  कर  सके  ।  और  कुछ
 अनुच्छेदों  के  कार्यान्वयन  के  सम्बन्ध  में  तो  प्रयास  ही  नहीं  किए  गए  ।

 अनुच्छेद  4  ऐसा  ही  अनुच्छेद  है  जिसमें  अब  संशोधन  किया  जाना  ऐसे  क

 अनुच्छेद  उदाहरण  के  लिए  समान  शिक्षा  के  बारे  बच्चों  का  निःशल्क  और  अनिवायं॑  शिक्षा  के

 बारे  में  ओर  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  कम  से  कम  समान  महत्व  का--सभी  नागरिकों  के  लिए  एक

 समान  नागरिक  संहिता  के  बारे  में  ये  अनुच्छेद  राज्य  के  नीति  निदेशक  तत्वों  में  हैं  ।

 मैंने  विचार  से  अनच्छेद  41  सभी  नीति  निदेशक  तत्वों  में  सर्वाधिक  महत्वपृर्ण  क्योंकि  इसी
 आधार  पर  देश  की  नींव  रखी  जानी  यदि  अपने  देश  को  जीवित  रखना  है  तो  हमें  ये  अनुच्छेद
 मूल  अधिकारों  के  अन्तगंत  लाना  चाहिए  ।

 पिछले  38  वर्षों  स ेहम  योजनाबद्ध  अर्थव्यवस्था  अपनाये  हुए  इसमें  विभिन्‍न  वर्गों
 में  काफी  पूंजी  का  निवेश  कियां  गया  है  और  उनका  आधुनिकीकरण  किया  गया  इन  सब  बातों  के

 बाद  आर्थिक  स्थिति  क्‍या  होनी  चाहिए  थी  ?  इस  समय  स्थिति  बहुत  अच्छी  होनी  धाहिए  थी  किन्तु
 वास्तविकता  कया  है  ?  हम  देखते  हैं  कि  वर्ष  1950-51  से  1984-85  तक  की  अवधि  के  दोरान
 विक  राष्ट्रीय  आय  में  केवल  3.5  प्रतिशत  औसत  वृद्धि  हुई  ओर  ग्रामीण  प्रति  व्यक्ति  आय  में
 क्ौसतन  प्रति  वर्ष  केवल  !.3  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  वर्ष  1977-78  में  कुल  जनसंख्या  का  48
 शत  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  थी  और  वर्ष  1983-84  में  यह  37.4  प्रतिशत  होने  का  अनुमान  लगाया
 गया

 वर्ष  1984  में  देश  में  कुल  28.85  करोड़  श्रमिकों  में  से  18.75  करोड़  के  पास  ही
 रोजगार  मुझे  मालूम  है  कि  सरकार  ने  कई  कारयंक्रम  शुरू  किये  हैं  जैसे  गरीबी  उन्‍्मलन  काय॑क्रम  |
 मुझे  निश्चय  ही  इस  बात  की  प्रसन्नता  है  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  एन०  आर  ०ई०
 थाई०  आर०  डी०  आर०  एल०  ई०  जी०  पी०  आदि  गरीबी  उन्मूलन  कायंतक्रमों  क ेलिए  अधिक
 धन  देने  पर  बल  दिया  गया  मेरी  राय  में  केवल  इतना  करने  से  ही  बेरोजगारी  की  समस्या  दर  नहीं

 इस  प्रकार  थोड़े  समय  के  लिए  तो  रोजगार  मिल  जाता  किन्तु  सरकार  कब  तक  इस  प्रकार
 रोजगार  देती  रहेगी  ?  क्या  आप  समझते  हैं  कि  इससे  बेरोजगारी  की  समस्या  अन्तिम  रूप  से  दूर  हो

 निश्चित  रूप  से  क्योंकि  25  1986  को  सरकार  द्वारा  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में
 दिए  गए  अद्यतन  आंकड़े  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 के  इच्छुक  शिक्षित  ओर  अशिक्षित  पुरुषों  और  स्त्रियों  की  संख्या  के  सम्बन्ध
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 में  उपलब्ध  अद्यतन  जानकारी  इस  प्रकार  है  :--

 पुरुष  218.22  लाख

 स्त्रियां  न  44.47  लाख

 कुल  पे  262.69  लाख

 शिक्षित  —  132.62  लाख

 अशिक्षित  -  112.37  लाखਂ

 जैसा  कि  आप  जानते  ग्रामीण  युवकों  के  लिए  पंजीकरण  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  अतः

 लाखों  ग्रामीण  युवकों  ने  अपने  नाम  रोजगार  केन्द्रों  में  दर्ज  नहीं  कराये

 जब  हम  अपने  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  जाते  हैं  तो हम  सभी  का  यह  अनुभव  रहता  है  कि  बेरोजगार

 युवा  लड़के  तथा  लड़कियां  जो  स्नातक  अथवा  स्नातकोत्तर  शिक्षा  भ्राप्त  निराश  हो  चुके  मैं  एक
 उदाहरण  देता  हाल  ही  में  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  बंगलोर  नगर  निगम  में  250  पदों  के  लिए  आवेदन
 आमंत्रित  किए  गए  उसके  लिए  25000  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हम  देखते  हैं  कि  हर  पद  के  लिए
 100  से  कम  आवेदन  नहीं  अनुपात  1:100  का  यह  बेरोजगारी  की  समस्या  की  भीषणता
 दर्शाता  यह  समस्या  क॑ंसे  हल  की  जाए  ?  अब  यह  आशा  उत्पन्न  हुई  है  कि-सातवीं  पंचवर्षीय  योजना

 से  रोजगार  के  अधिक  अवसर  उत्पन्न  यह  कहां  त  सम्भव  हमें  अभी  यह  देखना  किन्तु
 इस  संबंध  में  मैं  कुछ  बातें  सदन  के  सम्मुख  विचारार्थ  रखना  चाहता

 4.00  भ्ू०  १०

 33  दशकों  तक  योजनाबद्ध  अर्थव्यवस्था  रहने  के  बाद  परिणाम  क्‍या  हुआ  है  ?  ग्रामीण  तथा

 शहरी  जनता  में  अन्तर  बढ़ता  ही  जा  रहा  वर्ष  198  1-84  में  शहरी  इलाकों  में  प्रति  व्यक्ति  आय
 3929  रुपये  थी  ओर  ग्रामीण  इलाकों  में  1324  हमारे  पूंजी  निवेश  ने  इन  दोनों  के  बोच  की
 खाई  को  पाटने  की  अपेक्षा  उसे  ओर  चोड़ा  कर  दिया  शहरी  क्षेत्रों  मे ंअधिक  पूंजी  निवेश  किया  गया

 है  ओर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पूंजी  तकनीक  में  सुघार  ओर  आधार  ढांचा  बनाने  पर  अधिक  ध्यान

 नहीं  दिया  गया  3)  दशकों  के  योजनाबद्ध  विकास  के  कारण  हमारा  समाज  दो  अलग-अलग  वर्गों
 में  बंट  गया  है--एक  वर्ग  समृद्ध  आधुनिक  क्षेत्र  वाला  है  ओर  दूसरा  असंगठित
 तथा  कम  उत्पादन  वाले  क्षेत्र  का  बड़े  उद्योगों  में  बड़े  पैमाने  पर  रोजगार  नहीं  मिलता  ।  ये  बधिक

 पूंजी  निवेश  ओर  विद्युत  की  आवश्यकता  वाले  वर्तमान  इलेक्ट्रानिक  युग  में  जिसमें  रोबोट  तथा
 स्वचालित  मशीनों  का  बोलबाला  बड़े  उद्योगों  का  जोर  श्रम  की  बचत  कर  माल  या  सेवाएं  उपलब्ध
 कराने  पर  रहता  इसलिए  हमें  विकास  की  ऐसी  पद्धति  अपनानी  चाहिए  जो  रोजगार  उन्मुखी  हो  ।

 हमारे  पास  पर्याप्त  बड़े  उद्योग  अब  हमें  उन्हें  अपनी  देखभाल  स्दयं  करने  का  अवसर  देना  चाहिए  ।

 हमें
 बड़े

 पेमानै  के  उद्योगों  से  हूट  कर  छोटे  ग्राम  स्तर  के  छोटे  उद्योगों  तथा  हृथकरधा  ओर

 हस्तशिल्प  आदि  के  विकास  पर  ध्यान  देना  महात्मा  गांधी  ने  हमें  यही  सिखाया  हमें
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 वी०  एस०  क्रष्ण  अय्यर  ]

 स्वतंत्रता  प्राप्त  किये  39  वर्ष  हो  चुके  लेकिन  हम  बेरोजगारी  की  समस्या  को  दूर  नहीं  कर  सके
 क्योंकि  हम  महात्मा  गांधी  जी  के  दिखाए  रास्ते  पर  नहीं  चल  रहे  |

 ऐसा  इसलिए  है  कि  भारत  ग्राम  प्रधान  देश  ग्रामों  पर  भारत  निर्भर  है  देश  की  प्रगति
 ग्रामीण  भारत  की  प्रगति  पर  निर्भर  परन्तु  हमारे  ग्रामीण  भारत  पर  बिल्कुल  भी  ध्यान  नहीं
 दिया  इसी  कारण  हम  सभी  जगह  बेरोजारी  देखते  अगले  पन्द्रह  वर्षों  में  हमारे  प्रयास  ग्रामीण

 भारत  को  शहरी  भारत  के  साथ  जोड़ने  पर  केन्द्रित  होने  चाहिए  ।  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  होगा  कि
 सदी  में  हम  सम्पत्ति  के  बंटवारे  तथा  प्रामीण-शहरी  रहन-सहन  के  स्तर  भें  कम  विषमता  और

 असमानता  के  साथ  प्रवेश  हमारा  उद्देश्य  यह  सुनिश्चित  करना  होना  चाहिएं  कि  सन्‌  2000  तक
 कोई  भी  व्यक्ति  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  न  इसका  हल  यह  है  कि  कृषि  के  विकास  पर  जोर  दिया

 हमें  बहुत  ही  बड़े  स्तर  पर  कृषि  ऋण  वायेक्रमों  को  शुरू  करना  ताकि  अगले  15  वर्षों
 में  प्रत्येक  कृषक  परिवार  की  जरूरतें  पूरी  हो  सके  और  उन्हें  15  वर्षों  क ेबाद  ओर  कोई  सस्ता  ऋण
 देने  की  आवश्यकता  न  हमें  यह  देखना  होगा  कि  इन  15  वर्षो  में  हमारे  देश  के  सभी  कृषक
 वार  पूरी  तरह  से  अपने  पेरों  पर  खड़े  हो  जाएं  अथवा  आत्मनिर्भर  हो  जब  तक  ग्रामीण  भारत
 में  ऐसी  स्थिति  नहीं  आती  तब  तक  बेरोजगारी  की  समस्या  को  हल  नहीं  किया  जा  इसके

 ग्रामीण  उद्योगों  के  विकास  में  तकनीकी  और  विपणन  सहायता  देने  के  लिए  एक
 सहायक  योजना  होनी  चाहिए  ।  इस  सम्बन्ध  हमारे  माननीय  वित्त  श्री  पुजारी  भली  प्रकार
 से  जानते  वह  एक  बहुत  बड़ी  भूमिका  अदा  कर  रहे  हैं  ओर  ग्रामीण  भारत  का  उद्धार  कर  सकते

 वह  ऐसा  पहले  से  ही  कर  रहे  हैं  ओर  वह  इसे  अब  बड़े  स्तर  पर  कर  सकते

 4.03  म०  प०

 सोमनाथ  रथ  पीठासोन  हुए ]

 एक  और  बात  जिस  पर  मैं  जोर  देना  चाहता  यह  है'**  )

 एक  साननोय  सदस्य  :  अब  पीठासीन  नहीं  हैं  ।

 श्री  बी०  एस०  कृष्ण  भ्रग्यर  :  अचानक  ही  सभापति  महोदया  के  स्थान  पर  सभापति  महोदय
 भरा  गए

 हम  बड़े  गव॑  के  साथ  दावा  करते  रहे  हैं  कि  हम  खाद्य  के  मामले  में  आत्मनिर्भर  हो  गये
 मैं  सहमत  हूं  कि  हरित  क्रान्ति  आई  है  ओर  हमारा  खाद्यान्न  उत्पादन  1500  लाख  टन  तक  पहुंच

 गया  है  और  अब  हम  यह  भी  कहते  हैं  कि  हम  खाद्यान्न  के  निर्यात  करने  की  स्थिति  में  परन्तु  हमारे
 देश  में  वास्तविक  स्थिति  कया  है  ?  मैं  सरकार  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  हमारे  देश  के  कितने  लोगों  को  प्रति
 दिन  दो  समय  का  खाना  मिलता  जब  हमारे  देश  के  लगभग  35  से  40  प्रतिशत  लोग  गरीबी  की
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 रेखा के  नीचे  रहे  हैं  तो  वे  दिन  में  दो  बार  खाना  कैसे  प्राप्त  कर  सकते  अतः  यह  गबे॑  सच्चाई
 से  बहुत  दूर  हमारा  उद्देश्य  यह  पता  लगाने  का  होना  चाहिए  कि  लोगों  को  प्रतिदिन  दो  समय
 का  खाना  क्‍यों  नहीं  मिल  पाया  वे  इतने  गरीब  हैं  कि  खाद्य  वस्तुएं  भी  नहीं  खरीद  हमारा

 उद्देश्य  यह  सुनिश्चित  करना  होना  चाहिए  कि  प्रत्येक  प्रत्येक  परिवार  इनको  खरीदने  की  क्षमता
 रखे  |  इसका  प्रबन्ध  किया  जाना

 अपने  कर्नाटक  राज्य  जब  हम  सत्ता  में  आये  थे  तो  हमने  मतदाताओं  से  वायदा  किया  कि  जिस

 परिवार  में  कोई  भी  कमाने  वाला  सदस्य  नहीं  है  उस  परिवार  के  कम  से  कम  एक  सदस्य  को  रोजगार

 उपलब्ध  कराया  इस्त  दिशा  में  ईमानदारी  से  प्रयास  किए  जा  रहे  चूंकि  हम  प्रत्येक  व्यक्ति

 को  सरकारी  कार्यालयों  में  रोजगार  नहीं  दे  यः  तो  हम  उन्हें  गैर-स  रकारी  का  रखानों  में  रोजगार

 दिलाएंगे  या  किसी  प्रकार  से  स्वयं  रोजगार  के  तहत  उन्हें  कमाऊ  सदस्य  बनाएंगे  ।  हमें

 सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  कम  से  कम  प्रत्येक  परिवार  में  एक  कमाने  वाला  सदस्य  अवश्य  हो  ।  यह
 सरकार  का  उद्ृश्य  होना  चाहिए  और  यही  कर्नाटक  सरकार  कर  रही  अतः  हमें  बेरोजगारी  को
 समस्या  को  हल  करने  के  लिए  ईमानदारी  के  साथ  विचार  करना  चाहिए  ओर  हमें  देश  से  गरीबी  को

 दूर  करने  के  लिए  भी  गम्भी  रता  से  सोचना  अन्यथा  अगर  हम  अपने  बे  रोजगार  युवकों  को
 गार  नहीं  देंगे  तो  हमारे  देश  में  क्रान्ति  हो  सकती  है  ।  हमारे  देश  के  सेंकड़ों  हजारों  लोग  बरोजगार  हैं  ।

 पहले  सिर्फ  लड़के  नौकरियों  के  लिए  प्रार्थना  पत्र  देते  थे  परन्तु  अब  लड़कियां  भी  आवेदन  कर  रही  ्
 और  कभी-कभी  तो  उनकी  संख्या  लड़कों  से  भी  अधिक  होती  यह  बहुत  आवश्यक  है  कि  हम
 इस  दिशा  में  ईमानदारी  से  प्रयास  मैं  यह  मानता  हूं  कि  सरकार  के  हाल  के  कार्यक्रम  कुछ  रोजगार

 के  अवसर  उत्पन्न  कर  सकते  हैं  परन्तु  आज  इससे  जिस  समस्या  का  हम  मुकाबला  कर  रहे  हैँ  पूर्णतया
 हल  नहीं  होगी  ।  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  जब  हम  सदी  में  प्रवेश  करे ंतो गरीबी
 की  रेशवा  के  नीचे  कोई  न  इसके  लिए  हमें  ऐसे  कार्यक्रम  बनाने  होंगे  जिनका  जोर  ग्रामीण  विकास
 तथा  कृषि  विकास  पर  हो  न  कि  सिर्फ  शहूरो  क्षेत्रों  पर  ।

 ५  के  का  . इन  शब्दों  के  साथ  मैं  श्री  बनातवाला  द्वारा  पेश  किए  गए  प्रस्ताव  का  समर्थन  करता

 4.05  म०  प०

 राज्य  सभा  से  संदेश

 ]

 सहासचिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव से  प्राप्त  निम्न  संदेशों  की  सूचना  सभा  को  देनी

 (1)  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  111  के  उपबस्थों  के
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 (2)

 (3)

 ऊायथिप5ै  पपपप:प:ा “प:")+"प+औैभपपप"”"पभपभ।झ।फैझ।ण।:य

 अनुसरण  मुझे  राज्य  सभा  द्वारा  20  को  हुई  अपनी  बैठक  में  पारित
 अन्तर्राज्य जल  विवाद  1986  की  एक  प्रति  संलग्न  करने का
 निदेश  हुआ  है  ।

 सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  नियमों  के  नियम  186  के  उप-नियम  (6)
 के  उपबन्धों  के  अनुसरण  मुझे  विनियोग  1986  जिसे  लोक  सभा  द्वारा
 अपनी  17  1986  की  बँठक  में  पारित  किया  गया  था  और  राज्य  सभा  को
 उसकी  सिफारिशों  के  लिए  भेजा  गया  वापस  लौटाने  और  यह  बताने  का  निदेश

 हुआ  है  कि  इस  सभा  को  इस  विधेयक  के  संबंध  में  कोई  सिफारिशें  नहीं  करनी  है  ।”

 सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  नियमों  के  नियम  186  के  उप-नियम  (6)

 के  उपबन्धों  के  अनुसरण  मुझे  विनियोग  2)  1986  जिसे
 लोऊ  सभा  द्वारा  अपनी  17  1986  की  बेठक  में  पारित  किया  गया  था  और
 राज्य  सभा को  उसकी  सिफारिशों  के  लिए  भेजा  गया  वापस  लौटाने  ओर  यह  बताने
 का  निदेश  हुआ  है  कि  इस  सभा  को  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  कोई  सिफारिशें  नहीं
 करनी

 भझ्रन्तर्राज्य  जल  वियाद  विधेयक

 महासचिव  :  मैं  अन्तर्राज्य  जल  विवाद  1986,  राज्य  सभा  द्वारा
 पारित  रूप  सभा-पटल  पर  रश्वता

 4.06  स०  प०

 वन»  समान

 संविधान  विषेयक

 झनुच्छेद  क  का  प्रस्त:स्थापन,

 श्री  वद्धि  चन्द्र  जेन  :  सभापति  हमने  राजनीतिक  आज़ादी  प्राप्त  की
 और  राजनीतिक  आजादी प्राप्त  करने  के  बाद  हमें  आधिक  आज़ादी  और  सामाजिक  आजादी  प्राप्त
 करनी  आधिक  आज्जादी  प्राप्त  करने  लिए  हम  भरसक  श्रयास कर  रहे  हमने  प्रथम  पंचवर्षीय
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 योजना  बनाई  और  अब  हमारी  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  चल  रही  योजनाओं  के  द्वारा  हमने  काफी

 प्रगति  काफी  विकास  किया  और  बेरोजगारी  की  समस्या  को  भी  हल  करने  में  काफी  सफल
 इस  स्थिति  में  सबसे  बड़ी  बाघा  हमारी  प्रगति  ओर  विकास  में  अगर  तो  जनसंख्या  की  वद्धि  जब
 तक  जनसंख्या  में  जो  वृद्धि  हो  रही  उसको  नहीं  रोक  तब  तक  हम  कितना  भी  प्रयास  करें

 हम  आर्थिक  आजादी  वास्तव  में  प्राप्त  नहीं  कर  हमारे  माननीय  श्री  जी०  एम०
 कार्य  करने  का  जो  अधिकार  फण्डाप्रेंटल  राइट  में  रखना  चाहते  उसकी  कभी  भो

 लब्धि  नहीं  हो  सकती  मैं  श्री  जी०  एम०  बनातवाला  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  हमारी  सरकार
 का  जो  परिवार  नियोजन  का  कायेक्रम  उसको  सफल  बनाने  में  वे  अपना  सहयोग

 दें
 ।  यदि  वास्तविक

 रूप  में  सही  भावना  से  इस  बिल  को  ला  रहे  मूल  अधिकार  में  राइट-ट-वर्क  रखना  चाहते  तो
 उनको  आगे  आना  चाहिए  और  भागे  आकर  परिवार  नियोजन  के  कार्यक्रम  को  सफल  बनाने  में  सहयोग
 देना  यदि  परिव.र  नियोजन  के  कार  क्रम  को  सफल  बनाने  में  सहयोग  नहीं  देते  तो  मैं

 झता  हूं  कि  इन्होंने  जो  प्रस्ताव  रखा  कानस्टोचूशन  में  अमेंडमेंट  का  जो  प्रस्ताव  रखा  वह  वास्तव
 में  हृदय  से  नहीं  रखा  दिल  से  नहीं  रखा  वे  वास्तव  में  आथिक  आजादी  की  सफलता  में  सहयोग

 नहीं  देना  चाहते  ।

 दूसरी  बांत  मैं  विशेष  तोर  से  कहना  चाहता  हूं  के  आधथिक  आजादी  का  काय॑क्रम  हमने  हाथ  में

 हमने  इस  कार्यक्रम  को  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  बड़े  ढंग  बड़ी  दिलचस्पी  से  हमने
 बीस  सूत्री  कार्यक्रम  उसका  क्रियान्वयन  कर  रहे  छठटी  पंचवर्षीय  योजना  में  डेढ़  करोड़
 वारों  को  गरोबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठाने  की  कोशिश  की  ।  इप्त  काम  के  लिए  हमने  4,500  करोड़
 रुपये  का  प्रावधान  किया  और  ओर  अब  हमारा  लक्ष्य  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  दो  करोड़  परिवारों
 को  गरीबी  की  रेश्वा  से  ऊपर  उठाने  का  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  गरोबी  की  रेश्वा  से  नो  चे  रहने
 वालों  का  प्रति4त  जो  48  प्रतिशत  वह  घट  कर  37  प्रतिशत  रह  गया  अब  हमारा  लक्ष्य  है  कि

 सातवीं  पंचवर्षीण  योजना  में  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वालो  का  प्रतिशत  घट  कर  22  प्रतिशत  आ
 अब  इस  का्यंक्रम  मे  सफलता  के  लिए  सभी  जन  प्रतिनिधिया  का  योथ  होना  आवश्यक  है  ।

 एम०  एल०  का  योग  होता  भावश्यक  एम०  पीज  का  योग  होना  आवश्यक  पंचायत
 तियों  के  प्रधानों  और  जिला  परिषदों  के  श्रमुखों  का  योग  होना  आवश्यक  है  और  इस  काय॑  क्रम  में
 क्या  परिवर्तेन  करने  को  आवश्यकता  इसके  लिए  सोचने  की  आवश्यकता  यढ्‌  हमारे  सामने
 प्रश्न  है  ।

 एक  बात  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि आई  ०अर०  डी०  पी०  में  जो  अनुदान  दिया  जाता

 उस  अनुदान  का  दुरुपयोग  हो  रहा  ऐसा  कोन  सा  दूस  रा  रास्ता  नकाल  ज््से  अनुदान  का  दुष्पर्यांग  न

 यह  प्रश्न  भी  हमारे  सामने  हम  किस  प्रकार  स  इसका  मानोटर  इसके  बारे  में  ताचता  है  ।

 इस  कार्यक्रम  को  कामयाब  बनान  के  लिए  हमें  पूर्ण  प्रयास  करना  आई०  आर०डी  ०  पी०  के

 साथ  एन०आर०ई०पी०  भी  उसका  ग्रामीण  पर  भी  काफो  अच्छा  अभाव  पड़ा  है  ओर  बहुत से
 मीण  क्षेत्रों  में  महत्वपूर्ण  एप्लेट्स  बने  हैं  ।  स्कूल  के  भवन  बने  हू  ओर  हमार  रेगिस्तानां  क्षेत्र मे ंजक्ला  पहले

 क्रोई  पक्का  मकान  गांव  में  नही  होता  आज  गांव-गांव  के  अन्दर  पक्के  मकान  दिखाई दे  रहे  हैं  । आज

 ग्राम  पंचायतों  के  मुख्यालय  मे  सभी  पंचायतों  के  जो  भवन  वे  वक्‍्के  बने  हुए  आज  ध्थिति  यह  है
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 बस  जज इ  कफ  उक्‍2नककसक9््  ्स्‍क्‍स्‍  चअ्ैाेँल्ल््लअलनोई3हेे डी

 कि  सो  प्ताइटियों  के  मुख्यालयों  में  सोसाइटी  के  जो  भवन  बने  हुए  वे  भी  पक्के  यह  प्रगति का  सूचक
 यह  विकास  का  सूचक  है  और  विकास  के  साथ-साथ  लोगों  को  रोजगार  भी  मिला  आर०  एल०

 ई०  जी०  पी०  का  कार्य  क्रम  जो  श्रीमती  इच्दिरा  पांधी  ने  15  1983  को  चालू  किया  उस

 कार्यक्रम  में  भी  बड़ी  भारी  मिली  है  ।  सड़कों  का  निर्माण  हो  रहा  है  और  छोटे-छोटे  बांध  बन  रहे

 हैं  और  यह  जो  विकास  का  काम  हो  रहा  उससे  लोगों  को  रोजी  मिल  रही  हमारी  प्रगति  काफी

 हो  रही  विकास  भी  हो  रहा  है  और  हम  आगे  बढ़  रहे  हैं  परन्तु  एक  बात  विशेष  तौर  पर  सोचने  की

 बहुत  ही  आवश्यकता  है  और  श्री|राजीव  गांधी  उसके  बारे  में  सोच  रहे  और  हमारी  गवनमेंट  भी  सोच

 रही  है  और  वह  हमारी  शिक्षा  नीति  के  बारे  में  उसमें  आमूलचुल  परिवर्तन  करना  है  और  यह्‌

 हमारे  सामने  एक  चुनोती  इसके  बारे  में  कल  एक  शिक्षा  सेमिनार  में  डिस्कशन  होने  जा  रहा  है
 और  उसके  अन्दर  बहुत  से  शिक्षाविद  अपने  सुझाव  लेकर  आएंगे  कि  किस  प्रकार  शिक्षा  को
 आरियेन्टेड  बनाया  इसके  बारे  में  उसमें  विचार  हम  चाहते  हैं  कि  हमारी  शिक्षा  इस
 प्रकार  की  जिससे  हम  उसको  जाब-ओरियेन्टेड  बना  सकें  और  उसके  बारे  में  जो  भी  सुझाव  देना

 चाहते  वे  अपने  सुझाव  प्रस्तुत  लोक  सभा  में  भी  इसके  बारे  में  डिस्कशन  होगा  और  उस
 डिस्कशन  के  लिए  हम  जितने  भी  मेम्बसं  तेयारी  करके  आएं  और  अपना  बढ़िया  कन्ट्रीब्यूशन  करें  और

 कंस्ट्रक्टिव  सुझाव  प्रस्तुत  करें  ।  शिक्षा  नीति  को  परिवर्तित  करके  हम  जितने  भी  लोगों  को  एम्पलायमेंट
 दे  वह  एम्पलायमेंट  देने  का  प्रयास  यह  एक  बड़ा  भारी  महत्वपूर्ण  कार्य  हम  जानते  हैं
 कि  एम्पलायमेंट  की  प्राब्लम  के  कारण  लोग  बेकार  हैं  ओर  बेकार  होकर  बहुत  से  इस  प्रकार  के  लोग

 जिनमें  हिंसा  की  प्रवृत्ति  प्रवेश  कर  गई  यह  हम  सभी  जानते  इसलिए  इसके  लिए  कुछ  ठोस
 कदम  उठाने  पड़ेंगे  ओर  हमें  कुछ  रचनात्मक  कदम  उठाने  पड़ेंगे  और  रचनात्मक  कदम  उठाकर  ही  हम
 इस  प्रकार  की  अव्यवस्था  को  मिटा  यह  मैंने  शिक्षा  नीति  के  बारे  में  अपनी  बात  रखी

 मेरा  एक  सुझाव  यह  भी  है  कि  सातवीं  पंववर्षीय  योजना  में  प्रत्येक  परिवार  के  कम  से  कम

 एक  सदस्य  को  हम  कोई  न  कोई  रोजो  का  सांधन  वह  रोजी  देने  पर  स्थिति  बन  इससे

 हमारे  यहां  गरीबी  को  मिटाने  में  भी  काफी  कामयाबी  मिलेगी  ।  एक  स्थिति  यह  है  कि  आजकल  बड़े-बड़े
 अधिकारियों  के  बच्चे  ही  बड़े-बड़े  अधिकारी  बनते  आई०  पी०  एस०  अफसरों  के  बच्चे  ही
 आई०  पी०  एस०  अफसर  बनते  एक  स्थिति  यह  है  कि  गरीब  परिवारों  में  एक  भी  श्यक्ति  को  नौकरी

 नहीं  मिलती  है  ओर  इस  तरह  वह  परिवार  किसी  भी  सहारे  से  वंचित  रह  जाता

 वृद्धों  ओर  विकलांगों  को  पेंशन  देने  के  बारे  में  आपने  निर्णय  लिया  लेकिन  यह  पेंशन
 आजकल  के  जमाने  में  बहुत  कम  पड़ती  कहीं  यह  पेंशन  40  रुपये  कहीं  यह  पेंशन  50  रुपये
 माह  दी  जाती  जाज  की  महंगाई  को  देखते  हुए  यह  पेंशन  100  रुपये  माह  होनी  व॒द्धों  और
 विकलांगों  को  कम  से  कम  सो  रुपये  महीना  पेंशन  दी  जानी  जो  रिलोफ  हम  इन  लोगों  को
 देना  चाहते  हैं  तभी  वह  रिलीफ  इन  लोगों  को  मिल  सकेगा  ।

 बहुत  सी  विधवाएं  उनको  कोई  कार्य  नहीं  मिलता  इसलिए  वे  अवैध  कार्यों  की  तरफ
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 चली  जाती  इसके  लिए  आवश्यक  है  कि  हम  विधवाओं  को  भी  पेंशन  देने  का  प्रोविजन  इस
 सम्बन्ध  में  क  बिल  भी  पेश  किया  जब  वह  बिल  आएगा  तब  मैं  अपने  विचार  विस्तार  से

 करूंगा  ।  विध्वाओं  को  पेंशन  देने  की  कोई  व्यवस्था  सरकार  अवश्य  करे  ।

 मैं  एक  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  हमारे  में  डायरेक्टिव  प्रिंसिपल्स  में

 राईट  ट  वर्क  की  डायरेक्शन  दी  गई  अगर  यह  डायरेक्शन  लागू  कर  दी  जाती  है  तो  संविधान  के

 आटिकल  226  के  अन्तगंत  बहुत  सी  एप्लीकेशंस  आ  जाएंगी  ओर  सरकार  को  बहुत  सा  पंसा  रोजगार

 भत्ता  देने  में  ही  खर्च  करना  पड़ेगा  ।  इससे  देश  के  विकास  कार्यों  पर  असर  पड़ेगा  और  देश  की  स्थिति

 अच्छी  नहीं  हो  इसलिए  मैं  इस  बल  का  जो  श्री  बनातवाला  जी  ने  प्रस्तुत  किया  घोर

 विरोध  करता  हूं  ।

 श्रो  वाई०  एस०  महाजन  :  सभापति  हमने  पं  चर्प्षीय  योजनायें  पूरी
 कर  ली  हैं  और  अपने  देश  के  लाखों  लोगों  के  जीवन  स्तर  को  उठाने  के  भगी रथ  प्रयासों  के  बावजूद  अभी
 भी  हमारे  समाज  में  गरीबी  और  बेरोजगारी  एक  गंभीर  समस्या  बनी  हुई  संविधान  शायद
 विश्व  के  सर्वोत्तम  संतिधानों  में  से  यह  एक  ऐसा  लचीला  संविधान  है  जिसे  विश्व  के  विभिन्‍न  देशों
 के  संविधानों  के  सर्वोत्तम  अंशों  को  लेकर  त॑यार  किया  गया  डा०  जेनिंग  के  अनुसार  यह  विश्व  का
 सर्वोत्तम  संविधान  डा०  जेनिग  लंदन  विश्वविद्यालय  में  एक  महान  संविधान  विशेषज्ञ  सर्वोत्तम

 संविधान  ओर  हमारे  द्वारा  पिछले  36  सालों  में  किए  गए  भरसक  प्रयासों  के  बावजूद  गरीबी  ओर

 बेरोजगारी  की  काली  छाया  इस  घरती  पर  विचरण  कर  रही  इसलिए  मुझे  श्री  जी  ०एम०बनातवाला
 द्वारा  प्रस्तुत  कए  मए  विधेयक  के  पीछे  छिपी  भावनाओं  के  प्रति  बड़ी  सहानुभूति  पिछले  36  सालों

 के  दौरान  हमारी  नीतियां  गरीबी  को  खत्म  करने  और  बेरोजगारी  को  कम  करने  की  रही  गरीबी

 बेरोजगारी  के  परिणामस्वरूप  योजनाओं  का  प्रमुख  लक्ष्य  खासकर  छठी  ओर  सातवीं  योजनाओं  का

 लक्ष्य******

 समापति  महोदय  :  एक  मिनट  क्‍या  सदन  की  इच्छा  है  कि  इस  विधेयक  के  लिए  समय
 को  बढ़ाया  जाए  ?

 संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गुलाम  नवो  :  आप  समय दो  घंटे  के  लिए
 बढ़ा  सकते  हैं  ।

 समापति  महोदय  :  समय  दो  घंटे  के  लिए  बढ़ाया  जाता  मेरा  विचार  है  कि  सदत  इससे
 मत  होगा  ।

 श्री  वाई०  एस०  महाजन  :  हमारी  पंचवर्षोय  योजनाओं  के  प्रमुश्च  लक्ष्य  के  रूप  में  बेरोजगारी

 को  कम  करने के  हमारे  भरसक  प्रयासों  के  बावजूद  देश  में  बहुत  अधिक  बेरोजगारी  छठीं  और
 सातवीं  योजना  के  दौरान  हमने  गरीबी  और  बेरोजगारी को  कम  करने  के  विशेष  प्रयास  किये  हमारे
 पास  बहुत  सी  योजनाएं ओर  कायंक्रम  इनके  बारे  में  विस्तार  से  चर्चा  करने  की

 327



 संविधान  विधेयक  )  21  1986
 नजि-त+ततनतऋं ्स्‍ैच्ऋ अं  अत  अएौ-+

 बाई०  एस०  सहाजन  ]

 जरूरत  नहीं  क्योंकि  मुझसे  पहले  बोलने  वाले  सदस्यों  ने  इसकी  विस्तार  से  चर्चा  कर  ली

 एकीकृत  ग्रामीण  विकास  ग्रामीण  रोजगार  प्रामीण  भूमिहोन  रोजगार
 गारंटी  पहाड़ी  क्षेत  विकास  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए
 विशेष  संघटक  20  सूची  ये  सभी  योजनाएं  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  गरीबी  को  दूर
 करने  के  विभिन्‍न  तरीके  देश  में  बेरोजगारी  को  कम  करना  कोई  आसान  समस्या  नहीं
 गारी  के  अनेक  रूप  हो  सकता  है  कि एक  आदमी  रोजगार  कर  रहा  हो  पर  बहुत  गरीब  वह
 रोजगार  तो  कर  रहा  हो  पर  उससे  उसे  इतना  नहीं  मिलता  हो  कि  वह  अपने  परिवार  का  भरण  पोषण
 कर  सके  इसलिए  वह  गरीब  इसलिए  हमारी  समस्या  जैसी  कि  हमारे  योजना  ने

 युक्त  कल्पना  की  गरीबी  को  दूर  करने  की  है  ओर  गरीबी  को  दूर  करने  के  लिए  बेरोजगारी  दर
 करना  एक  प्रमुख  लक्ष्य  लेकिन  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  कुछ  बातें  बाघक  रही  इसके
 अलावा  पारम्परिक  तोर  पर  बहुत  से  लोग  गरीबों  से  बाहर  आना  नहीं  चाहते  ।  वे  अपने  जीवन  स्तर  को

 सुधारना  नहीं  चाहते  इसके  अलावा  कुछ  लोग  अपनी  पारिवारिक  जिम्मेदारियों  को  कम  नहीं  करना
 चाहते  ।  बनातवाला  जी  गरीबी  और  बेरोजगारी  की  समस्याओं  पर  ध्यान  देते  ।  हर  कोई  मानेगा
 कि  पिछले  35  सालों  के  दौरान  इस  देश  ने  यथासंभव  प्रयास  किए  हमने  अपनी  योजनाओं  को  पूरा
 किया  है  ओर  इनके  माध्यम  से  हमने  हर  साल  5%  विकास  दर  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  किया  है  जोकि
 आसान  बात  नहीं  यह  एक  बहुत  कठिन  काम  हमने  पिछले  30  सालों  के  दौरान  यह  काम  किया
 है  लेकिन  इस  देश  में  गरीबी  अभी  भी  एक  गंभीर  समस्या  क्योंकि  हम  बढ़ती  जनसंख्या  का  सामना
 नहीं  कर  पा  रहे  आजादी  के  समय  हमारी  जनसंख्या  35  करोड़  अब  यह  74  करोड़
 35  करोड़  से  बढ़कर  अब  हम  74  करोड़  तक  पहुंच  गए  जबकि  इस  अवधि  के  दोरान  जमीन  उत्तनी  की
 उतनी  ही  रही  हम  अपनी  आवास  संपत्ति  को  आगे  बढ़ा  नहीं  सके  ।  हमारी  कुशलता  और  तकनीकी
 क्षमता  में  थोड़ा  सुधार  हुआ  है  पर  अनुपात  के  अनुसार  ओर  इसलिए  अम  फ्रांस  और  जमंनी
 की  तुलना  में  हमारे  पास  प्रति  व्यक्ति  संसाधन  बहुत  कम

 यह  प्रमुख  कारण  जनसंख्या  के  बढ़ने  क ेकारण  आध्िक  विकास  के  परिणाम  बहत  हद  तक
 मिष्फल  हो  जाते  इसलिए  जब  तक  हम  बढ़ती  जनसंख्या  को  इस  बाघा  को  दूर  नहीं  करते  तब  तक
 उस  लक्ष्य  को  प्राप्त  क  रना  बहुत  मुश्किल  है  जिसकी  श्री  बनातवाला  ने  कल्पना  की  है  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  द्वारा  प्रकाशित  1982-83  की  रिपोर्ट  में  यह  उल्लेख  है  कि  विश्व  की
 संख्या  में  850  लाख  की  वृद्धि  हुई  ह ैओर  भारत  का  स्थान  इसमें  सबसे  ऊपर  है  जहां  150  लाख
 संख्या  बढ़ी  हम  जनसंख्या  वृद्धि  दर  में  कुछ  कमी  करने  में  सफल  हुए  हैं  पर  हर  साल  जनसंख्या  में
 वृद्धि  होती  जा  रही

 एक  सासननोीय  सदस्य  :  यह  विकास  का  मापदंड

 श्री  वाई०  एस०  महाजन  ;  जी  ठीक  कहा  ।  1982-83 में  150  लाख  वृद्धि  दर  में  कमी
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 के  बाबजद  इपमें  वद्धि  हो  रही  है  क्योंकि  आधार  व्यापक  हो  गया  जनसंख्या  में  कुल  वृद्धि  पहले  से

 कहीं  अधिक  है  ।  जब  तक  हम  जनसंख्या  में  हर  साल  होने  वाली  निवल  वृद्धि  को  कम  नहीं  करते  तब

 तक  हम  अपनी  आर्थिक  समस्या  को  हल  नहीं  कर  सकते  ।  और  बेरोजगारी  की  समस्या  उन
 लोगों  से  जड़ी  हुई  है  जिनकी  हमें  देखभाल  करनी  मेरा  विचार  है  कि  लोगों  के  अंधविश्वासों  धार्मिक

 पूर्वाग्रहों  और  पारम्परिक  विचारों  के  कारण  हमारे  समक्ष  विरोध  की  एक  उल्लंघनीय  दीवार  खड़ी

 मुझे  आशा  है  कि  संसद  सदस्य  और  इस  देश  की  सारी  जनता  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  को  जन
 आन्दोलन  बनाने  और  इस  कार्यक्रम  क ेआसान  बन  जाने  के  कारंण  पांच  साल  के  अन्दर  जन्म  दर  को

 शून्य  करने  में  हमारा  साथ  जापान  में  1951-61  के  दशक  में  गर्भपात  के  क्र  तरीके  के  माध्यम
 से  जन्म  दर  को  दस  साल  में  ही  घटाकर  एक  प्रतिशत  ले  आया  गया  ।  इसलिए  गरीबी  और  बेरोजगारी
 को  दूर  किए  बिना  अपनी  योजनाओं  ओर  आधिक  कार्यक्रमों  को अधिक  सफल  बनाए  बिना  अपने
 देश  से  गरीबी  और  बेरोजगारी  को  दूर  करने  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  नहीं  किया  जा  फिर  भी  मैं
 श्री  बनातवाला  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  विधेयक  के  पीछे  जो  भावनायें  हैं  उनकी  मैं  सराहना  करता  हूं  ।
 इन  भावनाओं  करो  हमारे  संबिधान  में  पहले  ही  स्थान  प्राप्त  संविधान  निर्माताओं  ने  एक  निदेशक
 सिद्धांत  को  पहले  ही  शामिल  किया  हुआ  है  कि  हर  एक  को  काप्त  करने  का  अवसर  भिलना  चा

 वयोव॒ृद्ध  और  बढ़े  लोगों  की  भी  देखभाल  की  जानी  इस  मामले  में  महाराष्ट्र  में  हमने  एक
 बड़ा  कदम  उठाया  तीन  साल  पहले  हमारी  सरकार  ने  कहा  था  कि  निराघारी  योजना  +े  अन्तगंत
 उन  लोगों  को  कुछ  वित्तीय  सहायता  दी  जानी  चाहिए  जिनके  पास  आजीविका  के  साधन  नहीं  या
 जिनकी  देखभाल  करने  वाला  कोई  नहीं  है  या  जो  बूढ़े  हो  गए  हम  हर  महीने  उन्हें  पेंशन  देते  यह्‌
 प्रगति  की  दिशः  में  एक  महान  कदम  है  ओर  मुझे  आशा  है  कि  अन्य  राज्य  इस  उदाहरण  का  अनकरण

 ऐसा  श्री  अन्तुले  मै  महाराष्ट्र  में  अपने  मुख्य  मंत्री-कार्यंकाल  के  दोरान  किया  अतः  मेरा
 विश्वास  है  कि  इन  कारणों  को  दूर  किए  बिना  श्री  बनातवाला  के  विधेयक  के  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करना
 संभव  नहीं  है  ।  हमारे  संविधान  में  प्रत्येक  को  काम  करने  का  अवसर  दिया  गया  लेकिन  वह  इसे  ऐसा
 न्यायिक  अधिकार  बनाना  चाहते  हैं  जिसे  न्यायालय  भी  लागू  कर  ऐसा  कान  न  पास  करने  से  क्‍या
 फायदा  कानन  कागजों  तक  सोमित  रहेगा  अगर  भ्ाप  इसे  लागू  नहीं  कर  सकते  ।  श्री  बनातवाला  की

 सफलता  की  कामना  करते  हुए  मेरा  विचार  है  कि  उनके  द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया  यह  विधेयक  समय  से

 पूर्दे  लाया  गया  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  घन्यवाद  देता

 श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  देश के  प्रत्येक  बेरोजगार  नागरिक  को  काम  पाने  के
 अधिकार  संबंधी  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  के  श्रीਂ  बनातवाला के  श््यासों  की  मैं  सरा  हना  करता

 लेकिन  जैसा  कि  मेरे  मित्र  श्री  महाजन  ने  कहा  है  कि  हमें  गरीढी  भौर  बेरोजगारी  के
 मूल  कारणों

 का  पता  लगाना  यदि  हम  विश्व  के  विकसित  और  विकासशील  देशों  को  देखें  तो  अधिक
 सित  देशों

 के  समक्ष  जनसंख्या  में  कम  वृद्धि  शून्य  या  नकारात्मक  वृद्धि  की  समस्या  है  जबकि
 शील  देशों  में  जनसंख्या  की  वृद्धि  बहुत  तेजी  स  हो  रही  है  चाहे  अफ्रीका

 में
 हो  या  एशिया  में  और  चाहे

 भारत हो  या  इंडोनेशिया  हो  ।  लेकिन  जैसा  कि  मेरे  मित्र  श्री  महाजन  ने  कहा  है  कि  भ  में  जनसंख्या
 वृद्धि  की  दर  विश्व  में  सबसे  अधिक  इस  पर  कुछ  नियंत्रण  लगाए  जाने  च  ।  हम  सबके  पास
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 —  +++-  जल  —

 विजय  एन०

 ऊँ ।  हि

 अधिकार है  और  हमारे  संविधान  ने  हमें  भाषण  की  शांतिपूर्वक  होने  आदि

 कार  दिए  हुए  लेकिन  नागरिकों  को  एक  निहित  अधिकार  प्राप्त  है  अर्थात्‌  परिवार  बढ़ाने  का

 कार  ।  कुछ  नागरिक  अपने  परिवार  में  10  कुछ  तीन  कुछ  4  गरुनी  और  कुछ  15  से  20  गनी
 वद्धि  करते  इस  अधिकार  को  नियंत्रित  किया  जाना  चाहिए  और  सरकार  को  ऐसी  परिवार  यनिट
 के  बारे  में  विचार  करना  चाहिए  जिसे  सहायता  दी  जानी  क्‍या  यह  सहायता  पांच  सदस्यों  के

 रवार  को  दी  जानी  चाहिए  या  35  सदस्यों  के  परिवार  को  भी  ।

 मैंने  संवानिवृत्त  दो  भाइयों  का  एक  उदाहरण  देखा  एक  गरीबी  में  रह  रहा  है  तो  दूसरा
 न्रेढि  कम्क्क्र  7  ऋली  ऋण  सह  हैं  /  अपनी  तगान  स्तर  हे  शुरू  की  थी  ।  एड

 डाक  विभाग  में  काम  करता  था  तो  दुबारा  पैदा  में  /  आक़  में  काम  करते  के  का  केक  S7F7  दए
 ब्यक्ति  के  परिवार  में  32  सदस्य  हैं  और  सेना  में  काम  करने  वाले  व्यक्ति  के  केवल  स्वयं  उसकी

 बह  और  उनका  एक  बच्चा  ।  डाक  तार  विभाग  में  काम  करने  वाले  व्यक्ति  के  छः  लड़के
 और  दो  लड़कियां  सभी  विवाहित  छः  लड़कों  की  बहुंएं  अर्थात्‌  कुल  12  व्यक्ति  और  बच्चों  करो

 मिलाकर  परिवार  की  कुल  सदस्य  संख्या  32  तो  प्रश्न  यह  है  कि  केन्द्र  सरकार  या  राज्य  सरकार
 को  32  व्यक्तियों  को  सहायता  देनी  चाहिए  या  5  व्यक्तियों  को  ।  इस  बारे  में  हमें  अब  निर्णय  लेना  है  ।

 हमें  इस  दृष्टिकोण  से  सोचना  1947  में  35  करोड़  जनसंख्या  थी  जोकि  अब  74  करोड़  से  भी
 अधिक  इस  शताब्दी  के  अन्त  तक  हमारी  जनसंख्या  चीन  की  जनसंख्या  से  भी  अधिक  हो
 चीन  ने  अपनी  जनसंख्या  को  2020  ई०  तक  घटा  कर  35  करोड़  तक  करने  की  योजना  बनाई  है  जोकि
 भारत  की  जनसंख्या  1947  में  वह  ऐसा  कर  सकते  अगर  ऐसा  हुआ  तो  भारत  विश्व  में
 घिक  जनसंख्या  वाला  देश  हो  जाएगा  ओर  इसे  वास्तव  में  भिखारियों  का  देश  कहा  जाएगा  ।  अतः  मेरा

 सुझाव  है  कि  अप्रत्यक्ष  नियंत्रणों  की
 बजाय  कुछ  प्रत्यक्ष  नियंत्रण  लगाए  जाने  ताकि  जनसंस्या

 को  नियंत्रित  किया  जा  सके  ।  हम  लोगों  को  अनुदान  और  सहायता  दे  रहे  लोगों  को  चाहिए  कि  वे
 जनसंख्या  को  नियंत्रित  रखें  तथा  4  सदस्यों  के  परिवार  के  आदर्श  को  तीब्र  गति  से  बढ़ती
 जनसंख्या  को  मद्देनजर  रखते  हुए  मेरा  सुझाव  है  कि  केन्द्र  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  को  अप्रत्यक्ष
 रूप  से  प्रोत्साहन  देने  और  नियंत्रण  लगाने  चाहिए  ताकि  समाज  के  सभी  वर्ग  परिवार  कल्याण  के  उपायों
 को  अपना  सकें  |  हम  ऐसे  सरकारी  कमंचारियों  को  प्रति  माह  50  रुपया  दे  सकते  हैं  जिनके  कोई  बच्चा
 नहीं  है  या जब  तक  उनके  एक  हो  बच्चा  रहेगा  ।  इससे  राजस्व  तो  व्यय  होगा  पर  भविष्य  में  इससे  देश
 को  फायदा  होगा  ।

 केन्द्र  और  राज्य  सरकारें  इस  बारे  में  निण्म  बना  सकती  हैं  कि  एक  परिवार  के  दो  पुत्रों  से
 अधिक  केन्द्रीय  या  राज्य  सरकार  की  नोकरी  में  नहीं  रखे  जा  सकते  |  सरकार  का  दायित्व  है  कि  वे

 यक  वस्तुओं  को  सस्ती  या  नियंत्रित  दरों पर  ब्ध  कर
 बारे  में  नियम  बनाये  जा  सकते

 हैं कि  आवश्यक  वस्तुओं  को  नियंत्रित दरों
 पर  उपलब्ध  कराने के  लिए  राशन-कार्ड में  तीन  से

 बच्चों  के  नाम  न  दर्ज  कराये
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 समापति  महोदय  :  अन्य  बच्चों  के  लिए  क्‍या  काला-बाजार  से  खरीदना  पड़ेगा  ?

 )

 श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  अगर  वे  12  बच्चे  पैदा  करते  हैं  क्या  हम  उन  सबको  एक  साथ

 सहायता  जबकि  एक  व्यक्ति  एक  ही  बच्चा  पैदा  करता  है  तो  उसने  इस  देश  के  साथ  क्या  गलत
 कांम  किया  है  ?  छोटे  परिवार  की  कसौटी  के  आधार  पर  ही  छोटे  और  सौमांत  किसानों  और  कमजोर

 वर्गों  को  राज्य  अनुदान  ओर  अन्य  प्रोत्साहन  दिये  जाने  जो  व्यक्ति  भर्ती  के  समय

 अविवाहित  हों  उन्हें  आयु  में  छट  दी  जानो  इसी  प्रकार  जनसंख्या  नियंत्रण  के  लिए  ओर.-अन्य
 प्रोत्साहन  दिये  जाने  पर  विचार  क्रिया  जा  सकता  जब  तक  हम  जनसंख्या  वृद्धि  को  शुन्य-स्तर  तक

 नहीं  ले  तब  तक  संविधान  में  दी  गई  गारंटी  से  कोई  लाभ  नहीं  होने  जो  कानून  लागू  ही
 नहीं  किया  जा  सकता  वह  प्रभावी  कानून  नहीं  ऐसा  कानून  बनाने  से  कोई  लाभ  नहीं  है  ।

 अन्त  मैं  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  संविधान  के  अनुच्छेद  को  हटाने  की  मांग  करने  की
 इसमें  कुछ  संशोधन  किया  जाता  चाहिए  ओर  राज्य  सरकारें  अपनी  आ्िक  क्षमता  और  विकास

 के  अनुसार  इस  बारे  में  प्रभावी  उपबन्ध  बना  सकती  हैं  ?  ओर  अन्त  में  हम  यह  जोड़  सकते  हैं  --  कि  उन
 लोगों  के  लिए  जिनका  छोटा  परिवार  तभी  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  अभी  तक  जो
 प्रगति  की  है  और  अपने  नेताओं  के  गतिशील  नेतृत्त्व  हमारे  किसानों  और  श्रमिकों  ने  जो  प्रगति की

 तभी  उसका  लाभ  उठाया  जा  सकता  हमें  विश्व  बंक  की  ओर  ऋण  लेने  ओर  विकसित  देशों  की
 ओर  सहायता  के  लिए  नहीं  देखना  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]

 डा०  गोरो  शंकर  राजहूंस  :  सभापति  मैंने  श्री  बनातवाला  जी  के  बिल  पर

 बहुत  गम्भीरता  से  विचार  किया  है  और  मुझे  लगता  है  कि  यद्दि  इस  बिल  को  इम्प्लीमेंट  किया  तो

 कोਂ  बदलकर  करना  हमारा  अपना  अनुभव  है  कि  जो

 ग्ेग  देहात  से  शहरों  में  आते  वे  लोग  एक  बार  किसी  तरह  से  किसी  कम्पनी  में  नोकरी  में  घुस  जाते

 आर्गेनाइज्ड  लेबर  फोसं  में  चले  जाते  तो  जो  12-  ८  घंटे  काम  कते  वे  दो  घंटे  भी  काम

 नहों  करना  चाहते  ट्रेड  यूनियन  उन्हें  प्रोटेक्ट  करती  7  और  इसकी  जनरल  रिएक्शन  यह  होती  है
 कि  कम्पनी  का  मालिक  लोगों  को  रखना  नहीं  चाहता  है  यदि  रखता  भी  तो  कोशिश  उसकी

 यही  रहती  है  कि  कम  से  कप  लोग  रखे  इससे  एम्प्लॉयमेंट  के  फर्द  र  स्कोप  नहों  खुल  सकते  हैं  ।
 3  + इस  तरह  से  एम्प्लॉयमेंट  की  पोर्टेश्यलिटी  बहुत  कम  हो  जाती  है  !

 को  क्‍्जप  विश्वास  :  सभा  में  गणपूर्ति  नहीं  एक  महत्वपूर्ण
 विंधय  पर  चर्चा  हो  रही
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 सभापति  महोदय  :  घंटी  बजाई  जा  रही  है***अब  गणपूर्ति  पूरी  माननीय  सदस्य  अपना
 भाषण  जारी रख  सकते

 डा०  गोरी  शंकर  राजहूंस  :  मैं  कह  रहा  था  कि  आदरणीय  बनातवाला  जी  राइट  टू  वर्क
 के  ठदले  इस  देश  की  करोड़ों  महिलाओं  के  बिहाफ पर  एक  बिल  राइट  ट्‌  फंमिली  प्लानिंग  तो

 बहुत  ही  अच्छा  महिलाएं  कहती  हैं  कि  हमें  आप  बच्चे  पैदा  करने  की  मशीन  नहीं  बना  सकते  हैं
 ओर  हमें  यह  अधिकार  होना  चाहिए  **'

 )

 ]

 समापति  महोदय  :  परिवार  नियोजन  का  अधिकार  या  परिवार  कल्याण  का  कत्तंव्य  ?  आप
 क्या  चाहते  हैं  ?

 डा०  गौरी  शंकर  राजहूंस  :  एक  ही  बात

 सभापति  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  परिवार  को  सीमित  क  *ने  का  अधिकार
 लाओं  को  हो  ।  राइट  टू  वर्क  पर  बात  करते  हुए  मैं  आपको  बताऊंगा  कि  मुझे  कनाडा  और

 इंग्लैंड का  अपना  अनुभव  है  कि  जहां  लोगों  को  अनएम्प्लॉयमेंट  अलाउंस  मिलता  वहां के  लोग
 निकम्मे  हो  जाते  काम  करना  नहीं  चाहते  जिन  विदेशियों  के  बारे  में  हम  कहते  हैं  कि  उन्हें  सैंस
 आफ  वर्क  बहुत  मैंने  देखा  है  कि  वह  ड्रग  खाकर  सो  जाते  हैं  और  एम्प्लॉयमेंट  ब्यूरो  को  खबर  नहीं
 करते  हैं  कि  उन्हें  कोई  नोकरी  मिली  है  या  नहों  मिली  नौकरी  के  लिए  वह  कोई  प्रयास  भी  नहीं
 करते  क्योंकि  अन-एम्प्लॉयमेंट  एलाउन्स  उन्हें  इतना  मिल  जाता  है  जिससे  वह  अपनी  जिन्दगी  खींच
 लेते  बटुत  अच्छी  जिन्दगी  तो  उससे  नहीं  बिता  सकते  लेकिन  खींच  लेते  हैं  ।

 अपने  देश  में  भी  कुछ  राज्यों  में  अन-एम्प्लायड  ग्रेजुएट्स  को  कहने  के  लिए  तो  एलाउन्स  मिलता
 लेकिन  वह  नाममात्र  का  मिलता  मैंने  देखा  है  कि  वह  आदमी  निकम्मा  हो  जाता  कोई  काम

 बरहीं  करना  चाहता  ।  छोट-मोटा  काम  उस  खेत  में  कर  लेतः  है  जिसम॑  उसके  बाय  और  दादा  लगे

 काम  में  थोडा  हिस्सा  बंटा  लेता  लेकिन  चेष्टा  नहीं  करता  कि  घर  से  बाहर  निकलकर  कोई  रोजगार
 खोजे  इसलिए  मैं  बनातवाला  जी  की  भावनातों  से  सहमत  हूं  क्रि  इस  देश  में  बेरोजगारी
 की  समस्या  बडी  भीषण  लेकिन  उन्हें  कोई  भत्ता  मैं  इसके  पक्ष  में  नहीं  बॉ

 होगा  कि  क  से  अधिक  रोजगार  के  अवसर  लोगों  को  उपलब्ध  कराए  जाएं  ।

 हमारे यहां  कार्यक्रमों  में  जितने  भी  रोजगार  के  अवसर  लोगों  को  दिए  गए  वह

 सही  ढंग  से  चल  नहीं  पा  रहे  उसमें  बड़ी  धांधली  उसका  पैसा  बिचौलिए  मार  जाते  हैं  और  लोग
 तबाह व  परेशान  इस  बात को  मैंने  पहले  भी  सदन  म॑  उठाया  और  अब  फिर  विनम्रता से
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 कहना  चाहता हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  हर  राज्य  के
 लिए  ऐसा  मानिटरिंग  सैल  बनाये  जो  देखे  कि

 आर०  एल०  ई०  जी०  एन०  आर०  ई०  पी०  और  आई०  आर०  डी०  पी०  में  जो  रोजगार  के
 ००  ०  का  «  ०  ~—  *ट  छ्

 अवसर  लोगों  को  दिलाये  जाते  क्या  वह  मिलते  हैं  ?  मैं  दावे  क ेसाथ  कहृता  हूं  कि  उसमें  10  से  15
 प्रतिशत  लोगों  को  भी  फायदा  नहीं  हो  पांता  है  ।

 फ  एग्प्लायमेंट  में  आपने  बैंको  के  द्वारा  जो  लोगों  को  रोजगार  दिलाने  का  अवसर  दिया
 उसमें  भी  बड़ी  धांघली  है  ।  इसी  सदन  में  सैंकड़ों  बार  यह  मामला  उठाया  गया  है  और  कुछ  न  कुछ

 कहकर  उसे  टाल  दिया  गया  बेकारी  की  समस्या  आप  बिहार  ओर  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  जाकर  देखें
 कि  किस  तरह  लोग  वहां  बेरोजगार  लोग  बार-बा

 मैं  कहता  हूं  कि  वह  क्राइम  नहीं  करेंगे  तो  क्या  करेंगे  ?  आप  बताइये  क्या  करेंगे  ? 4  08

 ]

 दिमाग  शैतान  का  घर  ।”

 ]

 मैं  कहूंगा  कि  बेरोजगारी  की  समस्या  को  आप  गम्भीरता से  लेकिन  मैं  भरी बनातवाला

 जी  को  भावना  से  सहमत  नहां  ह  कि  बेरोज

 +श्री  सत्य  गोपाल  मिश्र  :  सभापति  विधेयक  के  प्रस्तावक  ने  यह
 यक  पेश  किया  हालांकि  कई  मामलों  पर  मेरे  उनसे  मतभेद  मैं  इस  विधेयक  का  पूरे मन  से  समर्थन
 करता  मैं  उन्हें  इसलिए  भी  धन्यवाद  करता  हूं  कि  इस  विधेयक  +  प्रस्तुत  करके  उन्होंने  बेरोजगारी

 की  गम्भीर  समस्या  पर  चर्चा  करने  का  अवसर  दिया  यह  सम्रस्या  देश  के  करीबन  प्रत्येक  परिवार
 की  समस्या  आज  भारत  इस  समस्या  से  ग्रस्त  है  और  निश्चय  ही  इस  पर  बोलते  हुए  कुछ  अधिक
 समय  की  आवश्यकता  होगी  ।  मैं  माननीय  सभापति  मट्रोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  मुझे  अधिक  स्रमय
 दिया

 विधेयक  के  प्रथम  भाग  संविघान  में  एक  नये  अनुच्छेद  16  क  के  अन्त:स्थापन  को  बात  कही
 गई  जो  कि  पहले  अनच्छेद  41,  जो  कि  नीति  निदेशक  सिद्धान्तों  के  बारे  में  में  सम्मिलित  था  ।
 इसका  अर्थ  यह  है  कि  जो  उपब्रन्ध  पहले  नीति  निदेशक  सिद्धान्तों  के  अन्तर्गत  आते  थे  अब  मूल  अधि
 कारों  के  अन्तगंत  क्योंकि  यह  विषय  रोजगार  अवसरों  और  रोजगार  की  गारंटी  से  सम्बन्धित

 भ्रतः  इसको  सभी  का  समर्थन  और  मंजरी  विधेयक  में  वृद्ध  लोगों  और  बीमार  लोगों को
 पेंशन  दिये  जाने  की  व्यवस्था  इस  उपबन्ध  पर  ज्यादा  चर्चा  की  आवश्यकता  नहीं  शिक्षा के

 $  बारे में  भी  यह  व्यवस्था  है
 कि  एक  निश्चित  स्तर  तक  सबके  लिए  शिक्षा  का  प्रबन्ध  होना

 383
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 सत्य  गोपाल

 विधेयक  का  क्षेत्र  काफो  व्यापक  है  और  इस  पर  विस्तार  से  चर्चा  करने  के  लिए  काफी  समय  की
 आवश्यकता  हमारे  संविधान  में  उद्देश्यਂ  के  बारे  में  कहा  गया  है  ओर  इसमें

 आदि  जैसे  भारी  शब्द  रखे  गए  मेरे  लिए  ये  शब्द  वास्तव  में  साथंक  सभी  लोगों
 के  लिए  समान  अधिकार  तपी  हो  सकते  हैं  जब  रोजगार  की  गारंगी  भी  म्लभूत  अधिकारों  में  सम्मिलित

 की  राज्य  को  यह  जिम्मेदारी  उठानी  इस  विधेयक  में  यह  उपबन्ध  अच्छे  ढंग  से  रखा

 गया  हमारे  देश  की  जनसंख्या  विशाल  अगर  हम  इस  विशाल  मानव  शक्ति  का  उपयोग  कषि
 ओर  उद्योग  योजनाबद्ध  ढंग  से  कर  तो  देश  में  किसी  वस्तु  की  क्रमी  नहीं  रहेगी  ।  अगर  हम
 अपनी  मानव  शक्ति  का  प्रयोग  योजनाबद्ध  तरीके  सही  ढंग  से  ओर  पूरी  तरह  कर  सकें  देश  में
 बेरोजगारी  की  समस्या  नहीं  रहेगी  ।

 यह  खेद  का  विषय  है  कि  आजादी  के  37-38  वर्षों  के  पश्चात्‌  भी  देश  के

 प्रत्येक  परिवार  में  और  बेरोजगारी  की  समस्या  बनी  हुई  दू-री  अगर  हम  समाजवादी  विश्व
 की  ओर  देखें  तो  पाएंगे  कि  यह  विषय  उनके  संविधान  में  सम्मिलित  आज  इन  देशों  में  बे
 गारो  नहीं  आप  किसी  भी  समाजवादी  देश  में  जाएं  तो  पायेंगे  कि  वहां  कोई  भी  व्यक्ति  बेरोजगार
 नहीं  उनके  द्वारा  अपनाई  गई  आयोजना  और  आधिक  नीतियों  का  हीं  यह  परिणाम

 हमारी  सरकार  इस  ओर  सोचने  की  उल्टी  दिशा  में  जा  रही  कुछ  वर्षो  से  उन्होंने
 वित्तीय  स्थिति  के  नाम  पर  भर्ती  पर  रोक  लगा  रखी  है  ।  इसका  अर्थ  सरकार  ने  रोजगार  के  अवसर
 प्रदान  न  करने  का  निर्णय  लिया  है  और॑  इसी  प्रकार  सभी  स्थानों  पर  कायं  कर  रही  सरकार  की

 इस  नीति  के  न  केवल  युवा  लोगों  को  रोजगार  के  अवसर  नहीं  मिल  पा  न  केवल

 गार  के  अवसर  कम हो  रहे  हैं  लेकिन  बेकिंग  रेलवे  आदि  विभिन्‍न  सरकारी  संस्थानों  में  रोजगार  के
 अवसरों  में  कमी  आ  रही  सावंजतिक  कार्य  पर  भी  बुरा  असर  पड़  रहा  यहां  मैं  पोस्ट

 मास्टर  पश्विम  बंगाल  सकिल  द्वारा  मुझे  लिखें  गए  पत्र  का  हवाला  देना  चाहूंगा  ।  उन्होंने  लिखा

 है  कि  वे  महसूस  करते  हैं  कि एक  विशिष्ट  गांव  में  एक  डाकघर  खोलने  की  आवश्यकता  लेकिन
 बतेमान  में  भर्ती  पर  लगी  रोक  के  इस  समय  डाकघर  छोलना  सम्भव  नहीं  जब  रोक  हट

 तो  वह  डाकधर  खोलने  की  स्थिति  में  होंगे  । इस  तरह  देश  भर्ती  पर  रोक  की  वजह  काम
 पर  असर  पड़  रहा  है|  संविधान  के  नीति  निदेशक  सिद्धांतों  में  ध्येयਂ  की  बात  कही  गई  है  ।
 लेकिन  सरकार  इन्हें  मानने  की  उल्टी  दिशा  को  ओर  जा  रही  इसके  अलावा  सरकार  ने

 आधुनिकीकरण  के  नाम  पर  मशीनों  और  कम्प्यूटर  आदि  का  सहारा  लिया  जिसके  फलस्वरूप  काफो
 संख्या  में  लोगों  की  छंटनी  होगी  भौर  रोजगार  के  अवसरों  में  भारी  कमी  कम्प्यूटरों  का  प्रयोग
 किया  जा  रहा  है  और  विभिन्‍न  उद्योगों  मौर  अन्य  संगठनों  में  ऐसा  वातावरण  बनाया  गया  है  कि

 आधुनिकी  करण  के  नाम  पर  युवकों  को  मिलने  वाले  रोजगार  के  अवसरों  में  कमी  होती  जा  रही  है  ।

 इसके  अलावा  हम  देखते  हैं  कि  देश  में  राष्ट्र-विरोधी  और  समाज-विरोधी  गतिविधियों

 में  वाद्ध  हो  रही  है  ।  आतंकवादो  और  साम्प्रदायिक  गतिविधियों  में  वृद्धि  हो  रही  साम्प्रदायिक  दंगे

 हो  रहे  अन्य  कारणों  के  साथ-साथ  राष्ट्र  में  बढ़ती  हुई  बेरोजगारी  भी  एक  महत्वपूर्ण  कारण  है  जिससे
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 राष्ट्र-विरोधी  गतिविधियां  और  आन्दोलन  पनप  रहे  हताश  यूवक  जीने  का  अन्य  कोई  रास्ता  न

 धीरे-धीरे  अवांछित  तथा  गलत  रास्ते  पर  चलने  लगता  जीवित  रहने  की  उत्कंठा  से  प्रेरित
 हो  वे  कभी  साम्प्रदायिक  तत्वों  की  बातों  में  फंस  जाते  कभी  विघटनकारी  आन्दोलनों  तो  कभी
 समाजविरोधी  गतिविधियों  की  ओर  बढ़ने  लगते  यह  बडी  खतरनाक  स्थिति  है  और  सरकार  को
 इससे  सावधान  रहना  चाहिए  |  जो  देश  की  सरकार  चला  रहे  हैं  उन्होंने  अर्थात  कांग्रेस  )
 दल  ने  1980  980  के  चुनावों  में  अपने  चुनाव  घोषणा  पत्र  में  वचन  दिया  था  कि  प्रत्येक  परिवार  के
 कम  एक  व्यक्ति  को  अवश्य  रोजगार  दिया  समस्या  यह  है  कि  कांग्रेस  पार्टी  चन/वों  के  समय

 ऐसे  झूठे  वायदे  करती  ताकि  युवक  उसके  बह॒कावे  में  आ  पश्चिम  बंगाल  एक  कांग्रेस
 संसद  सदस्य--श्री  गनी  खान  चौधरी--केन्द्र  में  केबिनट  मंत्री  उन्होंने  हर  जगह  अपने  चनाव  के
 दौरान  वादा  किया  था  कि  वे  10,000  रोजगार  अवसर  दिलवायेंगे  ।  लेकिन  जब  मतदान  समाप्त
 समस्या  पैदा  क्योंकि  इतने  रोजगार  अवसर  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कोई  योजना  ही  नहीं  बनाई
 गई  थी  ।  हम  सबको  इसकी  जानकारी  मैं  स्पष्ट  रूप  से  जानना  चाहता  हूं  कि  1980  के  चुनावों  में
 कांग्रेस  ने  जो  प्रत्येक  परिवार  के  कम-से  कम  एक  व्यक्ति  को  रोजगार  देने  की  बात  कही  थी  उसका  कया

 हुआ  ?  उस  वादे  का  भ्राज  क्या  हुआ  ?  कांग्रेस  झूठे  वादे  करती  रहती  है  ओर  चुनावों  के  समय  देश  के

 यूवकों  को  अपनी  ओर  आकर्षित  कर  ने  के लिए  झूठे  वादे  करती  रहती  है  ओर  गुमराह  करती  एक

 दफा  सत्ता  में  आ  जाने  के  वह  इत  सभो  वादों  को  भूल  जाती  ओर  रोजगार  के  नये  अवसर

 प्रदान  करने  की  वे  विद्यमान  रोजगार  के  अवसरों  को  भी  कम  कर  रही  हैं  ।

 मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  पहले  एक  मुद्दा  ओर  उठाना  चाहूंगा  |  श्रीमन्‌  हमारे  देश  में

 रोजगार  के  अवसरों  को  कैसे  बढ़ाया  जा  सकता  है  ?  50  प्रतिशत  से  अधिक  लोग  गरीबी  की  रेखा  के

 नीचे  हैं  ।  वह  कोई  भी  वस्तु  खरीद  नहीं  सकते  ।  हमारे  देश  की  मंडी  कुछ  लोगों  तक  ही  सीमित  है  अगर

 आशिक  कठिनाई  के  कारण  यह  50%  लोग  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  रहते  हैं  इन  को  ऊपर  कंसे  उठाया  जा

 सकता  है  अगर  इनकी  क्रय  शक्ति  बढ़ाई  जा  सके  तभी  वे  बाजार  से  सामान  खरीद  सकते  हैं  और  उद्योगों

 को  प्रोत्साहन  दिया  जा  उद्योगों  और  ब्यायार  में  प्रफुल्लता  बढ़ने  से  अधिक  रोजगार  के

 अवसर  पैदा  हमें  उसी  मार्ग  पर  चलना  चाहिए  ।  जो  लोग  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  रहते  हैं  उनकी

 क्रय  शक्ति  को  कैसे  बढ़ाया  जा  सकता  यह  केवल  क्रान्तिकारी  भूमि  सुधारों  द्वारा  किया  जा  सकता

 क्रांतिकारी  भूमि  सुधार  ही  केवल  एक  रास्ता  है  जिप्तके  द्वारा  बेरोजगारी  की  समस्या  का  समाधान

 किया  जा  सकता  50%  से  अधिक  लोगों  को  गरीदी  की  रेखा  से  नीचे  रखते  इस  बेरोजगारी  की

 समस्या  का  समाधान  कभी  भी  सम्भव  नहीं  हमारे  प्रधान  मंत्री  कह  रहे  हैं  कि  वह  देश  को

 सदी  की  ओर  ले  जा  रहे  इतिहास  के  नियमानुसार  हम  सदी  में  अवश्व  जाएंगे  चाहे  वह  इसे

 पसन्द  करें  या  न  लेकिन  क्या  हमारे  प्रधान  मंत्री  लाखों  बेरोजगार  नदयुवकों  को  भी  सदी

 की  झोर  ले  जाएंगे  ।  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  योजना  है  ?  मैं  अपने  भाषण  को  लम्बा  नहीं  करना

 मैं  बहुत  सी  बातें  पूछना  चाहता  हूं  मैं  शिक्षा  के  विषय  को  तो  अभी  तक  नहीं  ले  पाया  हूं  ।

 सरकार  भी  नई  शिक्षा  नीति  के  परिणामस्वरूप  शिक्षा  के  अवसर  बहुत  कम  हो  गए  प्रत्येक  जिले  में

 खोलने  से  शिक्षा  के  अवसर  बहुत  कम  हो  गए  प्राथमिक  शिक्षा  के  प्रसार  के म्कल मॉडल  स्कूल
 सामान्‍य  लोगों  को  शिक्षा  देने  के

 बजाय  आपने  कुछ  लोगों  के  लिए  प्रत्येक  जिले  में  एक  मॉडल  स्कूल
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 बाप  रा
 सत्य  गोपाल  सिश्र

 बनाने  की  योजना  बनाई  सामान्‍य  व्यक्तियों  के  लिए  सामान्य  शिक्षा  का  प्रसार  कैसे  हो सकता
 बेरोजगारों  को  कँसे  लाभ  मिल  सकता  है  ?  जो  लोग  देश  की  सरकार  को  चला  रहे  हैं  उनके  पास  कोई

 योजना  और  महत्वपूर्ण  प्रस्ताव  नहीं  वे  समस्याओं  को  समाधान  नहीं  करते  वे  किसी
 के  बारे  में  नहीं  वे  केवत  चुनावों  के  समय  बद्दी-बड़ी  बातें  करते  हैं  जानता हूं  कि  श्री
 बनातवाला  के  इस  विधेयक  का  मंत्री  जी  हमेशा  जैसा  उत्तर  ही  तब  वह  श्री  बनातवाला  से
 रोध  करेंगे  कि  इस  विधेयक  को  वापस  ले  लिया  आखिरकार  बनातवाला  जी  इसे  वापस
 ऐसे  महत्वपूर्ण  विधेयक  की  यह  नियति  यह  इसमें  हमारी  भमिका  चंकि  मैं  समझता  हूं

 कि  सभा
 के  समक्ष  यह  अति  महत्वपूर्ण  विधेयक  है  मैं  माननीय  सदस्यों  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  इस  विधेयक
 को  स्वीकृति  उसे  पारित  कर  श्रीमन्‌  इसके  साथ  ही  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता

 ]
 ले  ।

 क्रो  केयर  भूषण  :  सभापति  सबसे  पहले  मुझे  इस  बात  की  खुशी  है  कि
 यह  जो  प्रस्ताव  आया  है  यहु  बनातवाला  जी  की  तरफ  से  आया  मैं  इसे  बहुत  बड़ा  परिवर्तन  मानता

 प्रत्येक  व्यक्ति  को  श्रम  का  अधिकार  प्रत्येक  व्यक्ति  को  काम  मिले  और  न  मिलने  पर  उसे
 भत्ते  के  रूप  में  कुछ  दिया  यह  हिस्सा  अगर  अलग  भी  रख  दिया  जाय  तब  भी  मैं  सोचता  था  कि
 कोई  कम्यूनिस्ट  साथी  इस  बात  को  प्रस्ताव  के  रूप  में  रखेंगे'**

 क्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  हमने  रखा  बेलट  में  आया  नहों  ।

 श्री  केयूर  भूषण  :  बनातवाला  जी  के  सम्बन्ध  में  यह  एक  आम  धारणा  है  कि

 पंडितों  और  इस  तरीके  से  जो  पुराणपंथी  हैं  उनके  अन्दर  उनको  गिनती  होती  है  मगर  पुराणपंथी  होते

 हए  भी  एक  नवयवक  का  जो  विचार  है  उसको  वह  लाये  इसके  लिए  मैं  उनका  शुक्रगुजार

 इस  बिल  के  सम्बन्ध  में  इसके  साथ  और  भी  आगे  कुछ  जोड़ना  था  और  वह  न  जोड़ने  के  कारण

 यह  चर्चा  केवल  चर्चा  मात्र  रह  इस  बिल  का  कोई  महत्व  नहीं  रह  जायेगा  क्योंकि  अगर  हम
 चाहते  हैं  कि  प्रत्येक  हाथ  को  काम  मिले  तो  सबसे  पहले  सामनन्‍्ती  दिमाग  को  बदलना  जब

 तक  सामन्ती  दिमाग  सारी  व्यवस्था  सामन्ती  ही  इसलिए  सामन्‍्ती  दिमाग  बदलने  का
 प्रयत्त  सबसे  पहले  उस  सामन्‍्ती  दिमाग  के  रहते  क्या  समाज  की  व्यवस्था  आप  बदल  पायेंगे  ?

 समाज  की  यह  व्यवस्शा  नहीं  बदल  सके  अगर  समाज  को  व्यवस्था  को  बदलना  हो  तो  उसकी  सारी

 अ्रथंव्यवस्था  भी  बदलनी  होगी  ।

 इसके  साथ  ही  आप  देखेंगे  अगर  एक  तरफ  बनातवाला  जी  इस  बात  के  लिए  सहमत  होते  हैं  कि

 प्रतिशत  नारी  समाज  को  भी  अधिकार  होने  इसका  समर्थन  भी  मैं  समझता  हूं  वे  करेंगे -  ऐसा

 मुझे  विश्वास यदि  आज
 नहीं  तो  कल  आज  के  इस  माहोल  से  ऐसा  पता  लगता  है  कि  एक

 प्रत्येक  को  पूरे  तरीके  स ेसमान  अधिकार  हो  तो  जिस  तरह  से  आज  पुरुष  वर्ग  के  अधिकार  हैं  वही  50
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 बहुत  बड़ी  क्रांति  होने  जा  रही  एक  क्रांतिकारो  सामाजिक  +रिवर्तत  आयेगा  और  हम  उस  स्थान से
 आगे  बढ़ेंगे  जहां  का  विश्वास  नहीं  हो  रहा  चाहे वह  पर्दा  प्रथा  डागा  जी  के  क्षेत्र  में

 या  किसी  दूसरे
 क्षेत्र

 में  और  चाहे  किसी  भी  समाज  में  क्‍यों  न  वह  अब  हटने  वाली  यह  भी  एक
 परिवतन  सा  ने  )

 जहां  तक  शिक्षा  की  बात  उसकी  पद्धति  में  हमैं  परिवर्तत  लाना  होगा  क्‍योंकि  उसके  बिना
 सामाजिक  ब्यवस्था  में  हम  जो  परिवर्तन  लाना  चाहते  वह  नहीं  आ  पा  रहा

 प्रधान  शिक्षा  ही  इस  देश  में  कारगर  हो  सकेगी  ।  ऐसी  लाकर  हमें  देखना  कि  फ्त्पेक्  हाय
 को  इस  देश  में  काम  मिल  रहा  है  या  नहों  तथा  राष्ट्रीय  तिंकास  में  प्रत्येक  का  थोगदान  रहा  है  या
 नहीं  ।  इस  थर्मामीटर  के  आधार  पर  सारी  पद्धति  को  हमें  बदलना  दूसरी  तरफ  जो  सामन्‍्ती
 व्यवस्था  हमारी  अर्थ-व्यवस्था  उसको  भी  तोड़ना  होगा  ।

 ५  हू
 आज  कुछ  ही  माध्यम  हैं  जिनके  द्वारा  हम  प्रत्येक  हाथ  को  काम  दे  सकते  एक  तो

 गिक  विकास  होना  चाहिए  जिसमें  श्रत्येक  की  भागीदारी  जब  उत्पादन  में  उसका  हाथ
 कल-का  खदान--इन  का  उपयोग  आम  नागरिकों  के  लिए  होगा  तभो  प्रत्येक  हाथ  को

 हम  काम दे  पायेंगे  ।  आज  हम  देश्वते  है  धर्म  के  नाम  पर  मंदिरों  के  पास  जितनी  जमीन  जागी  रदारों

 के  पास  भी  उतनो  जमोन  नहीं  होगी  ।  इसी  प्रकार  से  ग्रुरुद्वारों  क  पास  सारी  पूजी  धरम  के  ताम
 पर  जो  इकट्ठा  क्या  इस  ःयवस्था  को  बना  बदले  आप  प्रत्येक  हाथ  को  काम  दे  हैं  ?  नहीं  दे
 सकते  हैं  ।  आज  हम  देखते  हैं  पंजाब  में  किसान-मजदूर  खेती  करना  चाहते  हैं  लेकिन  वहां  पर  आज  भी
 कई  नामों  से  सात  सौ  या  हजार  एक्रड़  के  फामं  बने  हुए  उत्पादन  तो  हो  रहा  है  ओर  खाद्यान्न
 के  मामले  में  हमारा  देश  स्वावल्म्बी  भी  हुआ  है  क्रे(कज्ञ  जो  उत्पादन  है  वह  किसके  पास  जा  रहा  है  ?

 वह  हत्न  जोतने  वालों  के  पास  जा  रहा
 है

 रहा  वे  लोग  तो  भूखे  ही  रह  गए  हैं
 क्योंकि  उनके  पास  जमीन  ही  नहीं  इसलिए  आपको  फिर  सो  सीलिग  का  कानून  लागू  करना  होगा
 ओर  जो  हल  जोतने  वाले  हैं  उनको  जमीन  देनी  होगी  तभी  जो  परिवतंन  आप  लाना  चाहते  हैं  वह  आा

 बया 8।

 पायेगा  ।

 5  म०  १०

 इसंके  साथ  ही  साथ  परिवार  नियोजन  भी  बहुत  आवश्यक  यह  घामि+  दृष्टि  से  देखना

 चाहें  तो  भी  आप  देखेंगे  कि  पैगम्बर  साहब  के  एक  ही  लड़की  थी  और  श्री  राम  जोकि  हमारे
 आदशें  हैं  उनके  दो  ही  लड़के  इस  प्रकार  घामिक  चिन्तन  जो  है  वह  भी  आध्यात्मिक  चिन्तन  की

 ओर  झका  हआ  इस्लाम  का  यह  कहना  कि  अगर  आज  की  रोजी  हमने  कमा  ली  है  और  कल  के

 लिए  हमारे  पास  जो  कुछ  उस  कल  के  लिए  संग्रह  न  तो  यह  महान  समाजवादी  लक्ष्य  इसके

 आधार  पर  उसका  वितरण  परिवारों  में  हो  ।  सपने  में  अगर  ह  रशचन्द्र  को  दान  की  विधि  बताई  गई

 प्रौर  उसके  बाद  उन्होंने  सम्पूर्ण  राजपाठ  दान  कर  केवल  बेजमीन  और  मोहताज  लोगों  के  लिये

 तो  यह  हमारी  महान  संस्कृति  उसके  मूल  तत्व  में  न  कि  आडम्बर  जो  कि  ऊपर  का  छिलका

 उस  छिलके  के  लिये  अगर  उसी  को  मान
 तो

 उससे  जो  हम  चाहते  जेसा
 कि

 बनातवाला  जी
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 भी  चाहते  हर  हाथ  को  काम  तो  वह  काम  नहीं  हो  इसके  बदले  में  अगर  वे  संशोधित
 बिल  लाते  है  और  उसमें  यह  कहते  हैं  कि  हटमको  अपनी  सामाजिक  जो  कि  आज  का  चिन्तन

 जो  सांमन्ती  चिन्तन  उसमें  बहनों  को  अधिकार  देने  के  लिये  तैयार  नहीं  समान  हक  देने  के  लिए
 तैयार  नहीं  अपनी  कमाई  हुई  पूंजी  में  से  क्लिस  बहन  के  साथ  हमने  जिंदगी  बिताई  उसको  उसमें
 से  हिस्सा  देने  के  लिये  तैयार  नहीं  उसके  जीवन  की  जिम्मेदारी  लेने  के  लिए  तैयार  नहीं  तो  ऐसी
 स्थिति  में  हम  लोगों  को  कंसे  रोजगार  दे  इन  सब  स्थितियों  के  साथ  मेरा  पूरा  विश्वास  है  कि

 आपका  चिन्तन  उसी  ओर  जा  रहा  जिसको  देश  चाहता  देश  का  प्रत्येक  हाथ  राष्ट्र  के  विकास  में

 जिसके  अन्दर  सब  धर्मों  क ेलोगों  का  परस्पर  सहयोग  इसके  साथ-साथ  प्रत्येक  का  सम्पूर्ण
 जीवन  उसके  लिये  समपित  यही  उद्देश्य  महात्मा  गांधी  का  रहा  आपको  ताज्जुब  हमारे

 कम्युनिस्ट  साथी  विश्वास  करें  या  न  मगर  बात  सच  अगर  सामन्तों  का  यही  रवैया  जमीन
 किसानों  के  पास  नहीं  तो  बिना  मुआवजे  के  जमीन  लेकर  किसानों  को  यदि  परिवतंन
 शांति  के  साथ  नहीं  हुआ  तो  खून  की  क्रांति  हो  सकती  है  ।  युग  बदल  रहा  देश  और  दुनिया  की  यहो
 मांग  एक  स्थान  पर  सभी  घर्मों  की एकता  हमारे  जीवन  में  आ  रही  जिसमें  हर  एक  मजहब  के
 लोग  एक  ही  स्थान  पर  हम  एक  जगह  पर  कालोनी  बनाते  वहां  सभी  धर्मों  क ेलोग  --

 ईसाई---रहुते  जब  एक  ही  स्थान  पर  तो  एक  स्थान  पर  कीतंन

 एक  हो  स्थान  पर  गुरुद्वारा  होगा  और  एक  ही  स्थान  पर  गिरजाघर  भी  होगा  ।  फिर  यह  सवाल  कि  यह
 मंदिर  मस्जिद  नहीं  उठेगा  ।  जैसी  कि  राष्ट्र  की  मांग  यह  परिवर्तन  होने  जा  रहा  है  और  उस
 मांग  के  साथ  हमारे  बनातवाला  जी  जुड़  गए  इस  बात  की  खुशी  होते  इसमें  परिवर्तन  की
 आवश्यकता  वे  संशोधित  प्रस्ताव  के  रूप  में  जिसमें  सब  लोगों  को  समान  अवसर  तो  मैं
 उसका  समथंन  करता  हूं  ।  नहीं  तो  केवल  एक  विचार  के  लिए  विचार  आ  जाता  तो  उसका  समर्थन
 करने  में  मैं  असमर्थ  हूं  ।

 श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिह  :  सभापति  बनातवाला  जी  के  विचार  से
 असहमत  होना  मुश्किल  मालूम  होता  इसमें  कोई  दो  नहीं  हर  उ्यक्ति  चाहता  है  कि  देश  से
 गरीबी  बेरोजगारी  हटे  ।  गरीबी  और  वेरोजगारी  का  बहुत  ही  निकट  का  रिश्ता  जब  संविधान
 बन  तो  उस  समय  फाउंडिंग  फादर्स  ने  की  तात्कालिक  आथिक  दृष्टि  को  देखते
 हुए  इसको  डायरंक्टिव  भ्रिसिपल्स  में  रखा  ब्‌नियादी  हक  में  नहीं  रखा  उन्होंने  इस  बात  की
 उम्मीद  की  थी  कि  जैसे-जंसे  देश  विकास  के  रास्ते  पर  आगे  चाहे  केन्द्रीय  सरकार  हो  या  राज्य
 सरकार  वे  इस  बात  क्री  कोशिश  करेंगी  कि  हर  व्यक्ति  को  खास  तौर  से  बूढ़ें  लोगों  को  मदद
 जो  बीमार  उनको  मदद  जो  किसी  तरह  से  मुश्नीबतजदा  उनको  मदद  मिले  और  जो
 बेरोजभार  जिनका  कोई  रोजगार  नहीं  उनको  रोजगार  मिले  ओर  इस  तरह  की  स्थिति  हमारी
 हो  उसके  लिए  हमें  काम  करना  अभी  हमारे  मित्र  श्री  जेन  ने  बताया  कि  37  साल  की
 आजादी  के  बाद  भी  हमारे  बीच  में  बहुतेरे  लोग  ऐसे  जो  गरीब  बेरोजगार  सातवीं  पंचवर्षीय

 योजना  हो  रही  आज  देश  में  90  लाख  70  हजार  लोग  ऐसे  जोकि  बेरोजगार  हैं  और
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 उनको  कोई  काम  नहीं  मिला  हुआ  है  ।  यह  मैं  आंकड़ों  के  आधार  पर  कह  रहा  हंं  जोकि  इस  सदन  में
 दिये  गये  थे  ।  इस  तरह  से  आंकड़े  अगर  दिये  तो  इसमें  कोई  दो  राय  नहीं  होंगी  कि  आज  देश  में
 बेरोजगारी  बहुत  बड़े  पैमाने  पर  गरीबी  भी  बहुत  बड़े  पैमाने  पर  है  और  भाज  बहुत  से  इलाकों  में
 अशांति  है  ओर  तनाव  की  स्थिः  बनी  हुई  इससे  हम  इन्कार  नहीं  कर  सकते  लेकिन  यह  भी  हम
 लोगों  को  स्वीकार  करना  चाहिए  कि  हमारी  सरकार  इन  बातों  से  अनभिन्ञ  नहीं  एं०  जवाहरलाल
 नेहरू  के  नेतृत्व  में  जब  हमने  पहली  पंचवर्षीय  योजना  शुरू  की  तो  उसमें  मुख्य  उद्देश्य  यह  रखा  था
 कि  समान्न  में  विषमता  को  क्षम  करेंगे  और  बेरोजगारी  को  दूर  करेंगे  इसी लिए  सारी  योजनाएं  लागू
 की  जा  रही  छठी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  खत्म  हो  गई  है  और  सातवीं  योजना  प्रारम्भ  हो  गई

 अभी  तक  हम  बेरोजगारी  को  खत्म  नहीं  कर  सकें  लेकिन  गरीबी  मिटाने  के  लिए  हमने  बहुत  सारी

 योजनाएं  चालू  की  हैं  और  वे  चल  रहो  यह  प्रसन्‍नता  की  बात  है  कि  जितनी  राशि  हमने  छठी
 पंचवर्षीय  योजना  मे  इसके  लिए  आवंटित  की  उससे  65  फीसदी  अधिक  राशि  हम  सातवीं

 वर्षीय  योजना  में  आवंटित  करने  जा  रहे  अब  कहां  पर  त्रुटियां  उनकी  तरफ  ध्यान  देना
 किस  कारणों  से  गरीब  लोगों  को  इसका  लाभ  नहीं  मिल  पाता  इसकी  तरफ  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 सरकार  की  तरफ  से  जो  योजनाएं  चलाई  जा  रहो  खास  तोर  से  गरीबों  के  उनका  लाभ  उनको
 मिल  रहा  है  या  यह  देखना  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  इस  बात  से  अवगत  हैं  और  इस  कारण
 से  आप  जानते  हैं  कि  हर  एक  इलाके  का  वे  दौरा  कर  रहे  वे  आदिवासियों  के  बीच  में  जा  रहे

 हरिजनों  के  बीच  में  जा  रहे  हैं  ओोर  गरीबों  के  बीच  में  जा  रहे  हैं  वह  जानकारी  हासिल  करने  के  लिए
 कि  उन्हें  उनका  लाभ  मिल  रहा  है  या  नहीं  ओर  नहीं  मिल  रहा  तो  किस  कारण  से  नहीं  मिल

 रहा  है  और  इसके  मिलने  का  क्या  उपाय  होना  तो  बनातवाला  साहब  इस  बात  से  सहमत  होंगे
 कि  सरकार  पूरी  तोर  से  इस  बात  के  लिए  चितित  है  कि  देश  से  गरीबी  मिटे  ओर  बेरोजभारी  मिटे  ।

 अभी  हमारे  मित्र  श्री  अय्यर  साहब  ने  कहा  [6  अभी  तक  डाइरैक्टिव  भवअसिपिल्स  में
 किल  41  में  जो  बात  रखी  गई  उसमें  कुछ  भी  काम  नहीं  हुआ  कुछ  अंश  में  काम  नहीं  हुआ  है  ।

 मुझे  यह  सुनकर  कुछ  ताज्जुब  हुआ  क्योंकि  बहुत  से  राज्यों  में  और  करीब-करीब  सभी  राज्यों  में
 दिशा  में  काम  हुआ  है  ।  कर्नाटक  में  वृद्धावस्था  पेंशन  दी  जाती  महाराष्ट्र  में  एम्पलायमेंट  गा रन्‍्टी
 स्कीम  चल  रही  तमिलनाडु  में  एम्पलायमेंट  गारेन्टी  स्कीम  चालू  पोस्ट-ग्रेजुएट्स  या
 मेट्रीकलेशन  पास  को  अनएम्पलायमेंट  एलाउम्स  दिया  जा  रहा  हर  एक  राज्य  में  ओर वेस्ट  बंगाल
 में  भी  ऐसा  मैं  श्री  चटर्जी  को  बता  दूं  कि  सभी  राज्य  में  और  क  रीब-क  रीब  हर  राज्य  में
 बेरोजगारी  का  एलाउन्स  दिया  जा  +हा  बहुत  अंश  तक  हम  इस  बात  के  पूरा  कर  चुके  मैं
 आर्टीकिल  41  में  जो  लिखा  उसको  पढ़कर  सुनाना  चाहता  हूं  :---

 [  भ्रन॒ुवाद  ]
 _
 राज्य  सरकार  अपनी  आधिक  क्षमता  और  विकास  की  सौमाओं  के  अन्तर्गत  बे रोजगार रों

 बीमार  लोगों  तथा  बीमार  ओर  विकलांग  आवंटित  आकांक्षाओं  के  मामले  में  कार्य  का  शिक्षा
 तथां  सरकारी  सहायता  के  लिए  प्रभावी  उपबन्ध  करेगी  ।
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 एजूकेशन  की  बात  अभी  एक  माननीय  सदस्य  कह  रहे  थे  कि  हमने  सत्रके  लिए  निशुल्क
 शिक्षा  का  प्रबन्ध  नहीं  किया  और  मॉडल  सकल  खोलने  की  बात  हम  कर  रहे  मैं  आपसे  कहना  चाहता
 हूं  कि  हमारी  जो  नई  शिक्षा  नीति  उसके  मताबिक  जो  मॉडल  स्कूल  बन  रहे  उनमें  खास  तौर  से
 जहीन  और  बृद्धिमान  बच्चों  को  भर्ती  किया  जायेगा  ।  वे  बच्चे  चाहे  जिस  वर्ग  के  भी  सभी  बर्गों के

 ज्चों  को  उनमें  मौका  दिया  जायेगा  जिससे  कि  सभी  वर्गों  के  बच्चों  को  समान  रूप  से  आग्रे  बढ़ने  का
 मौका  मिले  ।  उत  मॉडल  स्कूतों  के  लिए  इम्तिहानों  के  द्वारा  भर्ती  किया  जो  भी  बच्चा

 इम्तिहान  पास  करेगा  उसका  दाखिला  होगा  ।

 हमने  1955  में  बिहार  में  नेत्रहाट  सकल  खोला  उसमें  कम्पीटिटिव  एग्जामिनेशन  के

 आधार  पर  बच्चों  को  भर्ती  करते  हैं  ।  गरीब  परिवारों  से  जो  बच्चे  आते  उन्हें  छात्रवत्ति  देते  हैं  और

 अच्छे  परिवारों  से  जो  आते  हैं  उन्हें  छात्रवृत्ति  नहीं  देते  लेकिन  योग्यता  के  आधार  पर  ही  उसमें
 प्रवेश  होता  हमारे  बहां  परसेन्टेज  की  बात  नहीं  इसी  तरह  से  मॉइल  स्कलों  में  भी  विद्यार्थी
 लिये  जायें  गे

 ञञ  +  5०  ०  ि
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 कारनेले  ली  है  >  है बहुत  से  राज्यों  में  सेकेण्डरो  एजुकेशन  तक  सरकार  ने  ले  ली  पता  नहीं  बंगा  लो

 है  या  नहीं  ली  गई  बिहार  में  ले  लो  गई  सार  स्कूल  सरकारी  बन  गये  हमारे  मॉडल  स्कूल
 जिला  स्तर  पर  होंगे  और  उनमें  विद्याथियों  को कोई  विशेष  खर्चा  नहीं  करना  उन्हें  आधुनिक
 तरीके  से  चल।ने  की  बात  होगी  !

 नयी  शिक्षा  नीति  में  इस  बात  पर  जोर  दिया  गया  है  कि  सभी  स्कूल  अच्छे  ढंग  से  चलाये
 इस  शिक्षा  नीति  के  अन्तर्गत  व्यावसायिक  शिक्षा  पर  भी  जोर  देने  जा  रहे  हैं  ताकि

 स्‍कूलों  में  इतना  प्रशिक्षित  कर  दिया  जाए  कि  वे  चाहे  किसो  व्यवसाय  में  या
 जाकर  काम  कर  सके  |  व्यवसाय  के  साथ  शिक्षा  को  हम  समन्वित  करने  जा  रहे  हैं  ।

 वद्याथियों  को
 किसी  भी  उद्योग  में

 मूल  चन्द  डागा  कह  रहे  थे  कि  हमने  दो  परसेंट  हैंडीकेप्ड  लोगों  के  लिए  नौकरियां  अनिवार्य  -
 कर  दी  अगर  इस  तरह  से  व्यापक  दृष्टि  से  आप  देखेंगे  तो हर  जगह  सरकार  की  के  श़श  यह

 अधिक  से  अधिक  क्षेत्रों  मे ंऐसे  क'म  चाल  किये  जाएं  जिसमे  क्रि  ज्यादा  से  ज्यादा  लो  |  को  रोजगार
 अगर  हुए  ज्यादा  उद्योग  चलाते  ज्यादः  कारखात  खोलते  हैं  तो  उनमें  भी  अधिक  रोजगार

 मिलत  की  बात  होती  हमने  हैंडलूम  सेक्टर  में  स्पेंशत  फण्ड  क्रियेट  किया  है ताकि  अधिक  लोभों-का
 उत्तम  जमार  मिल  ।

 इसी  तरह  से  सेल्फ  एम्पलाएमेंट  स्कीम  जो  लोग  कर्ज  लेकर  व्यवसाय  चलाना  चाहते
 सरकार

 की  नी  है  कि
 -  नको  कर्जा  दिया  मेश  अनुभव  यह  है  कि  अधिकांश  नौजवान  नौकरी

 करना  चहते  उनकी  कुछ  प्रवृत्ति ऐसी  बन  गई  ह  कि  नोकरी  जब  तक  नहीं  करेंगे तब  तक  उनको
 काम  नहीं  इस  स्कीम  के  द्वा  ।  सरकार  चाहती  ”  कि  अधिक  से  अधिक  नौजवान  ब्यवसाय  की
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 जाएं
 ।  हर  जगह  यह  च॑

 ५  आर्य  कली  । तरफ  मगर  हर  जगह  यह  चीज  संभव  नहीं  हो  सकती  ।

 दे  रहे  मिनिमम  रोजगार  गारस्टी  स्क्रीम  महाराष्ट्र  तमिलनाडु  में  चालू  दूसरे  राज्यों  में  भी

 चलेगी  ।  इसके  अन्तर्गत  देहातों  में  भी  काम  हो  रहा  ज्यादा  से  ज्यादा  लोग  हमारे  यहां  देहातों

 रहते  इसलिए  सरकार  का  घ्यान  देहातों  की  तरफ  गया  वहां  सरकार  ने  एन्टी-पाव

 चला  रखे  लेकिन  उन  प्रोग्रामों  को ईमानदारी  से  चलाने  को  बात  होनी  उन

 न  हो  |  उप्तमें  बेइमानी  न  हो  भ्रष्टाचार  न  ताकि  उनक़ों  पूरा-पूरा  लाभ  मिल  सवे

 सबका  फर्ज  बनता  है  कि  इस  काम  में  सहयोग  ताकि  सफलता  मिल  जो  गरीबी  और  बे

 गारी  की  वजह  से  परेशान  जो  देश  में  तनाव  उसका  मुकाबला  हम  सभी  लोग  मिलकर  कर  सकते

 समझ्ना  सकते  लोगों  को  सही  रास्ते  पर  ला  सकते  लेकिन  आज  कुछ  लोग  उनको  गुमराह  कर

 रहे  आज  हम  देखते  हैं  कि  बहत  सारी  पार्टियां  ऐसी  वन  गई
 नकक्‍्सलाइट  के  कई  ग्रुप  बन  गए  ये  तमाम  लोग  हैं  जो  हिसात्मक  रास्ते  पर  चलकर

 हक  हासिल  करने  की  बात  लोगों  को  बताते  गांधी  के  देश  मे  हिसा  के  लिए  कोई  स्थान  नहीं  होना
 हमें  अहिसा  के  रास्ते  पर चलकर  आगे  बढ़ना  सरकार  के  साथ  सहयोग  करवे  प्पने  ह

 लेने  हैं  ओर  हक  हमको  मिलेगा  ।  सरकार  चाहती  जब  सरकार  ने  यह  तय  किया  श्रीमती  ईं|
 गांधी  के  नेतृत्व  में  संविधान  में  यह  संशोधन  किया  गया  है  कि  सोशलिस्ट  स्टेट  बना  है  तो  उसवे
 मायने  ही  यह  हैं  कि  उसकी  जवाबदेही  होती  सरकार  की  जवाबदेही  है  और  सरकार  अपनी
 देही  को  पूरा  करेगी  ।

 मैं  बतातवाला  साहब  से  यही  नम्नतापूवंक  निवेदन  करना  चाहता  हूं
 कि  जब  आप  बिल

 लाते  हैं
 तो  कुछ  न  कुछ  खलबली  मच  जाती  बात  सही  लेकिन  यह  एक  ऐसा  सव

 लोग  इससे  एग्री  करते  हैं  और  सरकार  का  यह  फंसला  है  कि  जितने  भी  हमारे  रि
 देक  डोज  देकर  अन-प्रोडक्टिव  तरीके  से  इनको  ख्  नहों  कर  हम  चाहते
 प्रोडक्टिव  तरीके  से  इस्तेमाल  ताकि  लोगों  को  रोजगार  मिल  देश  का  विकास  हो  एक
 स्टेबल  ढंग  से  आधिक  व्यवस्था  मजबूत  स्वचालित  स्वावलंबी  यह  हमारा  ध्येय  यही
 हमारा  लक्ष्य  है ओर  इसो  लक्ष्य  को  लेक  र  हमें  चलना  है  ।

 इन  तमाम  बातों  को  मद्देनज  २  रखते  हुए  मैं  बन/तवाला  साहब  से  नम्नतापूर्वक  आग्रह  करूगा
 कि  आपने  जो  बिल  पेश  किया  उसका  मकसद  पूरा  तभी  लोगों  ने  इस  पर  चर्चा  की  और
 क्र  का  ध्यान  आकर्षित  किया  ओर  इसके  बारे  में  तमाम  लाग  आप  मेहरबानी  करके  इस

 बिल  को  वापस  ले  सरकार  अपना  काम  कर  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात
 समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  )  :  सभापति  मानदीय  सदस्य जी  ०एम०  बनातवाला
 को  मैं  घन्थवाद  देना  चाहता  हूं  कि  वे  इतना  महत्वपूर्ण  बिल  यह्वां  पर  लाए  यह  बहुत  भावश्यक
 *  काम  का  मौलिक  अधिकारਂ  इस  विषय पर  आज  हम  बात  कर  रहे  दुनिया  का  कोई  भी  देश  जो

 344  .
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 अपने  आपको  समाजवादी  रास्ते  १र  चलाने  का  दावा  करता  उसके  अन्दर  काम  के  लिए  मौलिक
 अधिकार  होना  ही  यह  बात  उपके  संविधान  में  दर्ज  होनी  यह  जरूरी  अपने

 रिकों  को  काम  का  मोलिक  अधिकार  देने  के  साथ-साथ  यह  भी  होना  चाहिए  कि  एक  आदमी  को

 एक  ही  काम  मिलना  जिससे  हम  अपने  देश  को  आगे  बढ़ा  सभापति  मैं  आपसे  यह

 कहना  जबकि  यह  बहस  पुरजोर  तरीके  से  हो  रही  है  हम  देख  रहे  हैं
 कि  एक-एक  आदभी  इस

 देश  के  अन्दर  बीस-बीक्ष  काम  लिए  हुए  इसके  हाते  हुए  देश  से  वेकारी  दूर  करने  की  बात

 कंसे  हो  सकती  दस  आदमी  की  जगह  एक  ही  आदमी  काम  कर  रहा  वह  आदमी  हमारे  यहां
 एम०  पी०  भी  वही  आदमी  खेती  करता  वही  आदमी  सम्राट  होटल  चलाता  वही  आदमी  5
 स्टार  होटल  चला  रहा  वही  आदमी  सिनेमा  चला  रहा  ये  सारे  काम  एक  ही  आदमी  कर  रहा
 तो  इससे  बेकारी  कंसे  दूर  हो  सकती  हमारे  साधन  कोई  रबड़  की  तरह  तो  हैं  नहीं  कि  खींचकर

 बढ़ाए  जा  सकते  इसलिए  सबसे  बड़ी  चीज  य८  है  कि  पहले  एक  काम  के  लिए  एक  हो  आदमी  होना
 खेंदी  के  बारे  मं  एक  कहावत  है  काटे  वही  है  सही  किसान  ।”

 ऐसे  आदमी

 को  किसान  मानना  लेकिन  आज  हम  यहां  बंठे  हुए  हैं  बोर  200  एकड़  की  किसानी  हो
 रही  इस  तरह  से  यह  गलतफहमी  लोगों  के  दिमाग  में  नहीं  ढडालनी  बेक्ारी  की  समस्या
 क्या  है  ?  नियोजनालय  के  दफ्तर  के  रजिस्टर  के  आधार  पर  170  लाख  बेकार  देश  में

 सन्‌  1981  में  रोज़गार  कार्यालय  के  रजिस्टर  में  170  लाछ  लोग  बेकार  थे  जो  अब  बढ़कर
 250  लाख  हो  गए  इस  प्रकार  देहात  में  कोई  रजिस्टर  में  नाम  नहीं  है  वे  750  लाख  के

 करोब  इनका  कोई  रजिस्ट्रेशन  नहीं  नब्बे  लाख  से  ऊपर  मेट्रिक  से  ऊपर  को  शिक्षा  आप्त  कर

 बेकार  यह  जो  बेकारो  बढ़  रही  है  इधने  हमारे  देश  को  एक  दलदल  में  डाल  दिया  इन  बेकारों  का

 काम  क्‍या  अभी  जंसा  कि  हमारे  माननीय  सदस्य  ने  कहा  बहुत  सी  चीज  हमारे  देहात  में  बन  गई
 नोजवानों  की  जम।यत  है  जो  अस्त्र-शस्त्र  से  लंस  होती  ऐसे  विघटनकारी  तत्व  हैं  जो  हमारे

 देश  को  कमजोर  करना  चाहते  हूँ  ।  वे  उन  नौजवानों  को  सिख्ाते  हैं  कि  यह  देश  तुम्हारा  नहीं  इस

 देश  में  तुमको  काम  करने  का  अधिकार  नहों  जब  तक  तुम  इस  तरह  का  रास्ता  नहीं  अपनाओगे

 तब  तक  काम  नहीं  मिलेगा  ।  राज्य  में  जो  गेर-राज्य  के  लोग  हैं  उनको  हटाओ  तभी  तुमको  काम  करने
 का  आंध्कार  आज  उसी  का  नतीजा  है  कि  क्षेत्रीय  पार्टियां  जन्म  ले  रही  क्या  कोई  उनका

 उसूल  उसके  बाद  भी  क्षेत्रीय  पारटियां  मजबूत  हो  रही  इस  तरह  की  चीजें  कद्टी  जा  रहो  हैं
 सरकार  की  गलत  आधिक  नीति  के  कारण  ही  वर्षों  से  बेकारी  बढ़ती  जा  रही  हमारी  तरफ  तो
 दो  साल  के  अन्दर  दो  हजार  आदमी  मारे  गए  ये  सब  नोजवानों  के  हाथों  से  ही  मारे  गए  हैं  ओर

 बहुत  सी  लूट  भी  हो  रही  है  ।  बेकारी  चरमस्तोमा  पर  पहुंच  गई  है  ओर  सरकार  कहती  है  कि  बेकारी

 भत्ता  दो  |  संविधान  में  यह्‌  जरूर  आना  चाहिए  कि  कोई  भी  सरकार  हो  उसका  नैतिक  कतेंव्य  है  कि  वह्‌

 हरेक  को  काम  जब  तक  वह  काम  नहीं  देती  तो  आदमी  कंसे  जिन्दा  रह  सकता  इसलिए  इस

 तरह  के  विधेयक  को  संविधान  के  अन्दर  सभ्मिलित  करना  जरूरी  आज  यूवक  और  क्षेत्रीय

 शोर  जातिवाद  के  नारों  से  प्रभावित  हो  रहे  हैं  और  विभाजन  की  आर  उनका  दिमाग  जा  रहा  ये १९  (३४
 सारी  चोजें  बेकारी  की  ओर  चलती  इसकी  ओर  भी  आपको  गौर  करना  होगा  ।

 सन्‌  1981  में  पांच
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 करोट  पचास  लाख  खेत  मजदूर  वेकार  थे  और  हर  साल  तकरीबन  दस  लाख  खेत  मजदूर  बढ़ते  जा  रहे  हैं  ।

 माननोय  सदस्यों  ने  यह  भी  कहा  कि  जो  बेकार  हैं  व ेकाम  खोजते  नहों  यह  गलत  है  ।  आज  तो  गांवों

 से  काम  के  लिए  लोझ  बहुत  दूर-दूर  जा  रहे  पंजाब  और  दिल्‍ली  में  लाखों  आदमी  ऐसे  हैं
 जो  दो  सो  या  तीन  सौ  रुपये  की  माहवारी  नौकरी  पर  जिन्दा  कैसे  वे लोग  जिन्दा  रह  सकते

 अगर  आप  सर्वे  करायेगे  तो  पता  चलेगा  कि  फायदा  किसको  छोटे-छोटे  उद्योगपतियों  को  सस्ते  में
 श्रमिक  मिल  जाते  हैं  और  इस  तरह  से  स्वपं  बड़े  उद्योगपति  बन  जाते  ये  जो  ब्रेकार  लोग  हैं  इनको

 उचित  मूल्य  नहीं  मिल  रहा  उनके  श्रम  का  शोषण  हो  रहा  इसका  कारण  यही  है  कि  वे  लोग

 बैकार  हैं  और  उनके  पास  काम  नहीं  एक  तरफ  तो  कहा  जा  रहा  है  कि  काम  म॒हैया  हो  रहा  है  और

 दूसरी  तरफ  विद्यालय  खोलने  जा  रहे  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  स्कूल  में  टैस्ट

 जो  बच्चा  एयर  कंडीशन  में  रहता  है  और  जिसका  खाने-पीने  का  प्रबन्ध  बढ़िया  है और  जिसका  दिमाग
 तेज  है  वही  बच्चा  टेस्ट  में  ***  )

 श्री  सत्येख  नारायण  सिंह  माननीय  सदस्य  हमारे  बिहार  के  रहने  वाले  हैं  इसलिए  उनसे

 एक  सवाल  पूछना  चाहता  नेत्रहाट  स्कूल  में  जो  बच्चे  पढ़ते  क्या  आप  समझते  हैं  वे  एयर  कंडीशन
 में  रहने  वाले  हैं  या गरीब  परिवार  के  भी  उसमें  ऐसा  लगता  है  कि  माननीय  सदस्य  को  सुनकर  काफी

 तकलीफ  हुई  जो  लड़का  अच्छे  वातावरण  में  पला  है  और  जिसका  रहन-सहन  व  खाना-पीना

 अच्छा  है  वही  लड़के  उसमें  पास  हो  जाते  कुछ  अपवाद  जरूर  हो  सकता  है  कि  जिसमें  गरीब  के

 लड़के  भो  आ  उनको  गाड-गिफ्ट  कहा  जा  सकता  वेसें  आप  देख  ही  रहे  हैं  कि  वही  लड़के
 जाते  हैं  जो  सुख-सम्पन्न  परिवार  के  हैं  ओर  अच्छी  तरह  से  रहते  जिन  लोगों  का  रहन-सहन  अच्छा

 होता  जिन्दगी  सुख  में  बीतती  खाता-पीना  बढ़िया  होता  उनके  बच्चे  ही  ऐसे  स्कूलों  में  प्रवेश

 था  सकते  इसलिए  सरकार  ने  जितने  ऐसे  सकल  खोले  उनमें  गरीबों  के  बच्चों  को  प्रवेश  नहीं  मिल

 पाता  ।  सारी  जगह  एक  जैसी  स्थिति  ग्रामीण  स्कूलों  में  गरीब  तबके  के  लोगों  के  बच्चों  को  अच्छी

 पढ़ाई  नहीं  मिलती  है  और  उसका  बच्चा  यथावत  स्थिति  में  ही  उसके  लिए  आपने  कुछ  नहीं

 कुछ  नहीं  सोचा  ।  उसी  का  यह  नतीजा  है  कि  देश  में  चारों  तरफ  आग  लगी  हुई  इसलिए
 आपको  कुछ  सोचना  होगा  कि  कहां  क्या  कमी  यदि  आप  यही  सोचकर  काम  करेंगे  कि  हमारी  पार्टी

 बहुमत  में  हमारी  स्थिति  बहुत  मजबूत  हमारी  तादात  यहां  बहुत  है  तो  उसी  वजह  से  आज  चारों

 तरफ  आग  लगी  हुई  है  कि  आपका  ध्यान  गरीबों  की  तरफ  नहीं  जाता  ।  उसका  एक  प्रमाण  यह  है  कि

 बेकार  लोग  गलत-गलत  काम  कर  रहे  यदि  आप  देश  को  बचाना  चाहते  देश  को  मजबूत  रखना

 चाहते  हैं  तो आपको  इस  स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिए  तैयार  होना  पड़ेगा  और  बेकारों  को  काम

 जरूर  देना  उसे  काम  का  अधिकार  देना  होगा  ।
 ह॒

 इसके साथ-साथ मैं यह भी कहूंगा कि जिस देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ती वह देश कंगाल हो जाता इसलिए आपको निडरता के हिम्मत के साथ जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाना आप दोनों चीजों पर नियंत्रण अधिकार दोनों तरफ से लेकिन आप डरते हैं कि कहीं हमने परिवार नियोजन के विरुद्ध कानून बना दिया तो हम फेल हो लेकिन देश को बचाने के देश के हित में आपको कुछ ऐसे कदम होंगे कि जनसंख्या वृद्धि पर भी अंकुश लगे और गरीब लोगों को हीं राहृत लेकिन मैं जानता हूं कि आप ऐसा नहीं कर 343
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 आप  कानन  बनाने  वाले  नहीं  कयोंक्रि  यह  बिल  यहां  बनातवाला  जी  ने  पेश  किया  वैसे  उन्होंने
 हसी  सदन  में  एक  और  बिल  पेश  किया  था  और  उसका  उहृश्य  भी  ठीरः  आपने  महिलाओं  के  लिए
 एक  दूसरा  बिल  इस  सदन  में  पेश  किया  ।  कया  इससे  यह  स्पष्ट  नहीं  होता  कि  आप  डरपोक
 आपमें  हिम्मत  की  कमी  आप  धर्म  की  आड  लेना  चाहते  अपने  क्षणिक  फायदे  के  लिए  आप  घर्मं
 की  आड़  इस  तरह  के  काम  करना  चाहते  लेकिन  आज  उसको  लेकर  सारे  देश  में  देखिए  क्‍या

 हो  रहा  सारी  जगह  शोर  यदि  हमारा  देश  घर्म-निन्‍्पेक्ष  है  तो  चाहे  वह  हिन्दू  महिला  चाहे
 मुसलमान  महिला  हो  या  इसाई  महिला  सबके  लिए  एक  जैसा  कानून  होना  सभी  धर्मों  के
 लिए  एक  जैसा  कानन  होना  कन  आप  इस  बात  को  नहीं  समझते  और  उसी  का  फल  आप

 भोग  रहे  हैं  और  आपके  साथ-साथ  देश  की  जनता  भी  भोग  रही  है  ।

 मैं  आपका  ज्यादा  समय  नहीं  लेना  लेकिन  यह  जरूर  कहूंगा  कि  बनातवाला  जी  जो
 बिल  लाये  आप  इस  कानून  को  मान  यह  सवके  हित  में  ।  वंसे  तो  हमारे  मंत्री  जी  बहुत
 विद्वान  अनुभवी  सक्षम  मैं  उनसे  प्रार्थना  करता  हुं  कि आप  इस  बिल  को  स्वीकार  कर  लीजिए  4
 वैसे  तो सरकार  की  ओर  से  हमेशा  कहा  जाता  रहता  है  कि  हमने  इतने  लोगों  को  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर
 उठाया  लेकिन  आप  मुझे  बताइए  कि  जब  आपने  लोगों  को  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  उठा  दिया  तो  उनकी
 क्रय  शक्ति  भी  बढ़नी  आपके  यहां  खाद्यान्न  का  अम्बार  है  ओर  300  लाख  टन  अन्न  का
 भण्डार  पड़ा  हुआ  लेकिन  आपके  जन-वितरण  प्रणाली  के  आंकड़ों  के  अनुसार  जहां  आप  पहले  14
 लाख  टन  खाद्यान्न  की  खपत  करते  अब  वहू  घटकर  il  लाख  टन  रह  गई  क्‍या  आपने  कभी
 सोचने  की  कोशिश  की  कि  3  लाख  टन  खाद्यान्न  में  कमी  कंसे  इसी  से  आप  इस  बात  का  अन्दाज
 लगा  सकते  हैं  कि  गरीबों  की  क्रय  शक्ति  कितनी  कम  हो  गई  वे  अनाज  खरीद  ही  नहीं
 इसलिए  आपका  यह  कहना  गलत  है  कि  हमने  इतने  लोगों  को  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  उठा  दिया  ।

 तीसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  लोगों को  में  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  प्रजनन
 कार्यक्रम  क ेलिए  आपने  400  क  रोड़  रुपये  का  प्रावधान  आपने  बजट  में  400  करोड़  रुपये

 लाया  लेकिन  आप  खर्च  केवल  रोड़  करोड़  रुपये  ही  कर  सके  ।  जब  आपने  बजट  में  400  करोड़
 रुपया  दिखलाया  था  फिर  आपने  उसको  पूरा  खर्च  वयों  नहीं  फिर  आप  कैसे  गरीबी  की  रेखा  से
 लोगों  को  ऊपर  इसी  वर्ष  खर्च  5  में  भोजन  के  एक  कार्यक्रम  के  लिए  आपने
 बजट  में  30  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  लेकिन  आप  उसमें  से  केवल  एक  करोड़  रुपया  ही  खर्च  कर

 इसलिए  आपको  लोगों  को  बताना  होगा  कि  जब  आप  बजट  में  कुछ  रुपया  आबंटित  कर  देते

 हो  उसको  खच्च  क्‍यों  नहीं  कर  पाते  ।  इसके  लिए  कोन  व्यक्ति  जिम्मेदार  और  उसके  विएद्ध  आपने
 क्या  कार्यवाही  की  ।  गरीब  लोगों  के  साथ  धरा  करके  किसने  पंसे  को  खर्च  करने  में  कोताही  बरती  ।
 क्योंकि  यह  पैसा  गरीद  लोगों  को  राहत  पहुंचाने  के  लिए  रखा  गया  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  गरीबों  को
 आगे  बढ़ाने  के  लिए  था  लेकिन  आप  उसे  खर्च  नहीं  कर  दूसरे  मैं  एक  साधारण  सी  बात  और

 कहता  आप  सामाजिक  सुरक्षा  पेंशन  देते  लेकिन  कभी  आपने  क्‍या  राज्य  सरकारों  की  ओर  ध्यान ज्यान
 दिया  कि  ये  कैसे  इसका  दुरुपयोग  करती  पंसे  का  घोटाला  करती  जब  मैं  पिछले  दिनों  अपने  क्षेत्र
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 में  घूम  रहा  या  तो  मुझे  पता  लगा  कि  मेरे  यहां  मसोढ़ी  ब्लाक  क्री  छाता  पंचायत  में
 एक  अधिकारी ने

 90  हजार  रुपया  इतती  पेंशन  का  खाया  मैंने  उसकी  शिकायत  कलेक्टर  से  बी०  डी०  अं
 की  और  मैं  चुनोती  के  साथ  कहता  हूं  कि आप  उसकी  जांच  करवा  लीजिए  ।  उस  अधिकारी  ने  झूठी  ठी

 बनाकर  सामाजिक  सुरक्षा  पेंशन  का  90  हजार  रुपया  ले  लिया  ।  क्या  इसी  तरह  से  आप  राज्य  सरकारों
 पर  ध्यान  रखते  मैं  चाहता  हुं  कि  जो  भी  पैसा  आप  राज्य  सरकारों  को  उस  पर  पूरा  ध्यान  रखें

 कि  वह  पैसा  कंसे  खर्च  किया  जाता  इसको  सहषे  स्वीकार  कर  नें  जिससे  बेकार  लोगों  को  काम

 मिल  जाए  और  आप  जो  कहते  हैं  कि हम  समाजवादी  रास्ते  प*  चलते  हैं  और  समाजवादी  सम।ज  की
 रचना  करना  चाहते  तो  यह  लोगों  की  समझ  में  भी  आ  जाए  कि  सचमुच  में  हमारी  जो  सरकार

 वह॒  समाजवादी  समाज  के  रास्ते  पर  चल  रही  है  ओर  सांवंधानिक  अधिकार  के  रूप  में  हमें  यह  काम्र

 प्राप्त  करने  का  अधिकार  दे  रही  धन्यवाद  ।

 थ्

 श्री  बालासाहेव  विखे  पाटिल  :  सभापति  मैं  आपका  आशभारी  हूं  कि

 आपने  मझे  समय  देश  में  बेरोजगा  री  को  हटाने  क ेलिए  और  हरेक  आदमी  को  काम  देने  के  लिए

 संविधान  में  संशोधन  का  बिल  हमारे  साथी  श्री  बनातवाला  जी  लाए  लेकिन  उनको  यह  भी  पता  है

 कि  संविधान  संशोधन  से  सद  काम  नहीं  बनता  कई  काम  ऐसे  होते  हैं  जिनके  लिए  संविधान  में

 संशोधन  हो  या  न  लेकिन  सरकार  की  भी  अपनी  जिम्मेदारी  होती  है  कि  वह  लोगों  को  काम  दे  और
 '

 देश  से  बेरोजगारी  को  दूर  करे  और  शिक्षा-प्रणाली  ऐसी  करे  जिसके  कारण  लोगों  को  रोजगार

 उपलब्ध  हो  ।

 सभापति  छठी  पंचवर्षीय  योजना  बीस  सूत्रीय  कार्यक्रम  और  कई  कायेक्रमों  को

 चलाकर  सात  हजार  करोड़  रुपए  से  ज्यादा  खर्च  सेंट्रल  और  कुछ  बैंकों  से  कर्ज  लेकर  किए  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  भी  हम  वही  काम  करने  जा  रहे  लेकिन  हमें  यह्‌  सोचना  चाहिए  कि  जबे

 तक  हम  अपनी  बढ़ती  हुई  आबादी  पर  रोक  नहीं  तब  तक  हम  संविधान  में  कितने  ही  संशोधन

 कुछ  बनने  वाला  नहीं  है  ।  क्योंकि  जब  तक  आबादी  बढ़ती  हमारी  योजनाएं  सफल  नहीं  ही
 सकती  हैं  ।  सारी  दुनिया  में  बढ़ती  हुई  आबादी  को  रोकने  की  तरफ  ध्यान  दिया  जा  रहा  लेकिन

 हिन्दुस्तान  में  जिस  ढंग  से  इसको  रोकने  के  लिए  ध्यान  देना  वह  नहीं  दिया  जा  रहा

 हालांकि  हमारी  सरकार  की  तरफ  से  इस  ओर  बहुत  ध्यान  दिया  जा  रहा  किन्तु  हमारे  देश  के  लोगीं

 की  तरफ  से  इस  ओर  विशेष  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  हमारे  देश  के  हर
 नागरिक  चाहे  वह  ग्रामीण  लोग  विधायक  कार्यकर्ता  सबको  हिम्मत  के  साथ  इस  काम

 को  करने  के  लिए  साथ  देना  जरूरी

 सभापति  यदि  आबादी  बढ़ती  तो  चूंकि  हम  अनाज  सर्पलस  पंदा  करने  में  सफल

 हो  गए  इसलिए  बढ़ती  हुई  आबादी  को  अनाज  तो  दे  लेकिन  रोजगार  नहीं  दे  जब

 रोजगार  आदमी  को  नहीं  मिल  पाएगा  सो  वह  भूखा  भी  इसलिए  संविधान  में  हम  इस  बारे  में
 कोई  संशोधन  कर  सकते  हैं  या  यह  तो  मुझे  मालूम  लेकिन  हमने  महाराष्ट्र  में  एम्पलॉबमैंट

 गारच्टी  स्कीम  और  आर०एल  ०ई०जी०पी०  की  योजनाएं  चलाई  मेरा  मान्यवर  इस  बारे  में  निवेदन

 यंह  है  कि  जो  आबादी  को  बढ़ने  से  रोकने  के  लिए  फेमिली  प्लानिंग  नहीं  करता  ती  उसको  ज्यादा
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 क्री  बालासाहेब  विखे  पाटिल  ]

 से  ज्यादा  सविधाएं  दी  ताकि  वह  इस  ओर  आकर्षित  हो  और  फंमिली  प्लानिंग  कर  इस  समस्या
 को  सलझाने  में  मदद  कर  सके  ।  उसको  हम  इस  प्रकार  से  मदद  कर  सकते  हैं  कि  उसके  परिवार  के  एक
 या  दो  बच्चों  को  नौकरी  दे  दें  और  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  भी हम  उसको  कुछ  सुविधाएं  दे  सकते

 नल  एज्केशन  और  जॉब  ओरिएण्टेड  एजूकेशन  हम  किसको  दे  रहे  इस  ओर  हमें  देखना  चाहिए  ।

 डिग्री  को  हमें  काम  से  डिलिट  करना  इस  काय॑  में  भी  उत्त  फेमिली  को  हमें  प्रथम  क्रमांक  देना

 चाहिए  जो  अपनी  फेमिली  प्लानिंग  करता  इसमें  हमें  मेरिट  और  डीमेरिट  की  बात  को  भी  हटाना
 इसी  प्रकार  से  ऐसी  फेमिली  के  लिए  हमें  मॉडल  स्कूल  में  भर्ती  में  एल०पी०जी  ०

 फनैक्शन  को  देने  में  जमीन  के  बंटवारे  और  सरकारी  नौकरी  के  बारे  में  प्रायर्टी  और  प्रमोशन

 के  बारे  में  प्राय्टो  देवी  जब  तक  हम  फंमिली  प्लानिंग  करने  वाले  को  प्रथम  प्राथमिकता  नहीं
 तब  तक  लोग  उसको  नहीं  और  जब  तक  लोग  उसे  नहीं  तब  तक  यह  काम  आगे  बढ़ने

 वाला  नहीं  इसलिए  मैं  हिम्मत  के  साथ  कहना  चाहूंगा  कि  बेरोजगारी  को  हटाने  के  सबको
 रोजगार  देने  के लिए  सरकार  को  हिम्मत  के  साथ  परिवार  नियोजन  का  काम  लेना  जरूरी  अगर

 पहले  लोगों  का  मत  परिवतंन  करेंगे  और  बाद  में  फेमिली  प्लानिंग  तो  इससे  काम  बनने  वाला

 नहीं  दुनिया  में  सभी  धर्म  के  राज्य  सभी  जगह  फेमिल्वी  प्लानिंग  का  जिक्र  हो  रहा  चमइनचा

 बिल्कुल  आगे  जा  रहा  वहां  भी  सभी  धर्मों  के  लोग  हैं  राजनीतिक  भी  हैं  लेकिन  वहां  भी  लोग
 फेमिली  प्लानिंग  हिम्मत  के  साथ  कर  रहे  हैं  ।

 मैं  देहात  की  बात  मैं  ज्यादा  एम्पलायमैंट  एक्सचेंज  की  तरफ  नहीं  जाऊंगा  ।  हमारे
 देहातों  ओर  शहरों  में  एक  ऐसा  बड़ा  खतरा  है  कि  आदमी  के  लिए  काम  नहीं  है  और  काम  के  लिए
 आदमी  नहीं  मिल  रहा  जिस  हिसाब  से  हम  टंक्‍्नीकल  आदमो  चाहते  जिस  ज्ञान  और
 जेशन  का  आदमी  चाहते  मिलता  नहीं  जब  कोई  आदमी  इंटरव्यू  क ेलिए  जाता  है  तो  कहा
 जाता  है  कि  आपके  लिए  कोई  काम  नहीं  बे  किग  सिस्टम  का  आपको  पता  नहीं  कम्पयूट  रा  इजेशन
 ओर  वोकेशनल  व  हाटिकल्चर  का  आपको  पता  नहीं  इसलिये  मेन-पावर  प्लानिंग  में  सुधार  होना
 बहुत  जरूरी  खाली  संविधान  में  सुधार  करने  से  काम  नहीं  चलता  जब  तक  हम  यह  नहीं  करेंगे  कि
 किसको  कहां  काम  दें  उसमें  सुधार  नहीं  करेंगे  तो  रोजगार  उपलब्ध  नहीं  हो  गा  ।

 नेशनलाइज्ड  बैंकों  ने  इसमें  काफी  हिस्सा  लिया  पब्लिक  अंडरटेकिग्ज  ने  भी  हिस्सा  लिया
 लेकिन  प्राइवेट  सैक्टर  वाले  लोग  इसमें  हिस्सा  नहीं  ले  रहे  शिड्यल्ड  कास्टस  और  शिड्यूल्ड
 इब्ज  के  लोगों  को  काम  देने  के  लिये  प्र।इवेट  संक्टर  को  भी  आगे  आना  चाहिये  ।  यहां  सदन  में  कई

 बार  चर्चा  हुई  गवर्नमेंट  को  इसमें  कदम  उठाना  चाहिये  ।  जब  तक  प्राइवेट  सेक्टर  वाले  गरीबों  के
 कम-से-कम  शिड्यूल्ड  कास्ट  और  शिड्यूल्ड  ट्राइब्ज़  का  परसैंटेज  पूरा  नहीं  करते  तब  तक  कोई

 सैंट्रल  हैल्प  नहीं  देनी  चाहिये  ।  इससे  हो  सकता  है  कि  हमारे  देश  का  उत्पादन  कुछ  घटे  या  लेकिन
 जब  हम  डिसिप्लिन  के  साथ  आगे  बढ़ेंगे  तो  प्राइवेट  सैक्‍्टर  के  लोग  भी  आगे  आयेंगे  और  हिस्सा

 गरीबी  हिन्दुस्तान  के  लिये  अभिशाप  आबादी  फैमिली  ध्लानिंग  न

 |

 प्लानिंग  न  करना यह  प्री
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 ककक-कम्यक :घक्‍:भभ/फपिपभपैपहपमैहतहतभथिथफखा+ैह।ै++  तन  तततत-+

 गरीबी  का  हिस्सा  इससे  कई  नौजवानों  को  काम  नहीं  मिलता  ओर  वह  बीमारी के  शिकार  हो  जाते

 वह  फरस्ट्रेशन  के  कारण  निकम्मे  हो  जाते  हैं  और  कुछ  उमर  के  बाद  वह  काम  नहीं  कर  सकते

 हमारे  हैल्थ  मिनिस्टर  ने  भी  कहा  था  कि  बेरोजगारी  के  कारण  लोग  बीमारी  का  शिकार हो  जाते  हैं
 क्योंकि  उन्हें  रोजगार  नहीं  मिलता  है  ।

 महाराष्ट्र  ने  एम्पलायमेंट  गारन्टी  स्कीम  लागू  किया  कुछ  दूसरे  तमिलनाडु
 कर्नाटक  ने  भी  इसका  एनाउन्समैंट  किया  हिन्दुस्तान  की  सरकार  को  खुद  एम्पलायमैंट  गारन्टी
 स्कीम  पूरे  देश  में  लागू  करनी  चाहिये  और  उत्पादन  शुरू  करके  काम  उसमें  शुरू  करके  रोजगार  देना
 आवश्यक  उसको  एक  छोटा  कार्यक्रम  यह  भी  लागू  करना  मैं  यह  बात  दोहराना  चाहूंग
 कि  जो  परिवार  फैमिली  प्लानिग  करते  उनको  प्राथमिकता  देनी  जो  फैमिली  प्लानिंग  नहीं
 करते  उनकी  जिम्मेदारी  सरकार  को  लेने  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 हूंगा

 मैं  समाजवाद  के  पक्ष  में  प्रा  हूं  और  कुछ  समाजवादी  देशों  में  मै ंदेखकर  भी  आया  हंं  ।
 वाद  देशों  में  ओर  कंपिटलिस्ट  कन्ट्रोज्ज  में  भी  फैमिली  प्लानिंग  हो  रहा  वहां  ग्रोथ-रेट  मायनस  हो
 रहा  हिन्दुस्तान  में  बराबर  आद्दादी  बढ़ती  जा  रही  महाराष्ट्र  में  एम्पलायमैंट  गारन्टी  स्कीम
 अच्छा  चलता  वहां  प्लानिंग  में  180  करोड़  रुपया  खर्च  होता  लेकिन  जो  राज्य  एस्पलायमैंट
 देता  उत्को  भी  पैनल्टी  लगती  प्लानिंग  में  उत्ततो  कम  पैसा  मिलता  जब  ड्राउट  आता  तो
 प्रारत  सरकार  उसके  लिए  कम  पैसा  देती  उसको  भी  सोचना  जहूरी  है  कि  आगे  यह  चलेगा  या
 नहीं  ।  कांस्टीट्यूशत  में  एम्पलायमैंट  गारन्टी  करना  जरूरी  जिन  राज्य  सरकार  ने  समझ  लिया  कि
 ठीक  है  ओर  उन्होंने  इसे  रोजगार  देने  को  लागू  कर

 सरकारी  आन्दोलन  के  माध्यम  से  एग्रो  बेस्ड  इंडस्ट्री  के  मुतात्रिक  जब  किसान  और  वर्कर  दोनों
 चलेंगे  तो  मेरे  ख्याल  से  उससे  एक  डंवलपमैंट  इंस्ट्रयूमेंट  बनेगा  और  उप्तके  कारण  देहात  में  एम्पलायमैंट
 भी  बढ़  सकती  शहरों  में  जो  बढ़ती  हुई  आबादी  और  इनवायरमेंट  की  समस्या  बनी  हुई  वह  भी
 हल  हो  जायेगी  ।  आज  देहात  के  हित  की  केवल  बातें  ही  की  जाशी  लेकिन  देहात  की  तरफ  गम्भी  रता
 से  सोचा  नहीं  जाता  मेरा  ऐसा  विचार  है  कि  सहकारी  आन्दोलन  के  माध्यम  से  ही  देहात  का विकास

 हो  सकता  है  ।  महाराष्ट्र  में जो  सहकारी  आन्दोलन  चल  रहा  उसके  द्वारा  शेंड्यूल्ड  कास्ट  और
 शेडयड  ट्राइब्स  के  लोगों  को  रोजगार  दिया  गया  वहां  पर  अब  जो  नये  मुख्य  मंत्री  बनकर  आये

 वह  पहले  भी  महाराष्ट्र  में  मुख्य  मंत्री  रह  चुके  उन्होंन  पहले  एक  कानून  बनायः  था  कि  जब  तक
 कारी  आन्दोलन  और  निजी  उद्योग  में  शेडयूल्ड  शेड्यूल्ड  ट्राइब्स  और  कमजो  :  व  मं  के  लोगों
 परमेटेज  पूरा  नहीं  किया  जायेगा  टब  तक  उन्हें  वैंक  गवनंमेंट  गारन्टी  या  कोई  प्तरकार

 की  सुविधा  नहीं  दी  जायेगी  ।  यही  कारण  है  कि  आज  देह्वातों  में  कोआपरेटिव  अच्छा  काम  कर  रहे
 लेकिन  इसके  साथ-साथ  पीपुल्स  पार्टिसिपेशन  भी  होना  आवश्यक  जब  तक  हम  ब्ुद  आगे  नहीं

 ,  सरकार  बेरोजगारी  हटाने  में  सफल  नहीं  होगी  ।  वंसे  सरकार  ग्रःमीण  क्षेत्रों  में  रोजगार  दिलाने

 में  काफी  हृद  तक  कामयात्र  हुई

 हम  राइट टू  वर्क  की  बात  कहते  बांडिड  लेबर  में  भी  रीहेबिलटेट की  बात  करते
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 बालासाहेब  विखे

 हम  जिस  प्रकार  बांडिड  लेबर  को  करना  चाहते  वैसे  पूरी  तरह  रीहैबिलटेट  नहीं  कर  पा

 रहे  मेरा  एक  सुझाव  शिक्षा  बेरोजग।री  और  रोजगारो  इन  तीनों का  आपस  में
 मेल  होना  चाहिये  ओर  क्मजोर  वर्ग  के  लोगों  को  सभी  स्थानों  में  प्राथमिकता  मिलनी

 आज  हम  देखते  हैं  कि  यूनिवर्सिटीज़  और  यूनिवर्सिटी  ग्रांटस  क  मीशन  में  काफी  गड़बड़ी  हो  रही
 ऐसी  खबरें  अखबारों  में  अवसर  पढ़ने  को  मिलती  रहती  यही  का-ण  है  कि  गरीब  को  मेरिट

 महीं  मिल  पाता  आप  सबसे  पहले  बेरोजगारों  को  रोजगार  दो  और  बांडेड  लेबर  के  बच्चों को
 आश्रम  स्क्र्स  में  प्राथमिकता  देकर  एजुकेशन  देने  की  व्यवस्था  उनको  जॉब  आरियंटिड  शिक्षा
 मिलनी  चाहिये  जिससे  कि  पूरी  पढ़ाई  करने  के  बाद  कहीं  न  बहीं  नौकरी  मिल  सके  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  ऐसे  कंसे  हो  सकता  वह  कंसे  मॉडल  सकल  में  जा

 श्री  बाला  साहेब  बिखे  वह  जा  सकते  मैं  शिक्षण  संस्थायें  चला  रहा  इस  कारण

 इसकी
 जानकारी  है

 **
 )

 ***

 श्री  बाला  साहेब  विखे  पाटिल  :  मॉडल  स्कूल  ओर  पब्लिक  स्कूल  की  बात  अलग  आप  वहां

 जाकर  देखिए  तभी  सही  बात  का  पता  चलेगा  ।

 क्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  आप  ले  चलिए  ।

 श्री  बाला  साहेब  विखे  पाटिल  :  हम  खुशी  ते  इसी  से  आप  को  कोआपरेटिव के  बारे  में

 व्यार  पंदा  होगा  ।  देहात  में  रहने  वालों  के  जो  नेचुरल  रिससिज  जो  एम्पल  यमेंट  पोर्टेशन  उसका

 सर्वे  करने  के  बाद  ही  उस  इलाके  में  बेस  शिक्षा  देने  की  आवश्यकता  इससे  वोकेशनल  एजुकेशन
 मिलने  के  बाद  उनको  वही  रोजग।र  मिल  आज  सब  बच्चे  में  यह  कानफिडेंस  नहीं है  कि  हम
 कोई  धंधा  या  व्यवसाय  कर  हमारी  शिक्षा  प्रथाली  ही  ऐसी  रही  है  जिससे  हम  किसी  पर  डिपेंड

 हो  जायें  और  भीख  आप  उन्हें  पेट  भरने  के  लिये  साधन  अवश्य  मुहैया

 मेरा  एक  सुझाव  यह  है  कि  राज्य  या  इलाके  में  जगह-जगह  नेसगिक  सम्पत्ति  उसके

 साथ  शिक्षा  जोड़  देंगे  तो  भी  बेरोजगारी  की  समस्या  हल  हो  सकती  इसके  लिए  संविधान  में  संशोधन

 करने की  जरूरत  नहीं  मैं  अपील  करूंगा  कि  शिक्षा  और  बेरोजगारी  का  आपस  में  तालमेल हो
 जाएगा  तो  भी  यह  बे  रोजगारी  की  समस्या  हल  हो  सकेगी  ।

 अन्त में  मैं  यही  कहूंगा कि  फैमिली  प्लैनिग  के  बगैर  चाहे  आप  कितनी ही  कोशिश कर  लें

 कितनी  ही  धनराशि ले  यह  काम  आगे  बढ़ने वाला  नहीं  इसी  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद

 देता हूं  ।
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 गरै  सोमनाथ  रथ  :  मुझे  सोचना  चाहिए  था  कि  इस  विधेयक  को  दूसरी  तरफ  के

 सदस्य  भी  गम्भीरता  से  लेंगे  क्योंकि  इसका  दायित्व  उन्हीं  पर  यह  सत्तारूढ़  दल  का  दायित्व  है  जिसमें

 मेरे  बहुत  प्रिय  मित्र  श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिंह  अस्थायी  तोर  बेटे  निःसन्देह  वह  अवश्य  ही  हमारी
 पार्टी  में  आयेंगे  मैं  समझता  हूं  सरकार  इस  विधेयक  को  संवेधानिक  संशोधन  की  तरह  नहीं  लेगी  ओर
 विधि  मंत्री  इसमें  हस्तक्षेप  करने  आये  हैं  इस  विधेयक  पर  अधान  मंत्री  स्वयं  चर्चा  नहीं  करते  तो
 कम  सत्ताघारी  दल  द्वारा  और  वित्त  उद्योग  श्रम  कृषि  योजना  मंत्री  द्वारा  दो
 अवश्य  ही  चर्चा  में  भाग  लेना  चाहिए  मैं  अपने  अच्छे  मित्र  का  महत्व  कम  नहीं  कर  रहा  हूं  क्‍योंकि

 वह  जिस  प्रकार  के  साथियों  में  रह  रहे  हैं  वहां  इन  मामलों  को  साधारण  रूप  से  लिया  जाता  इस
 मामले  को  साधारण  रूप  में  नहीं  लिया  जाना  यह  विधेयक  एक  राष्ट्रीय  दस्तावेज  समझा
 जाना  चाहिए  जिसमें  इस्त  देश  के  उन  लाखों  बेरोजगार  युवकों  के  प्रति  वचनवद्धता  का  उल्लेख  हो  जो
 काम  करना  चाहते  अच्छा  जीवन  व्यतीत  करना  चाहते  तथा  जो  समाज  की  दया  पर  निर्भर  नहीं
 रहना  चाहते  तथा  हास्याए्द  नहीं  बनाना  चाहते  और  अपनी  शक्ति  से  देश  का  विकास  करना  चाहते
 हैं  और  अपने  परिवार  के  खर्चे  में  भागीदार  बनना  चाहते  उनकी  कोई  ग़ल्ती  न  होने  पर  भो  वे  दया
 के  पात्र  ओर  हास्याप्रद  स्थिति  में  रह  रहे  क्या  हम  अपनी  स्थिति  में  सुधार  नहीं  कर  सकते  ।  इस

 देश  में  यह्‌  सदन  की  सबसे  बड़ी  जनसभा  इस  सदन  ने  संविधान  में  संशंधन  किया  ताकि

 समाजवाद  की  प्रस्तावना  में  शामिल  किया  जा  सके  ।  यह  सदन  योजनाओं  को  अनुमोदित  करत्ता  यह
 सदन  जो  लोगों  के  प्रति  उत्तरदायी  है  इसलिए  इस  सदन  में  इसे  पूर्णतया  निष्पक्ष  रूप  से  लेना
 लेकिन  दुर्भाग्यवश  ऐसा  है  मैं  उस  तरह  का  रवेया  नहीं  अपनाया  जा  रहा  है  ।

 यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  विषय  जिस  पर  हम  चर्चा  कर  रहे  स्त्रतन्त्रता  के  40  साल  बाद
 भी  शिक्षित  बेरोजगारों  की  संख्या  लगभग  3  करोड़  है  वे  पढ़ें-लिखे  लेखाकार
 आदि  बेरोजगार  स्नातक  तथा  मेद्रिक  पास  पढ़े-लिखे  बेरोजगार  इनमें  से  कई
 लोगों  ने  अपना  नाम  रोजगार  कार्यालय  में  इस  आशा  से  पंजीकृत  करवाया  कि  इसके  माध्यम  से  किसी
 साक्षात्कार  में  जाने  के  लिए  कम  से  कम  किसी  तरह  की  सूचना  तो  प्राप्त  होगी  ।

 मैं  अपने  मित्र  श्री  सिंह  से  सहमत  हूं  कि  हमारे  जैसे  विशाल  देश  में  नौकरी  के  अवध्वर  अधिक
 होने  चाहिए  तथा  लोगों  को  विभिन्‍न  प्रकार  के  व्यापार  व  उद्योगों  की  ओर  अग्रसर  करना  परन्तु
 क्या  यहूं  इतना  आसान  मैं  स्वयं  भी  तथाकतिमय  सरकारी  एजेंसियों  जैसे  प०  बंगाल  के  लघु  उद्योग
 निगम  के  साथ  सम्बद्ध  रहा  हूं  तथा  वह  जानता  हूं  कि यह  कितना  मुश्किल  है  जो  सुविधाएं  उपलब्ध
 नहीं  हैं  तथा  जो  बाघाएं  हैं  उनक्े  कारण  युवा  व्यक्तियों  के  लिए  एक  छोटे  स्तर  का  उद्योग  लगाने  या

 कटी  र  उद्योग  शुरू  करना  भी  कितना  मुश्किल  है  क्योंकि  उनकी  कोई  पहुंच  नहीं  है  तथा  उनके  पास  पूंजी
 का  सहारा  भी  नहीं

 यह  किसका  कसूर  है  ?  ग्रामीण  बेरोजगारों  के  बारे  में  हमारे  पास  साख्यकीय  आंकड़े  भी  नहीं
 श्रीमान  जी  आप  भो  इस  समस्या  का  सामना  कर  रहे  आप भी  ग्रामीण  चुनाव-क्षेत्र  से

 गाए  यह  मैं  नह्टीं  यह  भी  मैं  नहीं  जानता  कि  आप ग्रामीण  क्षेत्र  से  आए  हूँ  अथवा  शहरी
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 विन  “  ने  नी  बन

 सोसनताथ

 क्षेत्र  कोई  सांख्यकीय  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  स्वतंत्रता  के  चार  दशकों  के
 इस

 नौजवान  अच्छे  मानव  की  तरह  जीवित  रहने  के  अधिकार  के  लिए  शोर  मचा  रहे  इसके  अतिरिक्त

 लोग  पीने  के  पानी  के  लिए  शोर  कर  रहे  वे  इस  देश  के  कुछ  सभ्य  जनसुविधाओं  के  बारे  अच्छी

 शिक्षा  की  सुविधाओं  के  बारे  में  अच्छे  स्वास्थ्य  के  लिए  इलाज  की  सुविधाओं  के  बारे  में  मांग  कर  रहे
 वे  इन  सुविधाओं  से  वंचित  वे  उन्हें  नहीं  मिल  रही  हैं  ।  एक  बात  पर  जोर  देने  को  आवश्यकता

 प्रत्येक  माननीय  सदस्य  चाहे  वह  किसी  भी  राज्य  से  है  बिना  शिझक  के  मान  चुका  है  कि  बे
 गारी  की  समस्या  एक  बहुत  ही  विकट  समस्या  प्रश्न  यह  है  कि  इसे  कंसे  सुलझाया  नौकरियां

 कहां  नोकरियां  कहां  से  आयेंगी  ?  एक  समय  सावंजनिक  क्षेत्र  में  रेलवे  सबसे  ज्यादा  नोकरियां
 उपलब्ध  कराता  था  ।  अब  पिछले  तीन  सालों  में  रेलवे  में  लगभग  साढ़े  तीन  लाख  स्थान  रिक्त  नए
 रिक्त  स्थान  बनाए  जा  रहे  लेकिन  नौकरियां  नहीं  दी  जा  न  ही  किस्ती  सरकारी  सेवा  में
 ओर  न  हो  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  नौकरियां  दी  जा  रही  हैं  क्‍योंकि  भर्ती  पर  प्रतिबन्ध  लगा  आज  भी  अभी
 इस  सदन  में  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  था  कि  एक  डाकघर  की  स्वीकृति  मिल  चकी  है  लेकिन  उसे

 ला  नहीं  जा  सकता  क्‍योंकि  नई  भर्ती  पर  प्रतिबन्ध  लगा  अब  रेलवे  नौकरियां  नहीं  जटायेवी  ।
 नई  नौकरियां  उत्पन्न  नहीं  की  जा  रहो  पुराने  रिक्त  स्थान  नहीं  भरे  जा  रहे  नई  भर्ती  पर

 प्रतिबन्ध  आप  कृपया  इस  देश  की  हर  बिशेषतया  बड़े  औद्योगिक  घरानों  और
 घिकार  गृहों  से मालूम  आपको  मालूम  होगा  कि  मजदूरों  की  कुल  संख्या  नीचे  गई  आप

 कृपा  करके  मालूम  कीजिए  |  मुझे  इससे  सम्बन्धित  बहुत  से  मजदूर-संघों  से  जुड़े  रहने  का अवसर  मिला

 बहुत  से  बड़े  औद्योगिक  संस्थान  जेसे  आई०  टी०  पहले  जिसका  नाम  इम्पीरियल  टोबेको
 था  और  फिर  जिसका  नाम  इंडियन  टोबेको  रखा  गया  और  अब  इृप्तका  संक्षिप्त  रूप  आई०  टी०  सी  ०

 कर  दिया  गया  में  नोकरियों  संख्या  गिए  रही  वे  उद्योग  अधिकाधिक  परिष्कृतता  के  लिए  शोर
 मचा  रहे  हम  इसका  विरोध  कर  रहे  श्रमिक  विरोध  ही  कर  सकता  वे  परिथ्कृतता
 लागू  कर  रहे  जिसक  प।रणामस्वरूप  नोकरिया  को  सम्भावनाएं  कम  हो  रही  क्या  हम  कह
 सकते  हैं  कि  वर्तमान  कारख्ानों  में  और  ओद्योगिक  संस्थानों  में  निववेश  के  अनुपात  में  नौकरियों
 की  संख्या  क्योंकि  इन  दिनों  आधुनिक  कारखानों  और  आधुनिक  कार्यशालाओं  को
 स्थापित  किया  जा  रहा  है  ओर  वे  बहुत  महंगे  पड़  रहे  इनमें  पूंजी  निवेश  पर  जोर  दिया

 जाता  है  पर  नौकरियां  उत्पन्न  नहीं  की  जा  रही  ऐसा  केवल  निजी  क्षेत्र  में

 ही  नहीं  है  अपितु  जगह  यह  एक  गम्भीर  मामला  मैं  आपको  नाम  दे  सकता  हूं  ।  हम
 इसका  विरोध  कर  रहे  हमन  इस  बात  को  सदन  में  उठाया  है---केवल  अभी  ही  बल्कि

 मेरा  अभिप्राय  है  सातवीं  और  छठी  लोक  सभा  में  ।  विशेषतया  सातवीं  लोक  सभा  में  यह  समस्या

 बहुत  तीव्र  हो  गई  थी  ।  केन्द्र  सरका र  के  संस्थान  बन्द  कर  दिए  गए  अब  लोगों  को  काम  से  निकाल

 दिया  गया  है  ।  इसके  विकल्प  में  उन्हें  कोई  रोजगार  या  मुआवजा  नहीं  दिया  गया  कार्टर टंर  पुलर

 कम्पनी  लिमिटेड  जो  थी  क्‍या  उसके  बारे  में  मंत्री  महोदय  ने  यह  पता  लगाने  में  रुचि

 ।। ।

 ली  हद  £  कन्टनस
 क्लोजस  कम्पनी  लिमिटेड  ओर  भारतीय  रबर  उद्योग  लिमिटेड  जो  थीं  वे  केन्द्र  सरकार  के  नियन्त्रणमें

 आई०  आर०  सी०  आई०  द्वारा  संचालित  की  जा  रही  उन  तीनों  कम्पनियों  को  बन्द  कर  दिया
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 गया  है  और  उनके  कर्म  चारियों  को  कोई  वैकल्पिक  रोजगार  नहीं  दिया  गया  है  !  इस  सच्चाई  के  अलावा
 उनमें  से  बारह  कमेचारी  आत्महत्या  कर  चुके  हैं  क्योंकि  वे  अपने  बच्चों  का  थोड़े  भोजन  व  थोड़े  दूध
 के  लिए  चीखना  सहन  नहीं  कर  सके  |  उनका  कहना  है  कि  इस  स्थिति  को  देखने  से  तो  मर  जाना  अधिक
 अच्छा  है  जिसमें  एक  अपनी  कोई  गलती  न  होते  हुए  भी  अपने  बच्चों  को  थोड़ा  दूध  या  भोजन
 नहीं  जुटा  यह  उसका  कोई  अपराध  तो  नहीं  है  कि  वह  भारत  में  पैदा  हमारे  पास
 सभी  प्राकृतिक  संसाधन  हमारे  पास  देश  में  प्रर्याप्त  भूमि  मेहनती  लोग  ऐसे  लोग  जो  पर्याप्त

 सिचाई  सुविधाएं  पर्याप्त  साध्रन  सामग्री  उपलब्ध  न  होते  हुए  भी  खेती  का  कम  कर  रहे  हैं  और  एक

 मात्र  अपनी  कठिन  मेहनत  तथा  लगन  के  कारण  फसलें  पैदा  कर  रहे  आपके  लिए  नकद  फसलें  पदा
 कर  रहे  हैं  ताकि  आप  विदेशी  मुद्रा  कमा  सकें  ।  तो  क्या  इन  परिवारों  को  दो  वक्‍त  खाना  मिल  पाता

 पाटिल  परिवार  नियोजन  के  बारे  में  बात  करना  बहुत  अच्छा  है  जैसे  कि  इस  देश  का
 अभिशाप  परिवार  नियोजन  इस  देश  का  अभिशाप  वह  प्रणाली  है  जिसे  आपने  अपनाया  वह
 अर्थव्यवस्था  है  जो  आपने  इस  देश  में  लाग  की  क्या  आप  रोजगार  जुटाने  के  बारे  में  सोच  सकते

 है  ?  हम  केवल  सफंदपोश  रोजगारों  की  ही  बात  नहीं  कर  रहे  |  भूमि  सुधार  के  विता  क्‍या

 आप  अधिक  मात्रा  में  लोगों  को  रोजगार  दे  सकते  हैं  ?  यह  प्रश्न  लोगों  को  दफ्तरों  व  कारखानों  में

 पोश  नौकरियां  देने  का  नहीं  है  बल्कि  यह  तो  शोगों  को  काम  उपलब्ध  कराने  का  है  ताकि  वे  अपनी
 जीविका  कमा  सके  ।  वे  सहायता  पर  जिन्दा  नहीं  रहना  चाहते  ।  क्या  लोग  सहायता  या  बेरोजगारी  भत्ते
 पर  जिन्दा  रहया  चाहते  हैं  ?

 समापति  महोदय  :  इस  विधेयक  के  लिए  निर्धारित  समय  समाप्त  हो  चुका  अभी  बहुत  से
 सदस्य  बोलना  चाहते  मैं  सोचता  हूं  कि समय  को  बढ़ा  दिया

 एक  माननीय  सदस्य  :  दो  घंटे  के

 ओर  गुलाम  नबी  झाजाद  :  समय  एक  घंटे  के  लिए  बढ़ाया  जा  सकता  अगर  आवश्यकता

 हुई  तो  इसे  दोबारा  भी  बढ़ा  सकते

 समापति  महोदय  :  यदि  सदन  सहमत  हो  तो  समय को  एक  घंटे  के  लिए  बढ़ा  दिया  जाएगा  +  '**

 समय  एक  घंटे  के  लिए  बढ़ा  दिया  श्री
 सोमनाथ  अगर आप  तीन  मिनट में  समाप्त

 कर  सकते हैं  तो  आप  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 ओर  सोमनाथ  चटर्जी  :  नहीं  श्रीमान  तीन  मिनट  में  ठीक  से  बात  पूरी  नहीं  कर
 मैं  बाद  में  भाषण  जारी  रखना  .

 351



 कार्य  मंत्रणा  समिति  2  1986

 समापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  अगले  अवसर  दोबारा  आरम्भ

 5.592  म०  प०

 ]

 संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गुलाम  नबो  :  मैं  कार्य  मंत्रणा  समिति  का

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता

 समापति  महोदय  :  सभा  अब  सोमवार  24  1986,  11  बजे  म०  पू०  तक  के  लिए

 स्थगित  होती

 6.00  भ०  प०

 तत्पश्चात्‌  लोक  समा  24  1986/3  1908  के  प्यारह
 बजे  म०  पू०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 मुद्रक  :  विन्ध्यवासिनी  पैकेजिग  न्यू
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